
 1901  कक्ष  -

 लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण पांचवां सन्र ( झ्राठवों लोक सभा ) लोक सभा सचिबालय _ नई



 विषय-सची

 अष्टम  खंड  13  पांचवां  1986/1907  -

 अंक  8,  4  1986/13  1907

 विषय  पृष्ठ
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  :  न  tee

 प्रश्न  संख्या  :  123  से  1215  और  1274  से  ***  ***

 133
 प्रश्नों  क ेलिखित  ‘  हा  *«.  26-368

 तारांकित  प्रइन  संख्या  :  102  से  122  (33-86)
 126  और  134  से  142  (4-3-86)  wee  26--55

 अतारांकित  प्रइन  संख्या  :  974  से  1089,  1091  से  1155  we  55-368
 और  1157  से  1178  (3-3-86)
 1179  से  1234  और  1236  से
 1409  (4-3-86)

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  बने  **..
 369--379

 निरंवम  377  के  अधोन  सामले  न्ब्  ess =  379--383
 इण्डियन  रेअर  अथ  लिमिटेड  के  थोरियम  संयंत्रों
 को  बम्बई  से  हटाकर  उड़ीसा  ले  जाने  की  मांग

 श्री  शरद  दिघे  हे  379--380
 महाराष्ट्र  के  नालासोपरा  और  विरार  क्षेत्रों  को

 दिल्‍ली  और  बम्बई  के  लिए  प्रस्तावित  दूर  संचार  निगम
 के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तगंत  लाने  की  आवश्यकता

 श्री  अनूप  चन्द  शाह  tee  wee  380

 सीतामढ़ी-बागमती  सिंचाई  परियोजना  को  शीक्र

 पुरा  करने  के  लिए  उसका  भ्रबन्ध-ग्रहण  करने  की
 आवश्यकता

 श्री  श्रीराम  श्रेष्ठ  खिरहर  किक  विवि  380
 गोवा  जिले  में  अयस्क  ओर  मेंगनीज  की  खानों

 से  निकलने  वाले  खनन  अपशिष्टों  की  समस्या  को

 सुलझाने  की  आवश्यकता
 श्री  शान्ताराम  नायक  ०००  see

 +किसी  नाम  पर  अंकित  चिह्न  इस  बात  का  दोतक  है  कि  उस  प्रश्न  को  सभा  में  उसी
 संदस्य  ने  पूछा  था  ।



 (fi)

 पंजाब  के  हरिका  और  फिरोजपुर  मुख्यालयों
 का  नियन्त्रण  भाखड़ा  व्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  को  सौंपने
 के  लिए  पंजाब  सरकार  पर  जोर  डालने  की
 आवश्यकता

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  ०००  न  381

 तमिलनाडु  के  मवामी  तालुक  में  गलीचा
 प्रौद्योगिकी  केन्द्र  आरम्म  करने  की  आवश्यकता

 श्री  पी०  कुलन्दईवेलु  vee  381--382

 देश  में  अइलील  साहित्य  का  प्रचार
 और  बिक्री  रोकने  के  लिए  कड़े  उपाय  करने  की
 आवश्यकता

 श्री  मूल  चन्द  डागा  मु  न  382

 )  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  300  करोड़  रुपए  की
 वित्तीय  सहायता  देने  और  राज्य  के  रायलसीमा
 तथा  तेलंगाना  क्षेत्रों  में  ब्याप्त  सूखे  की  स्थिति  से
 निपटने  के  लिए  कोलाबरम  और  तेलगु  गंगा
 परियोजनाओं  को  आरम्म  करने  की  आवश्यकता

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  बन  vee  382--383

 सोटर-यान  1986  का  निरनुमोदन
 सम्बन्धो  सांविधिक  संकल्प

 और
 मोटर  यान  विधेयक  ०००  ++  383-410

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  मुल  चन्द  डागा  न्न्न  »«  383--386
 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अयूयर  oes  coe  386--388
 श्री  पी०  नामग्याल  tee  s+»  389--390
 डा०  दत्ता  सामन्त  बन  vee
 श्री  गौरी  शंकर  राजहंस  न्न्न  eos  392---395
 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  "००  eee  395-397
 श्री  नारायण  चोबे  wee  eee  397--399

 ग्री  गिरधारी  लाल  व्यास  ०००  see  399--400
 श्री  भट्टम  श्रीराममूर्ति  बन  eee

 श्री  राजेश  पाइलट  न्नन  -«
 मोटर-यान  अध्यादेश  का  निरतरुमोदन

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  )  ०००  ०००  409



 (tit
 मोटर-यान  विधेयक  wee  wee  409

 खण्डवार  विचार
 से  5  और  1

 पारित  करने  के  लिए  प्रस्ताव
 श्री  राजेश  पाइलट  न्न्न  किक  409

 रेल  बजट--986-87--सामान्य  चर्चा  न्न्न  «+
 श्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  ००  »»«
 श्री  बृज  मोहन  महन्ती  बन  w+
 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  ०००  >०.  420--424
 श्री  बसुदेव  आचाये  बन  »««  424---428
 श्री  जी०  एस०  मिश्र  ees
 प्रो०  के०  वी०  थामस  बन  ..
 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  कि  «००  433--438
 श्री  राम  पाल  सिंह  गन  "०  438--439
 श्री  निर्मल  खतन्री  tee  see  439--442
 श्री  पी०  कुलन्दईवेलु  कि  ws  442--445
 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  न  wee  445--449
 श्री  आर०  जीवरत्नम  ०००  exe  449--452
 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  wee  452--454

 कार्य-सन्त्रणा  समिति  ढ्न्न  किक  454
 बीसवां  प्रतिवेदन



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 4  1986/13  1907

 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठास्तोन  हुए )

 ]
 श्री  विनेश  गोस्वामी

 :  आप  बहुत  निश्ित  दिखाई दे  रहे

 अध्यक्ष  महोद॑य  :  आप  वहां  बंठे  तो  मैं  निश्चित  कंसे  न  रहूं  ?

 ]
 मेरे  इतने  मुहाफिज  बंठे  हें

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 [  अनुवाद ]
 पश्चिमो  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की

 एक  न्यायपोठ  की  स्थापना

 *%123,  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन्‍्त्रो  यह  बता  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  एक
 पीठ  स्थापित  किए  जाने  की  मांग  को  लेकर  उस  क्षेत्र  में  आन्दोलन  किए  की  जानकारी

 जसवन्त  सिंह  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  किस  त।रीख  को  प्रस्तुत  की

 इस  माँग  के  बारे  में  अयोग  की  क्‍या  सिफारिशें  और

 रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  रखे  जाने  और  उसे  कःयान्वित  करने  में  विलम्ब  होने  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मन्त्री  ए०  के०  :  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  की  जनता  अपने  क्षेत्र  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ
 स्थापित  किए  जाने  के  लिए  आग्रह  करती  रही  है  ।

 जसवन्त  सिंह  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  30  अर््र  1985  को  प्रस्तुत  कर  दी
 सरकार  रिपोर्ट  की  समीक्षा  कर  रही  है  और  इस  प्रक्रम  पर  उसकी  सिफारिशों  प्रकट  करना  सम्मव
 नहीं  रिपोर्ट  उसकी  मदों  पर  विचार  कर  लेने  के  संसद्‌  के पटल  पर
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 रखा  सरकार  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  की  न्‍्यायपीठों  की  स्थापना  संबंधी  एक  सामान्य  नीति

 के  संदर्भ  में  इस  विषय  पर  व्यापक  दृष्टि  से  विचार  कर  रही
 संयव  शाहबुद्दीन  :  अध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  माननीय  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  को  इस

 साल  अपने  अधूरे  वक्तव्य  में  यही  मान  लेने  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश
 के  लोग  इसके  लिए  दबाव  डाल  रहे  हैं  वे  पांच  साल  से  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  और  संसद  का  सत्र
 आरम्भ  होने  के  पहले  दिन  पूरे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  क्षत्र  की  एसोसिएशनों  के  प्रतिनिधियों  ने

 संसद  के  बाहर  आन्दोलन  °°

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्दोलन  का  मतलब  दबाव  डालना  होता  है  |

 संयद  शाहब॒द्दोन  :  जी  इसलिए  मैंने  कहा  कि  यह  अल्प  वक्तव्य  है  ।
 मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  यह  गलत  वक्तव्य  है-*ਂ

 उन्होंने  अपनी  गिरफ्तारियां  दीं  और  पुलिस  ने  उन्हें  मारा  पीटा  ।  मुझे  मालूम  है  कि

 वंतर्सिह  आयोग  ने  अप्रै  1985  में  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की  थी  |  10  महीने  बीत  यह
 लन  या  इसे  आप  जो  भी  नाम  पिछले  पांच  सालों  से  चल  रहा  मामला
 लिक  था  इसलिए  तो  एक  आयोग  का  गठन  किया  गया  अब  वह  रिपोर्ट  पिछले  10  महीने  से
 सरकार  के  विचारार्थ  पड़ी  हुई  है  और  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  इसकी  सिफारिशें  बताना
 सम्मव  नहीं  है  ।  बताना  सम्मव  पर  हो  सकता  है  कि  मन्त्री  जी  के  दृष्टिकोण  से  ऐसा  करना

 वांछनीय  न  संभावना  और  वांछनीयता  में  अन्तर  होता  वह  दलील  दे  सकते  हैं  कि  वह
 ऐसा  करना  पसन्द  नहीं  करते  पर  उनके  लिए  एक  ऐसे  मामले  में  संसद  को  विश्वास  में  लेना  सं  मव

 है  जो  इतने  अधिक  समय  से  जनता  के  आकर्षण  का  केन्द्र  बना  हुआ  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  देश
 में  ऐसे  बहुत  से  उच्च  न्यायालय  जिसके  बहुत  से  स्थायपीठ  हैं  और  अमी  तक  आमनीति  का  यह
 प्रदान  कभी  नहीं  मेरे  राज्य  बिहार  में  हाल  ही  में  रांची  में  एक  न्यायपीठ  की  स्थापना  हुई
 थी****:*

 :  झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  विस्तार  में  मत  कहिंए  ॥  आप  केवल  प्रश्न  पूछिए  ।
 संयद  शाहब्द्ीन  :  तो  मेरा  प्रश्न  है  वह  उन  उच्च  न्यायालयों  की  संख्या  के  बारे  में

 हमें  बता  सकते  हैं  जिनकी  पहले  से  बहुत  सी  न्यायपीठें  हैं  और  उन  उच्च  न्यायालयों  की  संख्या
 कितनी  हैं  जहां  नई  न्यायपीठें  स्थापित  करने  की  मांग  की  गई  है  ।”

 |
 थी  ए०  क०  सेन  :  अध्यक्ष  आन्दोलन  का  हथियार  दबाव  है  और  दबाव  का

 यार  आन्दोलन  है  ।

 ]
 दोनों  का  परस्पर  संबंध  है  ।  और  आंदोलन  एक  दूसरे  के  साथी  हैं  ।  कोई  अधूरा

 वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  ।  जहां  तक  रिपोर्ट  के  प्रकाशन  की  सम्भावना  का  संबंध  मैंने  दूसरे  सदन
 में  मी  उत्तर  प्रदेश  के  समी  सदस्यों  को  मिलकर  बंठने  और  सरकार  को  यह  सुचित  करने  के  लिए
 कहा  था  कि  वे  इस  उच्च  न्यायालय  की  न्‍्यायपीठ  किस  विशेष  स्थान  पर  चाहते  हैं  ।

 ]  ५
 अगर  हम  यह  रिपोर्ट  पब्लिश  करते  तो  मेरठ  वाले  आन्दोलन  शुरू  कर  अगर  हस  दूसरी

 बात  कहते  तो  इलाहाबाद  वाले  आन्दोलन  छुरू  कर  भागरा  वाले  क्षांदोलन  छुरू  कर  देंगे***
 2  ''

 #। रा
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 तो  आन्दोलन  के  डर  से  हम  नहीं  चाहते  कि  अभी  यह  रिपोर्ट
 पेश  करें  ।

 तो
 अभी  यह

 रिपोर्ट  पेश  नहीं  की  जायगी  जब  तक  आप  लोग  सहमत  नहीं  होते  कि  कहां  पर  हम  हाईकोर्ट
 बंठाएं  ।'''  )

 संयद  शाहबददोन  :  मैंने  पूछा  था  कि  कितने  हाई  कोर्ट  आज  ऐसे  हैं  देश  में  जिन  मे ंमल्टीपल
 बेंचेज  हैं  और  कितने  हाई  कोर्टस  के  बारे  में  मांग  इसका  जबाव  नहीं  आया  ।

 विधि  और  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  झार०  :  मैं  अजं  कर  रह
 है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  लखनऊ  में  इलाहाबाद  के  अलावा  हाई  कोट  बंच  मध्य  प्रदेश  में  गालियर
 और  इन्दोर  में  है  ।  महाराष्ट्र  मे ंनागपुर  और  ओरंगाबाद  में  है  ।  बिहार  में  रांची  में  राजस्थान
 में  जयपुर  में  है  ।  गोवा  दमन  दीव  में  पणजी  में  है  ।  ये  हाईकोर्टूस  ऐसे  हैं  कि  जिनकी  बेंचज  दूसरी

 तो  यह  मुख्तलिफ  जगहों  पर  प्रिंसिपल  सीट  के  अलावा  भी  बेंचेज  हें  । और  कोई इन्फार्मेशन
 आप  चाहते  हों  तो  बताइए  ?

 संयद  शाहबुद्दोन  :  ओर  कहाँ  कहा  के  सुझाव
 श्री  ए०  के०  सेन  :  मैंने  कहा  कि  इस  का  जवाब  आप  लोग  आप  लोग  सब

 व  आफ  यू०  पी०  के  जितने  संसद  सदस्य  आप  लोग  सब  बंठ  कर  बताएं  कि  कहां पर
 हम  हाई  कोट  की  बच  बठाएं  ?

 सयव  मैंने  पूछा  कि  ऐसे  कोई  और  सुझाव  भी  आपके  सामने  हें  ?  च्‌  जनरल
 पालिसी  का  सवाल  मिनिस्टर  महोदय  अर्ज  कर  रहे  हैं  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  के
 अलावा  और  कहां  कहां  के  लिए  सुझाव  हैं

 श्री  एच०  आर०  भारद्ाज  :  इसके  अलावा  भी  मैं  अर  कर  रहा  हूं  कि  सारे  नार्थ  ईस्ट  रीजन
 में  अलग  अलग  स्टेट्स  में  सुझग्व  है  कि उनको  अलग  हाईकोर्ट  मिलना  चाहिए  ।  अरुणाचल

 और  त्रिपुरा  में  भी  सिक्किम  में  आलरेडी  हाई  कोर्ट  इसके  अलावा  मध्य  प्रदेद्  में
 भी  तामिलनाडु  और  आंध्र  में  मी  है।करीब  करीब  मुल्क  के  तमाम  हिस्सों  में  ऐसी  तजवीज

 है  )
 [  अनुवाद  ]

 संयद  शाहब्द्दीम  :  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश
 क्षेत्र  की  जनता  उच्च  न्यायालय  की  प्रस्तावित  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना  के  लिए  क्षिसी  स्थान  के  बारे
 में  एकमत  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  भेस्न  निवेदन  है  कि  इस  मुह  पर  माननीय  मंत्री  को  गलत  सूचना
 दी  गई  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  वकीलों  की  सभा  ने  एकमत  से  यह  संकल्प  स्वीकार  किया  था
 कि  सरकार  पश्चिमी  उत्तरप्रदेश  के  किसी  भी  जिला  मुख्यालय  में  अपनी  पसन्द  के  स्थान  पर
 पीठ  की  स्थापना  कर  सकती  है  ओर  वे  इसे  स्वीकार  कर  इसलिए  यह  सरकार  की  ओर  से
 बहाना  मात्र  है  जो  बिल्कुल  वांछनीय  नहीं  इसलिए  मैं  माननीय  मेंत्री.से  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  जसबन्त  सिंह  आयोग  ने  स्वयं  कोई  स्थान  विशेष  नहीं  सुझाया  था  ?  क्‍या  हानि  अगर
 सरकार  इस  मु  पर  जसबन्त  सिंह  आयोग  की  सिफारिश  स्वीकार  कर  लेती  ?

 श्री  ए०  के०  सेन  :  यह  किसी  वकील  संघ  द्वारा  संकल्प  पारित  करने  का  सवाल  नहीं  है  ।

 )
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 संयद  शाहबुद्दीन
 ही

 इस  विषय  को  शुरू  किया

 ओ  ए०  के०  सेन  :  हमने  हमेशा  कहा  है  कि  स्थिति  का  जायजा  मुकदमे  लड़ने  वाली  जनता

 की  सुविधा  के  अनुसार  लिया  मैं  माननीय  सदस्य  को  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  बता  सकता

 हूं  कि इलाहाबाद  के  वकील  सहमत  नहीं  हो  रहे  )

 *  अध्यक्ष  सहोवय  :  और  दूसरे  भी  आते  मेरे  पास  आए

 श्री  ए०  के०  सेन  :  मैंने  गुजारिश  की  कि  आप  लोग  सब  मेंम्बरान  बंठकर  तय  कर  के

 बताएं  कि  कहां  पर  हम  स्थापित  करें  ।  आप  लाइयर्स  का  क्‍या  ताल्लुक है  ?  आप  लोग  बैठकर
 इरेंस्पेक्टिव  आफ  पार्टीज  बताइए  कि  कहां  पर  बढठाएं  ?

 संयद  शाहबुद्दीन  :  मैंने  यह  पूछा  कि  जसवन्त  सिंह  कमीशन  ने  कोई  इस  के  बारे  में

 राय दी

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  उन्होंने  जसवन्त  सिंह  आयोग के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  पूछा  था  ।  यह  एक
 स्पष्ट  प्रइन

 अध्यक्ष  सहोदय  :  वह  उसे  बता  नहीं  सकते  ।

 ग्रो०  सघु  दण्ड  बते  :  वह  बहुत  सी  बातें  छिपा  रहे  हैं  ।

 श्री ए०  के०  सेन  :  प्रश्न  यह  है  कि*'*

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  मैं  उन्हें  अनुमति
 नहीं  दे

 श्री  के०  एन०  प्रधान  :  अध्यक्ष  जब  से  शासन  और  न्याय-व्यवस्था  की  स्थापना

 हुई  है  इसके  लिए  हर  युग  में  और  हर  जगह  पर  इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि

 पालिका  और  शासन  का  एक  ही  स्थान  रहे  ।  हर  जगह  पर  देश  में  मी  लगभग  सभी  राज्यों  में  जिस

 जगह  राजधानी  है  वहां  पर  हाई  कोर्ट  है केवल  एकमात्र  मध्य  प्रदेश  इतना  बड़ा  राज्य  जो  हृदय
 प्रदेश  इस  देश  का  है  ।  वहां  पर  राजघानी  भोपाल  में  हाई  कोर्ट  नहीं  है  ।  मेरे  जंसे  सीधे  सच्चे  लोग
 तो  हाई  कोर्ट  भी  केवल  बेंच  पर  ही  संतोष  करने  के  लिए  तंयार  हैं  ।  में  आपके  द्वारा  माननीय
 मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  आपके  जो  जनरल  प्रिसिपल्स  हैं  उनमें  क्या  आप  इस  प्रिंसिपल  को
 भी  कोई  महत्व  देंगे  ?

 ओऔी  एच०  आर०  भारद्वाज  :  शाहबुद्दीन  साहब  के  सवाल  के  जवाब  में  ही  मैंने
 निवेदन  किया  था  कि  मध्य  प्रदेश  की  एक  अलग  समस्या  वहां
 में  हाईकोर्ट  और  उसकी  बेंचेज  हैं  लेकिन  मध्य  प्रदेश  की  कैपिटल  में  न  कोई  बेंच  है  ओर  न  हाई
 कोर्ट  इस  सम्बन्ध  में  उनका  सुझाव  आया  हुआ  है  इसीलिए  ये  प्रिंसिपल्स  तय  करेंगे  कि  क्‍या
 सारे  कंपिटल्स  *  कोर्ट  का  होना  जरूरी  है  और  क्‍या  डिंस्टेंस  होगा  रास्ते  में  ।  मध्यप्रदेश  में
 इन्दोर  भर  मोपाल  का  डिस्टेंस  बहुत  कम  है  लेकिन  फिर  भी  स्टेट  गवनंमेंट  की  जो  रिक्वेस्ट  है  वह
 है  वह  पेंडिंग  उस  भी  गौर  हो  रहा  हे  ।

 हि
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 अध्यक्ष  महोदय  :  सारे  लोगों  की  एक  ही  समस्या

 ]
 केरल  में  पुयानकृट्टो  जल  विद्युत  परियोजना  को  स्वीकृति

 :

 #124.  प्रो०  पी०  जे  ०  क्रियन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  पुयानकुट्टी  जल  विद्युत  परियोजना  क  केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण
 द्वारा  1984  में  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  इस  परियोजना  में  निवेश  के  लिए  अन्नुमति  दे  दी

 यदि  तो  इस  अन्नुमति  के  कब  तक  दिये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  इस  परियोजना  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  भी  ली  जा  रही  और

 (s)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  और  इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने
 की  संमावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  बसम्त  :  240  मेगावाट  की  पुयानकुट्टी  जल  विद्युत
 जिसकी  अनुमानित  लागत  250  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  1984  में

 स्वीकृत  कर  दी  गई  थी  ।

 और  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनी  योजना  में  अनुमोदित  परिव्यय  के  अन्दर
 पर्याप्त  आवंटन  किए  जाने  के  आधार  पर  योजना  आबवोग  द्वारा  अनुमोदन  हेतु  परियोजना  पर
 विचार  किया  जा  सकता

 परियोजना  को  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  कर  दिए  जाने  और  राज्य  सरकार  द्वारा
 बन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  स्वीकृति  प्राप्त  कर  लिए  जाने  के  बाद  ही  विदेशी  सहायता
 के  बारे  में  निणंय  लिया  जा  सकता  है  ।

 (३)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रो०  पो०  जे  ०  क्रियन  :  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  250  करोड़  रुपए
 मन्‍्त्री  जी  जानते  हैं  कि  परियोजना  को  लागू  करने  में  देरी  करने  से  लागत  में  वृद्धि  होगी  ।  हमारे
 पास  अनेकों  उदाहरण  हैं  कि  एक  ओर  तो  लागत  में  दुगुनी-तिगुनी  वृद्धि  हुई  और  साथ  ही  समय  पर
 परियोजनाओं  को  शुरू  न  करने  के  कारण  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किए  जा  सके  ।  इस  मामले
 में  आप  बता  चुके  हैं  कि  केन्द्रीय  विद्य्‌  त  प्राधिकरण  ओर  दोबारा  पर्यावरणं  विभाग  ने  इस
 जना  को  मंजूरी  दे  दी  इस  मामले  में  मैं  माननीय  मंत्री  स ेजानना  चाहता  हूं

 कि  परियोजना
 को  लाग्‌  करने  में  कौन  सी  अड़चने  आड़  आ  रही  हूँ  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  सदन  को*  यह  भी
 बताए  कि  इस  परियोजना  को  कब  शुरू  किया  जा  सकता  है  ?

 थ्री  व्॒तन्त  साठे  :  जसा  मैंने  कहा  कि  यह्‌  राज्य  की  परियोजना  है  ।  इसलिए  राज्य  को  ही
 पर्याप्त  घनराशि  उपलब्ध  करानी  होती  जँसाकि  मैंने  बताया  की  कीमतों  250  करोड़
 रुपए  की  जरूरत  पड़े  गी  |  इसके  लिए  अभी  उन्होंने  दस  लाख  रुपए  की  अल्प  घनराशि  की
 की  समस्त  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  उन्हें  के  लिए  करोड़
 जा  रहे  हें  ।  इस  हिसाब  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उन्हें  कम

 से  कम  करोड़  रुपए
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 व्यवस्था  करनी  होगी  ।  जब  तक  राज्य  सरकार  250  करोड़  रुपए  की  परियोजना  के  लिए  यह  नहीं
 करती  तब  तक  आगे  प्रगति  संभव  नहीं  है  ।

 दूसरी बात  वन  विभाग  द्वारा  स्वीकृति  देने  की  है  ।  राज्य  सरकार  ने  अपने  वन  विभाग  से

 यह  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  जब  तक  ये  दो  बातें  "*

 श्री  उत्तम  राठोड़  :  अपने  वन  विभाग  से  स्वीकृति  नहीं  लेनी  होती॥  उन्हें  आपसे  स्वीकृति
 लेनी  होती  है  ।  केन्द्र  सरकार  को  इसे  केन्द्रीय  वन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  स्वीकृति  देनी  होती

 श्री  बसन्‍्त  साठ  :  जी  लेकिन  राज्य  वन  विभाग को  प्रमुख  प्रस्ताव  के  बारे  में
 रिश  इस  प्रकार  करनी  होती  है  कि  यह  केन्द्रीय  वन  अधिनियम  की  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  है  ।  लेकिन
 तथ्यों  के  बारे  में  राज्य  को  बताना  होता  है  ।  इसलिए  जब  तक  इन  दो  बातों  का  अंन्ुपालन  नहीं
 किया  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  अंतिम  नहीं  होगी  और  अन्तिम  स्वीकृति  के  बिना  आगे
 प्रगति  सम्भव  नहीं  है  ।

 प्रो  पो०  जे०  क्रियन  :  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  वन  अधिनियम  के
 गंत  स्वीकृति  भी  एक  कारण  है  ।  वास्तव  में  स्वीकृति  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  जाती  अगर  मैं
 ठीक  समझ  रहा  हूं  तो  राज्य  सरकार  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तगंत  स्वीकृति  लेने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  से  पहले  ही  सम्पर्क  कर  चुको  आशा  है  मन्‍्त्री  जी  मामले  में  सहायता

 जहां  तक  वित्तीय  पहलू  का  संबंध  है  आप  जानते  हें  कि  समी  राज्य  सरकारों  में  से  केरल
 सरकार  ही  सर्वाधिक  वितीय  संकट  का  सामना  कर  रही  है  और  उसके  पास  इस  योजना  के  लिए
 वाहतव  में  कोई  धनराशि  नहीं  इसलिए  हम  केन्द्रीय  सरकार  को  कह  रहे  हें  ।  विद्य  त-उत्पादन

 इसी  राज्य  का  ही  विषय  नहीं  है  ।  हम  विद्यू  त  उत्पादन  करते  हैँ  तो  उसे  अन्य  राज्यों  को  भी

 रहे  हैं  ।  यह  केवल  केरल  राज्य  के  लिए  नहीं  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 भी  इस  परियोजना  में  पूजी  निवेश  करे  ।  अगर  केन्द्र  के  पास  इस  समय  पर्याप्त  घनराशि  नहीं  है
 तो  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  इस  परियोजना  को  कार्थान्वित  करने  के  लिए
 बह  विदेशी  सहायता  लेने  पर  विचार  क्‍यों  नहीं  करते  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ठीक  है  ।  ओर  विस्तार  में  मत  जाइये  ।

 प्रो०  पो०»  ज  ०  क्रियन  :  क्‍योंकि  आपको  अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  मिल
 बकी  है  इसलिए  घनराशि  की  कमी  को  देखते  हुए  क्या  विदेशी  सहायता  के  लिए  परियोजना  पर
 विचार  कियां  जाएगा  ?

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  योजना  आयोग  द्वारा  अन्तिम  रूप  से  स्वीकृति  दिये  जाने  के  बाद  ही
 विदेशी  सहायता  या  द्विपक्षीय  सहायता  का  सवाल  उत्पन्न  होगा  ।  तभी  हम  इस  परियोजना

 विदेशी  सहायता  लिए  प्रस्तुत  कर  सकते  हें

 प्रो  पो०  जे०  क  रियन  :  घनराशि  की  कमी  का  क्‍या  होगा  ?

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  योजना  आयोग  से  स्वीकृति  पाने  कें  लिएं.ये  सब  बातें  जरूरी

 थ्रो  जाअजं  जोसफ  मु  डाकल  :  क्या  मैं  मनन्‍्त्री जी  से जान  सकता  हूं  कि  क्या यह  सच

 है  कि  तीन  साल  बाद  केरल
 को  विद्यूत  संकट

 पड़े  हूमारे  पास
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 क्षेत्र  है-हम  कोयला  क्षेत्रों  से  दूर  हें  । वहां  केवल  कुछ  पन  बिजली  परियोजनाएं  हें  ।

 कूटूटी  पन  बिजली  परियोजना  को  भी  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  तो  बिजली  संकट  से  बचा  नहीं  जा
 सकता  वन  क्षेत्र  होने  के  कारण  इस  परियोजना  के  लिए  लोगों  को  बे  दखल  नहीं  करना
 पड़ेगा  ।  केवल  वन  विभाग  से  स्वीकृति  की  जरूरत  होती  है  और  यह  स्वीकृति  सरकार  ले
 सकती  है  । &

 जैसा  कि  प्रो०  कुरियन  ने  उल्लेख  किया  है  कनाडियन  विश्व  बंक  और  कुछ  विदेशी
 ऐजेंसियां  इस  परियोजना  के  लिए  घनराशि  देने  के  लिए  तेयार  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  बाहर  से
 पैसा  लेने  पर  विचार  कर  सकती  क्या  माननीय  मंत्री  जी  बताएंगे  कि  क्‍या  वह  इसलिए
 योजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के  लिए  कदम  उठाएंगे  ताकि  केरल  में  मावी  विद्युत  संकट  को  टाला
 जा  सके  ।

 श्री  सरेश  करुप  :  इस  समय  समस्या  राजनंतिक  शक्ति  के  संकट  की  है  ।

 श्री  जाज  जोसफ  म  डाकल  :  बेरोजगारो  की  समस्या  भी  वहां  अतिरिक्त  वि  द्यूत  न
 मिलने  पर  हमारे  राज्य  का  भविष्य  बिगड़  जाएगा  लोग  बेरोजगार  ही  रहेंगे  ।  मन्त्री  जी  योजना  को
 लागू  करने  में  कितना  समय

 श्री  वसन्‍्त  साठे  :  जसा  कि  मैं  :  इदुक्की  और  निचली  पेरियार  परियोजना  जैसी  कुछ
 पंरियोजनाओं  के  लिए  हमें  विश्व  ब्रंक  तथा  कनाडा  से  सहायता  मिल  ही  रही  लेकिन  राज्य
 सरकार  जब  भी  प्रस्ताव  रखती  है  तो  कुछ  मापदण्डों  का  पालन  करना  होता  है  ।  यह  केन्द्रीय
 योजना  नहीं  है  ।  यदि  यह  केन्द्रीय  परियोजना  होती  तो  बात  कुछ  और  ही  होती  ।  राज्य  सरकार
 जब  किसी  परियोजना  का  प्रस्ताव  रखती  है  तों  उसे  अपनी  ओर  से  घनराशि  की  व्यवस्था  करने  के
 लिए  कुछ  जरूरतें  पूरी  करनी  पड़ती  हें  ।  अगर  ऐसा  नहीं  करके  आप  मात्र  प्रस्ताव  रख  देते  हैं  और

 10  लाख  रुपए  दे  देते  हैं  तो  आप  कंसे  आशा  कर  सकते  हैं
 कि  योजना  आयोग  आदि  परियोजना  को

 स्वीकृति  दे  देंगे  ?  विदेशी  सहायता  के  लिए  भी  कुछ  मूलभूत  जरूरतें  पूरी  करनी  पड़ती  यही
 सवाल  है  ।

 राजन  तिक  दलों  के  लिए  आचार  संहिता
 *125  शो  श्लायनल  न  >  म

 के  :  क्या  हर  यह  दब
 जो  कतदेष  आचाष  |

 क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  राजनंतिक  दलों  और  निर्वाचन  में  भाग  लेने  वाले  अभ्यर्थियों

 के  मार्ग  दर्देन  के  लिए  एक  आदर्श  आचार  संहिता  तंयार  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रत्तिक्रिया  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्री  ए०  के०  :  जी  हां  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  सभी
 राजनंतिक  दलों  के  मतंक्‍्य  के  आधार  पर  एक  दल  और  अभ्यर्थी  मार्गदर्शन  आदर्श

 आचार  संहिताਂ  तेयार  की  है  ।

 संहिता  की  एक  प्रति  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।
 ड़
 सरकार  ने  इस  संहिता  का  स्वागत  किया  है  और  उसके  विचार  में  इसका  देश  में

 निर्वाचनों  पर  और  निर्वाचन  प्रक्रिया  पर  गहरा  प्रमाव  पड़ेगा  ।
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 राजन  तिक  दलों  झोर  अभ्यर्थियों  के  मार्गदशन  के  लिये  झावश  झाचार  संहिता

 I,  साधारण  आचरण

 (1)  किसी  दल  या  अभ्यर्थी  को  ऐसा  कोई  कार्य  नहीं  करना  जो  विभिन्‍न  जातियों
 और  घाम्िक  या  भाषायी  समुदायों  के  बीच  विद्यमान  मतमेदों  को  बढ़ाए  या  घृणा  की  भावना

 उत्पन्न  करे  या  तनाव  पैदा  करे  ।

 (2)  जब  अन्य  राजनेतिक  दलों  की  आलोचना  की  तब  वह  उनकी  नीतियों  और

 पूव॑ंवत्त  और  कार्य  तक  ही  सीमित  होनी  यह  भी  आवश्यक  है  कि  व्यक्तिगत
 जीवन  के  ऐसे  समी  पहलुओं  की  आलोचना  नहीं  की  जानी  चाहिए  जिनका  सम्बन्ध  अन्य  दलों  के
 नेताओं  या  कार्यकर्ताओं  के  सावंजनिक  क्रियाकलाप  से  न  हो  ।  दलों  या  उनके  कार्यकर्ताओं  के  बारे
 में  कोई  ऐसी  आलोचना  नहीं  की  जानी  चाहिए  जो  ऐसे  आरोपों  पर  जिनकी  सत्यता  स्थापित  न

 हुई  हो  या  तोड़-मरोड़  कर  कही  गई  बातों  पर  आधारित  हो  ।

 (3)  मत  प्राप्त  करने  के  लिए  जातीय  या  साम्प्रदायिक  मावनाओं  की  दुहाई  नहीं  दी  जानी

 चाहिए  ।  मंदिरों  या  पूजा  के  अन्य  स्थानों  का  निर्वाचन  प्रचार  के  लिए  मंच
 के  रूप  में  उपयोग  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (4)  सभी  दलों  और  अभ्यर्थियों  को  ऐसे  सभी  कार्यों  से  ईमानदारी  के  साथ  बचना
 जो  निर्वाचन  विधि  के  अधीन  आचरणਂ  ओर  अपरराघ  है  ज॑से  कि  मतदाताओं  को

 रिश्वत  देना,मतदाताओं  को  अभिन्रस्त  मतदाओं  का  मतदान  केंद्र  के  100  मीटर
 के  मीतर  मत  संयाचना  मतदान  की  समाप्ति  के  लिए  नियत  समय  को  खत्म  होने  48
 घण्टे  की  अवधि  के  दोरान  सावंजनिक  समाएं  करना  और  मतदाताओं  को  सवारी  से  मतदान  केंद्रों

 तक  ले  जाना  और  वहां  से  वापस  लाना  ।

 (5)  सभी  राजनंतिक  दलों  या  अभ्यर्थियों  को  इस  बात  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  वे
 प्रत्येक  व्यक्ति  के  शांतिपूवंक  और  विध्नरहित  घरेलू  जिन्दगी  के  अधिकार  का  आदर  करें  चाहे  वे
 उसके  राजनैतिक  विचारों  या  कार्यों  के  कितने  ही  विरुद्ध  क्यों  न  व्यक्तियों  के  विचारों  या

 कार्यों  का  विरोध  करने  के  लिए  उनके  घरों  के  सामने  प्रदर्शन  आयोजित  करने  या  घरना  देने  के
 तरीकों  का  सहारा  किसी  भी  परिस्थिति  में  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 (6)  किसी  भी  राजनेतिक  दल  या  अभ्यर्थी  का  घ्वजदंड  ध्वज  सूचनाएं
 नारे  लिखने  आदि  के  लिए  किसी  व्यक्ति  की  दीवार  आदि  का  उसकी

 अनुमति  के  बिना  उपयोग  करने  की  अनुज्ञा  अपने  अन्लुायियों  को  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 (7)  राजनेंतिक  दलों  और  अभ्यर्थियों  को  यह  सुनिदिचत  करना  चाहिए  कि  उनके  समर्थक
 अन्य  दलों  द्वारा  आयोजित  जुलूसों  आदि  में  बाघाएਂ  उत्पन्न  न  करें  था  उन्हें  भंग  न
 एक  राजनेतिक  दल के  कायंकर्त्ताओं  या  शुमचितकों  को  दूसरे  राजनेतिक  दल  द्वारा  आयोजित
 जलिक  समाओं  में  मोखिक  रूप  से  या  लिखित  रूप  में  प्रश्न  पूछ  कर  या  अपने  दल  के  परचे  वितरित

 गड़बड़ी  पेदा  नहीं  करनी  चाहिए  ।  क़िप्ती  दल  द्वारा  जुलूस  उन  स्थानों  से  होकर  नहीं  ले  जाना

 चाहिए  जिन  स्थानों  पर  दूसरे  दल  द्वारा  समाएं  की  जा  रही  हों  ।  एक  दल  द्वारा  निकाले  गए
 पोस्टर  दूसरे  दल  के  कार्यकर्त्ता  द्वारा  नहीं  हटाए  जाने  चाहिए
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 नी

 सभाएं

 (1)  दल  या  अभ्यर्थी  को  किसी  प्रस्तावित  समा  के  स्थान  और  समय
 के  बारे  में  स्थानीय

 पुलिस  प्राधिकारियों  को  उपयुक्त  समय  पर  सूचना  दे  देनी  चाहिए  ताकि  वे  यातायात  को  नियंत्रित
 करने  और  शांति  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  आवश्यक  इन्तजाम  कर  सक  ।

 (2)  दल  या  अभ्यर्थी  को  उस  दशा  में  पहले  ही  यह  सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिए  कि  उस

 स्थान  पर  जहां  सभा  करने  का  प्रस्ताव  कोई  निबंन्धनात्मक  या  प्रतिषेघात्मक  आदेशा  लागू  तो  नहीं
 यदि  ऐसे  आदेश  लागू  हों  उनका  कड़ाई  के  साथ  पालन  किया  जाना  यदि  ऐसे

 आदेशों  से  कोई  छूट  अपेक्षित  हो  तो  उसके  लिए  समय  से  आवेदन  करना  चाहिए  और  छूट  प्राप्त

 कर  लेनी  चाहिए  ।

 (3)  यदि  किसी  प्रस्तावित  सभा  के  सम्बन्ध  में  लाउडस्पीकरों  के  उपयोग  या  किसी  अन्य
 के  लिए  अनुज्ञा  या  अनुज्ञप्ति  प्राप्त  करनी  हो  तो  दल  या  अभ्यर्थी  को  संबद्ध  प्राधिकारी  के  पास
 काफी  पहले  ही  आवेदन  करना  चाहिए  और  अनुज्ञा  या  अनुज्ञप्ति  प्राप्त  कर  लेनी  चाहिए  ।

 (4)  किसी  सभा  के  आयोजकों  के  लिए  यह  अनिवायं  है  कि  वे  संभा  में  विघ्न  डालने  वाले
 या  अन्यथा  अव्यवस्था  फैलाने  प्रयत्न  करनें  वाले  व्यक्तियों  से निपटने  के  लिए  ड्यूटी  पर  तेनात

 पुलिस  की  सहायता  प्राप्त  करें  ।
 आयोजकों  को  चाहिए  कि  वे  स्वयं  ऐसे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  न  करें  ।

 जुलूस
 ,

 (1)  जुलूस  का  आयोजन  करने  वाले  दल  या  अभ्यर्थी  को  पहले  ही  यह  बात  तय  कर  लेनी
 चाहिए  कि  जुलूस  किस  समय  और  किस  स्थान  से  शुरू  किस  मार्ग  से होकर  जाएगा  और
 किस  समय  और  किस  स्थान  पर  समाप्त  होगा  ।  सामान्यतः  कार्यक्रम  में  कोई  फेरबदल  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 (2)  आयोजकों  को  चाहिए  कि  वे  कार्यक्रम  के  बारे  में  स्थानीय  पुलिस  प्राधिकारियों  को
 अग्रिम  सूचना  दे  दें  ताकि  वे  आवश्यक  इन्तजाम  कर  सके  |

 (3)  आयोजकों  को  यह  पता  लेना  चाहिए  कि  जिन  इलाकों  से  होकर  जुलूस
 रता  है  उनमें  कोई  निर्बन्धनात्मक  आदेश  तो  लागू  नहीं  है  और  जब  तक  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा
 विशेष  रूप  से  छूट  न  दे  दी  उन  निबंन्धनों  का  पालन  करना  चाहिए  ।  यातायात  के  नियमों
 और  निबंन्धनों  का  मी  ध्यानपूर्वक  पलन  करना  चाहिए  ।

 (4)  आयोजकों  को  चाहिए  कि  जुलूस  का  इन्तजाम  ऐसे  ढंग  से  करें  जिससे  कि  यातायात
 में  कोई  रुकावट  या  बाघा  उत्पन्न  किए  बिना  जुलूस  का  निकलना  संमव  हो  सके  ।  यदि
 बहुत  लम्बा  है  तो  उसे  उपयुक्त  लम्बाई  वाले  टुकड़ों  में  संगठित  किया  जाना  चाहिए  ताकि
 जनक  अ  पर  विशेषकर  उन  स्थानों  पर  जहां  जुलूस  को  चौराहों  से  होकर  गुजरना  रुके
 हुए  यातायात  के  लिए  समय-समय  पर  रास्ता  दिया  जा  सके  और  इस  प्रकार  मारी  यातायात  के
 जमाव  से  बचा  जा

 (5)  जुलूसों  की  व्यवस्था  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  जहां  तक  हो  सके  उन्हें  सड़क  की  दायीं
 ओर  रखा  जाए  और  ड्यूटी  पर  तैनात  पुलिस  के  निदेश  और  सलाह  का  कड़ाई  के  साथ  पालन  किया
 जाना  चाहिए  ।

 है
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 (6)  यदि  दो  या  अधिक  राजनैतिक  दलों  या  अभ्यर्थियों  न ेलगमग  उसी  समय  उसी
 रास्ते  या  माग.से  जुलूस  निकालने  का  प्रस्ताव  किया  है  आयोजकों  को  चाहिए  कि  वे
 समय  से  काफ़ी  यूर्व  आपस  में  संपर्क  स्थापित  करें  और  ऐसी  योजना  बनाए  जिससे  कि  जुलूसों  में
 टकराव  न  हो  या-यातायात  को  बाघा  न  पहुंचे  ।  स्थानीय  पुलिस  की  सहायता  सन्तोषजनक
 जाम  करने  के  लिए  सदा  उपलब्ध  होगी  |  इस  प्रयोजन  के  लिए  दलों  को  यथाशीकघ्र  पुलिस  से

 संपर्क  स्थापित  करना  चाहिए  ।

 (7)  जुलूस  में  शामिल  लोगों  ऐसी  चीजें  लेकर  चलने  के  विषय  में  जिनका
 छुनीय  तत्वों  विशेष  रूप  से  उत्त  जना  के  क्षणों  दुरुपयोग  किया  जा  सकता  राजनंतिक
 दलों  या  अभ्यथियों  को  अधिक  से  अधिक  नियंत्रण  रखना

 (8)  किसी  भी  राजनैतिक  दल  या  अभ्यर्थी  को  अन्य  राजनेतिक  दलों  के  सदस्यों  या
 उनके  नेताओं  के  पुतले  लेकर  उनको  सावंजनिक  स्थान  में  जलाने  और  इसी  प्रकार  के  अन्य

 प्रदर्शनों  का  समर्थन  नहीं  करना
 IV.  झतदाध  दिलस

 सभी  राजनंतिक  दलों  और  अभ्यर्थियों  को  चाहिए  कि  वे

 (i)  यह  सुनिद्दिचत  करने  के  लिए  कि  मतदान  शान्तिपूर्वक  और  सुव्यवस्थित  ढंग  से  हों
 और  मतदाताओं  को  इस  बात  की  पूरी  स्वतन्त्रता  हो  कि  वे  बिना  किसी  परेशानी
 या  बाघा  के  अपने  मताधिकार  का  प्रयोग  कर  निर्वाचन  कतंव्य  पर  लगे  हुए
 अधिकारियों  के  साथ  सहयोग

 (४)  अपने  प्राधिकृत  कार्यकर्ताओं  को  उपयुक्त  बिल्ले  या  पहचान  पत्र

 (४४)  इस  बात  से  सहमत  हों  कि  मतदाताओं  को  उनके  द्वारा  दी  गई  पहचान  पर्चियां  सादे
 कागज  पर  होंगी  और  उन  पर  कोई  अभ्यर्थी  का  नाम  या  दल  का  काम

 नहीं

 (iv)  मतदान  के  दिन  और  उसके  पूर्व  के  24  घण्टों  के  दोरान  किसी  को  शराब  पेश  या
 कितिरित  न

 (9)  राजनैतिक  दलों  और  अभ्यर्थियों  द्वारा  मतदान  केंद्रों  क ेनिकट  लगाए  गए  कंम्पों  के
 नजदीक  अनावश्यक  मीड़  इकट्ठी  न  होने  दें  जिससे  दलों  और  अभ्यर्थियों  के  कार्य
 कर्ताओं  और  शुभचितकों  में  आपस  में  मुकाबला  और  तनाव  न  होने

 यह  सुनिदिचत  करें  कि  अभ्यर्थियों  के  क॑म्प  साधारण  उन  पर  कोई
 प्रतीक  या  कोई  अन्य  प्रचार  सामग्री  प्रदर्शित  न  की  और

 मतदान  के  दिन  वाहन  चलाने  पर  लगाए  जाने  वाले  निबंधनों  पालन  करने  में
 प्राधिकारियों  के साथ  सहयोग  करें  और  वाहनों  के  लिए  परमिट  प्राप्त  कर  लें  और
 उन्हें  उन  वाहनों  पर  ऐसे  लगा  दें  जिससे  वे  साफ-साफ  दिखाई  देते

 रहें  ।
 मतदान  केस

 मतदाताओं  के  सिवाय  कोई  भी  व्यक्ति  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  दिए  गए  विधिमान्य  पास  के
 बिना  मतदान  केंद्रों  में  प्रवेश  नहीं  करेगा

 ।
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 प्रक्षक

 निर्वाचन  आयोग  प्रेक्षक  नियुक्त  कर  रहा  है  |  यदि  निर्वाचनों  के  संचालन  के  सम्बन्ध  में

 भ्यथियों  या  उनके  अभिकर्ताओं  को  कोई  विद्विष्ट  ज्िकायत  या  समस्या  हो  तो  वे  उसकी  सूचना
 प्र  क्षक  को  दे  सकते  हैं  ।

 सत्ताधारोी  दल

 सत्ताधारी  दल  चाहे  वह  केन्द्र  में  हो  या  सम्बन्धित  राज्य  या  राज्यों  में  यह
 दिचत  करना  चाहिए  कि  शिकायत  करने  का  कोई  मौका  न  दिया  जाए  कि  उस  दल  ने  अपने

 चन  अभियान  के  प्रयोजनों  के  लिए  अपने  सरकारी  पद  का  प्रयोग  किया  ओर  विशेष

 रूप  से  ***

 (1)  मंत्रियों  को  अपने  शासकीय  दौरों  को  निर्वाचन  में  सम्बन्धित  प्रचार  कार्य  के
 साथ  नहीं  जोड़ना  चाहिए  ओर  निर्वाचन  के  दोरान  प्रचार  करते  हुए
 कीय  तंत्र  अथवा  कामभिकों  का  प्रयोग  नहीं  और

 सरकारी  गाड़ियों  सहित  सरकारी  मशीनरी  और  काँमिकों
 का  सत्ताधारी  दल  के  हित  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रयोग  नहीं  किया

 (४)  सत्ताघारी  दल  को  चाहिए  कि  वह  साव॑जनिक  स्थान  जैसे  मैदान  इत्यादि  पर
 /  चन  समाएं  आयोजित  करने  ओर  निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में  हवाई-उडानों  के  लिए

 हैलिपंडों  के  इस्तेमाल  करने  के  लिए  अपना  एकाधिकार  न  जमाएं  ।  ऐसे  स्थानों
 का  प्रयोग  दूसरे  दलों  और  अभ्यर्थियों  को  भी  उन्हीं  शर्तों  पर  करने  दिया  जाए  जिन
 धर्तों  पर  सत्ताधारी  दल  उनका  प्रयोग  करता  ह

 (iii)  दूसरे  दलों  और  अभ्यर्थियों  को  भी  विश्राम  डाक-बंगलों  और  अन्य  सरकारी
 आवासों  का  प्रयोग  निष्पक्ष  तरीके  से  करने  की  अनुमति  दी  जानी

 (५)  निर्वाचन  अवधि  के  राजनेतिक  समाचारों  तथा  प्रचार  की  पक्षपातपूर्ण
 व्याप्ति  के  लिए  सरकारी  खर्चे  से  समाचार  पत्रों  में  या  अन्य  मध्यमों  से  ऐसे
 पनों  को  जारी  किए  जाने  तथा  सरकारी  जन-माध्यमों  का  दुरुपयोग  करने  से

 बचना  चाहिए  जिनमें  सत्ताधारी  दल  के  हितों  को  अग्रसर  करने  की  दृष्टि
 से  उनकी  उपलब्धियां  दिखाई  गई

 (५)  मनन्‍्त्री  और  अन्य  प्राधिकारी  उस  समय  से  जब  से  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  निर्वाचन
 घोषित  किए  जाते  वेवेकिक  निधि  में  से  अनुदानों/अदायगियों  a  की  स्वीकृति

 नहीं  दें  गे

 मन्त्री  और  अन्य  उस  समय  से  जब  से  निर्वाचन  आयोग  :  द्वारा  निर्वाचन
 घोषित  किए  जाते

 किसी  भी  रूप  में  कोई  भी  वित्तीय  मंजूरी  .  घोषणा  नहीं
 या

 किसी  प्रकार  की  परियोजना  अथवा  सस्‍्कीमों  के  लिए  आधारशिलाएं  आदि
 नहीं  या
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 सड़कों  के  निर्माण  पीने  के  पानी  की  सुविताएं  उपलब्ध  कराने  आदि  का  कोई
 वचन  नहीं  देंगे  जिससे  सत्ताघारी  दल  के  हित  में  मतदाता  प्रभावित  हों  ।

 केंद्रीय  या  राज्य  सरकार  के  अभ्यर्थी  या  मतदाता  अथवा  प्राधिकृत
 '  कर्ता  की  अपने  हैसियत  को  छोड़कर  किसी  भी  मतदान  केन्द्र  या  गणना  स्थल  में

 प्रवेश  नहीं  करेंगे  ।

 नई  दिल्‍ली
 नवम्बर  12,  1984

 ह्‌०
 के०

 मारत  के  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त

 श्री  जायनल  अबेदिन  :  निर्वाचन  सुधारों  के  संबंध  में  वृहद्‌  कानून  बनाने  की  आवश्यकता

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  बनाई  गई  आचार  संहिता  से  उत्पनं  हुई  इस  बात  का  उल्लेख  राष्ट्रपति
 द्वारा  संसद  के  दोनों  सदनों  के  संयुक्त  अधिवेशन  में  वर्ष  1985  में  और  इस  वर्ष  भी  किया  गया  है

 कि  हमारी  वतंमान  निर्वाचन  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  कदम  उठाए  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  निर्वाचन  संबंधी  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  ने  पहले
 ही  कौनसे  उपाय  किये  हैं  अथवा  अब  कोनसे  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्रो  ए०  के०  सेन  :  एक  बार  आचार  संहिता  की  विभिन्‍न  मर्दे  पढ़ने  के  बाद  यह  बात  समझ
 में  आ  जाएगी  कि  उन्हें  प्रत्येक  उद्द श्य  के  लिए  कानून  का  विषय  नहीं  बनाया  जा  सकता  है  ।  कितु
 यह  सत्य  है  कि  इन  में  से  कुछ  तो  कानून  की  विषय-वस्तु  बन  जाएंगे  और  निर्वाचन  आयोग  के
 म्ष  से  वे  विषय  विचाराधीन  है  ओर  जब  भी  सरकार  के  विचार  तंयार  हो  जाएंगे  तो  उसी  समय
 राजनीतिक  दलों  से  भी  सलाह  ली  जाएगी  ओर  निश्चित  रूप  से  एक  ऐसा  कानून  सामने  लाया

 जाएगा  जिससे  सभी  सहमत  होंगे  ।

 श्री  जायनल  अबबिन  :  मैं  यह  जानना  चाहूगा  कि  क्‍या  यह  सत्य  है  कि  निर्वाचन  आयोग
 ने  कहा  है  कि  पिछले  संसदीय  चुनावों  के  दोरान  इस  आच॥र  संहिता  का  बिहार  तथा  देश  के  अन्य
 भागों  में  भी  व्यापक  उल्लंघन  किया  गया  ओर  वहां  बड़े  पंमाने  पर  मतों  में  हेराफेरी  और  मतदान
 केन्द्रों  पर  कब्जा  किया  यदि  ऐसा  तो  सरकार  इस  हेरा  फंरी  को  जड़  से  समाप्त  करने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  असुदेव  झ्राचाय  :  यह  प्रंस  में  छपा  है
 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  चीज  प्रेस  में  छप  जाती  है  तो  क्या  वह  अटल  सत्य  है  ?

 शो  बसुदेव  आच्चायं  :  माननीय  मंत्री  न ेआदर्श  आचार  संहिता  की  एक  लम्बी  सूची  दी  है
 जिसका  राजनंतिक  दलों  द्वारा  विशेषकर  केन्द्र  में  सत्ता  रूढ  दल  द्वारा  उल्लंघन  किया  जाता

 असम  में  चुनावों  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  जापान  में  यह  घोषणा  की
 _

 कि  असम  में  जापान  के  सहयोग  से  एक  तेल-शोघक  कारखाना  स्थापित  किया  जाएगा  ।  )

 12
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 करारा

 माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  गत  उपचुनाव  और  असम  चुनाव
 के  दौरान  आचार  संहिता  के  उल्लंघन  के  संबंध  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  सरकार  ने

 इन  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ।

 बिधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०झार०  :  जहां  शिकायतों
 का  संबंध  वे  तो  निर्वाचन  आयोग  में  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इस  के  लिए  हमें  एक  सूचना  चाहिए  क्‍योंकि

 ग्रह  प्रइन  से  सम्बद्ध  नहीं  है  ।  कितु  पश्चिम  बंगाल  ओर  बिहार  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  अतः  इन
 की  पुछ-ताछ  की  गई  और  इस  संबंध  में  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  हम  ने  पहले  ही

 एक  विवरण  दिया  कितु  अधिकतर  शिकायतें  पश्चिम  बंगाल  से  मिली  जहां  दूसरा  दल

 सत्ता  में  हैं  ।

 थ्रो  बसुदेव  झाचायं  :  यह  तो  आप  का  दल  है  जिस  ने  आचार  संहिता  का  उल्लघन  किया

 श्री  सुरेश  करुप  :  कृपया  विशिष्ट  रूप  से  कहिए  कि  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  निर्वाचन  आयोग  की  आचार  संहिता  के  अतिरिक्त  मैं  जानना  चाहत

 हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  कुछ  राजनीतिक  दल  अपनी  ही  आचार  संहिता
 तेयार  कर  रहे  हैं  और  जिन  बातों  की  ओर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  उनमें  हैं  कुमारीगमन

 )  तथा  इस  से  संबधित  भ्रष्टाचार  की  सभी  भयंकर  जो  दल  के  किसी  भी
 माननीय  सदस्य  अथवा  उच्च  पद  पर  नियुक्त  किसी  सदस्य  के  लिए  वर्जित  होंगी  ?

 श्री  ए०  के०  सेन  :  यह  सत्य  है  कि  कांग्रेस  दल  की  एक  आचार  संहिता  युझे  अन्य  दलों
 को  आचार  संहिता  के  बारे  में  कुछ  मालूम  नहीं  कितु  मैं  अन्य  दलों  की  आचार  संहिता  का  भी
 उतना  ही  सम्मान  करूंगा  जितना  अपने  दल  की  आचार  संहितः  का  ।

 श्री  जी०  जो०  स्वेल  :  मदिरापांन  का  तो  कांग्रेस  के  सदस्यों  को अभिशाप  है  ।
 श्री  ए०  के०  सेन  :  हाँ  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  दुर्भाग्य  से  माननीय  मंत्री  ने  एक  ऐसे  शब्द  का  प्रयोग  किया  है  जो
 असंसदीय  है  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसे  देखूंगा  ।

 प्रो०  के०  के०  )  शब्द  असंसदीय
 श्री  जी०  जो०  स्वल  :  यह  चिकित्सीय  भाषा  है  ।

 बिहार  स्थित  ताप  विश्व त  संयंत्र

 ,  "127.
 सती  कियोरी  लिप  |  ;  क्या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुजफ्फरपुर  स्थित  ताप  विद्युत  जो  1985  में
 चालू  किया  जाना  चालू  हो  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  विद्यू  त  उत्पादन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  ओर
 क्‍या  इस  ताप  विद्युत  केन्द्र

 से  दरेमंगा  और  समस्तीपुर  जिलों  को  बिजली
 प्राप्त  होगी  ?
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 ऊर्जा  मन्‍त्रो  वसन्‍्त  :  से  कांटी  के  समीप  मुजफ्फरपुर  ताप  विद्युत
 केन्द्र  में  110-110  मेगावाट  की  दो  यूनिटें  ग्रतिष्ठापित  किए  जाने  की  संकल्पना  की  गई  थी  ।  पहली

 यूनिट  को  31.3.  1985  को  समकालित  किया  गया  था  तथा  दूसरी  यूनिट  को  1986  में  पूरा
 किए  जाने  की  उम्मीद  है  ।  कोयला  और  राख  हुंण्डलिंग  प्रणालियों  के  पूरा  होने  में  कोयले
 के  प्रवाह  से  संबंधी  पर्याप्त  रूप  से  प्रशिक्षित  कार्भिकों  की कमी  आदि  ज॑से  विभिन्‍न

 कारणों  की  वजह  से  यूनिट-एक  से  विद्युत  का  पूरा  उत्पादन  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  हुआ  इस

 यूनिट  ने  26.2.1986  तक  89  मिलियन  यूनिट  विद्यू  त  उत्पादन  किया  है  ।

 इस  केन्द्र  से  होने  वाले  विद्य्‌  त  के  उत्पादन  को  राज्य  के  विद्य्‌त  ग्रिड  को  दिया  जाएगा
 तथा  यह  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  के  लिए  आवंटित  नहीं  किया  गया  है  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  माननीय  मंत्री  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  नवम्बर  और
 दिसम्बर  1985  में  मुजफ्फरपुर  तापीय  बिजली  संयंत्र  में  मारी  खराबी  आ  गई  थी  और  यदि  ऐसा

 हुआ  तो  इसके  क्‍या  कांरण  थे  ?
 श्री  वसन्‍्त  साठे  :  जैसा  मैंने  इस  प्रकार  की  खराबी  तकनीकी  कारणों  जंसे  संयंत्र

 प्रणाली  अमी  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रही  कोयले  की  दुलाई  संबंधित  संयंत्र  प्रणाली
 में  कोयले  की  नियंत्रण  केब्लस  की  पर्याप्त  रूप  में  शिक्षित  ध्यक्तियों  का  अमाव

 खराबी  आने  के  कारण  हैं  ।
 डा०  गोरो  झंकर  राजहूंस  :  ओर  मी  कुछ  कारण  थे  ।

 थी  बसंत  साठे  :  ओर  कारण  आप  को  मालूम  हैं  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  हाँ  मुझे  कारण  मालूम  तोड़-फोड़  के  मी  मामले

 बिहार  में  कोयले  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  तापीय
 विद्य्‌  त  संयंत्र  में  कोयला  मेजने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  थे  ।

 श्रो  बसंत  साठ  :  यह  बिहार  में  कोयले  के  अमाव  के  कारण  नहीं  हुआ  ।  यह  अन्दख्नी  प्रणाली
 है  जिसमें  उनके  अपने  कनवेयर  के  द्वारा  कोयला  भट्टी  में  मजा  जाता  है  ।  यह  उचित  ढंग  से  कार्य
 नहीं  कर  रहा  है  ।

 श्रीमती  किशोरी  यह  तापीय  विद्यूत  केन्द्र  मेरे  चुनाव  क्षंत्र  में  स्थित  है  और  मैंने

 यह  मामला  कई  बार  सदन  में  उठायाਂ  है  और  मैंने  मी  सभी  मंत्रियों  से बातचीत  की  ।

 मुझे  मालूम  है  कि  भारत  हेवी  इलेक्ट्रानिकस  लि०  ने  संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए
 उपकरण  दिए  हैं  ।  फिर  भी  व्लिम्ब  हुआ  है  ।  क्‍या  मैं  माननीय  मम्त्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्‍या
 मशीन  को  चालू  करते  समय  रिसाव  हो  रहा  था  ओर  संयंत्र  को  मरम्मत  के  लिए  बन्द  करना  पड़ा

 प्रौर  अब  पूरी  क्षमता  की  बिजली  भी  पंदा  नहीं  होती  यदि  ऐसा  तो  प्री  बिजली  तैयार
 करने  में  अभी  कितना  समय  लग  जाएगा  ?

 मैं  मन्‍्त्री  से  यह  मी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उन  समस्याओं  का  पर्वामास  नहीं  था  जिन  के
 कारण  विद्य्‌  त  पंदा  करने  की  पूरी  क्षमता  का  प्रयोग  करने  में  विल॑म्ब  हो  रहा  था  ।

 श्री  बसनन्‍्त  साठ  :  जंसा  मैंने  कहा  कि  इन  समस्याओं  के  संबंध  में  हमें  पता  उनके  बारे
 में  मालूम  सब  मिलाकर  यह  एक  सत्य  है  कि  बिहार  में  विद्युत  केन्द्रों  में  और  लगमग  सभी

 पूर्वी  राज्यों  में  कुशलता  और  संयंत्र  भार  तत्त्व  5]  की  राष्ट्रीय  ओसत  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  ।
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 बिहार  में  यह  34  यह  बिहार  और  समी  उत्तरीय  राज्यों  की बिजली  उपलब्धता  में
 कमी  का  मुख्य  कारण  है  ।  सब  से  अधिक  महत्त्वपूर्ण  बात  संयंत्र  की  भार  क्षमता में  सुधार
 करना  है  ।।  केन्द्रीय  सरकार  पूरी  सहायता  देने  को  तंयार  हम  इन  राज्यों  को  संयत्रों  का
 निकीकरण  करने  ओर  उसे  नवीनतम  रूप  देने  के  लिए  500  करोड़  रुपये  की  सहायता  उपलब्ध
 करा  रहे  हैं  ताकि  उनके  पास  उचित  संयंत्र  हो  ।  यह  भी  प्रबन्ध  का  ही  प्रश्न  है  ओर  संयंत्र  की  मार
 क्षमता  के  सुधार  के  लिए  पूरे  प्रबन्ध  को  गतिशील  बनाना  होगा  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  जारो  किये  गये  विद्य्‌  त  बाण्ड
 +  128.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  100  करोड़  रुपये  के  विद्युत  बाण्डों  की  बिक्री

 के  लिए  पूजी  बाजार  में  प्रवेश  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसे  मंजूर  किए  गए  विदेशी  ऋणों/बातच्रीत  किये  जा  रहे  विदेशी  ऋणों  सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  और

 संसाधनों  के  बीच  की  खाई  को  मरने  के  लिये  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण
 ओर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  अपनी  गेस  पर  आधारित  तीन  संयुक्त

 साइकिल  विद्युत  परियोजनाओं  की  लागत  आंशिक  रूप  से  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुल  .100
 करोड़  रुपये  की  राशि  के  1000-1000  रुपये  के  14  प्रतिशत  सुरक्षित  विमोच्य  10

 लाख  बॉण्ड
 जारी  किए  7  वर्ष  के  बाद  विमोच्य  बाण्डों  पर  आयकर  तथा  सम्पत्ति  कर  अधिनियमों  के

 अन्तर्गत  लाम  दिए  जाएंगे  और  ब्याज  की  संचयी  ओर  गेर-संचयी  दोनों  स्कीमें  होंगी  ।  बाण्डों

 पृष्ठांकन  और  डिलीवरी के  द्वारा  स्वेच्छा  से  हस्तांतरणीय  हैं  और  इन्हें  देश  के  प्रमुख  शेयर  बाजारों
 की  सूची  में  शामिल  कराया  छोटे-छोटे  निवेशकर्ताओं  के  लिए  सुविधा  भी
 दी  गई

 और  राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निगम  की  रामगुण्डम  और

 फरकक्‍्का  स्थित  परियोजनाओं  पारेषण  प्रणालियों  भोर  केन्द्रीय  पारेष्रण  परियोजना

 च्रण-एक  ओर  रिहन्द  पारेषण  परियोजना  के  लिए  विश्व  बंक  ने  कुल  2251.5  मिलियन  अमरीकी
 डालर  को  बचनवद्धता  और  325.6  मिलियन  अमरीकी  डालर  काਂ  ड्रांइ  ग  राइटਂ  दिया  है  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निगम  के  सीधे  ऋणों  में  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  के

 लिए  य०  के०  के  बेकों  से  344  मिलियन  पौंड  और  केन्द्रीय  पारेषण  परियोजना  के  अन्तर्गत  उच्च
 वोल्टता  डायरेक्ट  करन्ट  बेक-टू-बंक  केन्द्र  की  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  स्केण्डीनाविस्का  इ  स्किल्डा

 स्वीडन  से  45.4  मिलियन  अमरीकी  डालर  शामिल  हैं  ॥  जिन  विदेशी  ऋणों  के  बारे  में
 बातचीत  चल  रही  उनमें  रिहन्द-दिल्ली  बाईपोल  कन्वरटर  केन्द्र  के लिए  स्वीडन  के  बंकों से
 कन्सोटियम  और  फरक्‍्का  चरण-दो  परियोजना  के  माप  जेनरेटर  पैकेज  के  लिए  इटली  से  ऋण
 शामिल  हैं  ।  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  पर  निर्मर  करते  हुए  द्विपक्षीय  सहायता  के  लिए  चयनात्मक
 रूप  से  प्रस्तावों  का  उपयोग  करते  हुए  तथा  विद्यू  त  उत्पादन  के  आन्तरिक  साधनों  का  अधिकतम
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 उपयोग  करते  हुए  विश्व  बेंक  की  सहायता  के  लिए  नई  परियोजनाएं  प्रस्तुत  करके  और  निधियां

 जुटाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ]
 श्री  यशवं  तरांव  गडाख  पाटिल  :  आपने  उत्तर  में  लिखा

 ः
 राष्ट्रीय  ताप  विद्य्‌त  निगम  ने  कुल  100  करोड़  रुपये  की  राशि  के  1000-1000  रुपये  के

 14%  सुरक्षित  विमोच्य  10  लाख  बाण्ड  जारी  किए  हैं  ।  "

 [  हिन्दी
 ]

 मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  अभी  तक  कितनी  राशि  प्राप्त  हो  चुकी  है  ?  अगर  सौ  करोड़
 से  ज्यादा  राशि  प्राप्त  होगी  तो  क्या  सरकार  निगम  को  यह  राष्षि  रखने  की  अनुमति  दे  देगी  ?

 श्रो  बसन्‍्त  साठे  :  मेरी  जानकारी  के  मुताबिक  जितना  किया  था  वो  पूरा  सब्सक्राइब
 हो  गया  है  ओर  यदि  ज्यादा  मिलेगा  ओर  फाइनांस  मिनिस्ट्री  इजाजत  देगी  तो  ज्यादा  दिया

 श्रो  यशवन्त  राव  गडाख्त  पाठिल  :  मेरा  दूसरा  सवाल  यह  है  कि  निगम  को  सातवीं
 षीय  योजना  में  1270  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  और  सरकार  ने  5600  करोड़  रुपए  की

 धनराशि  की  व्यवस्था  की  है  ।  विश्व  बंक  और  अन्य  देशों  से  लोन  लिया  जा  रहा  जेसे  सिंग  रोली

 को  रामगुण्डम  और  फरक्का  आदि  प्रोजेक्टों  के लिए  एन०  टी०  पी०  सी०  स्वीडन
 ओर  विश्व  बंक  से  लोन  ले  रहा  हैं  ।  इससे  ब्याज  भी  बढ़  जाएगा  और  उत्पादन  खर्च  भी  बढ़  गा
 और  जनता  को  बिजली  महंगी  पड़ गी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 और  विद्युत  बाण्ड  जारी  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  हमारी  तो  इच्छा  यही  है  कि  जो  कुछ  गेप  जेसे  मैंने  बार-बार  कहा  है
 कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  10  हजार  मेगावाट  का  गप  रहेगा  और  यह  गंप  पूरा  करने  के  लिए
 हमको  करीवन  15  हजार  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  यदि  सारा  देश  के  अन्दर  से  मिल
 सकता  है  और  बाता  है  तो  सबसे  ज्यादा  खुशी  बाहर  से  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  रहेगी  ।
 इसलिए  ऐसी  कोई  भी  योजना  बनाने  में  हमें  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  होगी  जिससे  देक्ष  में  से  ही  पेसा
 एनर्जी  के  क्षेत्र  के  ऊर्जा  के  क्षेत्र  क ेलिए  मिल  सके  ।

 राजस्थान  को  विद्युत  को  झ्रावश्यकतायें

 *129.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  राजस्थान  राज्य  को  बिजली  की  कितनी
 हयकता  थी  और  उसको  अपनी  आवश्यकता  से  कितनी  कम  बिजली

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य  में  प्रत्येक  नये  विद्य  त  केन्द्र  द्वारा  विद्युत
 उत्पादन  में  किस  सीमा  तक  वृद्धि  किये  जाने  की  संभावना  है  और  ये  नए  विद्यत  केन्द्र  कौन-कौन
 से  |

 क्या  राजस्थान  राज्य  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अपने  स्वयं  के  साधनों  से
 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  से  विशेष  सहायता  प्राप्त  करके  विद्युत  के  मामले  में  आत्म-निर्मर  हो

 और
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 यदि  तो  किस  प्रकार  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ]  े
 ऊर्जा  मंत्रों  वसन्‍्त  साठ  )  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण
 र्ष  1984-85  के  राजस्थान  में  ऊर्जा  की  उपलब्धता  5903  मिलियन  यूनिट

 जबकि  इसकी  तुलना  में  अनुमानित  आवश्यकता  6570  मिलियन  यूनिट  थी  ।

 यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  राज्य  की  सातवीं  योजना  में  नीचे  दिए  गए  अनुसार
 राजस्थान  की  अपनी  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  लगभग  385  मेगावाट  क्षमता  जोड़ी

 परियोजना  हु  सातवीं  योजना  में  क्षमता  में

 वृद्धि  )

 कोटा  विस्तार  3)...  210
 रामगढ़  गेस  टरबाइन  3

 माही  बजाज  सागर  .-  140

 मंगरूल  6

 चारणवाला  2

 सूरतगढ़  4

 अनूपगढ़  नहर  9

 पूगल  2

 जाखव  ह  9

 इसके  राजस्थान  को  केन्द्र  सरकार  के  ताप  विद्यू  परमाणु  और  जल  विद्युत
 केन्द्रों  से  विद्यत  का  अपना  हिस्सा  मिलेगा

 और  सातवीं  योजना  में  विद्युत  की  आवश्यकता  और  उपलब्धता  के  बीच
 अन्तर  को  और  कम  करने  की  दृष्टि  उत्तरी  क्षेत्र  में  राजस्थान  में  अन्टा  में  और  उत्तर  प्रदेश  में
 ओरंया  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंलगमग  कुल  1030  मेगावाट  क्षमता  के  अल्प  निर्माण  अवधि  वाले  गेस
 पर  आधारित  संयुक्त  साइकिल  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे  विद्य  त  की  उपलब्धता  में
 सुधार  लाने  के  लिए  ऊर्जा  के  संरक्षण  और  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  को  कम  करने  संबंधी
 उपाय  मी  क़ियान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ]
 क्रो  वद्धिचल्र  ज  न  :  प्रश्न  के  जबाब  से  यह  स्पष्ट  है  कि  रांजस्थान  प्रान्त  में  उटी  पंचवर्षीय

 योजना  तक  बिजली  का  उत्पादन  आवश्यकता  से  बहत  ही  कम  हुआ  और  उसके  कारण  राजस्थान
 में  बिजली  का  संकट  रहा  और  सातवीं  पंचवर्षीव  योजना  में  मी  जो  उत्पादन  की  क्षमता  बढ़नी
 आपने  अमी  जवाब  में  जो  स्पष्ट  किया  उससे  भी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  विद्युत  का
 संकट  बना  रहेगा  ।  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  के  लिए  एक  पलाना  लिग्नाइट  प्लांट के  लिए  हम  करीब  15
 वर्षों  स ेकोशिश  कर  रहे  प्लानिंग  कमीशन  ने  भी  इसको  क्लीयर  कः  है  ।  इसको  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  कंप्लीट  करने  में  क्या  हमें  सहायता  देना  चाहते  क्या  सद्दायोग  देंगे  ।
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 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  जहां  तक  पलाना  का  सवाल  हमने  तो  इसे  क्लीयर  कर  दिया  है  और

 हम  बाई  लेटरल  असिस्टेन्स  के  लिए  इसमें  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  ज॑से  ही  यह  योजना  बच  जाती

 इससें  हमको  बाहर  से  भी  कुछ  मदद  मिल  जाए  तो  पलाना  लिग्नाइट  बेस्ड  जो  थर्मल  प्लांट

 उसको  जल्द  से  जल्द  लगाने  तक  हमारा  इरादा  जिससे  60  मेगावाट  बिजली  और  एडीशन  हो

 जाएगी  ।  हमने  पहले  ही  इसे  डिपार्टमेंट  आफ  इकनामिक  अफेयस  के  सामने  भेजा  वेस्ट  जमंनी

 के  क्र  डिट  से  शुरू  करने  का  प्रपोजल  उसको  भी  हमने  उनके  सामने  रखा  है  ।

 ओर  वुद्धिलल्य  जन  :  हमारे  प्रदेश  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अणू  बिजली  घर  की  दो  इकाईयां
 बनी  हुई  प्रथम  इकाई  करीब  3  वर्ष  से  बन्द  दूसरी  इकाई  में  भी  बिजली  का  उत्पादन
 अनिश्चित  ही  बना  रहता  केन्द्र  सरकार  ने  दो  नए  अणु  बिजलीघर  प्रस्तावित  किए  इस  संबन्ध
 में  क्‍या  प्रगति  क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसको  कम्प्लीट  करके  हमारे  विद्य्‌  त  संकट  को

 दूर  करने  में  केन्द्र  सरकार  सहयोग  देगी  ।

 श्री  वसन्‍्त  साठे  :  अण्‌  विद्यू  त  शक्ति  श्रीमान  मेरे  विभाग  के  अन्तर्गत  नहीं  इसलिए
 मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकेਂ  लिए  कृपया  दूसरा  सवाल  कीजिए  ।
 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  आज  80%  पावर  इन्डस्ट्रीज  को  नहीं

 मिलती  इसलिए  मैं  यह  अपेक्षा  करूगा  कि  मुझे  यह  बतलाया  जाए  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 तक  राजस्थान  को  कितनी  बिजली  की  आवश्यकता  होगी  और  आप  कितनी  उपलब्ध  कर  सकेंगे
 तथा  शेष  के  लिए  कया  व्यवस्था  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  उसमें  जवाब  है  ।

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  टोटल  आउट-ले  जो  वह  तीन  हजार
 करोड़  है  आपको  जो  बिजली  इन  टम्से  आफ  मेगावाट  मिलती  वह  अमी  देखकर  बताता

 थओ  मूल  चन्द  डागा  :  राजस्थान  के  हित  में  केन्द्र  सरकार  को  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 सूखा  पड़ा  हुआ  है  और  कुओं  से  पानी  नहीं  ले  चार  साल  से  ऐसा  हो  रहा  इसका  कारण

 मालूम  नहीं  हुआ  मेहरब।ती  करके  यह  बताइए  कि  सातवीं  पंचर्षीय  योजना  तक  कितनी
 बिजली  उपलब्ध  कर  सकेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दो  हजार  मंगावाट  है  और  दो  हजार  और
 ओर  मूल  चन्द  डागा  :  इन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  इतनी  हम  उपलब्ध  करेंगे  )
 को  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मुझे  पूछने  दीजिए  ।
 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  ठीक  पूछ  लीजिए  ।
 भरी  बालकबि  बेरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  मुझे  ऐसा  लग  रहा  है  कि  वसन्‍्त  के

 सहीने  में  वसन्‍्त  ही  डॉवाडोल  हो  रहा  *'
 )

 ]
 शो  बसंत  साठे  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  नवीं  योजना  के  विस्तृत  आंकड़  देता  हूं  ।

 ]
 भी  गिरषारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्‍त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  कोटा  में  चार  श्वेंल  यूनिट्स  की  आपने  मन्‍्जूरी  दी  थी  और  अब  तक  दो'*“थर्मल  यू  निट्स  ही
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 लग  पाए  हैं  जबकि  चारों  यूनिट्स  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्री  हो  जानी  चाहिए  इसके  साथ

 ही  जैसा  कि  माननीय  अध्यक्ष  जी  ने  भी  कहां  कि  सातवीं  योजना  तक  दो  हजार  मेगावाट  बिजली
 की  आवद्यकता  होगी  और  आपने  पलाना  लिगनाइट  में  साठ  मैगावाट  की  बात  कही  है  और  दो
 एटोमिट  यू  निट्स  स्थापित  करने  की  आपके  एटोमिक  डिपार्टमेंट  ने  भी  स्वीकृति  दे  दी  लेकिन

 इन  दोनों  यूनिट्स  से  भी  राजस्थान  की  पूर्ति  नहीं  हो  पायेगी  |  राजस्थान  की  भावश्यकतओं  की

 पूर्ति  क ेलिए  एक  तो  आपने  हिमाचल  से  एग्रीमेंट  किया  था  जो  कि  अभी  तक  इम्पलीमेंट  नहीं  हो
 पाया  है  राजस्थान  की  बिजलो  की  आवश्यकताओं  को  पृति  के  लिए  आप  कौन-कौन  से  प्रोजेक्ट
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ले  रहे  हैं  जिससे  राजस्थान  में  बिजली  की  आपूर्ति  हो

 थ्रो  वसन्‍्त  राजस्थान  की  बिजली  की  पूर्ति  के  लिए  राजस्थान  के  स्वयं  के  प्रोजेक्ट्स
 बहुत  कम  हैं  ।  बाहर  से  बिजली  देने  का  स्टेट  शेयर  में  गांधी  सागर  से  57.5  राणा  प्रताप
 सागर  से  86  जवाहर  सागर  से  49.5  कोटा  से  11.75,  व्यास  में  से  408

 हाइडल  जनरेशन  से  855  मंगावाट  और  थर्मल  में  कोटा  का  इन्क्रीज  किया  जायेगा  220,  छोटे
 थमल  पावर  23,  डीजल  सेट्स  7  और  दूसरे  राज्यों  से  ऊंसे  सतपुड़ा  शेयर  आयेगा  125,  इस

 तरह  से  टोटल  होगा  एक  हजार  दो  सौ  तीस  मंगावाट  ।  इस  तरह  से  सब  ओर  से  पूर्ति  की  जायेगी
 ओर  जो  राजस्थान  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सहायक  होगी  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  वसन्‍्त  राजस्थान  को  ड्रौट  और  फैमीन  से  पीछा  छुड़ाने  के  लिए
 बिजली  की  जरूरत  है  और  आये  तीन-चार  सालों  से  वहां  ड्रोट  की  स्थिति  बनी  हुई
 उसको  आप  देखिए  ।

 वहां  का  थर्मल  जेनरेशन  भी  और  इसे  भी  देखा  जाना  जरूरी  है  मैं  आपको  बताऊ  कि

 बिहार  तो  सारे  देश  को  खाना  खिला  सकता

 ]  ,
 चमड़ा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  दीर्घावधि  नीति

 #130  श्रो  के०  राममृति  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चमड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  विकास  परिषद्‌  के  चेयरमन  को  सरकार  के  दिये  गये  निदेशों
 के  अनुसरण  में  चमड़ा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  ओर  प्रौद्योगिकीय  उन्‍नयन  के  लिये

 दीर्घावधि  व्यापक  नीति  का  ब्यौरा  क्या

 चमड़े  की  किस्म  को  बेहतर  बनाने  के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  ताकि  देश
 को  चमड़ा  उत्पातों  के  निर्यात  से  30-40  प्रतिशत  अधिक  विदेक्षी  मुद्रा  प्राप्त  हो  और

 चमड़े  के  सामान  के  निर्यात  में  विभिन्‍न  रुकाबटों  को  बुर  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  ताकि  निर्यात  में  वृद्धि  की  जा  सके  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्री  एम०  :  से  एक
 विवरण  समा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 चमड़ा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  और  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत  बनाने  के  लिए
 एक  विश  दीघंकालीन  नीति  तैयार  करने  हेतु  1986  में  चमड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  विकास

 19



 मौखिक  उत्तर  4  1986

 परिषद  के  अध्यक्ष  की  अध्यक्षता  में  एक  का्यें  दल  का  गठन  किया  गया  कार्य  दल  की  रिपोर्ट

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही
 और  चमड़ा  उद्योग  द्वारा  अपेक्षित  विभिन्‍न  कच्ची  रसायन  और

 यक  सामान  का  उदा  रतापूर्वक  आयात  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  स्वदेशी  उपलब्धता  को  पूरा

 करने  के  लिए  कच्ची  खालों  और  चामों  तथा  कुछ  किस्म  के  चमड़  के  आयात  को  भी  खुले  सामान्य

 लाइसेन्स  के  अन्तर्गन  रखने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  चमड़े  के  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  अधिकांश

 मणीनों  को  भी  सीमा  शुल्क  की  दर  कम  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  रखा  गया  है
 ताकि  चमड़ा  उद्योग  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  का  बढिया  चमड़ा  बनाने  योग्य  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  के

 अनुरूप  अपने  आपको  सुसज्जित  कर  सके  ।  सरकार  उमड़  के  जूतों  को  ऊपरी

 चमड़े  के  चमड़  के  जूतों  ओर  चमड़े  के  सामान  आदि  के  क्षेत्र  में  विदेशी  सहयोग  के  लिए
 स्वीकृति  देकर  चमड़ा  उद्योग  के  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  हेतु  विदेशी  सहयोग  की  भी  अनुमति  दे  रही

 है  ।  निर्यातोन्मुख  एककों  की  अनुमति  देने  हेतु  चमड  के  जूतों  और  चमड़े  के  अन्य  सामान  सम्बन्धी

 लाइसेंस  देने  की  नीति  को  हाल  ही  में  उदार  बना  दिया  गया  है  ।  कुल  मिला  कर  इन  नीति
 यक  उपायों  के  परिणामस्वरूप  चमड़ा  उद्योग  का  तीत्र  गति  से  विकास  हो  रहा  है  और  चमड़ा  उद्योग
 निर्यात  के  क्षेत्र  में  मी  मली  भांति  कार्य  कर  रहा  है  ।

 श्री  के०  रामम॒ति  :  मेरे  प्रश्न  का  पहला  माग  चमड़ः  उद्योग  सम्बन्धी  विकास  परिषद्‌  के
 चेयरमन  के  अन्तगंत  एक  समिति  स्थापित  करने  से  संबंधित  इसका  उत्तर  यह  है  कि  इसका
 गठन  1986  में  किया  गया  है  और  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 समिति  कबं  अपने  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  देगी  ?  मैं  यह  मी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  समिति  को
 इस  उद्योग  से  उत्पन्न  जल  प्रदूणष  की  जांच  का  कार्य  भी  सौंप  दिया  गया  है  क्योंकि  हम  अमी  भी

 विकास  और  उत्पाद  के  पूराने  तरीके  अपना  रहे  हैं  ।
 श्रो  एम  ०  अरुणाचलम  :  वमड़ा  उद्योग  संबंधी  विकास  परिषद्‌  के  चेयरमंन  की  अध्यक्षता

 में  लम्बी  अवधि  की  एक  योजना  तंयार  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया
 विभिन्‍न  तत्त्वों  को  ध्यान  में  गखते  हुए  चमड़ा  के०  वी०  आई०  अनुसंधान  संस्थाएं
 तथा  अन्य  सम्बद्ध  एजेन्सियां  एक  समन्वित॑  रवेथा  तेयांर  करने  के  लिए  कार्यकारी  दल  से  सम्बद्ध
 किए  गए  हैं  ।  काम  पूरा  होते  हਂ  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 जहां  तक  प्रदूषण  का  संबंध  नीति  यह  है  कि  जहां  बहुत  से  चमड़  के  कारखाने  हैं  जंसे

 तमिलनाडु  में  वनियमबाडी  और  कानपुर  में  जाजमाऊ  ।  इधर-उधर  स्थापित  एककों  को  अपने
 निम्नाव  निपटान  संयंत्र  स्थापित  करने  होंगे  जेप्ताकि  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  चाहा  है  ।  बड़ी
 इयों  के  लिए  जहां  बाहिस्राव  प्रवण  संयंत्र  स्थापित  करना  संभव  है  यह  ऐसी  छोटी  इकाइयों  के  लिए
 व्यवहायं  नहीं  होगा  जो  वित्तीय  सहायता की  मांग  कर  रहे  छोटी  इकाइयों  के  समूह  के
 लिए  सामूहिक  मल-निम्लाव  शोधन  संयंत्र  लामदायक  होगा  |  तमिलनाडु  राज्य  चमड़ा  निगम
 कारिता  के  अंतर्गत  सामूहिक  मल-निम्राव  शोधन  संयंत्र  का  प्रबन्ध  कर  रहा

 क्री  के०  राम  म॒ति  :  मेरं  इस  प्रएन  के  उत्तर  में  कि  समिति  अपने  प्रतिवेदन  को  कब
 अन्तिम  रूप  दे  रही  मन्त्री  ने  कहा  है  जल्दी  संमव  होਂ  ।  आप  जानते  है  कि

 इसका  क्या  अर्थ  है|  अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समिति  के  लिए  कोई  समय-बद्ध
 निर्धारित  किया  गया  विदेशी  मुद्रा  की  भारी  मात्रा  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  उद्योग  के

 अआधुनिकीक रण  को  मांग  बहुत  देर  से  की  जां  रही  है  ।
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 श्री  एम०  झ्रदणाचलम  :
 हम  समिति को  6  महीने  में  अपना  प्रतिवेदन  देने  के  लिए

 कह  सकते  हैं  !

 थी  के०  राममूरति  :  महोदयਂ  मैंने  अपने  प्रश्न  के  भाग  में  कहा  है  कि  यदि  हम  केवल

 चमड़े  की  किस्म  में  सुधार  कर  लें  तो  देश  को  चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यात  से
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  सकेगी  जबकि  मन्त्री  ने  आयात  नीति  उद्योग  के  लिए  प्रौद्योगिकी
 तथा  मशीन  का  उदारतापूर्वक  आयात  नीति  अपनाने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हं  कि  उदार  बनाई  गई  इस  आयात  नीति  केਂ  जो  पिछले  एक
 ब्र्ष  से  चली  आ  रही  चमड़ा  उद्योग  ने  क्या  प्रगति  की  है  ?  प्रक्रिया  संबंधी  क्या  अड़चर्नें

 हैं  जो  चमड़  के  सामान  के  निर्यात  में  रुकावट  हैं  ?

 श्री  एम०  भरुणाचलम  :  चमड़ा  उद्योग  के  सामान  का  पता  लगाया  गया  है  1984-85  के

 दोरान  चमड़ा  और  चमड़ा  उत्पाद  का  सबसे  अधिक  निर्यात  583-75  करोड़  रुपयों  का  किया  गया
 जबकि  लक्ष्य  495  करोड़  रुपए  के  माल  के  निर्यात  का  था  ।  नीति  में  अरद्ध  तंयार  चमड़े  के  निर्यात
 की  तुलना  में  तंयार  चमड़े  और  चमड़े  उत्पादों  के  निर्यात  पर  अधिक  बल  दिए  जाने  के
 स्वरूप  मारत  तंयार  चमड़ा  और  चमड़ा  उत्पांद  का  प्रमुख  सप्लायर  बन  गया  इस  समय  तंयार
 चमड़ा  निर्यात  की  मुख्य  मद  है  ।  जिसके  बाद  जूते  संबंधी  बस्तुएं  तथा  जूते  आते  नीति  में  आगे  और

 परिवर्तन  के  कारण  तेयार  चमड़  की  तुलना  में  मूल्य  वर्धित  चमड़े  के  निर्यात  पर  बल  दिया  गया

 परिणामस्वरूप  सातवीं  योजना  में  उसका  उत्पादन  बढ़ाने  का  विचार  है  ताकि  अतिरिक्त  रोजगार
 अवसरों  को  बढ़ाया  जा  सके  और  उपलब्ध  कच्चे  माल  के  साधनों  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा
 सके  ।  मूल  उहं  श्य  यह  है  कि  जूतों  को  निर्यात  की  सर्वाधिक  महत्वध्रर्ण  मद  बनाया  जाए  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अन्तिम  वर्ष  के  दोरान  495  करोड़  रुपए  के  लक्ष्य  की  तुलना  में
 चमड़ा  उद्योग  ने  583.7  करोड़  रुपये  चमड़े  और  चमड़े  के  सामान  का  निर्यात  किया  है  ।  फिर  भी
 1985-86  के  लिए  605.0  करोड़  रुपए  का  माल  निर्यात  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  चमड़े  और  चमड़े  के  सामान  के  लिए  भी  1070  करोड़  रुपये  के  माल
 के  निर्यात  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 क्री  पो०  कलनवईबवेलू  :  वास्तव  में  तमिलनाडु  चमड़े  के  सामान  और
 आदि  ज॑से  तेयार  चमड़े  के  सामान  के  निर्यात  के  माध्यम  से  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर
 रहा  है  ।  इसके  अलावा  तमिलनाडु  में  अम्बुर  और  वेनियमवादी  में  बहुत  सी  चमड़ा
 यूनिटें  क्योंकि  उन  स्थानों  की  जलवायु  चमड़ा  उद्योग  के  अन्लुकूल  मैं  इस  मैं  इस  संबंध  में
 माननीय  मन्त्री  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  चमड़ः  निर्यात  सवद्ध  न  परिषद  का
 कार्यालय  दिल्ली  में  स्थित  लेकिन  विदेशों  को  चमड़े  के  सामान  का  निर्यात  मुख्यतः
 नाडु  से  निर्यात  किया  जाता  है  ।  कया  मैं  मन्‍्त्री  जी  जान  सकता  हूं  कि  क्या  चेयरम  चमड़ा  निर्यात

 ववंद्धन  परिषद  से  कार्यालय  को  दिल्‍ली  के  स्थानांतरण  करना  सम्भव  नहीं  है  ताकि
 चमड़ा  के  सामान  का  निर्यात  बढ़ाया  जा  सके  ?

 थ्रो  एम०  अरुणाचलम  :  जहां  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  निर्यात  रूवंद्ध  न  परिषद  के
 लय  कहां  स्थित  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  जहां  कहीं  भी  कार्यालय  हो  निर्यात  पर  प्रमाव

 नहीं  पड़े  गा  ।
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 जाए
 ग्रामीण  विद्य  तीकरण  निगम  द्वारा  बांड  जारो  करना

 #131,  श्री  लक्मषण  मलिक  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 ग्रामीण  विद्य  तीकरण  निगम  ने  वर्ष  1986-87  के  दोरान  अपने  ग्रामीण  विद्यू  तीकरण

 कार्यक्रमों  के  सहायतार्थ  जनता  द्वारा  खरीद  के  लिए  65  करोड़  रुपये  के  बांड  जारी  करने  का  निर्णय

 किया  और

 यदि  तो  बांड-योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उससे  क्‍या  लाभ  होने  की

 बना  है  तथा  इस  योजना  के  अन्तगंत  कितने  गांवों  का  विद्य्‌  तीकरण  किया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  बसन्‍्त  साठ  )  :  जी  हां  ।  वर्ष  1985-86  के  अपने  कार्यक्रम  के  लिए
 निधियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अपने  वित्तीय  साधनों  में  वृद्धि  करने  की  दुष्टि  से  ग्राम  विद्युती
 क्रण  निगम  का  विचार  सावंजनिक  अंशदान  के  लिए  65  करोड़  रुपए  के  बाण्ड  जारी  करने  का

 ये  बाण्ड  दो  प्रकार  के  ब्याज  के  मुंगतान  के  लिए  संचयी  तथा  गेर-संचयी  और

 इन  पर  147,  ब्याज  दिया  जाएगा  ।  बाण्ड  1000/-  रुपए  और  10,000/-  रुपए  के  मूल्यों  के

 होंगे  ।  आबंटन  की  तारीख  से  सात  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  इन्हें  सममूल्य  पर  विमोचित
 किया  जाएगा  ।  निगम  की  वर्तमान  सम्पत्तियों  पर  प्रमावित  करके  बाण्डों  को  सुरक्षित  किया

 जाएगा  ।  अंशदान  3  1986  को  शुरू  किया  जाएगा  और  25  1986  को  अथवा  उससे

 पूर्व  बन्द  कर  दिया  जाएगा  पंरन्तु  10  1986  से  पहले  बन्द  नहीं  होगा  ।

 निगम  की  वर्ष  1985-86  की  वाषिक  योजना  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  17,799  गांवों  के

 विद्यु  तीक  रण  ओर  3,71,880  पम्प  सेटों  के  ऊर्जन  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इस  प्रयोजन  हेतु
 379  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 रो  लक््म्ण  सलिक  :  देश  में  अधिकतर  राज्य  विशेष  रूप  से  1985  विद्य्‌  त  की
 कमी  का  सामना  कर  रहे  उड़ीसा  तथा  सभी  सिचाई  केन्द्र  और  ग्रामीण  उद्योग  विद्य्‌  त  की
 कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  विद्यूत  की  कमी  के  कारण  लिफ्ट  सिंचाई  केन्द्र  कार्य  नहीं  कर  रहे
 हैं  ओर  उद्योगों  को  बन्द  करना  पड़ा  है  ।  क्‍या  मैं  जन  सकता  हूं  कि  क्या  मारत  सरकार  को
 उड़ीक्षा  में  विद्यत  की  कमी  के  बारे  में  जानकारी  ओर  क्या  ग्रामीण  विद्यू  तीकरण  निगम  ने  राष्ट्रीय
 ग्रिड  से  तत्काल  विद्युत  प्राप्त  करके  उड़ीसा  में  विद्युत  पूर्ति  बढ़ाने  का  कोई  अल्पकालीन  कायंक्रम
 बनाया  है  ताकि  सिंचाई  परियोजनाओं  भर  उड़ीसा  के  उद्योगों  को  विद्य्‌त  की  कमी  से
 बचाया  जा  सके  ?

 भ्रो  बसन्‍्त  साठ  :  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  निगम  न  तो  विद्युत  पैदा  करता  है  और  नहीं
 विद्युत  प्राप्त  करता  है  ।  यह  राज  यों  को  उपलब्ध  विद्युत  को  गांवों  में  पहुंचने  में  सहायता  करता

 है  तथा  गांवों  में  विद्यूतीकरण  करता  है  ।  हम  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  और  अन्य  सहायता  देते

 पुरीयोजना  में  हमने  मुख्य  जो  जनजाति  और  हरिजन  बस्तियों  के  विद्यूतीकरण  पर
 दिया  है  ।  और  उस  पर  अच्छी  प्रगति  हुई  है  ।  जहां  तक  उड़ीसा  राज्य  का  संबंध  है  जैसा  कि  मैंने

 पहले  वहां पर  पी  एल  एफ  की  कमी  के  कारण  सामान्य  कमी  है  |  उसमें  सुधांर  करने  की

 आवश्यकता है  जो  कुछ
 सहायता  हम  मध्यप्रदेश

 आदि
 जैसे  राज्यों  से  दे

 सकते  हैं  देन ेको
 कोषिश

 कर
 रहे  हैं

 ।

 22



 13  1907  मौखिक  उत्तर
 नली  नल  बल  न तन++न  जन  -..  क्‍ल्‍ल्मीायणयपतपययय-+

 आओ  लक्ष्मण  मलिक  :  मैं  जानना  चाहता  कि  हूं  क्या  उड़ीसा  राज्य  न ेमारत  सरकार  को  इस

 बांड  की  योजना  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 क्री  बसन्‍्त  साठे  :  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  है  लेकिन  हम  सभी  राज्यों  को  उनके  ग्रामीण

 विद्यु  तीकरण  कार्यक्रमों  के  लिए  सहा  यता  दे  रहे  हैं  ।  -

 श्री  ई०  अयुयप्पु  रेड्डी  :  कृषि  पम्पसेटों  पर  पूरे  भारत  में  एक  समान  टैरिफ  दर  नहीं
 वह  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिंनन  है  ।  क्‍यां  ग्रामीण  विद्यु  तीकरण  निगम  द्वारा  अजित  कृषि
 पम्पसेटों  में  एक  समान  कर  लाने  के  लिए  भारत  सरकार  विचार  करेगी  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  इस  तरह  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  यदि  समी  राज्यों  से  समान  टैरिफ

 लिए  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  आता  है  तो  इस  पर  विचर  किया  जाएगा  ।  यह  सुझाव  है  ।

 श्रो  अजय  मुशरात  :  सा्वेजनिक  अ  शदान  द्वारा  65  करोड़  रुपए  के  बाण्ड  खरीदे  जाने  के
 लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लेने  के  बाद  क्या  आप  उन  राज्यों  में  लोगों  द्वारा  किए  गए  निवेश  के
 पात  में  विभिन्‍न  राज्यों  की  सहायता  देने  पर  विचार  करेंगे  ?  .

 श्री  वसंत  साठे  :  में  नहीं  समझता  कि  हम  उसी  समानुषात  में  सहायता  प्रदान  कर  सकते
 है  जिस  अनुपात  में  राज्यों  से  घन  प्राप्त  हुआ  है  ।  यह  निगम  के  कुल  निधि  में  जाएगा  और  हम
 राज्यों  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सहायता  देंगे  ।

 हल्दिया  में  पेट्रो-रसायन  उद्योग  सम्‌  हु  को  स्थापना

 #|32,  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिमी  बंगाल  में  पेट्रो-रसायन  उद्योग-समरूह  की  स्थापना  के  लिए
 गिक  लाइसेंस  देने  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  ओर

 इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  फे०  जय  चन्द्र  :
 तथा  हल्दिया  में  एक  पेट्रो  रसाग्न  परिसर  स्थापित  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  इण्डस्ट्रियल
 डवलेपमेंट  कार्पोरेशन  लि०  को  एक  जाशयपत्र  पहले  ही  जारी  किया  गया  ।  आशय  पत्र  को
 गिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  करने  की  स्थिति  अभी  नहीं  भाई  है  ।

 श्री  सत्यगोपाल  घिश्र  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  की
 इस  आशयद  पत्र  को  एक  नई  कम्पनी  अर्थात्‌  हल्दिया  पेट्रो  रसायन  लिमिटेड  को  हस्तांतरित  करने
 का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  |  यदि  तो  वर्तमान  स्थिति  क्या  ह ैऔर  आशय  पत्र  के  हस्तांतरण  में
 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्री  आर०  के०  अयच-द्र  सिह  ,  वर्ष  1976  या  1977  से  जब  पदिचम  बंगाल  औद्योगिक
 विकास  निगम  को  पहला  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  था  तब  से  पश्चिमी  बंगाल  औद्योगिक
 विकास  निगम  से  संशोधन  तथा  परिवतंन  करने  के  लिए  कई  अज्तुरोध  प्राप्त  हुए  कम्पनी  के
 नाम  में  परिवतंन  के  बारे  में  यह  प्रइन  पिछले  वर्ष  किसी  समय  में  प्राप्त  हुआ  था  और  मामला
 विचा  राधीन  है  ।  हम  अगले  15  से  20  दिनों  के  भीतर  इसका  उत्तर  दे  सकेंगे  ।

 ह

 श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  हल्दिया  पेट्रो  रसायन  लिमिटेड  ने  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  से
 कृति  प्रदान  करने  तथा  एम  आर  टी  पी  अधिनियम  की  धारा  22  के  उपबन्धों  से  छूट  के  लिए
 और  रसायन  मन्त्रालय  से  उत्पाद  मिश्रण  में  परिवर्तन  के  लिए  अनुरोध  किया  उद्योग  मन्त्रालय
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 ee  बस  क  अब  ्ंचक्‍े  संत  **ैी0््०णणणणा

 को  पत्रों  की  प्रतियां  मेजी  गई  थी  |
 मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके

 लय  ने  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्रालय  और  रसायन  मंत्रालय  के  साथ  इन  महत्वपूर्ण  मामलों  को  जल्दी  -

 स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  उठाया

 श्री  आर०  के०  जयचन्द्र  सिह
 :  मामला  विचा  राधीन  है  और  मंत्रालय  अगले  महीने  के

 भीतर  अन्तिम  उत्तर  दे  सकेगा  ।

 तेल  को  बचत  संबंधी  कप्र  समिति

 #133.  प्रो०:के०  वोी०  थामसां
 )

 >  न
 :  क्या  पेद्रो लिख  प्राकृतिक  ग्रेस  सन्‍्त्रो

 श्रोमती  गीता  मुखर्जो
 पेट्रोलियम  और  प्रा  त्त॒सन्‍्त्रो  यह  बताने

 क्‍या  यह  संच  है  कि  सरकार  द्वारा  तेल  की  बचत  संबंधी  डी०  वी०  कपूर  समिति

 की  सिफारिशें  कार्याविन्‍्त  नहीं  की  गयी

 तेल  की  बचत  के  बारे  में  समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  क्या  और

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राक्‌तिक  गेस  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  चन्द्र  शंखर  :

 तेल  बचत  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 तेल  बचत  पर  की  ग़ई  सिफारिशों  की  मुख्य  बातों  को  दर्शाने  वाला  विवरण-पत्र  समा
 पटल  पर  रख  दिया  गया

 भ्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 (1)  ओऔद्योगिक  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  संरक्षण  के  उपायों  के  क्रियान्वयन  के  लिये  3600
 करोड़  रुपए  के  निवेश  से  1925  करोड़  रुपये  की  वाधिक  बचत  होगी  ।  ऊर्जा
 क्षमता  के  सुजन  के  लिये  लगभग  5700  करोड़  रुपये  के  निवेश  आवश्यकता
 यदि  परिवहन  ओर  कृषि  क्षेत्र  को  हिसाब  में  लिया  जाए  तो  ऊर्जा  संरक्षण  स्कीमों  में
 5140  करोड़  रुपये  के  निवेश  द्वारा  ऊर्जा  आपुूतति  क्षेत्र  में  क्षमता  निर्माण  पर  7980  करोड़
 रुपये  के  प्‌ जीगत  व्यय  की  बचत  के  अतिरिक्त  3100  करोड़  रुपये  के  आवर्ती  वाषिक

 ऊर्जा  बिल  का  परिहार  करके  उपभोक्ता  क्षेत्र  में  कार्यचालनों  में  सुधार  लाया  जा
 सकता  ।  मव्यावधिक  और  दीर्घावधिक  पूर्वोषायों  के  साथ  तदनुरूपी  निवेश
 और  बचतों  को  भी  बताया  गया  है  ।

 (2)  हीट  रिकवरी  प्रणालियों  ऊर्जा  आाडिट  से  अन्नुसंघान  और  विकास  संरक्षण  कक्षों
 तथा  परामर्शदात्री  संगठनों  आदि  की  स्थापना  के  लिए  भी  उपयुक्त  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।

 (3)  कम्बुशन  इक्युपमैंट  में  रिसाब  से  बचने  बेहतर  उचित
 क्षमता  के  इष्टतम  उपयोग  आदि  जैसे  अच्छे  गृह-व्यवस्था  उपायों  से  ऊर्जा  के  खपत

 के  खतरों  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  !

 (4)  इस  रिपोर्ट  में  प्रोसेस  हीट  और  विद्युत  उत्पादन  के  वास्ते  ऊर्जा  के  इष्टतम
 प्रयोग  के  लिए  मानक  प्रेक्टिस  के  इस  रूप  में  को-जनरेशन  को  स्वीकार  करने  की
 आवध्यकता  पर  जोर  दिया  गया
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 (5)  परिवहन के  क्षेत्र  में  ड्राइवरों  क ेकौशल  को  अनुरक्षण  कार्य  वाहनों  के
 डिजा  इन  में  सुधार  तथा  ई  घन  कुशल  मानकों  तथा  अन्य  परम्परागत  सिफारिशों

 चुगी  चैक  पोस्टों  को  समाप्त  रेलवे  परिवहन  में  ऊर्जा  का  उपयोग
 तथा  परिवहन  के  इन्टर-माडल  मिक्‍स  को  इष्टतम  करने  की  आवश्यकता  बतायी

 (6)  ऋषि  के  क्षेत्र  में  पम्पिंग  प्रणाली  में  त्रुटियों  को  दूर  करने  हाई  रिजेस्टेंस

 फुट  पम्प  लाइन  के  पम्पों  तथा  प्राइम  मृवरों  की  मैंचिग  आदि  पर  बल

 _  दिया  गया  उपयुक्त  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लेने  के  लिये  संगठनात्मक  प्रबन्धों की  भी
 सिफारिश  की  गई  है  ।

 (7)  /)  पम्पिग  प्रणाली  में  किसानों  और  अनिवारय  मानकों  के  लिए  जन  शिक्षा  कार्यक्रम

 की  आवश्यकता  की  भी  सिफारिश  की  गई  ।

 (8)  ऊर्जा  संरक्षण  निदेशों  के  वित्त  षोषण  को  वरीयता  के  आधार  पर  कांम  करने

 की  आवश्यकता  होगी  ।  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिये  अलग  से  बजट  की  व्यवस्था  करना
 आवश्यक

 प्रो०  के०  बो०  थामस्त  :  समा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  मनन्‍्त्री  महोदय  ने

 कहा  कि  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  संरक्षण  के  उपायों  के  क्रियान्वयन  के  3600  करोड़  एपए  के
 निवेश  से  1925  करोड़  रुपए  की  वाधिक  बचत  होगी  ।  इसी  तरह  यदि  परिवहन  और  कृषि  क्षेत्रों

 प्-ैं  नविश  किया  जाता  है  तो  7980  करोड़  रुपये  की  बचत  हो  सकती  है  ।  इसे  दृष्टि  में  रखते
 मैं  जानना  चाहता  हं  कि  क्‍या  मन्त्रालय  के  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  पृथक  बजट  के  लिए  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  किया  है  ।

 श्री  चम्द्रशेखर  सिह
 :  सिफारिशें  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  है  ।  वास्तव  में  सम्बन्धित

 मन्त्रालय  अपने  कार्यक्षेत्र  से  सम्बन्धिय  प्रत्येक  सिफारिश  के  बारे  म्रें  महत्व  कर  सकता  जहां
 तक  परिवहन  क्षेत्र  का  सभ्बन्ध  है  जल-भू-तल  परिवहन  मन्त्रालय  कार्यवाही  कर  सकता  इसी

 सम्बन्धित  मन्त्रालय  अन्य  सिफारिशों  पर  कारंवाई  कर  सकते  यह  इस  मन्त्रालय  की

 जिम्मेवारी  नहीं  है  कि  वह  उन  सिफारिशों  पर  कारंवाई  करे  या  उनके  सम्बन्ध  में  पहल  करे  जो
 अन्य  मन्त्रालयों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 प्रो०  के०  वी०  थामस  :  पम्प  सेट  प्रणाली  और  पाइपलाईन  आदि  के  दोबारा  डिजायन
 बनाने  से  सम्बन्धित  सिफारिश  से  हमारे  किसानों  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  मैं  जानना  चाहता
 हैँ  कि  क्या  हमारे  किसानों  को  सामूहिक  शिक्षा  देने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  हु

 क्रो  चख्र  शेखर  सिह  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  मुद्द  को  बहुत  अच्छे  ढंग  से  लिया
 गया।है  |  तथ्य  यह  है  कि  वर्तमान  स्थिति  में  इस  विषय  पर  नए  सिरे  से  विचार  करना  जरूरी हो  गया
 है  और  हम  पेट्रोलियम  उत्पाद  तथा  तेल  के  सरंक्षण  के  लिए  व्याफ्क  उपाय  बना  रहे  माननीय
 सदस्य  के  सुझाव  पर  सरकार  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  और  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  दो  या  तीन  मह्दीनों  के  मीतर  कोई  कारंवाई  की  जाएगी  तथा  संशोधन  कायंक्रम  शुरू  किया
 ज़ा  सकेगा  ।
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 श्री  पी०  अ।र०  कसार  मंगलम  :  अध्यक्ष  माननीय  पेट्रोलियम  मन्त्री  के  एक  सांथी

 ऊर्जा  मन्त्री  ने  पर  ट्मारों
 ”  कार्यक्रम  में  एकीकृत  ऊर्जा  नीति  बनाने  की

 कता  पर  बल  दिया  है  क्‍या  मन्‍्त्री  जी  बताएंगे  कि  क्या  इस  नीति  को  बनाते  समय  कपूर  समिति
 के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  जाएगा  और  क्‍या  इस  प्रकार  की  नीति  बनाई  भी  जा  र  ही

 श्री  चन्द्रशश्लर  कपूर  समिति  की  सिफारिशों  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  ।

 श्री  के०  एस०  राव  :  हम  आमतौर  पर  सुनते  हैं  कि  उद्योग  या  विकास  परियोजना  में
 निवेश  न  करने  का  एक  कारण  साधनों  की  कमी  कपूर  समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  3100
 करोड़  रुपए  प्रति  वर्ष  बचाये  जा  सकते  हैं  और  भूमि  संरक्षण  परियोजना  में  5]40  करोड़  रुपए

 खर्च  करने  से  शुरू  में  7980  करोड़  रुपए  के  पू  जीगत  व्यय  की  बचत  होगी  हमें  प्रतिवर्ष  इस  तरह
 का  अच्छा  लाभांश  कब  प्राप्त  होने  मैं  भाननीय  मन्त्री  से जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस
 प्रस्ताव  को  तुरन्त  कार्यान्वित  करने  में  बुद्धिमानी  नहीं  हैं  ?

 श्री  चन्द्रशखर  सिह  :  कपूर  समिति  की  सिफारिशों  को  सभी  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  को
 चालित  किया  गया  है  और  जहां  तक  इन  कायंक्रमों  का  सम्बन्ध  है  उनके  लिए  साधनों  की  बहुत
 कमी  लेकिन  हम  आशा  करते  हैं  कि  इस  बारे  में  ये  मन्त्रालय  कुछ  पहल  कर  सकेंगे  तथा  ठोस
 कार्यक्रम  बनाएंगे  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 झकाल  ग्रस्त  राजस्थान  राज्य  को  सहायता
 + 102.  थभ्रो  मोहम्भद  भ्रयूब  खां  :  क्या  कषि  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  में  पड़े  मीषण  अकाल  के  का  रण  पशुओं  की  कमी
 हो  जाने  से  उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  राजस्थांन  सरकार  को  अतिरिक्त  सहायता
 मंजूर  करने  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  सहायता  दी  और  कब  ?

 कृषि  मंत्री  बटा  ओर  चालू  वर्ष  के  दोरान  राजस्थान  को
 98.65  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  गई  इस  में  से  3,96  करोड  रुपए

 चारा  आदि  सहित  पशु  संरक्षण  के  लिए  मजूर  किए  गए  भारत  सरकार  ने  राज्य  के  बाहर  से
 आने  वाले  चारे  की  ढुलाई  पर  आने  वाली  लागत  को  वहन  करने  की  स्वीकृति  दे  दी

 ]

 उड़ोसा  में  सछलो  पत्तन
 *|03.  श्रीमती  जयंतो  पटनायक  :  क्या  कृषि  भअन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  मछली  पत्तनों  के  निर्माण  के  लिए  कितनी
 धनराष्षि  निर्धारित  की  गई

 उक्त  योजना  अवधि  में
 उड़ीसा  में  कितने  मछली

 है  तथा
 प्रत्येक

 पर
 कितनी

 लागत
 आने

 झा  अनुमान  और

 26

 प्रत्तन  स्थापित  करने  का  विचार
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 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  कि

 कृषि  सन्‍्त्रो  बूटा  सातवीं  योजना  में  बड़े  पत्तनों  पर  मत्स्यन

 गाहों  क ेलिए  1700  लाख  रुपए  ओर  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  लिए  1800  लाख

 रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  सातवीं  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  के  लिए  मंजूर  किए
 जाने  वाले  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  व्यय  को  उक्त  परिव्यय  में  से  पूरा  किया

 )  गोपालपु  र  में  599  लाख  रुपए  की  अन्लुमानित  लागत  से  छोटे  मत्स्यन  बन्दरगाह  के
 निर्माण  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही

 उड़ीसा  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  मछली  पकड़ने  के  छोटे  घाटों  का  पता
 लगाकर  प्रस्ताव  भेजें  पारादीप  पत्तन  न्यास  और  उड़ीसा  सरकार  से  अन्तुरोध  किया  है  कि  पारादीप
 मत्स्यन  बन्द  रगाह  सम्बन्धी  परियोजना  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दें  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  सोमिति  द्वारा  इस्पात  तथा  दोषप॒क्‍्त  निर्मितियों

 का  अन्य  पक्षों  को  दिया  जाना

 +104.  श्रो  सेयद  मसुदल  हुसेन  :  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  सीमित  ने  भारी  मात्रा  में  इस्पात  ओर  दोषयुक्त
 निर्मितियां  पश्चिम  भारत  में  गैर-सरकारी  व्यापारियों  को  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  सूख  को  स्थिति
 *105 105.  श्री  मानिक  रेड्डी

 |
 :  क्या  कृषि  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : श्री  एच०  एन०  नन्‍ज  गोड़ा

 भीषण  सूखे  से  अति  कुप्रभावित  राज्यों  के  नाम  क्‍या
 कथा  उन  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  कोई  सहायता  प्रदान  की

 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुप्रमावित  राज्यों  में  कोई  केन्द्रीय  दल  मेजा  गया  और  यदि  तो  उक्त  दल
 के  क्‍या  निष्कर्ष  और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  जिनकी  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  पूर्णतः  मानी  नहीं  गई
 और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ह

 कृषि  सन्‍्त्रो  बूटा  :  से  छक  विवरण  समा  पटल  पर  रख  दिया
 गया  है  ।

 विवरण
 1985-86  के  दौरान  14  राज्य/संघ  राज्य  क्षंत्र  सूखे  की  चपेट  में  आये  ।  केन्द्रीय  सहायता

 के  लिये  अन्नुरोध  मिलने  पर  1]  राज्यों  में  केन्द्रीय  दल  मेजे  गये  ।  केन्द्रीय  दलों  की  रिपोर्टो  और

 24]
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 राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  की  मंनूरियाँ
 जारी  की  गईं  ।  शेष  तीन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षतत्रों  अर्थात्‌  मिजोरम और  केरल के  मामले

 -  में  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के अतुरोधों  की  एक  अंतर  मन्त्रालयी  दल  ने  जांच  की ओर

 उनकी  सिफारिशों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  मन्जूर  की

 2.  इस  वर्ष के  दौरान  सूखे  की  चपेट  में  आये  14  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  अब  तक

 527.32  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :---

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  63.09
 2.  गुजरात  82.48

 3,  हरियाणा
 4.  हिमाचल  प्रदेश  ऋण
 5.  जम्मू  तथा  कश्मीर  को  मध्यकालिक
 6.  कर्णाटक  4.12  ऋण  में  बदलने  के
 4.  केरल  0.30  वास्तविक  प्रमार  ।
 8.  महा  राष्ट्र  87.24
 9,  मध्य  प्रदेश  51.11

 10.  पंजाब  8.14
 11.  राजस्थान  98.65

 12.  उत्तर  प्रदेश
 7
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 पांडिचेरी  1.19

 14.  मिजोरम  0.24...
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 3.  राज्य  सरकार  का  ज्ञापन  मिलने  पर  यदि  मांग  अधिक  हो  हुई  हानि  और  केन्द्रीय

 सहायता  को  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  एक  ऐसे  केन्द्रीय  दल  द्वारा  किया  जाता  जिसमें  विभिन्‍न
 मन्त्रालयों  के  विशेषज्ञों  का  एक  समूह  शामिल  होता  है  ।  वे  क्षेत्रों  का  दौरा  करते  हैं  तथा  प्रमावित

 स्थानीय  राज्य  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  आदि  के  साथ
 ब्रिमश  करते  हैं  और  अपना  मूल्यांकन  देते  यदि  मांगें  बहुत  बड़ी  न  हों  तो  उनकी  जांच  एक
 ऐसे  अन्तर-मन्त्रालयी  दल  द्वारा  की  जाती  जिसमें  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  के  विशेषज्ञ  शामिल  होते
 हैं  ओर  यह  दल  राज्य  सरकार  के  पदाधिकारियों  के  साथ  विचार-विमर्श  भी  करता  है  ।  उनकी
 सिफारियों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  जाती  राज्य  सरकारों  की  मांगों  को  जांच
 करते  समय  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  सहायता  के  मानदण्डों  तथा  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  निर्धारित
 मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  केन्द्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  के  मल्यांकन  की  उपयु'क्त
 पद्धति  तथा  राज्यों  को  बढ़ा-चढ़ा  कर  की  गई  मांगों  के  कारण  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  राज्य
 कारों  के  अनुरोधों  को  समग्र  रूप  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।
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 आकाशवाणी  को  पत्रिक्राओं  का  प्रकाशन  बन्द  होना  कक

 *106.  श्रो  सत्य  गोपाल  ,  मंत्री
 श्री  प्रनिल  ६  ४  चैचना  प्रोर  प्रसार  मंत्री  यह  बतान ेकी

 कृपा

 करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  की  जगतਂ  और  अन्य  भाषा  प्री  कार्यक्रम  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन

 बन्द  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  उन  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  बन्द  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  इन  प्रकाशनों  से

 सम्बद्ध  कर्मचारी  कुप्रमावित

 क्‍या  सरकार  को  सूचना  और  प्रसारण  कर्मचारियों  के  राष्ट्रीय  महासंघ  तथा  अनेक

 संसद  सदस्यों  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  इन  कार्यक्रम  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  फिर  से  आरम्म

 करने  का  अन्नुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  प्रनत्री  बो०  एन०  :  प्रत्येक

 विभाग  में  व्यय  की  पुनरीक्षा  करने  और  किफायत  करने  की  कारंवाई  के  अंग  के  रूप  पुनरीक्षा
 करने  के  बाद  आकाशवाणी  की  चार  पाक्षिक  पत्रिकाओं  अर्थात्‌  ,

 वाणीਂ  और  को  बन्द  कर  देने  का  निर्णय  लिया  गया  ये  पत्रिकाएਂ  वर्षों  ते  घाटे में
 चलती  रही  है  और  इनके  आत्मनिमंर  होने  की  भी  सम्मावना  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 और  हां  ।  सरकार  का  मत  है  कि  उपरिलिखित  कारणों  से  निर्णय

 कायम  रहना
 का

 अण्डपात्र  शोर  निकोबार  द्वोप  समूह  में  मछलो  पकड़ना

 +107,  श्रो  एन०  टोम्बो  सिह  :  क्‍या  रूषि  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  और

 इसके  आसपास  के  क्षेत्र  में  समुद्र  में  बड़ी  यंत्रीकृत  नौकाओं  का  प्रयोग  करके  बड़  पैमाने  पर  मछली
 पकड़ने  के  व्यवसाय  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  की  कोई  योजमनाएं

 यदि  तो  तध्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रो  बूटा  :  से  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के

 संघ  राज्य  क्षेत्र  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बड़  यन्त्रचालित  जलयानों  को  शामिल

 करने  के  लिए  कोई  स्कीम  प्रस्तावित  नहीं  की  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अण्डमान  और
 निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षंत्र  से  मत्स्यकी  विकास  निगम  स्थापित  करने  का  एक  फ्रस्ताव
 मिला  था  जिससे  ट्यूना  लांग  लाइनर  चार्टर  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  जा  सके  ।  उस  समय  राष्ट्रीय
 मत्स्य  निगम  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  दष्टिगत  रखते  हुए  इस  द्वीप  समह  में  मात्स्यकी  निगम
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मुल्तवों  कर  दिया  गया  फिर  मी  अण्डमान  तथा  नि  कोबा  र  द्वीप  समू  ह्‌
 में  मात्स्यकी  और  कृषि  उद्योग  स्थापित  करने  सम्मावनाओं  की  छानबीन  की  जा  रही
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 कं  चारियों  द्वारा  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  दो  जाने
 ली  नकद  राशि  का  दृरुपप

 +108.  श्री  बी०  एस०  कष्ण  अयूयर  :  क्या  श्रम  मर  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  हब  ओर  तालाबन्दी  की
 अवधि  के  दोरान  कर्म  वारियों  द्वारा  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  दी  जाने  वाली  नकद
 राशि  का  दुरुपयोग  किया  गया  और

 /  गदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कर्मचारियों  द्वारा  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  दी
 जाने  वाली  नकद  राशि  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिए  कुछ  और  उपाए  करने  का  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  पी०  ए*  :  उन  केन्द्रों  जहां
 अस्थायी  अपंगता  लामों  के  बहुत  अधिक  मामलों  की  सूचना  दी  वर्ष  1984  में  किए  गए  अध्ययन
 से  पता  लगा  कि  नकद  राशि  के  दुरुपयोग  का  मुख्य  कारण  शिथिल  प्रमाणन  हड़ताल
 या  तालाबन्दी  की  अवधि  के  दौरान  नकद  लाभों  के  कुछ  दुरुपयोग  की  सम्मावना  से  इन्कार  नहीं
 किया  जा

 कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  नकद  लामों  के  दुरुपयोग
 को  रोकने  के  लिए  कई  प्रशासनिक  कदम  उठाए  गए  इसके  कुल  स्थिति  में  कुछ
 सुधार  हुआ

 उबरक  उत्पादन  का  लक्ष्य
 +  109  शो  रामप्यारे  पनिका  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उर्वरक  उत्पादन  का  लक्ष्य  वर्ष-वार  कितना

 क्‍या  लक्ष्य  की  पूर्ति  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 क्षि  मनन्‍्त्रो  बूटा  :  1983-84  और  1984-85  वर्षों  के  दोरान

 दन  का  वाधिक  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  था  :-.-
 न्‍अन्‍न्‍न्‍न्‍-न्‍-गममन-नमाम  तलब  -  -  जन  लाता  गा

 उत्पादन  का  लक्ष्य  टटनों  हे

 नाइट्रोजनयुक्त
 *  फास्फेटिक

 |

 उवंरक  उर्वरक

 |  कान «ओम  थम  क  न  ककक  रस  पनननननय>ोक्‍..  जज  एप
 38.00  11.25
 37.5

 जबकि  वर्ष  के  दोरान  नाइट्रोजनयुक्त  तथा  फास्फेटिक  उर्वरक  दोनों  का
 उत्पादन वाधिक  लक्ष्यों  से  अधिक  1983-84  के  दोरान  उस  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  वाषिक  लक्ष्य
 से  उत्पादन  कम  :

 पावर  की  कटौतियां  पाबंदियां  और  उपस्कर  समस्याएं  1983-84  के  लक्ष्यों  की  तुलना
 में  उत्पादन  में  हुई  कमी  के  लिए  उत्तरदायी  मुख्य  पहलू  थे  ।

 30
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 ब्तजज

 गृह  निर्माण  और  गन्‍्दों  बस्ती  सुधार  बोडों  को  स्थापना

 *110.  थी  महेख  हू
 राजहस  |

 :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने
 ह

 की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  पृथक  गृह  निर्माण  और  गन्दी  बस्ती  सुधार  बोर्डों  की  स्थापना  के  लिए

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  ताकि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिक रण  को  इस  कार्य  से  मुक्त  किया जा
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिया

 शहरो  विकास  सन्‍त्री  श्रब्दुल  :  हां  ।

 प्राककलन  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1984-85  तथा  रिपोर्ट  1985-86
 में  दिल्‍ली  के  लिए  आवास  तथा  मलिन  बस्ती  सुधार  बोर्डों  के  गठन  का  सुझाव  दिया  है  ।

 रिपोर्ट  1984-85  के  बारे  में  प्राककलन  समिति  को  3  1985  को

 सूचित  किया  गया  था  कि  एक  पृथक्‌  आवास  बोर्ड  के  गठन  के  लिए  उनका  सुझाव  स्वीकार  करना
 व्यवहायं  नहीं  होगा  ।  मलिन  बस्ती  सुधार  बोर्ड  के  बारे  में  कोई  दृष्टिकोण  नहीं  लिया  गया

 22-11-1985  को  इस  समिति  की  ॥5वीं  रिपोर्ट  1985-86  संसद्‌  में  प्रस्तुत  की  गई  थी
 तथा  में  उल्लिखित  सिफारिशों  पर  निर्णय  लिए  जाने  तथा  21-5-1986  तक  समिति  को  बताने
 की  अपेक्षा  है  ।

 दूरवशंन  पर  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  पर  बल  देना

 * 111.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्‍्त्रादय  ने  कोई  ऐसी  नीति  बनाई  जिसके  अन्तगंत  दूरदर्शन  पर
 कार्यक्रमों  के  प्रसारण  में  शिक्षा  पर  अधिक  बल  दिया  गया  और

 यदि  तो  शिक्षा  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  और  मनोरंजन  कार्यक्रमों  और  मनोरंजन
 कार्यक्रमों  के  बीच  क्‍्णा  अनुपात  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 सूचना  और  प्रस।रण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  वी०एन०  :  3  गर  (a)
 दूरदर्शन  की  मूल  नीति  अपने  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  दर्शकों  को  शिक्षित  सूचना  देना  तथा
 मनोरंजन  प्रदान  करना  है  ।  इस  उहूं  श्य  के  पाठ्यक्रमोन्मुखी  सामान्य  समृद्धि

 उच्च  शिक्षा  कार्यक्रमों  तथा  अनौपचारिक  शिक्षा  के  लिए  कार्यक्रमों  सहित  विभिन्‍न  प्रकार
 के  शैक्षणिक  कार्य्रमों  को  प्रस्तुत  किया  जाता  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  सुचनाप्रद
 एवं  मनोरंजन  कायंत्रमों  में  मी  शेक्षणिक  तत्व  होते  सूचनाश्रद  तथा  मनोरंजन  कार्यक्रमों
 के  बीच  कोई  परस्पर  अनुपात  निश्चित  करना  सम्मव  नहीं  है  ।

 ]  हि
 भा समाचारपत्रों  हंतु  श्राचार  संहिता  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 *|12.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्या  सूथवना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  श्रमजीवी  पत्रकारों  से  समाचांरपत्रों  हेतु  आचार  संहिता  के  सम्बन्ध  में  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  को  प्राप्त  हुए

 ३  बोर
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उन  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया

 /  भार

 31.



 लिखित  उत्तर  4  1986

 -  क्‍या  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  प्रंस  मालिकों  से
 और  अधिक  सुरक्षा  की  जायेगी  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  वो०  एन०  :  ओर
 नहीं  |  सरकार  ने  एक  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  है  जिसमें  यह  कहा  है  कि  मारतीय

 मजीबी  पत्रकार  संघ  के  अध्यक्ष  ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  लिए  सिद्धांत  संहिता  बनाने  का  पक्ष
 लिया  है  |  सरकार  प्रंस  की  स्वतन्त्रता  के  प्रति  प्रतिबद्ध  है  और  इसका  प्रेस  पर  कोई  आचार

 संहिता  लाग  करने  का  इरादा  नहीं  प्रथम  और  द्वितीय  प्रंस  परिषदों  और  द्वितीय  प्रेस
 आयोग  जैसे  विभिन्‍न  निकायों  द्वारा  केस  लॉ  के  आधार  पर  इस  प्रकार  की  संहिता  विकसित  करने
 की  आवश्यक्रता  पर  वज्  दिया  गया  वास्तव  प्रेस  परियर३  अधिनियम  की  घारा  13  (1)
 और  (2)  के  अन्तगंत  परिषद  को  व्यावसायिक  स्तरों  के  अनुप्तार  समचारतपत्रों
 समाचार  एजेंसियों  और  पत्रकारों  के  लिए  आचार  संहिताਂ  की  जिम्मेदारी  सौंपी  हुई  है  ।

 प्रेस  की  स्वतन्त्रता  के  प्रति  अपनी  दृढ़  प्रतिबद्धता  के  अनुसार  सरकार  प्रेस  के
 आंतरिक  कार्य  संचालन  में  हस्तक्ष  प  नहीं  करती  ।  तथापि  उन  संगत  कानूनों  और  नियमों
 जो  उनके  रोजगार  की  शर्तों  को  विनियमित  करते  के  अनुसार  सक्षम  प्राधिकारी  से  अपनी
 शिकायतें  दूर  करने  की  मांग  कर  सकते  हैं  ।

 खान  अमिकों  के  लिए  सुरक्षा  उपाय
 *113,  श्रो  संतोष  मोहन  देव

 क्रो  शओोवल्लभ  पाणिग्रही
 वर्ष  1985  में  खानों  में  ऐसी  कितनी  दुघंटनायें  जिनमें  श्रमिक  हताहत

 ओर
 क्या  खान  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिए  कोई  नए  नियम  और  विनियम  बनाये  गए  हैं  ?

 श्रम  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  पी०  ए०  :  ओर  वर्ष  1985  के
 दौरान  खानों  में  हुई  उन  दुर्घटनाओं  की  जिनमें  कर्मंकारों  की  मौतें  हुई
 सच  की  तालिप  में  दी  गई  हैं  :--

 चोटे

 :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 घातक  दुघंटनाओं  मारे  गए  व्यक्तियों  की  गम्मी र  दुघंटनाओं  उन  व्यक्तियों
 की  संख्या  संख्या  की  संख्या  क्री  संख्या

 जिन्हें  गम्मीर
 रूप  से  चोटें

 आई  ।

 245  277  1,  390
 a

 वाब5छ
 नर च्््फतितन-ः  ता  डर  अइईओऊझडसस  ल  क्‍  ल्‍्ल्‍क्‍््सल-->-_---स नयम  लक  ह्त  व्यास  नायक  आगरा  वि

 खान  1952  में  31  1984  से  संशोधन  किथा  गया  जिसके  अनुसार
 रिक  क्षति  को  की  जाने  योग्य  क्षतिਂ  और  शारीरिक  क्षतिਂ  के  रूप  में मेंव  गत
 किया  गया  है  ।  रिपोर्ट  की  जाने  योग्य  क्षति  से  किसी  गम्भीर  शारीरिक  क्षति  से  भिन्‍न  वे  सभी
 शारीरिक  क्षति  अभिभ्र  त  हैं  जिसमें  क्षत  व्यक्ति  की  बहुत्तर  घण्टे  या  अधिक  कालावधि  के  लिए  काम
 से  मजबूरी  के  कारण  अन्नुपस्थिति  अन्तवं  लित  गम्भीर  शारीरिक  क्षति  में  ऐसी  को  ई  अन्य  क्षति
 शामिल  है  जिसमें  शरीर  के  किसी  माग  या  हिस्से  के  उपयोग  की  स्थायी  या  दृष्टि  या  श्रवण
 शक्ति  की  स्थाई  ह  निया  क्षतिया  स्थायी  शा  रीरिक  जसमथ्थंता  या  किसी  हाथ  या  पैर  की  किसी  ह्‌ट्डी
 या  उसके एक  या  अधिक  जोड़ों  का  या  किसी  अ॑  गुल्यस्थि  की  हड्डी  का  कोई  अस्थि  मंग  अन्तवंलित
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 खान  में  संशोधन  होने  के  कोयला  खान  1957
 और  घातुमय  खान  1961  में  1985  में  संशोधन  किया  इन  संशोधन  के

 अन्तर्गत  लाए  गए  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  निम्न  प्रकार  से  हैं  :-..

 (1)  प्रबन्धक  के  उच्च  उन  अधिकारियों  के  कतंज्यों  को  मिदिष्ट  जो  खान
 अधिनियम  के  प्रयोजनार्थ  एजेन्ट  के  रूप  में  नामित  किए  गए

 (2)  आपात  समय  में  प्रयोग  करने  के  लिए  आपात  योजना  तंयार  करना  प्रत्येक  खान
 के  लिए  लाजिमी  कर  दिया  गया

 (3)  थर्ड  डिग्री  काली  गंस  युक्त  कोयला  खानों  में  स्व-कचाव  उपकरणों  की-सप्लाई
 करना  और  उनका  प्रयोग  करना  आवश्यक  कर  दिया  गया  है  ।

 गरीबी  निवारण  कार्यक्रमों  के  अन्त्गंत  भ्रम  दिवसों  का  सृजने
 +]14.  श्री  अमल  दत्त  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  विभिन्‍न  गरीबी-निवारण  कायंत्रमों  के  अन्तर्गत  वर्ष  1985-86  में  सृजित
 दिवसों  की  कुल  1984-85  में  सुजित  श्रम  दिवसों  की  संख्या  से  कम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न  गरीबी-उन्मूलन  कार्यक्रमों  द्वारा  सृष्षित  श्रमदिंषसों  में

 कम  से  कम  1984-85  के  श्रमदिवसों  के  समान  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्तावित  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1985-86  में  इन  कार्यक्रमों  के  लिये  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान  का  उपयोग  किथा
 जा  रहा  है  ?

 कवि  मंत्री  थूटः  :  से  अब  तक  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 क्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वर्ष  1984-85  के  दौरान  सजित
 रोजयार  तथा  1985-86  के  दौरान  प्राप्त  सूचना  के  अद्गुसार  सुजित  रोजगार  की  राज्यवार  स्थिति
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इन  दो  क्षों  के  रोजगार  के  आंकड़ों  की  पूरी  तश्ह  से  तुलना  नहीं
 की  जा  सकती  क्‍योंकि  वर्ष  1984-85  की  भूचना  पूर्ण  और  अन्तिम  जबकि  चालू  वर्ष  अर्थात्‌
 1985-86  की  सूचना  अनन्तिम  तथा  अघ्री

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजमार  गारन्टी  कार्यक्रम  के
 कार्य  क्षेत्र  का  बिस्तार  करने  के  लिए  यह  निर्णम  लिया  गया  है  कि  विभिन्‍न  राण्यों/संघ  शासित
 क्षेत्रों  को  संसाधनों  के  सामान्य  आवंटन  के  अलावा  अतिरिक्त  खाद्यान्नों  के  रूप  चिलियन
 मीटरी  टन  गेहूं  उपलब्ध  कराया  राज्यों  को  उषलब्ध  करायें  जाने  वाले  अतिरिक्त  मेहूं  की
 लागत  को  पूर्णतया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।  इसके  राज्यों  की  फरिवहन
 तथा  रख-रखाव  प्रमारों  आदि  के  लिए  प्रति  क्विटल  20  रुपये  की  दर  से  आ्थिक  सहायता  उपलब्ध
 कराई  जाएगी  ।  इन  दोनों  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  आबंढडित  अतिरिक्त  गेहूं  की  बास्तक्कि  मात्रा
 12,50,500  मीटरी  टन  है  ओर  चालू  वर्ष  के  दौरान  लगमग  ]  मिलियन  मीटरी  टन  का  ऊपयोग

 होने  की  आशा  है  ।

 अभ्रतिरिक्‍त  खाद्यान्नों  क ेकारण  50  मिलियन  श्रम-दिनों  का  अतिरिक्त  रीजगार-शृंजित  किए
 आकेकी  अशा
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 लिखित  उत्तर  4  1986
 कक

 किसम  से  आय

 115.  भी  मूल  चम्द  डागा  )  क्‍या  सूचना  झोौर  प्ररसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वया  राष्ट्रीय  फिल्म  घिकास  निगम  संयुक्त  उपक्तम  के  रूप  में  फिल्म  के  निर्माण
 पर  ख्च  की  करोड़  रुपयों  ही  रा्षि  की  प्रति  प्राप्ति  कसमे  में  सफल  रहा

 (a)  यदि  तो  अब  तक  कितनी  राष्ि  की  प्रति  प्राप्ति  हुई
 सरकार  को  कुल  कितना  लाभ  हुआ  और

 )  सरकार  का  देश  के  कोने-कोने  में  उक्त  फिल्‍म  दिखाने  के  लिए  कया  व्यवस्था  करने
 का  विचार  है  ओर  यदि  तो  कब  तक  ?

 सूब्रना  ओर  प्रसारण  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  :  फिल्‍म
 बनाने  पर  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  ने  6.36  करोड़  रुपए  की  पूजी  लगाई  थी  ।  समूची

 राषि  वसूल  हो  गई  है  ।

 और  31-12-198$  के-दिन  की  एथिति  के  फ़िल्म
 29-6-85  तक  वसूली  स्थिति  पर  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  की  सकल  आय  12.83

 क्रोड़  रुपए:है।  क्‍योंकि  पूजी  निगम  द्वारा  लगाई  गई  लोम  इसको  हुआ  सरकार
 को  नहीं  ।

 फिल्म  के  तिर्मावाओं  ने  व्यावसायिक  प्रदर्शन  के  लिए  इसे  एक  गेर-सरकारी  कम्पनी
 को  दे  दिया  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  इसने  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से

 रूय  रूप  से  ग्रामीण  और  अर्थ/शहरी  क्षेत्रों  में  दिखाने  क ेलिए  इसकी  16  एम०  एम»  प्रिटें  हाप्तिल
 की  फ़िल्म  को  दूरदर्शन  पर  ठेलीकास्ट  कश्वाने  के  लिए  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं

 [

 उब  रकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 *116.  भ्रो  ई०  अयुयप्पु  रेड्डो  ॥॒  सत्र  के  की श्री  यशवन्त  राव  गडाल  पांटिल  |

 *  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उतवंरकों  के  खुदरा  मूल्यों  में  30  1986  से  बृद्धि  की  गई
 यदि  हां  तो  तत्सस्॒प्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  मूल्य  वृद्धि  का  किसानों  और  अन्य  लोगों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ओर  इस  बारे में
 उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  हैं  ?

 कृषि  सभ्जी  बूदा  :  (6)  हां  ।  उर्वरक  की  कीमतें  31-1-1986  से  बढ़ाई
 गई  हैं  और  वे  1981-82  के  स्तर  पर  होंगी  ।

 (  ख  )  उ्ंरक  की  3  से  शागू  हुईं  खुदरा  कीमलें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।
 उर्वरकों  की  कीसतें  राजसहायता  की  उपयुक्त  सीमा  में  नियन्त्रितत  करने  के  लिए  बढ़ाई  गई

 इस'मूल्य  बुद्धि  से  किसासों  और  किसी  अन्य  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रमाव  नहीं
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 विवरण

 उर्वरक  का  31-1-86  से  प्रभावी  खुदरा  कीमत
 प्रति

 1.  यूरिया  2350
 2.  अमोनियम  सल्फेट  (21%  1650

 3.  कैल्शियम  अमोनियम  एन०  )  1700

 4.  कैल्शियम  अमोनियम  नाइट्रंट  (26%,  एन०  )  1770

 5,  स्यूरीयेट  आफ  पोटाञ्य  (60%
 ः

 1300
 6.  सल्फेट  आफ  पोटाश  (50%  2100

 7.  डाय-आम  फास्फेट  (18-46-0)  3600

 8.  एन०  पी०  के०  (17-17-17)  2600

 9,  एन०  पी०  के०  (15--15-15)  2100

 10.  एन०  पी०  के०  (19-19-19)  2950

 11.  अमोभियम  फास्फेट  सल्फेट  2600.

 (20-20-0)
 12.  नाइट्रो-फास्फेट  (20-20-0)  2400

 13.  अमोनियम  फास्फेट  सल्फेट  (16-20-0)  2300

 14  यूरिया  फोस  .(24--24-0)  3050

 15,  यूरिया  अमोनियम  3600

 16.  एन०  पी०  के०  (14--28--14)  3050

 17.  एन०  पी०  के०  (10-26-26)  2950

 ०  पी०  के ०  (14-35-14)
 19,  एन०  पी०  के  ०  (12-32-16)  3250

 20,  द्विपल  सुपर  फोस  (46%  2600

 21.  ट्रिपल  सुपर  फोस  2400

 22,  अमोनियम  क्लोराशड  ८  1700
 23.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  (14%  820
 24,  सिंगल  सुपर  फास्फेट  ((16%  950
 25.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  (16%  1100
 26.  एनहीड़ोस  अमोनिया  ३770

 नोट  दी  गई  कीमतें  अधिक  शुदरा  कीमतें  हैं  इनमें  बिक्री  कर और  अन्य  स्थानीय
 कर  शामिल  नहीं  हैं  ।
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 बिहार  में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  शाला
 कार्यालय  स्थापित  करना

 #117.  थ्रो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  ध्ाहरो  विकास  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  विचार  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बिहार  के  बड़  नगरों  तथा

 महानगरों  के  विकास  में  सहयोग  देने  हेतु  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेट  के  शाखा  कार्योलयਂ
 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  उन  बड़  नगरों  तथा  महानगरों  के  नाम  क्या  और
 यदि  तो  इसके  क्यो  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  अब्दुल  :  से  बिहार  के  बड़  शहरों/महानगरों
 में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  सीमित  के  शाखा  कार्यालयों  की  स्थापाना  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचारधीन  नहीं  निगम  उन  स्थानों  पर  अपने  क्षेत्रीय  एककों  की  स्थापना  करता  जहां
 उसे  निष्पादन  के  लिए  निर्माण  कार्य  अवार्ड  किए  जाते  हैं  ।

 ग्रामीण  विकास  योजनाझ्ों  के  अन्तर्गत  दी  जाने  वाली

 राजसहायता  का  प्रभाव

 *118.  श्री  दलोप  सिह  भूरिया
 :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  ग्रामीण  योजनाओं  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  और  राज्य
 कारों  द्वारा  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्यों  को  बंक  ऋणों  पर  उपलब्ध  करायी  जाने  वाली
 आकर्षक  राजसहायता  के  कारण  विभिन्‍न  कृषि  बिजली  के  मोटर  पम्पों  आदि  के
 ताओं  ने  इन  वस्तुओं  के  मूल्य  25  से  30  प्रतिशत  तक  बढ़ा  दिए  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  सर+«
 कार  द्वारा  राजसहायता  दिए  जाने  के  बावजूद  किसानों  की  उत्पादन  लागत  में  कमी  नहीं  आयी

 और
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है

 और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  ओर  इस  विभाग  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए
 समवर्ती  मूल्यांकन  के  अन्नुस;र  5  प्रतिशत  से  मी  कम  लाभा  रियो  को  लघु  सिंचाई  के  अंतर्गत  सहायता
 दी  जाती  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  औसतन  प्रति  व्यक्ति  निवेश  तथा

 1980-81  में  1642  1981-82  में  2698  1982-83  में  3107  1983-84  में  3201
 रुपये  तथा  1984-85  में  3339  रुपये  था  प्राप्त  निवेश  के  औसत  स्तर  को  देखते  समन्वित  :
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सप्लाई  किए  गए  पम्प  सेटों  की  संख्या  इतनी  अधिक  नहीं  हो
 सकती  कि  उससे  पम्पसंटों  के  बाजार  मूल्य  पर  कोई  खास  असर  पड़  सके  ।

 ]
 हैवराबाद  में  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह

 #119.  श्रो  के०  के०
 aia

 TAM  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा भो  उत्तम  राठोड़
 करेंगे  कि

 हाल ही  में  हैदराबाद  में  आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  में  भारत  की  और

 विदेशों  को  श्र  णीवार  कितनी  फिल्में  दिखाई  गई  ;
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 ल्नः  के  जन  ललततततननननननीभत_ननभतनन-नननन-नमननननननन3+म

 क्‍या  उस  समारोह  में  किसी  भारतीय  फिल्‍म  ने  कोई  पुरस्कार  प्राप्त  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रों  बो०  एन०  :

 बाद में  ।0  से  24  1986  तक  आयोजित  सवਂ  86,  जो  एक  गरें-प्रतियोगी

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  के  विभिन्‍न  वर्गों  में  दिखाई  गई  भारतीय  फिल्मों  तथा  विदेशी

 फिल्मों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 क्‍योंकि  86  एक  गेर  प्रतियोगी  समारोह  इसलिये  कोई  पुरस्कार  नहीं

 दिये  गये  ।
 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 हैदराबाद  में  प्रायोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  में

 दिखाई  गई  फिल्‍मों  को  संझया  ।

 रा  व् क्रम  भारतीय  कुल

 1  2  :  यू  ह  ठ्र

 1.  मुख्य  वर्ग  8]  1  82

 2-  तृतीय  विश्व  महिला  25  14  39  39
 निर्देशक  वर्ग  (13  लघु  (7  लघु  (20  लघु  फिल्मों

 3.  डाकुमीडिया  50
 13  63

 फिल्में  लघु  फिल्में
 ५  विदेशी

 ५  222...

 5,  भारतीय  रिट्रोस्पेक्टिव  28  28

 6.  भारतीय  पेनोरमा  —  3]  31

 (10  लघु  फिल्मों  (10  लघु  फिल्मों
 सहित  सहित

 या  कुल  :  | 178  छक्ा  265

 (63  लघु  फिल्‍मों  (30  लघु  फिल्‍मों  (93  लघु  फिल्मों
 सहित  )  सहित  )

 सूखे  को  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कनटिक  को  केन्रोय  सहाय  न  ब्ु
 के  )  बे

 रा ”
 हि  ड  हे  ७  बार  गौड़ा  )

 :  जया  क्‌षि  सन्त्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्‍्त्री  ने  13  को  प्रधान  मन्त्री  से  मेंट  की  थी और

 ये  ्  कब
 दिया

 लिस

 राज्य  को  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  केन्द्र  से  तुरन्त

 39]
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 क्या  केन्द्रीय  कृषि  मनी  ने  राज्य  का  दोरा  किगा  और  कस्तक्कि  अश्वक्यकता  का

 अनुमान  लगाने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  भी  वहां  मेंजा

 यदि  इस  मेंट  के  पदचात्‌  केद्ध  द्वारा  सुसे  की  स्थिति  से  बिपटने  के  लिए
 कितनी  सहायता  दी  और

 कर्नाटक  के  मुख्य  मन्जी  हारा  भ्रकान  समन्‍्त्री  को  दिए  गए  ज्ञापन में  और  कमा  क्या

 मुह  रखे  गए  हैं  ?

 क्षि  मच्चो  (  सरवार  लूटा  :  (२)  हां  ।

 हां  ।

 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  अमी  नहीं  मिली  कर्नाटक  में  सूखे  क ेलिए  आगे  और
 केंद्रीय  सहायता  दल  की  रिपोर्ट  और  राहृत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  कमेटी  की  सिफारिशों  के
 आधार  पर  स्वीकृत  की

 ज्ञापन  में  अन्य  बातों  के  अलावा  ग्रामीण  पेय  चारा
 अधिक  केन्द्रीय  सहशबह्षा  मन्‍्जूर  होने  तक  वित्त  पोषण  का  पेटने  आदि  समस्याओं  का
 उल्लेख  किया  या  थय  ।

 सथन  उधरक  संवर्धन  अभियान
 $+121.

 श्ली सरफराज अहमद  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा थं

 क्षो  धर्मपाल  सिंह  मलिक  }
 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  सघन  उर्वरक  संवर्धन  अभियान  के  लिए  कतिपय  जिलों  का
 चयन  किया

 यदि  तो  इन  जिलों  का  चयन  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  यए
 और

 कया  इससे  मविध्य  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ?

 कृषि  सन्‍्त्रो  बूटा  :  हां  ।  अभियान  के  लिए  राज्यवार  चुनिंदा
 जिलों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 जिलों  का  चयन  निम्नलिखित  मानदण्ड  पर  आधारित  है  :--

 ।,  सिंचाई  को  श्क्तठी  सुविधाओं  परस्तु  उवरकों  को  कस  रऊूपत  वाले  जिसे

 (1)  जहां  बोए  गए  निवल  क्षंत्र  की  तुलक्ता  में  सिक्षित  निवल  क्षंत्र  30  प्रतिशत
 अधिक

 (2)  जहां  उद्दंरक  को  प्रति  हैबटार  छप़्त  या  तो  राज्य  औसत  से  अथवा  रास्ट्रीय  औसस
 जो  भी  अधिक  कौ  तुलना  में  कम

 ज्ाह्ताजकक  कर्णा  शिकित

 (1)  जहां  बाधिक  व॑र्षा  को  औसत  500  मिलीमीटर  से  अधिक

 (2)  जह्ं  कोए  मए  बिवल  &  5  की  सुजबा  में  सिचित  दिवल  श्वत्र  30  फ्रतिक्रत  कम
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 (3)  जहां  उवंरके  की  प्रति  हैक्टर  खपत  या  तो  राज्य  औसत  से  अथवा  35  कि०ग्रा०  प्रति

 हैक्टार  जो  मी  अधिक  की  तुलना  में  कम  है  ।

 जाद्य  उत्पादन  तथा  कृषि  संबंधी  अन्य  फसलों  में  वृद्धि  की  मात्रा  उवरक  की  खपत

 तथा  सम्बद्ध  आदानों  के  प्रयोग  में  वृद्धि  के  अनुपात  में  होगी  ।
 ह

 विवरण
 सधन  उवरक  आश्ाजनक  भ्रभियान  के  लिए  चुने  गए  जिलों  को  सूची

 ७७  न
 कऋ्र०सं०  राज्य/जिला  मुख्य  निर्माता

 ग

 1.  जुआरी

 2,  तुमकुर*  जुआरी

 3,  रायचूर*  इफ्को
 4,  बीदर*  आर०  सी०  एफ०

 5,  कोलार*  एस०  पी०  आई७  सी०

 6.  बंगलोर*  एफ०  ए०  सी०  टी७

 7.  हसन*  एम०  एफ०  एल०

 2.  तमिलनाडु
 8.  घर्मापुरी*  एम०  एफ०  एल०

 9.  रामनाड  एस०»  पी०  आई०  सी०

 इकोटट  एफ०  ए०  सरी०  टी«

 तिरुनेलविली  एस०  पी०  आई०  सी०

 11.  कन्याकुमारी  एस०  पी०  आई०  सी०

 12.  सेलन  एम०  एफ०  एल०

 3.  फेरल

 13.  एफ०  ए०  सी०  टी०

 कनाननोर*  एफ०  ए०  सी०  टी०

 15.  किलोन*  एफ०  ए०  सी०  टी०

 4-  श्रांध्रप्रदेश

 सिरीकाकुलम  कोरोमंडल

 विशाखापट्टनम
 १9.  विजयानगरम  आर०  सी०  एफ०
 20.  नालगोंडा*  जुआरी

 मेढक*  एफ०  ए०  सी०  टी
 22*  चुहृप्पा  कोरोमण्डल
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 लिखित  उत्तर

 ऋ्र०  सं०  राज्य/जिला

 23.  चित्त र
 24.  नेल्लोर

 33.  भीलवाड़ा
 34.  जयपुर
 35.  उदयपुर
 36.  भरतपुर*
 37.  अलवर*

 38,  बांसवाड़ा*

 39.  अजमेर *
 40.  झालवाड़*

 4].  गंगानगर

 42,  चित्तोड़गढ़
 43.  कोटा*

 7.  महाराष्ट्र

 44,  औरंगाबाद*

 45,  पुणे*
 46.  नादेड*
 47.  प्रमानी*

 48,  ऊसमानाबाद  *

 49.

 50.  भंडारा

 51.  सताराक

 ह

 एम०  एफ०  एल०

 एप्च०  पी०  आई०  सी०
 आर०  सी०  एफ०

 इफ्को

 4  1986

 *
 मुख्य  निर्माता

 जी०  एच०  वी०  एफ०  सी०

 जी०  एस०  एफ०  सी०

 _-

 इफको

 श्री  राम
 हु

 जी०  एस०  एफ०  सी०

 एन ०  एफ०  एल ०
 एन०  एफ०  एल ७०
 जी०  एस०  एफ०  सी०
 श्रीराम

 इफको

 इफको

 आर०  सी७  एफ०
 जुआरी
 आर०  सी०  एफ०

 जुआरी
 आर०  सी०  एफ०
 आर०  सी०  एफ७

 सी०  एफ०
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 क्र०  सं०  राज्य/जिला  मुख्य  निर्माता

 8.  सध्य  प्रदेदा

 52.  होशंगाबाद*  इफको

 53.  सागर*  जी०  एन०  वी०  एफ०  सी०

 54.  शाजापुर*  श्री  राम

 55.  विदिषा*  इफको

 56.  राजनन्दगांव*  एचं०  एफ०  सी०

 दमोह*  एफ०  सी०  आई०

 58,  रायपुर*  _*  डी०  एम०  सी०  सी०

 59.  मुरेना
 डी०  एम०  सी०  सी०

 60,  टीकमगढ़  एच०  एफ०  सी०

 61.  बीलासपुर*  इफको

 62.  दुर्ग  एम०  सी०  सी०

 9,  बिहार
 63.  पूणिया*  एच०  एफ०  सी०

 64,  सहरसा*  एच०  एफ०  सी०

 65.  पश्टचिचमी  चंपारण  एच०  एफ०  सी०

 66.  औरंगाबाद  एफ०  सी०  आई०

 67,  समस्तीपुर  इफको

 68,  दरमंगा  एफ०  सी०  आई०

 69.  मागलपुर  एच०  एफ०  सी०

 70.  पटना  एफ०  सी०  आई०

 71.  पूर्वी  चंपारण*  एफ०  सी०  आई०

 10,  पश्चिम  बंगाल

 72,  पश्चिमी  दीनाजपुर*  एच०  एफ०  सी०

 73.  इफको

 74,  बीरभूम  एच०  एफ०  सी०

 11.  असस

 75.  डिबरूगढ़*  एच०  एफ०  सी०

 12.  उड़ोसा

 76.  गन्जम  इफको
 77.  घेनकनाल*  एफ०  सीं०  आई०
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 लिघित  उत्तर

 क्र०  सं०  जाज्य/जिला

 78.  सुन्दरगढ़*
 79.  फूलबानी*
 80.  सम्बलपुर*
 13,  हरियाणा
 8].  गुड़गांव
 82.  रोहतक
 83.  महेन्द्रगढ़*

 84,  हिसार

 85,  जीन्द

 14.  पंजाब
 86.  रोपड़

 87.  होशियारपुर
 15.  उत्तर  प्रदेश

 एफ०  सी०  आई०
 एच०  एफ०  सी०
 कोरोलमण्डल

 एन०  एफ०  एल  ०/इफ्को
 एन०  एफ०  एल ०
 एन०  एफ०  एल ०
 इफको

 एन०  एफ०  एल०

 एन०  एफ०  एल०
 एन०  एफ०  एल०

 श्रीराम

 एफ०  सी०  आई०
 आई०  ई०  एल०
 इफको
 एफ०  सी०  आई०
 इफको

 आई०  ई०  एल०
 एफ०  सी०  आई०
 जी  एन०  वी०  एफ०  सी०

 इफ्को

 इफको

 एफ०  सी०  आई०

 इफको
 एन०  एफ०  एल०

 एन०  एफ०  एल

 एन०  एएर०  एल०

 एन०  एफ०  एल

 मुख्य  निर्माता
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 शहरो  क्षतत्रों  में  जल  सप्लाई  को  व्यवस्था

 *122
 कं

 सत्येन्द्र  नारायण  सिंह
 |:

 क्या  शहरी  बिकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 या  वर्ष  1991  तक  सभी  हहरी  क्षेत्रों  को  जल  सप्लाई  करने  के  कार्यक्रम  में  अब

 कटौती  किए  जाने  की  सम्मावना

 क्‍या  इस  विषय  पर  हाल  में  शहरी  विकास  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  चर्चा  की

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शहरी  निकायों  को  जल  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  हेतु
 बाजार-ऋण  लेकर  स्थानीय  रूप  से  घन  इकट्ठा  करने  की  अनुमति  देने  का

 क्हरी  विकास  मंत्री  अब्दुल  :  )  अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता
 दशक  (1981-1991)  का  मूल  उद्ं  श्य  1991  तक  शत  प्रतिशत  जनसंख्या  को  स्वच्छ  तथा
 पर्याप्त  पेयजल  मुहैया  करना  प्रक्षेपित  आवश्यकताओं  के  विपरीत  पंचवर्षीय  योजना  के
 दोरान  शहरी  जलपूर्ति  के  लिए  उपलब्ध  कराए  गए  संसाधनों  को  दृष्टि  में  रखकर  1985
 में  हुए  मध्य  दशक  समीक्षा  सम्मेलन  ने  सिफारिश  की  थी  कि  इस  लक्ष्य  को  90  प्रतीशत  तक  कम
 कर  दिया

 और  7  1986  को  हुए  शहरी  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  के  प्रमारी
 मंत्रियों  के  सम्मेलन  ने  बाद  में  समीक्षा  के  अध्याधीन  उपयु  क्त  सिफारिशों  का  समर्थन  किया  था  ।

 इस  मन्त्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  शहरी  जलपूर्ति
 तथा  स्वच्छता  सहित  शहरी  अर  संरचना  के  लिए  एक  वित्त  संस्थान  के  गठन  का  प्रस्ताव  इस
 प्रयोजनाथथ  पंचवर्षीय  योजना  में  55  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया

 तीसरो  बोलो  के  आधार  पर  तेल  को  खोज  के  लिये  संयुक्त  उद्यम
 *126.  श्री  सनत  कुमार  संडल

 थी  चित्त  महाता
 कृपा  करेंगे  क्रि  :

 हाल  ही  में  की  गई/की  जाने  वाली  बोली  के  तीसरे  चक्र  में  उत्पादन  की  भागीदारी
 के  आधार  पर  तट-दूर  तेल  की  खोज  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  को  सौंपे  जाने  वाले  ब्लाकों  की
 संख्या  कितनी  है  तथा  वे  ब्लाक  मारत  के  पूर्वी  और  पश्चिमी  दोनों  तटों  पर  कहाँ-कहाँ  स्थित

 |
 :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  यह  बताने  की

 कया  बोली  देने  वालों  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  ठेके  देने  का  प्रस्ताव  यदि  तो
 विशेषकर  आयल  इण्डिया  अथवा  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  ज॑सी  भारतीय  कम्पनियों  के  साथ
 उसके  संयुक्त  उद्यम  संबंधी  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 ऐसी  व्यवस्था  करने  के  कारण  क्‍या  और

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  तट-दुर  तेल  की  खोज  के  काम  में  कितना  पूजी+
 गत  परिव्यय  होगा  ?
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍त्री  चन्द्र  शेखर  :

 पश्चिम  समुद्र  तट  पर  तथा  क ेरल-कोकण  बेसिनों  तथा  पूर्वी  समुद्री  तट  पर
 पालार  तथा  महानदी  बेसिनों  में  अपतटीय  क्षेत्रों  में  27  ब्लाकों  में  तेल  की  खोज  के  लिये

 विख्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  कम्पनियों  से  प्रस्ताव  आमंत्रित  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 और  तेल  कम्पनियों  से  अधिकतम  प्रतिक्रिया  प्राप्त  करने  के  उह्दं  श्य  से  बोलियों

 के  तीसरे  दौर  के  लिये  सुगम्य  रास्ता  अपनाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।  यह  प्रस्ताव  है  कि  संविदा

 भू-कम्पनीय  विंकल्प  सहित  उत्पादन-मागीदारी  के  रूप  में  कोई  हस्ताक्षर  या  उत्पादन  बोनस

 नहीं  दिया  रायल्टी  का  भुगतान  नहीं  किया  50  प्रतिशत  की  दर  पर  निगम
 वाधिक  काये  के  कार्यक्रम  के  कुछ  प्रतिशत  पर  बेंक  गारन्टी  प्राप्त  की  भारत  द्वारा

 आत्म-निर्भ रता  प्राप्त  किये  जाने  तक  ठेकेदार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्यों  पर  पूर्ण  लागत  तेल  तथा

 लाभ  तेल  सरकार  को  देना  होगा  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इ  डिया  लिमिटेड  की  सातवीं  योजना  के

 लिए  9702  करोड़  रुपये  के  अनुमोदित  परिव्यय  में  से  अपतटीय  क्षेत्रों  में  अन्वेषण  तथा  विकास  के
 लिये  प्रत्याशित  आधार  पर  4500  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  अपतटीय  क्षेत्रों  में  तेल

 एवं  ब्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  औयल  इडिया  लिमिटेड  के  अन्वेषण  सम्बन्धी  प्रयास  विदेशी  तेल

 कंम्पमियों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  निर्मर  करेंगे  ।

 दिल्‍ली  तथा  बम्बई  में  टलीफोनों  के  प्रथन्ध  के  लिए  निगमों  को  स्थापना

 #34.
 ्  पी०  एस  रद

 :  क्‍या  संचार  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  तथा  बम्बई  में  टेलीफोनों  के  प्रबन्ध  के  लिये  किन  परिस्थितियों  में  निगम
 स्थापित  किये  जा  रहे

 सरकार  ऐसा  किस  प्रकार  सोचती  है  कि  प्रस्तावित  निगमों  के  अन्तगंत  टेलीफोनों  के
 कार्यकरण  में  सुधार  जबकि  मवन  तथां  कर्मचारी  वही  ओर

 क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  प्रस्तावित  निगमों  के  अन्तगंत  दिल्ली  तथा
 बम्बई  में  टेलीफोनों  की  दरें  अन्य  महानगरों  के  बराबर  हों  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्नो  रास  निवास  प्रबंध  व्यवस्था  कों
 अधिक  कारगर  बनाने  तथा  बाजार  से  संसाधन  बढ़ाने  के  लिए  इस  निगम  का  गठन  किया  जा

 रहा  ॥
 ऐसी  संभावना  है  कि  एक  अंत्यधिक  कारगर  प्रबंध  व्यापक  स्वायत्तता  तथा

 अधिक  धिकास  कायंत्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के लिए  बाजार  से  ऋण  लेकर  अतिरिक्‍त  संसाधन
 जुटाने  से  सेवाओं  में  सुधार  लाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 प्रचालन  वित्तीय  निवेश  की  भावी  विकास  आदि  के  लिए  अतिरिक्त
 संसाधन  जुटाने  की  आवश्यकता  जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  दरें  निर्धारित  की  गई

 यदि  निगम  दरों  में  संशोधन  करना  आवश्यक  समझता  तो  दुरसंचार  .  बोर्ड  से  पूर्व  मंजूरी
 लेकर  ही  ऐसा  किया  जा

 46
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 भोड़भाड़  वाले  शहरी  क्षत्रों  से  उद्योगों  का  स्थानान्तरण

 +135,  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्यावरण  के  आधार  पर  भीड़भाड़  वाले  शहरी  क्षेत्रों  से  उद्योगों  को  अन्यत्र
 रित  करने  के  बारे  में  सहायता  करने  हेतु  वर्ष  1983  के  बजट  में  किस  प्रकार  की  कर-राहतों  की
 पेशकश  की  गई

 उक्त  राहतों  का  लाभ  कितने  उद्योगों  ने  उठाया  और

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  उद्योगों  को  स्थानान्‍्तरण  का  ओऔचित्य  समझाने  के

 लिये  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  व्यवसाय  में  प्रयुक्त  भुमि  और
 भावनों  के  अंतरण  से  उत्पन्न  पूजीमत  लाभ  को  करों  से  मुक्त  रखा  गया  था  और  शहरी  क्षेत्रों  से
 उद्योगों  को  स्थानंतरित  करने  को  बढ़ावा  देने  तथा  भीड़-भाड़  वाले  नगरों  से  भीड़  को  दुर  करने
 तथा  प्रदूषण  घटाने  के  उद्देश्य  से  उपयुक्त  सुविधा  1983-84  के  आम  बजट  में  मशीनों  व  संयंत्रों
 के  हस्तांतरण  से  उत्पन्न  पू  जीगत  लाभ  पर  भी  देदी  गई  थी  ।  राजकोषीय  रियायतों  तथा  सरकार
 द्वारा  लागू  स्थापना-स्थल  नीति  के  अनुसार  भी  सामान्यतया  मानक  शहरी  क्षेत्र  सीमाओं  तथा

 म्युनिसिपल  नगरों  में  नए  एककों  की  स्थापना  तथा  विद्यमान  एककों  के  पर्याप्त  विस्तार  की
 मति  नहीं  दी  जाती  ।  उद्योगों  को  उन  के  विद्यमान  स्थापना-स्थल  से  दूसरी  जगह  स्थातातरित
 करने  के  लिए  उस  नई  जगह  पर  अवस्थापना  सुविघए्रं  जुटानी  पड़ती  हैं  और  सुविधाएं  दिलाने  की
 अपेक्षा  राज्य  सरकारों  से  की  गई  है  ।  प्रत्येक  श्रौद्योगिक  उपक्रम  से  आशा  की  जाती  है  कि  वह
 नई  जगह  पर  अपना  व्यवसाय  स्थानांतरित  करने  के  लिए  उपलब्ध  रियायतों/सुविधाओं  का  लाभ

 अपने  व्यवसाय  को  नई  जगह  पर  ले  जाने  के  लिए  उपलब्ध  सुविधाओं  से  लाभ  उठाने  वाले
 ऐसे  उद्योगों  की  संख्या  के  बारे  में  सांख्यकीय  जानकारी  केन्द्रीय  रूप'से  नहीं  रखी  जाती  क्‍योंकि

 यह  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  तथा  उनसे  लाम  उठाने  के  लिए
 उद्यमियों  द्वारा  किए  गए  प्रयत्नों  पर  निर्मर  करता  है  ।

 दिल्‍लो  में  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारियों  के  1985  में  हुए
 सम्मेलन  में  को  गई  सिफारिशें

 *136.  श्री  बो०  बी०  देसाई  ;  रॉ
 ५

 श्री  रामाश्य  प्रसाव  विह  |
 क्याਂ  विधि  और  न्याय  भंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ने  28  1985  को  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारियों
 का  एक  सम्मेलन  बुलाया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  सम्मेलन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निर्दलीय  अम्यर्थियों
 के  निर्वाचन  लड़ने  पर  रोक  लगाने  और  निर्वाचन  अधिकारी  पद्धति  आरंभ  करने  का  सुझाव
 दिया

 सम्मेलन  में  अन्य  किन  मुद्दों  पर  विचार  विमर्श  किया  गया

 क्‍या  सम्मेलन  में  स्वीकृत  अनेक  सुझाव  केंद्र  सरकार  के  विचारार्थ  भेजे  गए  और

 हु
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 यदि  तो  सरकार  ने  इन  में  से  कितने  सुझायों  पर  विचार  कर  लिया  :

 विधि  और  न्याय  मंत्री  ए०  के०  :  जी  हां  ।

 सम्मेलन  ने  निदंलीय  अभ्यर्थियों  के  निर्वाचन  लड़ने  पर  रोक  लगाने  के  सुझाव  की

 ओर  ऐसी  रोक  लगाई  जाने  की  शर्तों  की  समीक्षा  की  इस  सुझाव  गर  संजीदा  अभ्यर्थियों

 को  निर्वाचन  लड़ने  से  हतोत्साहित  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  विचार  किया  गया

 सम्मेलन  इस  सुझाव  के  पक्ष  में  नहीं  अधिकारी  पद्धते  आरंभ  करनेਂ  से
 संबंधित  किसी  प्रइन  पर  सम्मेलन  में  विचार  विमशं  नहीं  हुआ

 सम्मेलन  में  जिन  मदों  पर  विचार  विमर्श  हुआ  है  उनका  विवरण  संलग्न

 (9)  और  निर्वाचन  आयोग  ने  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  सम्मेलन  में  किए

 .  गए  विनिदचयों  पर  अन्लुवर्ती  कारंवाई  की  जा  रही  है  और  औपचारिक  यदि  वे  आवश्यक
 समझे  जाते  हैं  सम्यक्‌  अनुक्रम  में  सरकार  को  भेज  जाएंगे  ।

 विवरण

 1,  निर्वाचक  नासावलियां  ०

 (1)  राज्य  विधान  समाओं  के  साधारण,निर्वाचनों  के  पूर्व  1986-87  में  नामावलियों  का

 गहन  पुनरीक्षण/संक्षिप्त  पुनरीक्षण  1983-84  में  निर्वाचक  नामावलियों  के  गहन

 पुनरीक्षण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संक्षिप्त  पुनरीक्षण  पर्याप्त  होगा--.नामावलियों  के

 पुनरीक्षण  की  उपयोगिता  ।

 (2)  निर्वाचक  नामावलियों  की  प्रतियों  को  वर्ष  1951  से  स्थायी  अभिलेख  के  रूप  में

 परिरक्षित  वर्षीय  परिरक्षण  के  लिए  भी  अनुदेश  |

 (3)  निर्वाचक  रजिस्ट्रीकरण  1960  के  नियम  11  ओर  22  के  अधीन

 राजनैतिक  दलों  को  निर्वाचक  नामावलियों  की  प्रतियों  का  नि:शुल्क

 (4)  उद्दं  ओर  हिन्दी  में  निर्वाचक  नामावलियों  के  मुद्रण  के  लिए  अपेक्षित  समय  ।

 (5)  निर्वाचक  नामावलियों  के  संदर्भ  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  का मामला  ।

 (6)  मुद्रित  की  जाने  वाली  निर्वाचक  नामावलियों  की  प्रतियों  की  संख्या  ।

 (7)  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  23  के  अधीन  निर्वाचक  नामावलियों

 में  नामों  का  सम्मिलित  किया  जाना  प्रक्रिया  का सरलीकरण  ।

 (8)  उच्चतम  न्यायालय  को  दिए  गए  वचन  के  आधार  पर  निर्वाचक  कार्ड  का

 मु०नि०आ०  नोट  करे  और  इस  बात  की  पुष्टि  करे  कि  ऐसा  कार्ड  गहन  पुनरीक्षण
 के  दौरान  उपयोग  किया  जाएगा  ।
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 निर्वाचनों  का  संचालन  :

 (1)  अंतिम  साधारण  निर्वाचनों  के  दौरान  उत्पन्न  हुई  विशेष  समस्याएं  ।

 (2)  मतदान  केन्द्र  आबन्टित  किए  जाने  वाले  मतदाताओं  की  संख्या  ।

 (3)  मतदान  केन्द्रों  के  स्थान  में  परिवर्तन---सूची  के  अंतिम  प्रकाशन  के  पूर्व  परामर्श
 करने  की  बाबत  आयोग  द्वारा  दिए  गए  निदेशों  के  कड़ाई  से  पालन  की  अवश्यकता  ।

 (4)  एक  दिवसीय  मतदान  के  अनुरूप  बलों  और  कमंचारियों  की  उपलब्धता  ।

 (5)  गणना  अभिकर्ताओं  के  लिए  फोटो-...पहचांन  पत्र--गणना  केन्द्रों  मे ंमीड़  कम  करने

 े  के  लिए  विशेष  उपाय  ।

 (6)  मतदान के  दिन  यानों  का  चलाना-...आयोग  के  निदेश-...मतदान  क्षेत्र  द्वारा  परिनिश्चित
 करना  और  निर्वाचन  अभिकर्ता  के  एकमात्र  उपयोग  के  लिए  यान  उपलब्ध  करना  ।

 (7)  विशेष  मतदान  बूथों  पर  मतदान  अभिकर्ताओं  की  नियुक्ति--लोक
 प्रतिनिधित्व  1951  की  धारा  46  के  संशोधन  के  लिए  प्रस्ताव  ।

 प्रज्यासनिक  व्यवस्था  :

 (1)  की  घोषणा  के  परचात्‌  स्थानांतरण  पर  रोक  ।

 (2).  मतदान  कार्भिकों  को  प्रशिक्षण  ।

 (3)  निर्वाचनों  के  दौरान  राज्य  में  विधि  और  व्यवस्था--मुख्य  निर्वाचन  आफिसर
 की  भूमिका  ।

 (4)  आदर्श  आचार

 (i)  राजनंतिक  दलों  द्वारा  विश्राम  गृह/सकिट  हाउस  आदि  का  दुरुपयोग  ।

 (ii)  सरकारीतंत्र  का  दुरुपयोग--संहिता  के  उपबंध  कानूनी  बनाए  जाएं
 और  उनका  उल्लंघन  निर्वाचन  अपराध  माना

 (5)  मतदान  बेथ  पर  कब्जा  करने  से  रोकने  के  लिए  विशेष  मतदान
 --  प्रशासनिक  कमियां  |

 (6)  निर्वाचन  तंत्र  के  एकरूप  पंटने  के  संबंध  में  आयोग  द्वारा  नियुक्त  समिति  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  ।

 (7)  यात्रा  भत्ता/देनिक  भत्ता  जसे  पारिश्रनमिक  के  मतदान  क्मचारीवृन्द  को
 भोजन  के  पैकटों/जलपान  का  प्रदाय  ।

 (8)  जब  लोक  सभा  ओर  राज्य  विधान  सभाओं  के  निर्वाचन  एक  साथ  हो  रहे  हों
 तब  निश्चित  मानदेय  निर्धारित  करना  ।

 (9)  साधारण  निर्वाचनों  के  मान्यताप्राप्त  दलों  द्वारा  रेडियो  और  टेलीविजन  से
 प्रसारण  की  स्कीम  ।  पंजाब  और  असम  में  जिला  स्तर  पर  किए  गए  प्रसारणों  की

 स्कीम  का

 4.
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 लत  ननन-+बननन-म--प-मक  न  मनन  समन माभ्काममाभ कार  कआभ++  भा  भ  भा

 निर्वाचन  सामग्रो  :

 अमिट  स्याही--इसके  प्रदाय  की  समस्या--पहाड़ी  और  दूरदराज के  क्षेत्रों  में  ।
 '.  निर्वाचन  निर्वाचन  विक्ि  में  संदोधन  साथारण

 (1)  छोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  23  के  उपबंधों  का  इस  प्रकार  संशोधन

 किया  जाना  कि  निर्वाचक  रजिस्ट्रीकरण  नामनिर्देशन  अंतिम  तारीख  के
 बजाव  अधिसू  चना  के  जारी  किए  जाने  की  तारीख  से  नाम  सम्मिलित  करने  के  लिए
 आदेश  पारित  नहीं  करेगा  ।

 (2)  निर्वाचनों  का  संचालन  1961  से  नियम  70  के  नियम  38

 )  के  उपबंधों  का  इस  प्रकार  संशोधन  करना  कि  विधान  परिषद  के  निर्वाचनों
 की  बाबत  मतपत्रों  के  प्रतिपर्ण  पर  मतदाता  द्वारा  हस्ताक्षर  अनिवार्य  हो  जाएं  ।

 (3)  निर्वाचनों  का  संचालन  1961  की  धारा  52  (2)  का  इस  प्रकार  संशोधन
 करना  जिससे  कि  गणना  के  लिए  नियत  तारीख  से  केवल  एक  दिन  पूर्व  गणना
 अभिकर्ताओं  की  नियुक्ति  की  जा  सके  ।

 (4)  नामनिर्देशन  प्रारूप  का  इस  प्रकार  संशोधन  करना  कि  श्री/श्रीमती/कुमारी
 स्त्री  या  विवाहित  आदि  का  मद  पता  लग  सके  ।

 (5)  राज्य  सभा  के  उपनिर्वाचनों  संबंधित  प्रारुपों  का संशोधन  बिशेषतया  तब  जब  कि  विभिन्‍न
 वर्षों  के  लिए  एक  से  अधिक  स्थान  के  लिए  उप  निर्वाचन  किया  जा  रहा  हो  ।

 (6)  प्राूूप  16  और  अंतिम  परिणाम  पत्र  का  तुरंत  यह  जानने  के  लिए  संशोधन  कि
 मतदान  करने  वाले  पुरुषों  और  स्त्रियों  की  संख्या  कितनी  है  ।

 (7)  निर्वाचक  रजिस्ट्रीकरण  1960  से  उपबद्ध  प्रारुप  6  और  में  एकरूपता
 लाने  के  लिए  संशोधन  ।

 (8)  राज्य  सभा  और  विघान  परिषद्‌  के  निर्वाचनों  के  लिए  निर्वाचन  लड़ने  वाले
 अभ्यर्थियों  की  सूची  में  दल  की  सम्बद्धता  प्रारूप  में  उपदर्शित  करना  जेंसा  कि
 निर्वाचन  प्रतीक  1968  के  पैरा  13  के  अधीन  प्रारूप  और  प्रारूप
 में  विहित

 (9)  अपने  फोटो  सहित  स्वयं  अभ्यर्थी  द्वारा  नामनिर्देशन  पत्र  फाइल  करना  ।

 (lo)  निर्वाचन  लड़ने  वाले  अभ्यर्थियों  के  नामों  को  वर्णानुक्रम  आदि  में  व्यवस्थित  करना  ।

 (11)  निर्वाचन  लड़ने  वाले  अभ्यर्थियों  और  उनके  अभिकर्ताओं  के  नमृना  हस्ताक्षर  का
 पीठासीन  अधिकारी  को  अग्रिम  रूप  से  पेश  करना  ।

 (12)  आयोग  कौ  पूर्व  अनुजा  से  ही  निर्दलीय  अस्यथियों  को  निर्वाचन्त  लड़ने  के  लिए
 अनुज्ञात  करना  ।

 (13)  संयुक्त  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  की  कामूनी  प्रास्थिति  ।

 (14)  ऐसे  उपाय  करना  जिससे  कि  निर्वाचन  कतंव्य  करने  वाले  सभी  व्यक्ति  निर्वाचन
 क॒तंव्य  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करके  अपने  मताधिकार  कां  प्रयोग  कैर  सर्के  ।
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 (15)  निर्वाचन  क्षेत्र  मौतर  निर्वाचन  कतंव्य  पर  सन्नी  भ्रवर्ग  के  मतदाताओं  को  निर्वाचन
 क॒तंव्य  प्रमाणपत्र  देकर  न  कि  डाक  मतदान  के  लिए  अनुज्ञात  करना  ।

 (16)  मतदान  अभिकर्ताओं  को  भी  निर्वाचन  क्ंव्य  प्रमाणपत्र  दिए  जाने

 (17)  निविदत्त  मतपत्रों  को  मत  पेटी  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 (18)  निर्वाचन  लड़ने  वाले  अभ्यर्थियों  की  संख्या  में  वृद्धि  जिनके  लिए  बढ़ी  हुई  संख्या
 में  बाहरी  लिफार्फ  आदि  बनाए  जाते  हैं-सुझाव  है  कि  ऐसे  लिफाफे  कागज  की  बजाय
 कपड़े  के  बनाए  जाएं  ।  े

 (  )  अब  तक  प्रस्तावित  निर्वाचन  सुधारों  और  उनकी  वतंमान  स्थिति  की  बाबत  मुख्य
 निर्वाचन  आफिसरों  को  पूर्णतया  अवगत  कराया

 प्रकीर्ण

 (1)  निर्वाचन  के  दोरन  बेवर--उपस्कर  |

 (2)  1987  से  आगे  निर्वाचन  परिणामों  का  कम्प्व्टरीकरण  ।

 (3)  निर्वाचन  सामग्री  के  भाष्डरण  के  लिए  गोदामों  का  निर्माण  ।

 (4)  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  के  अनुपालत्  में  मुख्य  निर्वाचन
 अधिकारियों  की  नियुक्तित  ।

 हिन्दुस्तान  पिलकिप्टभ  ग्लास  कस  िमिटेड  को  पुनर्नोवित  करना

 $137.
 च्  पृंचल  लखिक  ]

 :  क्या  उचओोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कड़े  क्या  झ्र॒कार  ने  आसनस्रोल  स्थित  हिन्दुस्तान  पिलकिग्टन  स्लास  सर्कल  जो

 दस  वर्षों  के  दौरान  अनेक  हाथों  में  बिकी  है  ओर  जिसके  1400  करंत्रारी  अंतिब  निर्णय  की
 ब्रतीक्षा  कर  रहे  को  पुनर्जीवित  करने  की  सम्मावनाओं  की  जांच  करने  हेतु  एक  उच्च  अधिकारी
 आप्ल  स्थिति  गढ़ित  की

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बेंक  और  वित्तीय  संक्थात  उक्त  एक्रक  का  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने
 के  पक्ष  में  बोर

 यदि  तो  इस  माभले  में  अन्तिम  निणंग्  कब्र  तक  लिया  जायेगा  ?

 उस्लोग  अन्‍्ची  नारक्कज  दत्स  एकक  का  अभिग्रहण  करने  में  रुचि
 रखने  वाले  विभिन्‍न  गेर-सरकारी  पार्टियों  के  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  का
 गठन  किया  गया  जिसमें  पढ्चिम  बयाल  राज्य  मारतीय  ब्रौद्योगिक  पुनर्निर्भाण  निगम
 और  ग्रिन्डलेज  बेंक  के  प्रतिनिधि  शामिल  समिति  द्वारा  जिस  उद्यमी  के  प्रस्ताव  को  उपयक्त
 समझा  गया  उसने  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  दिखाई  ।  कम्पनी  के  भाथी  निपटान  के  बारे  में
 वित्तीय  संस्थानों  तथा  राज्य  खरकारों  द्वारा  निर्णय  किग्रा  जाना  है  ।

 और  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अधीन  एकक  के  प्रबन्ध
 का  अधिग्रहण  करने  या  इसका  राष्ट्रीयकरण  कर  देने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।
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 श्री  ण्म  रघमा  रेडडी  ।

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इ  डिया  लि०  की  एक  सहायक  कंपनी  भारत  कोकिग  कोल  लि०  के

 करण  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  हेतु  एक  समिति  का  गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन
 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  ओर

 समिति  के  निदेश-पद  क्‍या  हैं  और  यह  समिति  कब  तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  कोयला  विभाग  ने  भारत  कोकिंग  कोल  लि०
 के  क्रियाकलाप  का  अध्ययन  करने  के  लिए  जनव  1986  में  एक  समिति  का  गठन  किया  है  जिसके
 अध्यक्ष  श्री  ए०एन०  अवकाश  प्राप्त  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं
 डिजाइन  संस्थान  लि०  हैं  ।  इसके  अन्य  सदस्य  हैं  श्री  यू०एन०  अवकाश  प्राप्त  मुख्य  खनन

 श्री  एच०एस०  अवकाश  प्राप्त  खान  सुरक्षा  श्री  एन०आर०
 अवकाश्ष  प्राप्त  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  भा०  को०  को०  श्री  बी०  भूतपूर्व

 सरकारी  उद्यम  श्री  डी०  वी०  भूतपूर्व  निदेशक  सिंगरेनी
 कोलियरीज  कंपनी  श्री  आर०के०  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०
 सचिव  इस  समिति  का  गठन  इस  दृष्टि  से  किया  गया  है  कि  मारत  कोकिंग  कोल  लि०  को
 परेशान  कर  रही  विभिन्‍न  समस्याओं  का  पता  लगाया  जाए  और  इन  समस्याओं  के  समाघान  के
 लिए  सुधार  के  ऐसे  उपाय  ज्ञात  करने  के  लिए  कपनी  के  क्रियाकलाप  का  गहन  अध्ययन  किया  जाए
 जिन्हें  अपनाकर  कंपनी  इन  समस्याओं  से  मुक्त  हो  सके  और  अपने  मुख्य  उहं  श्य  प्राप्त  कर  सके  ।
 यह  उद्दे  श्य  हैं  अपने  कार्य-क्षेत्र  में  कोककर  कोयला  मंडारों  का  वैज्ञानिक  कोयला  उत्पादन
 बढ़ाना  तथा  विकास  और  कल्याण  की  अन्य  योजनओं  को  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  कार्यान्वित

 reat  रना  ।  समिति  के  विचारार्थ  शर्तें  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 (9)  कंपनी  की  वतंमान  उत्पादन  क्षमता  की  जांच  करना  एवं  उत्पादन  भौर
 दकता  में  सुधार  तथा  जनशक्ति  एवं  मशीनों  के  उपयोग  तथा  आमतौर  पर  प्रबंध  में  सुधार
 हेतु  उपायों  की  सिफारिश  »

 (४)  परियोजनाओं  एवं  झरिया  कोयला  क्षेत्र  हेतु  मास्टर  प्लान  के  कार्यान्वयन  में
 विलंब  के  कारणों  की  जांच  करना  एवं  कार्यान्वयन  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  तथा
 अतिरिक्त  समय  एवं  लागत  खर्च  से  बचने  के  लिए  कारंवाई  करने  का  सुझाव

 (४४)  मा०  को०  को०  लि०  की  वाशरियों  के  क्रियाकलाप  की  जांच  एवं
 उनके  कार्य  संचालन  में  सुधार  हेतु  उपयुक्त  उपायों  का  सुझाव

 (४)  तकनालाजी  के  आधुनिकीकरण  की  आवश्यकता  पर  विचार  कर  लेने  के
 वर्ष  1999-2000  तक  कंपनी  में  इष्टतम  उत्पादन  और  निवेश  कार्यक्रम  के  लिए  एक
 प्रेक्ष्य  का  सुझाव

 (५)  वर्तमान  रोप-वे  की  कार्य-स्थिति  की  जांच  करना  एवं  उसकी  उपयोग  क्षमता  में

 वृद्धि  हेतु  उपायों  का  सुझाव
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 (oi)  झरिया  को  ला  क्ष  की  भामगत  आग  पर  नियंत्रण  की  परियोजनाओं  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  कंपनी  द्वारा  किए  गए  उपायों  की  जांच  करना  और  अग्नि-निय॑

 त्रण  उपायों  में  सुधार  एवं  वृद्धि  हेतु  सिफारिश  करना  :

 (२०४)  भा०  को०  को०  लि०  की  खानों  हेतु  बालू  की  उपलब्धि  की  जाँच  करना  एवं
 इसकी  सप्लाई  बढ़ाने  हेतु  उपायों  के  लिए  सुझाव  देना  ।

 (viii)  कोयला  परिवहन  के  विभागीकरण  के  लिए  कंपनी  ह्वारा  किए  गए  उपायों
 की  जांच  करना  एवं  इस  प्रणाली  में  सुधार  के  उपायों  का  सुझाव  देना  ।  साथ  ही  उन  उपायों
 की  जांच  करना  जो  कंपनी  बालू  के  परिवहन  के  विभागीकरण  हेतु  कर  सकती

 (४)  वर्तमान  लागत  एवं  वित्तीय  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  करना  और  लागत  एवं
 बजट  नियंत्रण  की  एक  सक्षम  प्रणाली  की  सिफारिश  करना  तथा  लागत  में  कमी के  क्षेत्रों

 का  पता  लगाना  ।  वि

 विभिन्‍न  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  हेतु  एक  समयबद्ध  काये  क्रम  का  सुझाव
 देना  ।  ॒

 समिति  से  1986  के  अत  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया

 जिपुरा  में  घड़ियां  बनाने  का  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 +139.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्‍या  उद्योग  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  त्रिपुरा  में  घड़ियां  बनाने
 का

 कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  भारायण  दत्त  :  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 टांडा  ताप  विद्य  त  परियोजना  के  लिए  घन  का  नियतन

 *140.  श्ली  आर०  पो०  सुमन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  निर्माणाधीन  टांडा  ताप  विद्युत  परियोजना  के  लिए  ६
 कुल  कितनी

 घनराष्ति  निर्धारित  की  गई  थी  और  अब  उसके  लिए  कितनी  घनझ्रशि  उपलब्ध  कराई  जा  रही
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसं  परियोजना  केਂ  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  का  नियतन

 किया  गया  था  और  इसके  लिए  दी  गई  प्रत्येक  किइत  की  धनराशि  कितनी

 क्‍या  इसके  लिए  नियत  धनराशि  का  एक  बड़ा  हिस्सा  गत  वर्ष  नहीं  दिया  गया  जिसके
 परिणामस्वरूप  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर  कार्य  पूरा  नहीं  हो सका  और  यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  ओर  |

 उक्त  परियोजना  के  लिए  आगार्म
 और  क्या  यह  घनराशि  यथाशीज्न  प्रार्थार

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वर्ष  के  लिए  कितनी  घनराश्ि  नियत  की  गई  है
 कराई  जाएगी और  यदि

 $3
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 ऊर्जा  मंत्री  वसनन्‍्त  साठे  )  :  टाण्डा  ताप  परियोजना  की  अद्यतन  अनुमानित  लागत

 390  करोड़  रुपये  जबकि  इसकी  तुलना  में  स्वीकृत  लागत  159.25  करोड़  रुपये

 से  टाण्डा  परियोजना  राज्य  क्षेत्र  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा
 पईफ्रयान्क्ति  को  जा  रही  छठी  योजना  अवधि  के  योजना  आयोग  द्वारा  परियोजना  के  लिए

 अनुमोदित  किया  गया  क्रुल  परिव्यय  221.42  करोड़  रु०  था  ।  इस  परियोजना  पर  किया
 अग्य  वरस्तबिक  ब्यथ  163.5  करोड़  रुपये  वर्ष  1985-86  के  लिए  परियोजना  के  लिए  63
 ऋणने  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  जिसकी  तुलना  में  31.12.1985  तक  राज्य
 रियों  ने  11.32  करोड़  रुपये  की  राशि  मुहैया  कराई  थी  ।  इस  परियोजना  में  विलम्ब  होने  के  मुख्य
 कारणों  में  से  एक  अपर्याप्त  नकद  प्रवाह  होना  है  ।

 ]
 केरल  में  टेलोफोन  कनेक्शन  के  लिये  लंबित  पड़े  आवेदन

 #141.  के०  कुम्तस्खु  :  नया  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  अंत  में  केरल  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  आवेदन  लंबित
 पु

 पड़े

 केरल  में  ऐसे  आवेदनों  के  निपटान  की  दर  क्‍या  और

 पिछले  बकाया  आवेदनों  का  बिपटान  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 संदार  मस्थालय  के  राज्य  सन्‍्द्रो  राख  विवास  :  केरल  में  दिसम्बर

 1985  के  अंत  में  68,830  आवेदन  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  परीक्षा  सूची  में  थे  ।

 केरल  में  गत  3  वर्षों  के दौरान  सुलम  कराए  गए  टेलीफोन  कनेक्क्षनों  की  संख्या  इस
 प्रकार  है  :--

 वष  सुलभ  कराए  गए  टेलीफोनों  की  संख्या

 1982-83  11,466
 ्ु

 1983-84  11,058
 1984-85  7,213

 .  इसके  अतिरिक्त  अप्रैल  1985  से  दिसम्बर  1985  तक  5949  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए
 अभंवेरी  1986  से  मार्च  1956  के  दौरान  लगभग  4500  टेलीफोन  कनेक्शन  सुलभ  कराए  जाने  की

 है  ।

 मौजूदा  आवेदकों  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उतरोत्तर  टेलीफोन  कनेक्शन
 दिए  जाने  की  समावना  है  बशर्ते  कि  इसके  लिए  पर्योप्त  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 तेल  के  मूल्यों  में  बुद्धि  स ेआय  झोर  गत  के  जलाये  जाने  के  कारण  हानि
 #142.  डा०  ° 142

 हर  मानिक  रदडो  )
 :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  प्रेस  ऋन्‍्जो  यह

 श्षतोये  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  से  800  करोड़  रुपये  की  आय  होगी  जैसा  कि  2  फरवरा

 के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और
 हु

 र्डड
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 क्‍या  यह  सच  हैं  कि  खाना  पकाने  की  गंस  के  सिलेण्डरों  के  खुदरा  उप'ोक्‍ता  मूल्यों  के

 आधार  पर  ग्रति  क्य  लगभग  800  करोड़  रुफ्ये  के  मूल्य  की  गेस  जलाई  जा  रहो  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  चन्द्र  शेखर  :
 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  वृद्धि  (1.2.1986  को  घोषित  तथा  6.2.86  का  धटाने

 होने  के  कारण  इसकी  प्रत्याशित  उपभोग  मात्रा  पर  लगभग  530  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  संसाफ्डों

 की  प्राप्ति  होगी  ।

 प्राकृतिक  गेस  जो  एल  पौ  जी  से  मिन्‍न  होती  है  जला  दी  जाती  यह  इसलियें  एल

 पी  जी  की  तरह  आथिक  रूप  से  कम्प्रेस  तथा  स्टोर  नहीं  किया  जा  सकता  जलाई  गई  गेस  का

 इम्प्युटिड  मूल्य  इस  समय  लगमग  30  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  मात्र  +

 ]
 कर्मेंचारो  राज्य  बोसा  योजना  को  विकरूांगता  पेंशन  की  दर  का  संशोचन

 974.  क्री  नरतिह  सुय्यवंझो  :  क्या  अ्म  मंखो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  पेंशनों  के  संशोधन  की  तुलना  में

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अप्र  1981  से  विकलांगता  पेंशन  की  दर  में  संशोषन

 नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विकलांगों  की  पेंशन  की  दरों  में  संशोधन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  किस  दर  पर  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  से  कर्मचारी  राज्यਂ  बोगा
 निगम  स्थायी  अपंगता  लाभ  और  आश्रित  लाम  पेंशन  की  दरों  में  वृद्धि  के  प्रदन  पर  सामान्यतः
 विचार  करती  रही  है  ।  ऐसा  एक  मूल्य-निर्धारक  की  सिफारिशों  पर  किया  जाता  जो  प्रति  पांच
 वर्ष  के  बाद  उनकी  परिसम्पत्ति  और  उत्तरदायित्वों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  निगम  द्वारा
 नियुक्त  किया  जाता  है  ।  31-3  1979  की  स्थिति  के  अन्लुसार  मूल्यांकन  करने  वाले  मूल्य  निर्धारक
 ने  लामों  की  दरों  में  कुछ  वृद्धि  की  सिफारिशें  की  थी  और  तदनुसार  निगम  ने  1-4-1980  से  स्थाई
 अपंगता  लाम  और  आश्रित  लाम  पेंशन  में  उचित  वृद्धि  करने  की  स्वीकृति  दे  दी  थी  |  31-3-1979
 की  स्थिति  से  संबंधित  मूल्य  निर्धारक  की  रिपोर्ट  ने  लामों  की  दरों  में  वृद्धि  की  सिफारिश  नहीं  की
 थी  ।  31-3-1984  की  स्थिति  के  अनुसार  मूल्यांकन  में  प्रग-त  हो  रही  मूल्य  निर्धारक  की
 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  लामों  की  दरों  में  ओर  वृद्धि  करने  के  भ्रश्न  पर  विचार  किया

 बोड़ी  अ्रभिकों  को  विशेष  चिकित्सा  सुविधाएं
 975.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  कया  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीड़ी  श्रमिकों  में  होने  वाली  बी  मारियों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बीड़ी  श्रमिकों  को  विशेष  चिकित्सा  सुविधाएं  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कृदस
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 55.
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 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  उद्योग  में  श्रमिकों  की
 कामकाज  तथा  रहन-सहन  की  दशाओं  ”  से  संबंधित  सर्वेक्षण  में  यह

 पहलू  भी  शामिल  था  जो  श्रम

 ब्यूरो
 ने  1979  तक  )  किया  था  ।

 यह  पाया  गया  कि  1134  परिवारों  के  नमूने  में  से  224  परिवार  19.75% )
 किसी  न  किसी  बीमारी  से  ग्रस्त  थे  ।

 बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  130  स्थिर/चलते  फिरते/स्थिर-एवं-चलते-फिरते
 10  पलंगों  वाले  एक  50  पलंगों  वाले  दो  अस्पतालों  और  एक  चेस्ट  क्लिनिक  की  स्वीकृत
 दी  गई  को  स्थापित  किया  गया  है  ।  इसके  कुछ  क्षय  रोग  अस्पतालों  और  सामान्य
 अस्पतालों  में  पलंग  भी  आरक्षित  किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  के  लिए  प्रस्ताव

 976.  शा०  बी०  एल०  हां  लेश्  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 यदि  तो  उक्त  मामला  इस  समय  किस  अवस्था  में  है

 क्‍या  आवास  बेंक  द्वारा  निर्मित  परिसंपत्तियों  तथा  सेवाओं  और  इसमें  रोजगार की  भारी
 संमावना  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  इसको  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  देने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  करण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवोर  :  से  राष्ट्रीय
 आवास  बंक  के  गठन  के  तथा  आवास  बंक  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मानने  के  प्रस्तावों  को  अभी
 अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 झधिक  चावल  उपजाझो  थोजना  के  लिए  भझाबंदित  राशि

 977.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  को  अधिक  चावल  उपजाओ  योजना  की  प्रायोगिक  परियोजना  के  लिये
 वर्ष  1985-86  5-86  के  दोरान  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  और

 अब  तक  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ओर  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या
 प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेन्द्र  :  1985-86  के
 दोरान  विशेष  चावल  उत्पादन  परियोजना  क्रियान्वित  करने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  636  लाख
 रुपये  परिव्यय  के  स्थान  पर  187.79  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  दी  जो  भारत  सरकार  और  राज्य
 सरकार  के  बीच  50:50  के  आधार  पर  बदन  की  जाएगी  ।

 1986  तक  126.76  लाख  रुपये  की  राशि  इस्तेमाल  की  गयी  चावल  की
 अधिक  देने  वाली  किस्म  के  बीजों  के  5,95,582  नि:शुल्क  वितरित  किये

 9670  मीटरी  टन  1209  लौोटर  कोटनाशी  दवा  7  स्प्रयर  और  7164  कृषि
 किसाने  को  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  सप्लाई  किये



 13  1907  लिखित  उत्तर
 नज्््पप्प््पपप/थ५पजा।  आापं++ रतਂ  -

 कुद्र  मुख  लोह  अयस्क  परियोजना  के  बारे  में  हुघा  समझोता

 978,  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  मारत  ईरान  संयुक्त  आयोग  की  1986  में  आयोजित  पिछली  बंठक  में

 मुख  लौह  अयस्क  परियोजना  के  बारे  में  किसी  आपसी  लामदायक  समझौते  हेतु  कोई  सामान्य
 नीति  सम्बन्धी  दिशा-निर्देश  तंयार  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  ओर  ख्वान  मंत्रों  क॒ष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वीडियो  फिल्मों  का  अवध  निर्माण
 979,  श्री  जगन्माथ  पटनायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  भर  में  ऐसे  स्थानों  जहां  सिनेमाघरों  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  वंध  वीडियो
 वाणिज्यिक  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ताकि  वीडियो  फिल्मों  में  बड़े  पैमाने  पर
 अवध  निर्माण  को  रोका  जा  जिससे  फिल्म  उद्योग  को  खतरा  पंदा  हो  गया  यदि  तो
 उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  नहीं  ।  वीडियो
 वाणिज्यिक  केन्द्रों  को  लाइसेंस  देने  का  कार्य  संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों
 के  अधिकार  क्षेत्र  में  आता

 स्पंज-आयरन  निर्माता  य  निटों  को  लाइसेंस  मुक्त  करना
 980.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्रो  स्पंज-आयरन  निर्माता  यूनिटों

 को  लाइसेंस  मुक्त  करने  के  बारे  में  20  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  4935  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  तीस  यूनिटों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  पंजीकरण  किया  गया  है  ओर  उन्होंने
 अब  तक  कितनी  प्रगति  का

 उक्त  यूनिटों  का  न्यूनतम  और  अधिकतम  उत्पादन  कितना  रहा  और
 क्‍या  तीस  लाइसेंसों  की  मंजूरी  की  पुनरीक्षा  की  गयी  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कण  चन्द्र  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण

 में  दी  गयी  हैँ  ।
 इन  इकाइयों  में  से किसी  भी  इकाई  ने  अमी  तक  उत्पादन  करना  शुरू  नहीं  किया

 चूंकि  इकाइयों  को  !6  1985  से  ही  लाइसेंस-मुक्त  किया  गया  है  इस
 समय  इकाइयों  के  पंजीकरण  की  समीक्षा  करना  समय-पूर्व  होगा  ।

 विवर  ण

 ऋ०  सं०  इकाईका  क्षमता

 (प्रतिवर्ष/टन )
 1,  श्री  टी०  ए०  8,  कम्यूनिटी  श्रेणी  20,000

 वसन्त  वसन्‍्त  कर्नाटक  राज्य
 नई  दिल्‍ली  में  पिछड़ा  क्षेत्र
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 नगर  सिकन्दराबाद

 50  «

 4  1986  ,

 2  3  4

 2.  श्री  जगदीश  प्रसाद  3  लन्दन
 कलकत्ता  असम  400,000

 3.  श्री  बी०  आर०  63,  मोतीलाल  20,000

 नेहरू  एस०  ए०  एफ०  मध्य  प्रदेश

 दुगगे
 य

 4.  मेसस  वेस्ट  बंगाल  इ  डस्ट्रियल  डेवलपमेन्ट

 कारपोरेशन  23  150,000

 नेताजी  सुमाष  पश्चिम  बंगाल

 5.  श्री  एस०  क्ृष्णम  राज  मार्फत  400,000
 लस्टिन  इजीनियर्स  प्राइवेट  आमन्ध्र  प्रदेश

 लस्विन  कारपोरेट
 सत्य  कृष्णा  हैदराबाद

 6.  सरोज  एलायस  एण्ड  स्टील्स  तहसील  20,000
 पो०  Alo  नं०  38,  हास्पेट  कर्नाटक

 कर्नाटक

 मेसस  बोवेक्स  लीजिंग  एण्ड  फाइनेंस  1,50,000
 77  नेहरू  प्लेस  (5  वीं  मंजिल  )  उड़ीसा

 नयी  दिल्‍ली

 8,  मेसरस  वोलेक्स  लीजिग  एण्ड  फाइनेंस  विजयानगरम  या  90,000
 77  नेहरू  प्लेस  (5  वीं  नयी  दिल्ली  श्री  आंघ्र  प्रदेश  .

 9,  श्री  अरुण  कुमार  रू  गटा  9/4  मनोरमा  मध्य  प्रदेश  का  20,000
 गली  नं  ०  5,  इदोर  श्रेणी  क्षेत्र

 10.  श्रीसुनील  कुमार  10,  किरण  एन्क्‍्लेव  हरियाणा  150,000
 जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यालय  के  सामने  हि

 गाजियाबाद  (3०

 11.  श्री  लाल  सराओगी  जिला  डिब्र[गढ़  1,50,000
 द्वारा  असम  इस्पात  लिमिटेड  एच०  बी०

 “12,  मेससं  प्रताप  स्टील  रोलिग  मिल्‍्स  लि०
 1,00,000 नयी  दिल्ली  जिला  आं प्रप्रदेश

 13.  श्री  पी०  सीताराम  द्वारा  किन्नर  4,50,000
 अलाय  स्टीज्नू  लि०  21,  विजय  आंध्र  प्रदेश
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 14.  श्री  कृष्ण  कुनार  10  किरण  हरियाणा
 जीवन  बीमा  निगम  कार्यालय  के  सामने

 15.  श्री  संजय  झु  झुनवाला  66  पाव॑ंती  तहसील  खानयान

 घोष  लेन  कलकत्ता  हुगली
 16.  श्री  पी०  के०  लाल  बिहार

 जिला  बिहार
 17.  श्री  एस०  कृष्णा  राव  12-1.361  आन्ध्र  प्रदेश  का

 सीताराम  हैदराबाद  पिछड़ा  क्षेत्र

 18.  मेससं  शंकर  एस्टेट्स  प्रा०  मध्य  प्रदेश
 1-U,  अलीपुर  कलकत्ता

 * 19,  मेसर्स  संग्राम  सिह
 इन्दौर  आयरन  एण्ड  स्टील  जिला
 भगी  इन्दौर  मध्य  प्रदेश

 20.  श्री  के०  सीता  रामा

 38-8-28,  पुनम्मा  आन्ध्र  प्रदेश

 विजयवाड़ा  प्रदेश  )
 21.  श्री  विनोद  221,  ओखला  मध्य  प्रदेश  का

 इन्डस्ट्रियल  नई  दिल्‍ली  श्रेणी  क्षेत्र

 22,  श्री  मार्फत  श्री  आर०  हरयाणा
 33/1062  डी०  डी०  ए०

 नई  दिल्ली

 23-  श्री  कुलदीप  10  किरन  हरयाणा
 एल०  आई०  सी०  आफिस
 ग्राजियांबाद  प्र  )

 24.  श्री  पी०  के०  गगन
 राजेन्द्र  नई  दिल्‍ली  मध्य  प्रदेश

 25.  श्री  एच०  सी०  4
 सन्त  गडगे  मार्ग  राजेन्द्र  नई  दिल्ली  मध्य  प्रदेश

 26,  मेसस  सूर्य  एग्रोइल्स  मध्य  प्रंदेश

 208,  आकाश  बा  राखम्बा
 नई  दिल

 27.  मेसर्स  के०  एस०
 वाई०  डब्ल्यू०  सौ०  ए०

 -  हैदराबाद  आन्ध्र  प्रदेश

 -
 1,50,000  r

 हि

 2,00,000
 ba

 1,50,000  77?

 क़ी

 1,50,000
 गणह

 कोए
 1,00,000  F  क॑

 1,00,  00

 3,०००००  ६

 ३,00,000
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 28.  श्री  अनूप  हरियाणा  100,000

 न्यू  फ्रंडस  नई  दिल्ली  ]

 29,  श्री  नितिन  कपूर  माकंत  श्री  जाजं  भंडारा  300,000
 फिरोज  गांधी

 लाजपत  नई  दिल्ली

 30.  मेससे  गुजरात  इ  डस्ट्रिबल  डेवलपमेंट  हिजरा  जिलान्सरत  400,000
 कारपोरेशन  दीपाली  गुजरात
 सिनेमा  के  आश्रम

 अहमदाबाद  ]
 बम्बई  और  कलकत्ता  महानगरों  के  विकास  के  लिए  घनराशि  का  झावंटन

 981.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :  कया  झहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  निर्धारण  के  अनुसार  ब  म्बई  और  कलकत्ता

 विश्व  के  उन  आठ  महानगंरों  में  हैं  जिनकी  स्थिति  अत्यधिक  बदतर  हो  गई
 क्या  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  ने  यह  निष्कषष॑  चालीस  लाख  से  अधिक  की  जनसंख्या

 वाले  छाहरों  की  समस्याओं  के  अध्ययन  के  लिए  नियुक्त  पांच  व्यक्तियों  के  एक  आयोग  द्वारां  किए
 गए  अध्ययन  के  आधार  पर  निकाला  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  दो  शहरों  की  बिगड़ती  पर्यावरणीय  स्थिति  को
 रोकने  के  और  आवश्यक  सुधार  काय॑  करने  के  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  का  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  1984  की  विश्व  विकास
 रिपोर्ट  में  बम्बई  तथा  कलकत्ता  सहित  विश्व  के  बड़  शहरों  में  बढ़ती  हुई  आबादी  की  समस्याओं
 पर  प्रकाद  डाला

 इस  रिपोर्ट  में  विभिन्‍न  स्रोतों  से  सामग्री  ली  गई  पांच  «यक्तियों  के  आयोग  द्वारा
 किया  गया  अध्ययन  भी  इनमें  से  एक  स्लोत  हो  सकता

 भारत  सरकार  महानगरों  की  समस्याओं  से  अवगत  है  और  इसने  चालू  वित्तीय  निय॑
 शत्रणों  के  मीतर  राज्य  क्षेत्र  में  पर्याप्त  योजना  प्रावधान  करने  के  प्रयास  किए  हैं  ।  इन  शहरों  में

 परिवहन  और  शहरी  अवसंरचनाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरणों
 के  माध्यम  से  सहायता  ली  जाती  है  और  दी  जाती  है  ।  मलिन  बस्तियों  के  उन्‍नयन  एवं  सुधार  की
 भोर  विशेष  ध्यान  दिया  गया

 महानगरों  का  विकास
 982.  भी  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  की  सातवीं  योजना  में  कलकत्ता  छहर  के  विकास  की  कोई
 योजना

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
 क्या  देश  में  किसी  अन्य  महानगर  के  लिए  भी  ऐसी  कोई  योजना  और

 (5)  यदि  तो  किन-किन  छाहरों  के  लिए  और  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 ज्हरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 सातवीं  योजना  में  कलकत्ता  शहर  के  विकास  के  लिए  राज्य  राजघा  योजना  हेतु  योजना

 रूप  में  एक  कार्यात्मक  योजना  इस  योजना
 का

 कार्यान्वयन  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा

 किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के  लिए  सातवीं  योजना  परिव्यय  280  करोड़  रुपये
 राज्य  सरकार

 ने  योजना  के  लिए  वर्ष  1986-87  में  36  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 इस  योजना  में  परिवहन  अधसंरचना  समाज

 सदनों  आदि  के  कार्यक्रम  पर  विचार  किया  गया

 और  (३)  अन्य  महानगरीय  शहरों  के  लिए  कार्यात्मक  योजनाएं  हैं  ।  का  यंक्रमों  तथा
 योजनाओं  के  ब्योरे  समा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 नियमित  कालोनियों  में  विकास  प्रभार

 983.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  नियमित  काल्रोनियों  में  स्थित  प्लाटों

 वाधिक  किश्तों  में  विकास  प्रमार  वसूलने  की  घोषणा  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 क्‍या  इन  नियमित  कालोनियों  के  लोगों  ने  इसका  विरोध  किया  है  और  विकास  प्रमारों

 में  संशोधन  करने  और  उन्हें  उचित  स्तर  तक  कम  करने  का  अधिकारियों  से  अन्नुरोध  किया  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्ध  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  सरकार  ने  नियमित  की
 गई  अनधिकृत  कालोनियों  के  निवासियों  द्वारा  विकास  प्रमारों  का  पांच  वर्षों  की  अवधि  में  किक्ष्तों
 में  मुगतान  करने  री  अनुमति  दे  दी  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अपने  क्षत्राधिकार  के  अन्तर्गत  नियमित  की  गई
 घिक्ृत  कालोनियों  में  निम्नलिखित  सूची  के  अनुसार  वसूली  करने  के  लिए  काटे  गए  प्लाट  के
 फल  का  95  रुपये  प्रतिवर्ग  मीटर  के  रूप  में  विकास  प्रमार  की  दर  निर्धारित  की  है

 (1)  इस  बात  का  निर्धारण  करने  के  बाद  कि  कोई  संरचना  नियमितिकरण/विमिन्‍्न
 सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  योग्य  है  तो  20  प्रतिशत  ।  यह  राशि  वास्तविक  रूप  से  विकास
 कार्य  आरम्म  किए  जाने  ते  पहले  वसूल  की  जाएगी  ।

 (2)  जलपूर्ति  की  लाइनों  को  देते  समय  15  प्रतिशत  ।

 (3)  सीवर  लाइनों  से  कनेक्शन  देते  समय  20  प्रतिशत  ।

 (4)  शेष  45  प्रतिशत  में  उपयुक्त  सन्दर्भित  तीसरी  किइत  की  देय  तिथि  के  एक
 वर्ष  के  बाद  20  प्रतिशत  वसूल  किया  जा  सकता

 (5)  उपयुक्त  सन्दर्भित  चौथी  किश्त  की  देय  तिथि  के  एक  वर्ष  के  बाद  अन्य  15
 प्रतिशत  वसूल  किया  जा  सकता

 (6)  उय्‌  पक्‍त  सनन्‍्दर्भित  पांचवी  किश्त  की  देय  तिथि  के  एक  वर्ष  बाद  शेष
 15  प्रतिशत  की  अन्तिम  किश्त  वसूल  की  जा  सकती

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  90%,  रुपये  प्रति  वर्ग
 मीटर  की  दर  को  कम  करने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  यह  समझा  गया  है  कि  कोई  कमी  करना
 प्रतीत  नहीं  होता  है  क्योंकि  इन  कालोनियों  में  प्रतिवर्ग  मीटर  की  वास्तविक  बिकास  लागत  काफी
 अधिक  निकल  रही

 पर
 पर  पांच
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 बूरदशन  जालघर  में  पहाड़ो  माया  के  लिए  झोवंटिते  समय

 984.  प्रोਂ  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  सुचना  और  प्रषारण  त्री  यह  बताने
 कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :
 दूरदर्शन  केन्द्र  जालंधर  में  पहाड़ी  मार्षा  के  लिए  आबंटित  समय  में

 वृद्धि  करने  हेतु  सरकार  से  कोई  मांग  की  गई  है  क्योंकि  यह्‌  कार्यक्रम  पहाड़ी  बोलने  वाले  40  लाख

 से  अधिक  लोगों  की  आवश्यकता  पूरी  करता

 यदि  तो  इस  मांग  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  और  कार्यक्रम  के  लिए  आाबंटित
 समय  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  किस  तारीख  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 है  और  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूधना  और  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बी०  एन०  :  हां  ।

 इस  प्रकार  के  अनुरोध  हिमाचल  प्रदेश  के  कलाकारों  तथा  दर्शंकों  से  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  1984  के  शुरू  से  दूरदर्शन  जलंधर  से  ढेलीकास्ट  किए  जाने
 वाले  साप्ताहिक  हिमाचली  कार्यक्रम  की  अवधि  बढ़ाकर  30  मिनट  कर  दी  गई  सीमित  प्रेषण
 घेंटों  के  कारण  द्‌दरशंन  जलंधघर  से  हिमाचली  कार्यक्रम  की  अवधि  में  ओर  वद्धि  करना

 हाल  संमव  नहीं  है  ।

 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शिमला  में  कार्यक्रम  निर्माण  सुंविधाओं  सहित  पूर्णरूपेण द्‌  र
 दर्शन  कैन्द्र  स्थीपित  करने  का  प्रस्ताव  इसके  चालू  हो  जाने  प्राथमिक  सेवा  में  हिमाचली
 कार्यक्रम  मुख्य  घटक  के  रूप  में

 ]
 खांखारनों  भोर  अन्य  कृषि  उत्पादों  का  अंत्वादन

 985.  थी  कमला  प्रसाव  रावत  :  क्या  कषि  सनन्‍्त्री  यह  बंतांनें  की  करेंगे  कि  देश  में
 कर्ष  1950-51  की  तुलना  में  वर्ष  1983-84  के  दोरान  कपांस  और
 सन  आदि  के  उत्पादन  के  संबंध  में  आंकड़े  क्या  हैं  और  उनमें  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभांग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  1950-51  की
 तुलना  में  वर्ष  1983-84  के  दौरान  देश  में  कपास  और  पटसन  आदि  का
 उत्वादन  और  उसमें  प्रतिशत  वृद्धि  बताने  वाली  सारणी  निम्नवत्‌  है  :--.

 फप्तल  मिलियन  भीटरीटन/मिलियन
 गांठों  में  उत्पादन

 1950-51  1983-84  प्रतिशत —_—_—_—__—___—_—  —  न  a  नाना  नत--े  की  VED Ivan  Sn ते  पे
 20.6  +  ०-  हु  A
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 ।  2  3  4

 तिलहंन  5.2*  12.7  144.2
 20

 गन्ना  57.1  174.1  204.9  -

 कपास  3.0  (
 113.3  :

 पदसत्र*£ हर
 3.3

 |
 7

 133.3

 *  5  तिलहनों  अर्थात्‌  तोरिया  तथा  असली  और  एरंड  से  सम्बन्धित
 जबकि  1983-84  के  आँकड़ों  में  सूरजमुखी  कुसुम  और  रामतिल  भी  शामिल  है  ।

 **  मिलियन  गाठें-प्रत्येक  170  किलोग्राम  की  ।

 सिलिग्रन्न  यांठें  प्रत्येक  180  किलोग्राम  की  ।  1983-84  के  आंकड़ों  में  फ़सल  के

 आंकड़े  भी  शामिल  हैं  ।

 ]
 भ्राप्ू  की  क्रिस्म  में  ग्रिरावट

 986,  एन०  डेमिस  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आलू  की  किस्म  में  गिरावट  आ  रही

 .  यदि  तो  सरकार  ने  किसानों  को
 अधिक  फसल  देने  वाले  आलू  का  बोज  दिलाने

 के  लिए  क्‍या  कामग्रवाही  की

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को कुछ  दिश्ला-निर्देश  जारी

 किए  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेलत्र  :  जीं
 श्रीमान  ।

 एक  ही  बीज  को  बार-बार  इस्तेमाल  करने  से  अगर  आल्‌  की  क्वालिटी  में  किसी
 प्रकार  की  गिरावट  आई  है  तो  उसे  रोकने  के  लिए  अधिक  उपज  देने  वाली  आलू  की  किस्मों  के
 उपयोग  के  लिए  कृषकों  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  सरकार  विस्तार  कार्यक्रम  चला  रही

 और  देश  के  विभिन्‍न  कृषि  जलवायवीय  स्थितियों  के  लिए  बढ़िया  क्वालिटी  के
 बीज  पंदा  करने  के  लिए  मारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  ने  एक  मुझत  कृषि  क्रियाएं  तैयार  की  हैं
 और  उन्हें  बड़  पेमाने  पर  परिचालित  किया  है  ।  अन्य  केन्द्रीय  एवं  राज्य  एजेंध्तियों  द्वारा  भी  इसी
 तरह  की  प्रत्र/पत्रिकाएं  प्रकाशित  की  गई  हैं  ।

 हाजोरा  उवरक  संयंत्र  का  कार्यकरण
 987.  भी  मोहन  भाई  पटल  बताने  की

 प
 :  क्या  कषि  भम्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  : ञरीं  अमर  सिह  राठवा  स्त्री  यह

 पा  कि
 )  क्‍या  हाजीरा  उर्वरक  संयंत्र  में  उत्पादन  प्रारम्म  हो  गया

 यदि  तो  उक्त  संयंत्र  में  प्रतिदिन  कितना  उ  तयार  ह्वोता

 इस  बाषिक  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है
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 (&)  क्या  उवँरकों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अभी  भी  आयात  किया  जा  रहा
 और

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  देश  में  उर्वरकों  का  उत्पादन

 बढ़ाते  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ओर
 जी  हां  ।  हाजीरा  उर्वरक  संयंत्र  में  प्रयोग  के  तौर  पर  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  और  इस  समय

 यूरिया  का  प्रतिदिन  का  उत्पादन  2000  से  3000  मीटरी  टन  के  बीच
 इस  संयंत्र  की  यूरिया  की  वाधिक  अधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  14.5  लाख  मीटरी

 टन  है  ।
 इस  संयंत्र  के  1986  से  पूरे  जोर  से  कार्य  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना

 जी  हां  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उर्वरकों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  मुख्य-कार्य क्रम
 शुरू  किया  गया  इस  कार्यक्रम  के  एक  मांग  के  रूप  में  पहले  से  चल  रहे  अधिष्ठापनाघीन  संयंत्रों

 की  उर्वरक  उत्पादन  क्षमता  को  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ाने  क ेलिए  कई  नये  उवरक  संयंत्र  हाथ  में  लिए

 गए  हैं  ।

 बंधुआ  मजदूरों  का  पुनर्वास
 988.  श्री  चिन्तामणि  जेना  -

 शो  लक्ष्मण  सलिक
 |

 :  क्या  श्रम  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 शो  अमर  सिह  राठवा  ह

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  बंधुआ  मजदूरों  को  पुनर्वासित
 किया  ह  ह

 क्या  यह  आम  शिकायत  है  कि  पुनर्वासित  बंघुआ  मजदूरों  की  बाद  में  देखभाल  नहीं
 की  जाती  है  और  उनकी  दशा  शोचनीय  हो  जाती

 छठी  योजना  में  बंधुआ  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  कितनी  धन  राशि  मंजूर  की  गई
 थी  और  वास्तव  में  कितनी  घनराशि  का  उपयोग

 क्या  इस  प्रकार  आवंटित  की  गई  धन  राशि  का  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण

 उन  एजेंसियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  देश  में  बंधुआ  मजदूरों  का  पता  लगा  रही  हैं;और
 उक्त  एजेंसियों  के  अन्नुसार  देश  में  बंधुआ  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  हैं  और  सातवीं

 योजना  अवधि  में  उनके  पुनर्वास  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?
 \  अर  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  :  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान

 पुनर्वांसित  किए  गए  बंघुआ  श्रमिकों  की  राज्य-वार  संख्या  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 इस  बारे  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कि  बंघुआ  श्रमिकों  को  स्थायी  रूप  से  पुनर्वासित  किया  जाय  और  वे  दोबारा  बंघुआ  न  हो

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अन्य  गरीबी-विरोधी  कार्यक्रमों  को  अर्थात्‌  आई०
 आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  अनुसूचित  जाति  और  कबीलों  के  लिए  विशेष  कम्पोनेन्ट

 सब-प्लान  भौर  राज़्य  सरकारों  द्वारा  चलाई  जा  रही  अन्य  योजनाओं  के  साथ  केन्द्र  द्वारा BS  के

 94
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 संचालित  योजनाओं  का  समाकलन/समन्वय  करें  ताकि  बघुआ  श्रमिकों  के  कारगर  पुनर्वास  के  उद्दं  श्य

 हेतु  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अषीन  प्राप्त  साधनों  की  व्यवस्था  की  जा  सक  और  इनका  समाकलन
 किया  जो  सके  ।  ऐसा  समाकलन  करने  के  लिए  विस्तत  दिशा-निर्देशों  वाला  एक  ब्ल  प्रिन्ट  भी  राज्य
 सरकारों  को  उनके  मार्ग-दर्शन  के  लिए  मेज  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे

 मुक्त  कराये  गए/पुनर्वासित  किए  गए  बंघुआ  श्रमिकों  के  ब्यौरे  और  वर्तमान  स्थिति  तथा  फिर  से
 बंधक  होने  की  घटना  का  पता  लगाने  के  लिए  नमूना  सर्वेक्षण  करें  ।

 और  छठो  पंचवर्षीय  के  दोरान  बंधुआ  श्रमिकों  को  पुनर्वासित  करने

 के  लिए  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  के  लिए  प्रारम्म  में  25.0  कशोड  रुपये  की  की  गई

 वास्तव  में  1698.80  लाख  रु०  की  राक्षि  इस  उद्दश्य  के  लिए  दी  गई  ।  इसकी  बुलना
 छठी  योजना  अवधि  के  1+64.50  लाख  रु०  की  राक्षि  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  दी

 गई  ।  (1)  पुनर्वास  योजनाएं  तैयार  करने  और  स्वीकृत  (ii)  )  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार
 का  हिस्सा  देने  और  (jij)  पहले  वर्षों  में  दिए  गए  अनुदान  के  लिए  उपयोगी  प्रमाण-पत्रों  को  प्रस्तुत
 करने  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  देरी  से काररंव।ई  किए  जाने  क ेकारण  ?  4  3,  लाख  रुपये  की  कमी

 (2)  बंधित  श्रम  पद्धति  1976  के  बधुआ  श्रमिकों  का
 पता  मुक्त  कराने  तथा  उन्हें  पुरर्वाश्नित  करने  का  उत्तरदा१त्व  पूर्ण  संबंधित  राज्य
 कारों  का  जिन्हें  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपने  सबधित  राज्यों  में  बंघुआ  का  पता
 लगाने  के  लिए  विद्यमान  एजेंसियों  के  माध्यम  से  सामथिक  सर्वेक्षण  करें  और  उनको  शीघ्र  मुक्त
 कराने  तथा  पुनर्वासित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाएं  ।  उन्हें  यह  मी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे

 इस  प्रयास  में  स्वैच्छिक  एजेन्सियों  और  सामाजिक  कार्रवाई  ग्रुपों  की  सहायता  लें  ।  इस  उहं  श्य
 के  लिए  एजेन्सियों  का  उपयोग  किए  जाने  का  कायं  पूर्णतः  राज्य  सरकारों  का

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  1-1-1986  को  47.331  बंघुआ  श्रमिकों
 को  पुनर्वासित  किया  जाना  शेष  था  |  सातवीं  योजना  अवधि  के  योजना  आयोग  ने  बंघुआ
 श्रमिकों  को  पुनर्वासित  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  संच/लित  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  क्षेत्र  के लिए

 रुपये  के  परिव्यय  की  स्वीकृति  दी  है  ।

 विवरण

 क्रमांक  राज्य  का  नाम  छठी  पंचवर्षीय  ना
 (1980-85) )  के  दौरान

 पुनर्वासित  किए  गए  बंघुआ  श्रमिकों  की  संख्या

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  10,223
 2.  बिहार  1  ,331
 3.  कर्नाटक  40,767
 4.  के  रल  397
 $-  महाराष्ट्र  319
 6,  मध्य  प्रंदेश  1,479
 7,  उड़ीसा  30,589
 8.  राजस्थान  1,058
 9,  तमिलनाड  4,385

 10.  उत्तर  प्रंदेश  12,954  54

 कुल कुल  3७8
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 विस्तार  कार्य  को  सुदृढ़  करना

 989.  श्री  सनत  कमार  संडल  :  कया  क्षुषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सारे  देश  में  अनुसंघान  और  विस्तार  एजेंसियों  के  बीच  प्रपेक्षाकत  अधिक  सम्पर्क

 स्थापित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाये  जा  रहे

 क्पा  ऐसी  कोई  एजेंसी  है  जिस  पर  किसानों  से  जानकारी  प्राप्त  करके  उसे  अन्लुसंघान
 कार्य  से  जोड़ने  की  जिम्मेदारी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  रूपरेखा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  मन्‍त्री  योगेनद्र

 अनुसंघान  तथा  विस्तार  ऐजेंसियों  के  बीच  सम्पक॑  स्थापित  करने  के  लिए  नि  लखित  कदम
 उठाए  गए  हैं  :--

 ())  कृषि  विस्तार  के  प्रशिक्षण  तथा  यात्रा  पद्धति  वी०  के  अधीन
 कार्यशालाएंਂ  आयोजित  की  जाती  जिनमें  अनुसंघान  और

 विस्तार  कामिक  आने  वाले  महीनों  के  लिये  फसल  उत्पादन  कायंत्रमों  पर  चर्चा  करते  हैं  ।

 (1)  राजकीय  तथा  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  तकनीकी  समितियों  के  माध्यम  से

 प्रशिक्षण  तथा  यात्रा  पद्धति  के  अधीन  सम्पर्क  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 (1४)  गर-टी०वी०  राज्यों  सहित  अधिकतर  राज्यों  में  कृषि  विश्वविद्यालय
 ओर  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  संस्थान  कृषि  संबंधी  विकास  कार्िकों  को  प्रशिक्षण

 प्रदान  करते  हैं  ।

 (iv)  भारतीय  कृषि  अनुसंधांन  परिषद्‌  के  8  क्षेत्रीय  समितियों  के  माध्यम  से  सम्पर्क

 स्थापित/मजबूत  करिए  गए  हैं  जिनमें  राज्य  विकास  विभागों  के  कर्मचारी  भी  भाग  लेते  हैं  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 (i)  प्रशिक्षण  तथा  यात्रा  पद्धति  के  पास  एक  सुव्यवस्थित  पुननि  यांत्रिकी
 जिनमें  से  मासिक  क्रायंशालाओं  तथा  किसानों  के  खेतों  में  संयुक्त  मात्राओं  के  दोरान
 किसानों  की  समस्याएं  वैज्ञानिकों  के  ध्यान  में  लाई  जाती  हैं  ।

 (४)  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  प्रौद्योगिकी  प्रायोजनाओं  अर्थात्‌  राष्ट्रीय
 प्रदर्शन  प्रायोजनाओं  परिचालन  अन्नुसंघान  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  ओर  लैब  --
 टू-लेण्ड  कार्यक्रम  के  स्थानान्तरण  से  मी  वेज्ञानिकों  को  पुननिवेशन  प्रदान
 किया  जाता  है  ।

 वर्ष  1986  फे  लिए  कच्चे  पटसन  का  समर्थन  सूल्य
 990  श्री  सेयद  शाहब॒वृदोन  कृपा  करें श्री  सनत  कमार  संडल  |

 :  क्या  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1986  मोसम  के  लिए  कच्चे  पटसन  की  खरीद  के  लिए  समर्थन  मूल्य  अगली
 फसल से  पूर्व  घोषित  किये  जाने  की  संमावना  है

 क्‍या  रूरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  पटसन्‌  जृत्पादकों  को  पटसन  के  स्थान

 पर  मक्का  की  खेती  करने  की  सलाह  दिये  जाने  की  जानकारी है  ?
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 क्षि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योग  1986-87  के

 लिए  असम  में  डब्लू  -5  श्रेणी  के  कच्चे  कपास  को  न्यूनतम  सांविधिक  कीमत  225  रुपये  प्रति

 क्विटल  निर्धारित  की  गई  जंसी  कि  21  1986  को  संसद  में  घोषणा  की  गई  थी  ।

 यद्यपि  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  ने  मारत  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि

 कपास  की  पैदावार  करने  वाले  किसानों  को  अन्य  वेकल्पिक  फसलें  उगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने
 के  प्रयास  किये  जा  रहे  फिर  मी  ऐसे  कोई  संकेत  नहीं  मिलते  कि  इन  किसानों  की  विशेष  रूप

 से  मक्का  की  खेती  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  में  खुला  मुहाना  खनन  प्रक्रिया  के  विकास  के  लिए  जमंन
 जनवादी  गणराज्य  को  पेशकश

 991.  श्री  लक्ष्मण  सलिक
 श्रो  सोमनाथ  रय

 क्या  जमेन  जनवादी  गणराज्य  ने  तेज  और  आसान  खनन  काये  के  लिए  उड़ोसा
 राज्य  में  खला  मुहाना  खनन  प्रक्रिया  आरम्म  करने  की  पेशकश  की  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुई  चर्चा  का  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारोी  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 |
 :  क्या  इस्पात  श्रोर  खान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वश्चिम  बंगाल  में  पश्‌  चित्किसा  ग्रननसंधान  के  लिए  क्षेत्रो  अनसंघान  केन्दर
 992,  भो  सूगदाधरा  हा  :  क्‍या  कृषि  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पूर्वी  क्षेत्र  क ेलिए  कलकत्ता  में  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान
 संस्थान  के  क्षेत्रीय  अनुसंघान  केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  संशोधित
 प्रस्ताव  प्राप्त  है  ।

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  उक्त  प्रयोजना  हेतु  कलकत्ता  में  भूतपूर्व  बंगाल  पशु
 चिकित्सा  कालेज  परिसर  की  1.50  एकड़  भूमि  उपलब्ध  कराने  हेतु  सहमत  हो  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और
 जी  श्रीमान  |  श्री  अमृतेन्द्र  माननीय  प्रमारी  मत्री-पशुपालन  और  पद्ु
 चिकित्सा  सेवा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  मारत  सरकार  के  कृषि  मल्त्री  से  पूर्वी
 क्षेत्र  के  लिए मोहनपुर  जिला  नाडिया  में  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान  का  एक
 क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  फिर  से  विचार  करने  का  अन्तुरोध  किया
 इसका  मुख्य  केन्द्र  भूतपूर्व  बंगाल  पशु  चिकित्सा  कालेज  कंम्पंस  में  रहेगा  और  उसके  लिए  वे
 1.50  एकड़  भूमि  प्रदान  उक्त  भूमि  की  लागत  का  -  फैसला  राज्य  सरकार  के  संबंधित

 विमाग  द्वारा  किया  जाएगा  ।  उन्होंने  बेलगछिया  कैम्पस  में  कुछ  खाली  कमरों  की  व्यवस्था  करने
 का  भी  आश्वासन  दिया  है  जिससे  कि  जब  तक  मा०क्ृ०अ०प०  अपनी  इमारत  नहीं  बना  लेता  है
 तब  तक  उन्हीं  कमरों  में  क्षेत्रीय  केन्द्र  का  कार्य  शुरू  किया  जा  सके  ।

 छ्ग
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 प्रस्ताव  पर  सक्रियरूप.से  विचार  किया  जा  रहा  है|
 प्रन्‍न

 ही  नहीं  उठता  ।

 नेपालो  भाषा  के  समाचार  पत्रों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 तथा  कसंचा री  जयन  आयोग  के  घिज्ञापन  देना

 993.  श्री  आनन्ठ  पाठक  :  क्या  सूचना  और  प्रसा-ण  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेपाली  भाषा  का  कोई  ऐसा  समाचार  पत्र  है  जिसमें  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 और  कमंचारी  चयन  आयोग  के  विज्ञापन  नियमित  रूप  से  दिये  जाते

 य  दि  तो  ऐसे  सश्शाचार  पत्रों  के  नाम  कमा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  नेपाली  भाषा  के  समाचार  पत्रों में  ऐसे
 बिज्ञापन  देने  का  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  वो०एन०  :  से

 सिलीगुड़ी  से  प्रकाशित  होते  वाला  एक  नेपाली  देनिक  विज्ञापन  ओर  दृश्य  प्रचार
 निदेशालय  सूची  में  शामिल  है  तथा  उसका  प्रचार  आवश्यकताओं  त्तथा  धनराशि की  उपलब्धता
 के  अनुसार  कमंचारी  चयन  आयोग  के  विज्ञापनों  परन्तु  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  विज्ञापन

 सरकारी  विज्ञापनों  के लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  माध्यम  सूची  में  शामिल  करने  के
 प्रहन  पर  अगली  पुनरीक्षा  के  समय  विचार  किया  जायेगा  ।

 ]
 ग्रामीण  भूसिहोन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम

 994.  डा०  ए०  के०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारल्टी  कार्यक्रम  वर्ष  1983  में  लागू  है और  क्‍या

 प्रत्येक  भूमिहीन  श्रमिक  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सेदस्य  को  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  में  100
 दिन  रोजगार  दिया  गया

 यदि  तो  ऐसे  परिवारों  के  प्रत्येक  सदस्य  की  एक  दिन  की  औसत  आय  कितनी  है
 वर्ष  की  ओसत  को  ध्यान  में

 राज्यों/संघ  शाप्तित  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  श्रमिक  परिवार  की  पृथक  पृथक  संख्या  कितनी
 है  और  इस  योजना  के  अंतगंत  लाम  पाने  वाले  परिवारों  की  ओसत  संख्या  औसत  को
 ध्यान  में  कितनी  और

 उन्हें  उपलब्ध  कराये  गये  रोजगारों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  इस  व्यवस्था  के  अंतर्गत
 सरकार  ने  प्रत्येक  परिवार  पर  औसतन  कितनी  धनराशि  खचं  की  है  ?

 कृषि  मंत्री  थूटठा  से  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  यास्‍्डदी
 कार्यक्रम  का  एक  उद्दं  श्य  यह  है  कि  प्रत्येक  ग्रामीण  भूमिहीन  अमिक  परिवार  के  कम  से  कम  एक
 सदस्य  को  एक  वर्ष

 में  100  दिनों
 का

 रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  चूंकि  यह  कार्यक्रम
 1983  में  आरम्भ  किया

 गया  था  तथा  यह  अपेक्षा  की  गई  थी  कि  परियोजनाओं  को  तेयार
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  मिलने  तथा  कार्यक्रम  आरम्म  करने  के  लिए  अन्य  प्रशासद्चिक  हुप्राम्रं

 68
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 करने  में  कुछ  समय  लगेगा  इसलिए  कार्य क्रम  के  अंतर्गत  छठी  योजना  का  लक्ष्य  केक्‍ल  श्रम  विनों  के

 सृजन  के  रूप  में  ही  निर्धारित  किया  गया  360  मिलियन  श्रम  दितों  के  सृजन  के  छठी  योजना
 के  लक्ष्य  के  मुकाबले  262.75  मिलियन  श्रम  दिन  सृजित  किए  गए  थे  ।  अलग-अलग  भूमिहीन
 परिवार  के  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  छठी  योजना  में  जानकारी  नहीं  रखी  गई
 थी  ।  इस  पहलू  की  निगरानी  करने  की  कठिनाइयों  को  देखते  अब  राज्यों  को  यह  सुझाव
 दिया  गया  है  कि  प्रत्येक  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  की  परियोजना  मरे  कुछ
 अनुमोदित  कार्य/कार्यों  पर  रोजगार  गारंटी  कार्ड  आरम्म  किए  जाएं  और  एक  प्रायोगिक  आधार
 प्रर  इस  पहलू  की  निगरानी  की  जाए  ।  प्राप्त  सफलता  के  आधार  पर  इस  नीति  का  विस्तार

 किया  जाए  तथा  इसकी  प्रनरावृत्ति  की  जाए  ।

 अअसुवाद  ]
 आवास  शोर  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेक्ष  को

 घन  का  आबंटन

 995.  क्री  मानवेन्द्र  सिह  :  कया  शहर  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  वर्ष  के  दौरान  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश
 में  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  राशि  आबंटित  की  मई  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 झाहरी  विकास  स्रंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  :  हुडको  ने  वर्ष  प्रदेश
 के  लिए  निधियों  के  नियतन  को  अंभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 अश्त  ही  नहीं

 जालंधर  द्रदशंन  पर  पंजाबी  कार्यक्रम  को  विया  गया  समय

 996.  श्री  बलवन्त  सिंह  रामृबालिया  :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  कि  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दूरदर्शन  पर  प्रदर्शित  किये  जाने
 वाले  स्ट्रीय  कार्यक्रम  और  इसके  जालंधर  केन्द्र  मे ंपंजाबी  को  उचित  स्थान  नहीं  दिया  जा  रहा
 है  और  जालंघर  दूरदर्शन  में  डाड-सारंगी  ओर  कविश्री  जैसे  पंजाबी  लोक  संग्रीत  बने

 बहुत  अधिक  अपेक्षा  से  व्यापक  अश्नन्तोष

 मदि  तो  इस  मामले  का  स्वतंत्र  रूप  से  मूल्यांकन  करने  के  लिये  क्‍या  कदम

 उठाये  गये  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जालंधर  के  दूरदशंन  केन्द्र  के  कार्यकरण  समय  समय  पर
 अध्ययन  करने  के  लिये  कुछ  जन  प्रतिनिधियों  को  उसमें  शामिल  करने  का  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०एन०  :  दूरददांन
 के  कार्यक्रमों  से  पंजाबी  माषा  को  उचित  स्थान  दिया  जाता  दूरदर्शन  केन्द्र  जालंधर  द्वारा  मूल
 रूप  से  टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले  कार्य्रमों  में  पंजाबी  कार्यक्रम  लगभग  70  प्रतिद्ञत  होते  हैं  ।

 दरद्षत  दूरदर्शन  केन्द्र  दिल्ली  द्वारा  प्रस्तुत  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  तथा  शनिवार  और

 रविवार  को  बन्य  नेटवर्क  कार्यक्रमों  को  मी  टेलीकास्ट  करता  है  ।  यदि  दिल्ली  के  रिले  किये  जाते

 ७,
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 वाले  कार्यक्रम  भी  शामिल  किये  जायें  तो  समूचे  प्र  षण  में  पंजाबी  कार्यक्रम  लगमग  30  प्रतिशत  होते
 केन्द्र  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  के

 डाड  सारंगी  और  कविश्री जैसे  पंजाबी

 लोक  संगीत और  नत्य  भी  टेलीकास्ट  करता

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 |
 बस्तर  के  टिन  खान  क्षेत्र  सें  कारखाने  को  स्थापना

 997,  श्री  मनक्‌  राम  सोढी  :  क्‍या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 क्या  सरकार  को  मध्प्र  प्रदेश  सरकार  से  बस्तर  जिले  के  टिन  खान  क्षेत्र  में  राज्य

 खनिज  निगम  और  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  कारखाने  की  स्थापना
 करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  चोरी  ओर  इस  बहुमूल्य  खनिज  सम्पदा  की  चोरी  तथा
 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गये  उक्त  प्रस्ताव  को  मंत्रालय  द्वारा  कब  तक
 अपनी  मंजूरी  दिये  जाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 भारतोय  कामगारों  के  रोजगार  के  लिए  भारत  ओर  खाड़ो  के  देशों  के  भोच  समभ्ोता

 998.  श्रो  के०  मोहन  दास  :  कया  श्रप्न  मंत्रो  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  मारत  ने  खाड़ी  के  विभिन्‍न  देशों  क ेसाथ  भारतीय  कामगारों  को  इन  देकों  में

 रोजगार  दिलाने  के  संबंध  में  द्विपक्षीय  समझौते  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  ओर  मारतीय  श्रमिकों  के
 कतार  राज्य  में  प्रवेश  को  विनियमित  करने  के  लिए  मारत  और  कतार  के  बीच  एक  श्रम  करार

 हुआ  इस  करार  में  सेवा  शर्तों  और  सेवा  लाभों  की  प्राप्ति  के  लिए  आदर्श  नियोजन  संविदा
 की  व्यवस्था  इसमें  उनके  विवादों  के  शीघ्र  निपटाने  की  भी  व्यवस्था  है

 भारत  आये  विदेशों  पत्रकार

 वि
 999.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कः
 वर्ष  1984-85  के  दौरान  तथा  आज  तक  अन्य  देक्षों  से कितने  पत्रकार  भारत  आये

 और  उनके  तथा  उनके  समाचार  पत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वी०  एन०  :
 सूचना  एकत्र

 जा रही है और जंसे ही यह उपलब्ध हो सभा पटल पर रख दी कपास उत्पादकों को दिए गए प्रल्पावधि ऋणों को श्याजम॒क्‍त दोघांवधि ऋणों में बदलना श्री सी० सम्यु : क्‍या कृषि मतन्नो यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश के आओदंकी मारदूर पोन्‍्नूर ओर गंटूर क्षेत्रों में कपास की उपज प्रति हैक्टेयर 4 क्विटल से भी कम 70
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 जा  ना

 ना  “  जा
 यदि  तो  क्‍या  इस  क्षेत्र  के  कपास  उत्पादक  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  से  लिये  गये

 अल्पावधि  ऋणों  को  वापस  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं

 क्‍या  इस  स्थिति  को  देखते  हुए  लिये  गये  ऋणों  पर  कुल  चत्रवृद्धि  ब्याज  को  समाप्त

 करने  तथा  अल्पावधि  ऋणों  को  दीर्घावधि  ऋणों  में  बदल  .  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेद्ध  :  आन्ध्र  प्रदेश
 सरकार  से  मिली  रिपोर्टों  के  अनुसार  प्रकाशम  जिले  के  मारटूर  तथा  परचूर  क्षेत्रों  में
 कपास  की  प्रति  हैक्टार  उपज  795  किलोग्राम  है  और  गंटूर  जिले  के  पोन्नूर  तथा  गं  टूर  क्षेत्रों  मे ंयह
 935  किलोग्राम

 से  भारत  मारतीय  रिजवं  बेंक  अथवा  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 के  राष्ट्रीय  बंक  को  अल्पावधि  ऋणों  को  दीर्घावधि  ऋणों  में  बदलने  अथवा  लिए  गए  ऋणों  पर

 ब्याज  समाप्त  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 नारियल  बोर्डों  को  वित्तीय  आवंटन

 1001.  श्री  सुरेश  करछूप  :  क्‍या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  नारियल  बोर्डों  को  वर्ष-वार  कितनी  राशी  आवंटित  कि
 और

 सातवीं  योजना  के  दोरान  नारियल  वोर्डों  को  कितना  वित्तीय  आवंटन  किया

 जाएगा  ?

 कृषि  और  सहकारिता  एिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेद्र  :  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दोरान  नारियल  विकास  बोर्ड  को  आवंटित  की  गई  धनराशि  निम्नवत  है

 न्‍ह  ह  _  ___
 वर्ष  उपकर  निधि  से  अनुदान  योजना  निधि  से  अनुदान

 “7982-83.
 16507  29.61  ~"}29.00

 1983-84  130.00  34  00  164,00
 1984-85  170,00  38.00  20%.00

 सातवीं  योजना  में  नारियल  विकास  बोर्ड  को  450.00  लाख  रुपए  की  घनराशि
 अस्थायी  रूप  से  आवंटित  की  गई  है  ।  इसमें  उपकर  निधि  से  लिया  गया  अनुदान  जो  एक  गैर
 योजना  स्रोत  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 घुल  में  दूरदशत  रिले  केरद्र  की  स्थापना

 1002.  श्री  मानिक  राव  होडल्या  गावीत  :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  महाराष्ट्र  क ेघनी  आदिवासी  जनसंख्या  वाले  घुले  जिले  में  अमी  तक  दूरदश्शन

 रिले  केन्द्र  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और  हि
 )  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  के  लिये  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना

 करने  का  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ।
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 जज कक नमक  शी  थ  _  शा

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  और

 घुले  जिले  का  एक  भाग  1984  में  धुले  में  स्थापित  किए  गए  अल्प  शक्ति  (700
 वाले  द्  रदझ्ंन  ट्रांसमीटर  द्वारा  कवर  होता  वित्तीय  संसाधनों  पर  भारी  दबाव

 होने  के  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  इस  जिले  में  द्रदर्क्न  सेवा  कां  ओर  विस्तरे
 करना  संमव  नहीं  है  ।

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  पूति  कार्यक्रम

 1003.  भ्री  पो०  आर०  कमारमंगलम  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  में  पेयजल  पूर्ति  कार्यक्रम  को  स्वास्थ्य  शिक्षा

 के  साथ  एकीकृत  करने  का  टाइम्स  ऑफ  इ  डिया  दिनांक  14-2-86;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  बिना  ढका  पानी  पीने  से  होने  वाले  खतरों  और  रोग  पैदा  होने  के  संबंध में
 पूर्ण  शिक्षण  दिया  जायेगा  ?  कल

 कृषि  मन्‍्त्रो  बूठा  :  से  पेय  जल  आपूर्ति  कायंत्रम  के  संदर्म  में
 ग्रामीण  लोगों  को  उचित  स्वास्थ्य  शिक्षा  देने  तथा  उनमें  स्वास्थ्य  के  प्रति  जागरूकता  लाने  की
 आवश्यकता  पर  सरकार  द्वारा  ध्यान  दिया  गया  जल  आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  में  स्वास्थ्य  शिक्षा
 तथा  समुदाय  भागीदारी  पर  एक  कार्यकारी  दल  का  मी  गठन  किया  गया  अभी  हाल  ही
 में  हुए  राज्यों  के  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  के  प्रमारी  मंत्रियों  तथा  अधिकारियों  के
 सम्मेलन  में  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  के  संबंध  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  की  स्कूली  शिक्षा  तथा

 अनौपचा  रिक  शिक्षा  के  एक  अमिन्‍न  अंग  के  रूप  में  शामिल  करने  की  आवश्यकता  पर  जोरं॑  दियीं
 गया  भा  ।  इस  संबंब  में  उपयुक्त  कार्रवाई  करने  हेतु  ओर  ब्यौरा  तेयार  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  में  क्ष  त्रीय  फिल्मों  का  प्रसारण

 1004.  भरी  के०  कम्जम्ब  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  में  प्रसारण  के  लिये  स्वीकार  की  गई  क्षेत्रीय  फिल्मों
 के  मुगतान  की  दर  में  संशोधन  किया  गया  और

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सूचता  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०एन०  गाडगिल  )  :  और
 राष्ट्रीय  संज।ल  पर  हिन्दी  और  क्षेत्रीय  दोनों  प्रकार  की  फोचर  फिल्मों  को  टेलीकास्ट  करने  की
 दरों  में  1.  10.  1985  से  उपरि  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ।  वर्तमान  दर-ढांचा  इस  प्रकार

 श्रेणी  “ए"-..5,00,000/--रुपए
 श्रेणी  -...4,00,000/
 श्रेणी

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विकेन्द्रीकरण
 1005.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 '
 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  विकेन्द्रीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  और
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 13  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  संबंव  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  और  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  का  कार्यात्मक  तथा  क्षेत्रीय  दोनों  आधारों  पर  विकेन्द्रीकरण  करने  की  मांग
 रही  विकास  मीनार  के  विकास  सदन  आई०  एन०  ए०  तथा  रोहिणी  में  इसके
 कार्यालय  पहले  ही  स्थापित  हो  गए  हैं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यकलापों  की  घोरता  ओर  कार्यकरण  की  लगातार
 आलोचना  को  देखते  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इस  संगठन  के  कार्यकलाप  को  कारगर
 बनाया  जाय  ताकि  इसमें  संगठनात्मक  प्रभावकारिता  लायी  जा  सके  |  इस  प्रयोजन  के  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  एक  विशेष  अभिकरण  की  सेवायें  ली  आशा  यह  अभिकरण

 1986  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगा  ।

 टियरਂ  दूरदश न  सेवा

 1006,  श्री  मुरलोघर  माने  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदश्शन  सेवा  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  और
 क्‍या  एक  केन्द्र  के  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  को  अन्य  केन्द्रों  से  मी  प्रसारित  किया  जाएगा  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  एन०  :  और

 हां  ।  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  त्रि-स्तरीय  जिसमें
 सेवाਂ  तथा  सेवा  को  बद्ध  ढंग  से  शुरू  करने  की  स्कीम  शामिल  राष्ट्रीय
 सेवा  देश  में  पहले  ही  उपलब्ध  है  ।  प्रत्येक  बड़े  राज्य  के  लिए  प्राथमिक  सेवा  के  लिए  न  केवल
 राज्य  की  राजधानी  में  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  बल्कि  माइक्रो
 वेव  सकिटों  या  उपग्रह  की  सहायता  से  राज्य  के  ट्रांसमीटरों  को  कार  क्रम  निर्माण  केन्द्र  से  जोड़ने
 की  आवश्यकता  होगी  ।  उपग्रह  लिकों  के  1990  के  बाद  उपग्रह  इन्सेट  --2  समूह  के  छोड़े  जाने  पर
 ही  उपलब्ध  होने  की  आशा  है  ।

 प्राथमिक  सेवा  की  स्कीम  के  राज्य  के  रिले  ट्रांसमीटर  राज्य  को  राजधानी
 के  दूरदर्शन  केन्द्र  में  निर्मित  कार्यक्रम  को  रिले  कर  सकेंगे  |  राष्ट्रीय  सेवा  के  देश  के
 ट्रांसमीटर  दिल्ली  से  प्रस्तुत  होने  वाले  कार्यक्रमों  को  रिले  करते  प्रस्तावित  माइक्रोवेव  तथा
 उपग्रह  लिकों  के  पूरा  हो  ज़ाने  अन्तर-केन्द्रीय  आदन-प्रदान  तथा  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  को
 टेलीकास्ट  करना  भी  संमव  हो  सकेगा  ।

 |
 सम  स्याग्रस्त  गांवों  को  पेय--जल  पूर्ति

 1007.  श्री  सो०  जंगा  रेडडी  :  क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्वतीय  रेगिस्तानी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  निरापद  पेय  जल  की  सप्लाई  के  संबंध
 में  .।  1985  को  क्रमश  :  कितने  गांव  समस्याग्रस्त  और

 उनमें  से  कितने  गांवों  में  1986  तक  पेय  जल  पूर्ति  की  व्यवस्था  कर
 दी  गई
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 लिखित  उत्तर  4  1986

 कृषि  मन्‍त्रो  बूटा  और  छठी  योजना  के  आरम्भ  में  संपूर्ण
 देश  के  लिए  2.31  लाख  गांवों  का  चयन  प्तमस्याग्रस्त  गावों  के  रूप  में  किया  गया  था  ।  इनमें  से

 1.92  लाख  समस्याग्रस्त  गांवों  को  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  शामिल  किया  गया  था  तथा  शेष

 0.39  लाख  समस्याग्रस्त  गांवों  को  योजना  के  लिए  छोड़  दिया  गया  था  ।  राज्य  भी

 समस्याग्रस्त  गांवों  के  नये  चयन  हेतु  सर्वेक्षण  कर  रहे  हैं  ।  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  के  अनुसार  वर्ष  1985-
 86  से  1985  तक  19444  समस्याग्रस्त  गांवों  में  पेय जल  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई
 गई  हैं  ।

 ]
 उद्योगों  राज्य  बीमा  योजना  से  छूट

 1008,  श्री  थम्पन  थासस  :  क्‍या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  बीमा  योजना  के  क्रियान्वयन  से  उद्योगों  को  छूट  देने  की  योजना  सरकार
 के  विचाराधीन

 )  यदि  तो  ऐसी  छूट  देने  का  क्या  आधार  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०ए०  :  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 1948  की  घारा  87-91  के  समुचित  सरकार  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना
 से  छूट  प्रदान  करती  है  |  विद्यमान  नीति  के  किसी  कारखाने/प्रतिष्ठान  को  कमंचारी
 राज्य  बीमा  योजना  से  छूट  प्रदान  की  जा  सकती  यदि  उनके  कमंचारियों  को  दिए  जाने  वाले
 लाम  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजनाओं  के  अधीन  उपलब्ध  लाभों  के  लगभग  बराबर  हों  या  उनसे
 अधिक  हों  और  उस  कारखाने/प्रतिष्ठान  के  कमंचारियों  को  ऐसी  छूट  देने  से  कोई  आपत्ति  न  हो  ।

 योजना  को  बिक्रो  रोकना

 1009.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  योजना  आयोग  द्वारा  प्रकाशित  पाक्षिक  पत्रिका  के  योजना  के  विशेषांक  की

 अधिसं  ख्यक  प्रतियों  की  बिक्री  रोक  दी  गई  है  ?

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  इस  बारे  में  अन्य  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसाण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बी०  एन०  :  से
 के  गणतन्त्र  1986  के  अंक  के  वितरण  में  कतिपय  प्रशासनिक  कारणों  से  कुछ  देरी

 हुई  थी  ।  थोक  आपूर्तियां  29  1986  को  प्राप्त  हुई  थी  तथा  उन्हें  जिनको  भेजना  अपेक्षित
 था  ।  उनको  वे  4  और  5  1986  को  भेज  दी  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति

 1010,  श्रो  के०  रामम्‌ति  :  क्या  कृषि  सन्‍्न्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  को  प्रारूप  रूपरेखा  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  का

 वेदन  सरकार  को  कब  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।
 ह
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 राष्ट्रीय  भुमि  उपयोग  और  संरक्षण  बोर्ड  की  स्थापना  कब  की  गई

 भूमि  उपयोग  नीति  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  के  इस  प्रतिवेदन  पर  क्‍या  कायंवाहीं
 की  गई  और ॒

 राष्ट्रीय  भुमि  उपयोग  नीति  की  घोषणा  कब  तक  किये  जाने  की  संमावना  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  भूतपूर्व  राष्ट्रीय
 भूमि  स्रोत  संरक्षण  और  विकास  आयोग  द्वारा  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट
 1984  में  प्रस्तुत  की  ।  यह  रिपोर्ट  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विमागों,  राज्य  सरकारों  और  संघ

 राज्य  राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्डों  और  कुछ  कृषि  विश्वविद्यालयों  और  संस्थानों  को
 चालित  की  गयी  उनसे  प्राप्त  टिप्पणियों  पर  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  और
 जहां  कहीं  जरूरी  समझा  रिपोर्ट  में  1985  में  उंपपुक्त  परिवर्तन  किये  गये  ।

 विद्यमान  राष्ट्रीय  भूमि  स्रोत  संरक्षण  ओर  विकास  आयोग  को  प्रतिस्थापित  करने
 के  लिए  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  ओर  संरक्षण  बोर्ड  7  1985  को  गठित  किया  गया

 राष्ट्रीय  भूमि  पयोग  और  संरक्षण  बोर्ड  न ेअपनी  दिनांक  17  10.1985  को  हुई
 बेठक  में  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  की  रूपरेखा  तैयार  करने  के  लिए  विशेषज्ञ  दल  के  काम  की

 सराहना  की  और  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  विवरण  तेयार  करने  के  लिए  श्री  बी०  बी०
 ऊर्जा  सलाहकार  बोर्ड  को  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  किया  जो  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  इस  समय  तैयार  की  जा  रही  राष्ट्रीय  जल  स्रोत  नीति  और  संशोधित  वन
 क्षण  भूमि  उपयोग  के  प्रतिमान  और  उत्पादकता  पर  प्रमाव  डालने  वाले  व्यक्तियों
 की  भागीदरी  को  ध्यान  में  रखेगी  तथा  भूमि  उपयोग  और  प्रबन्ध  उच्चतम  सीमा  तक  पहुंचाने
 में  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  आदानों  की  भूमिका  के  बारे  में  भी  विचार  करेगी  ।

 प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  6  1986  को  हुई  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  और
 बंजर  विकास  परिषद्‌  को  पहली  बंठक  में  भुमि  उपयोग  नीति  की  रूपरेखा  पर  विचार
 किया  गया  था  ओर  इसे  मंजूर  किया  गया  राष्ट्रोय  भूमि  उपयोग  नीति  के  विवरण  की
 रेखा  के  मसौदे  के  आधार  पर  और  अन्य  सम्बन्धित  नीतियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्तिम  रूप
 दिया  जाएगा  ।  इस  कार्य  के  लिए  कोई  सीमा  समय  निर्धारित  नहीं  की  गई

 त्रिपुरा  को  इस्पात  श्रौर  लोहे  की  छड़ों  का  झ्ाबंटन
 1011  श्री  श्रजय  विश्वास  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983,  1984  और  1985  में  त्रिपुरा  को  इस्पात  ओर  लोहे  की  छड़ों  का  कुल
 कितना  आवंटन  किया  गया  और

 उक्त  अवधि  में  त्रिपुरा  को  इस्पात  और  लोहे  की  छड़ों  की  कुल  कितमी  मात्रा

 सप्लाई  की  गई  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  लोहे  तथा  इस्पात  के  राज्य-वार
 आवंटन  की  कोई  प्रणाली  नहीं  है  ।  उपभोक्ताओं  को  इनकी  सप्लाई  संयुक्त  संयंत्र  समिति  के

 आवंटन  से  संबंधित  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  कें  अन्नुसार  मुख्य  उत्पादकों  के  पास  उनकी  पंजीकृत  मांग  के
 आधार  पर  की  जाती

 लोहे  तथा  इस्पात  की  सप्लाई  के  बारे  में  राज्य-वार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।
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 महाराष्ट्र  मे ंपानी  को  कमो
 मकर  सॉनक  लि  वश 1012  ओ  मुक,ल  वासनिक  )

 ,  स्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  आर०  एम०  भोये

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  पानी  की  कमी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लि  येघन  के

 आवंटन  में  वद्धि  किए  जाने  का  प्रस्ताव  भेजा  और

 )  णदि  तो  राज्य  सरकार  ने  कितनी  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  और  उस  पर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया  है  ?

 क्‌षि  मंत्री  बूटा  ओर  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  की
 जिम्मेदारी  राज्यों  की  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कायक्रम  के  अन्तगगंत  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंस्वच्छ  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  में  राज्यों  की  मदद  करती  1985-86  में  महाराष्ट्र
 को  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1844.88  लाख  रुपये  की  राशि

 आवंटित  की
 गई  है  और  समस्त  राशि  मुक्त  कर  दी  गई  1985-86  में  महारा&ट्र  सरकार  से  त्वरित  ग्रामीण
 जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  आबंटन  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  सूखा  के  कारण  उत्पन्न  हुई  पेय  जल  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए
 राज्य  की  सहायता  करने  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  मांगते  हुए  एक  ज्ञापन  भेजा  केन्द्रीय  सरकार  ने
 राज्य  की  पेय  जन  की  समस्या  को  सुलझाने  हेतु  1985-86  के  दोरान  खर्ेच  किए  जाने  के  लिए
 37.37  करोड़  रुपये  की  अधिकतम  राशि  मंजूर  की

 गहरे  समुद्र  में  मछलो  पकड़ने  को  नोकाओं  का  उत्पादन  और  प्रायात

 1013,  श्री  इन्रजोत  गप्त
 ॥|

 रि
 का ०  :  क्या  कषि  मसनन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  याई०  एस०  महाजन  हथि  मनन्‍त्री  यह  बताने  को  क

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारी  संख्या  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  नौकाओं  का
 आयात  किया  जा  रहा  जबकि  देश  में  लघ  और  मध्यम  श्रेणी  के  शिप  यार्डों  में  पूरी  क्षमता  का
 उपयोग  नहीं  हो  रहा

 यदि  तो  वर्ष  देश  और  लघु और  में  ऐसी  कितनी  नौकाओं  का  आयात  किया  गया
 और  नहीं  के  लिये  कितने  मूल्य  के  आयात  के  लाइसेंस  जारी  किए  गए

 देश  में  इस  समय  नौकाओं  के  उत्पादन  की  क्षमता  कितनी  है  और  वर्ष  किया  और
 और  का  वास्तविक  उत्पादन  कितना  और

 इन  नौकाओं  का  आयात  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहुकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  योगेस्द्र  मकवाना  )  गहरे  समुद्र  में
 ली  पकड़ने  की  नोकाओं  को  आयात  करने  में  मारत  सरकार  का  उद्देश्य  यह  है  कि  गहरे  समुद्र  में

 मछली  पकड़ने  का  फ्लीट  जल्दी  बनाया  इस  स्कीम  में  देश  में  ट्रालर  ब्रिल्डिग  उद्योग  को
 अढ़ावा  देने  के  लिए  अनिवायं  देशीय  निर्माण  भी  हामिल

 का फ्लीट  के  दोरान  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  की  संख्या  क्रमशः
 5  और  ]  हैं  ।  इनमें

 वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  जारी  की  गई  गुमति  से  आयात  की  गई  बोकाए
 भी  शामिल  वर्ष  वाणिज्य  के  लिए  कोई  आयात॑  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  ।
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 देश  में  मछली  पकड़ने  वाली  सभी  आकारों  के  उत्पादन  की  वर्तमान
 क्षमता  85  है  और  डिलीवरी  की  अवधि  14  से  16  महीने  1985  में  स्वदेशी  गार्डों  द्वारा  गहरे

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  केवल  दो  नौकाए  डिलीवर  की  गई  ।  दर
 मछली  पकड़ने  की  नोकाओं  का  आयात  इतना  बड़ा  बेड़ा  तैयार  करने  के  लिए  किया

 गया  है  जिरासे  देश  के  एकमात्र  आश्थिक  क्षंत्र  में  मछली  के  संसाधनों  का  लाम  प्राप्त  करने  की
 जछरूरतें  पूरी  हो  सकें  ।

 राजस्थान  में  पानी  की  कमी

 1014.  प्रो०  निर्मेल  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  समय  राजस्थान  में  पेय  जल  का  गंमीर  संकट

 क्‍या  सरकार
 का  विचार

 जल  पूर्ति  में  वृद्धि  करनेਂ  की  योजना  के  अम्तगंत
 राजस्थान  की  इस  सम॒स्या

 को  हल  करने  का  और

 यदि  तो  सातवीं  पंच-वर्षीय  योजना  में  पेय  जल  की  सप्लाई  के  लिए  राजस्थान  को
 कितनी  धनराशि  देने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रो  बूटा  :  राजस्थान  सरकार  ने  इस  वर्ष  सूखा  के  कारण
 उत्पन्न  हुए  पेथ  जल  के  संकट  के  बारे  में  अप  ज्ञापन  के  जरिये  सूचना  दी

 पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  की  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  त्वरित
 ग्रामीण  जल  आपूत्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  पेय  तल  उपलब्ध  कराने  में  राज्यों
 की  मदद  करती  1985-86  में  ग्रामीण  जल  आपूति  कायंक्रम  के  अन्तगंत
 राजस्थान  को  27.32  करोड़  रुपये  की  राशि  प्रदान  की  गई  पेय  जल  की  समस्या  को  हल  करने
 के  लिए  सूखा-राहत  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  36.23  करोड़  रुपये  की  भी  राशि  मंजूर  की  गई

 राजस्थान  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  हेतु  150  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया

 भनुवाद  ]
 द्वारा  नारियल  के  लिए  समर्थन  मूल्य  दिया  जाना

 1015.  प्रोਂ  पी०  जे०  क्रियन  है|
 प्रो०  के०  वी०  थामस  »  :  क्‍या  क्षुषि  मंत्रो  यह  बातने  की  कृपा  करगे  कि  :
 शी  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन

 क्‍या  ने  नारियल  के  लिए  समर्थन  मूल्य  व्यवस्था  के  अंतर्गत  खोपरा
 खरीदा

 यदि  तो  अब  तक  की  गयी  खरीद  और  उसके  मूल्य  का  ब्यौरा  क्या

 कया  यह  सच  है  कि  यह्‌  कदम  उठाये  जाने  के  बावजूद  नारियल  और  इसके  उत्पादों
 के  मूल्य  निरन्तर  गिर  रहे  और

 यदि  तो  मूल्यों  को-गिरने  से  रोकने  के  लिए  और  कया  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ४
 |
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 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेनद्र  :
 नाफेड  ने  अच्छी  ओसत  किस्म  के  विपणन  की  मंडी  में  हस्तक्षेप  करने  के  120.  /-.-  रुपए  प्रति
 क्विटल  के  मूल्य  पर  25  1986  तक  केरल  में  5875  मीटरी  टन  और  संघ  ॒राज्य  क्षेत्र
 लक्षद्वीप  में  310  मीटरी  टन  खोपरा  की  खरीद  की  है  |  केरल  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्षद्वीप
 में  लागू  की  गई  खोपरा  को  मण्डी  में  हस्तक्षेप  करने  की  योजना  से  खोपरा  के  मूल्य  स्थिर  हुए  हैं  ।
 इसके  फलस्वरूप  खोपरा  तथा  नारियल  के  तेल  के  मूल्यों  में  सुधार  होना  शुरू  हो  गया  है  ।

 और  राज्य  सरकार  पहली  1986  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 तहत  केरल  में  पाम  आयल  का  वितरण  पूरी  तरह  से  बंद  करने  का  निर्णय  पहले  ही  ले  चुकी  है  ।
 इस  योजना  के  तहत  खरीदा  गया  खोपरा  संसाधित  है  और  तेल  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  है  ।  अधिक  बिक्री  केन्द्र  खोलकर  इन  उपायों  को  और  तेज
 दिया  जा  रहा  है  ।  जिससे  नारियल  और  उसके  उत्पादों  के  मूल्यों  में  सुधार  होने  को  संभावना

 कश्मीर  में  हिमपात
 1016  प्रो०  सेझुद्वीन  सोज  :  क्‍या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  काइ्मीर  में  दिसम्बर/जनवरी  में  हुए  अभूतपूर्व
 भारी  हिमपाल  से  वहां  के  लोगों  का  भारी  तुकसान  हुआ  और

 यदि  तो  लोगों  की  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिये  राहत  प्रदान  करने  हेतु  सरकार
 द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगनद्र  :

 भारत  के  कृषि  राज्य  मन्‍्त्री  ने  18  तथा  19  1986  6  को  राज्य  का  दौरा
 किया  ।  क्षेत्रीय  दोरों  तथा  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  हुए  विमझश  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  पूरक  आंकड़  मांगे  गए  |  ये  आंकड़  राज्य  सरकार  ने  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  और  केन्द्रीय
 सहायता  के  लिए  उसके  अन्वुरोध  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस  बीच  राज्य  सरकार  ने  राहत
 संबंधी  कार्य  तथा  तत्काल  पुनर्वास  सम्बन्धी  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ।

 एकीक्त  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  का  कार्यान्वयन

 1017,  भ्रो  पी०  कुूलनदईवेल  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  1986-87  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायंत्रम  के  अन्तगंत  लाभ  पाने  वाले

 परिवारों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  प्रत्याशा  के  अन्नुरूप  आथिक  लाभ

 अपेक्षाकृत  नि्घंन  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रहा
 क्‍या  अब  तक  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 कृषि  सन्‍त्रो  बूटा  :  समन्वित  ग्रामीण  विकाप्त  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 चालू  वर्ष  के  दोरान  2.47  मिलियन  परिवारों  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  1986-87  के  लिए  3.2  मिलियन
 परिवारों  का  अनन्तिम  लक्ष्य  है  ।

 (8)  से  कुछ  मूल्यांकन  अध्ययनों  से गलत  चयन  के  मामले  सामने  आए  हैं|  सभी
 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  इस  संबंध  में  उपचारी  उपाय  किए  जाएं  ।  सुझाए  गए



 13  1907  लिखित  उत्तर

 उपाय ये  ग्राम  समा  द्वारा  लामाथियों  का  चयन  जन  प्रतिनि  धियों  को अधिक  से  अधिक
 शामिल  करना  तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायक्रम  के  कार्यान्वयन  में  स््रेच्छिक  एजेसियों  का

 अधिक  सहयोग  लेना  ।  प्रतिमाह  36  जिलों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समवर्ती  मुल्पांकन  की

 पद्धति  आरम्म  की  गई  है  जिसमें  प्रत्येक  जिले  के  2  खण्डों  तथा  प्रत्येक  खण्ड  में  20  लाभा[थियों
 अर्थात्‌  10  पुराने  तथा  10  नए  लामाथियों  को  शामिल  किया  लाभाथि  गें  का  सही  चयन

 करना  भी
 अनुसूची  में  शामिल  पहलुओं  में  से  एक

 प्रकाशन  विभाग  के  पास  पड़  प्रकाशन

 1018:  भरी  डो०  पो०  यादव  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  के  प्रकाशन  विभाग  के  पास  3]  1985  को  कुल  कितने  मूल्य
 की  और  कुल  कितनी  पुस्तकें  पड़ी  और

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  कितने  मूल्य  की  और  कितनी  पुस्तकें  बेची  गई  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  :  प्रकाशन
 विभाग  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तकों  की  31.3.85  को  स्टाक  में  जितनी  प्रतियां  उनकी  कुल  संख्या

 13.04  लाख  थी  जिनका  मूल्य  लगभग  193.00  लाख  रुपये

 वर्ष  1981-85  के  दौरान  प्रकाशन  विभाग  के  प्रकाशनों  की  बची  गई  प्रतियों  की  कुल
 संख्या  लगभग  1  50  लाख  जितका  मूल्य  34.14  रुपए

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  विस्फोट
 1019,  ओऔरी  मोहम्मद  महफूज  प्रली  खां

 श्री  राजकूमार  राय
 करेंगे  कि  ॥

 क्‍या  1986  में  किसी  दिन  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  हुए  विस्फोट  में  कुछ
 व्यक्ति  मारे  गये  थे  और  अनेक  व्यक्ति  घायल  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 |
 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 उक्त  विस्फोट  के  कारणों  की  सरकार  द्वारा  यदि  कोई  जांच  कराई  गई  तो
 उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  और  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  और  15  1986  को
 बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  इस्पात  गलनशाला  नं०  2  मैंल्टिग  के  कन्वर्टर
 में  विस्फोट  हुआ  था  ।  20  व्यक्ति  झुलसने  से  और  कुछ  जहरीली  गंस  से  प्रभावित  हुए  थे  ।
 एक  कमंचारी  की  काफी  झुलसने  के  कारण  उसी  स्थान  पर  ही  मृत्यु  हो  गई  थी  ॥  19  घायल
 व्यक्तियों  को  बोकारो  मुख्य  हस्पताल  में  दाखिल  करवा  दिया  गया  इनमें  से  दो  व्यक्तियों  की
 मृत्यु  हो  चकी  शेष  17  व्यक्तियों  में  ।4  व्यक्तियों  को  हस्पताल  से  छठी  दे  दी  गई  है

 नमें  से  9  कमंचारी  ड्यटी  पर  आ  गये  हैं  ।  हस्पताल  से  जिन  ब्यक्तियों  को  छट्टी  दे  दी  गई
 उनमें  से  पांच  व्यक्ति  घर  पर  स्वास्थ्य  लाम  कर  रहे  हैं  ।  तीन  कमंचारियों  का  अभी  तक  हस्पताल
 में  इलाज  चल  रहा

 स्टील  अथारिटी  आफ  इ  डिया  लि०  के  अध्यक्ष  ने  एक  उच्व  स्तरीय  जांच
 समिति  कठिन की  समिति  ने  अमी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की
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 विज्ञाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  मंडार  में  आग  लगना

 1020. श्री  बी०  तुलसी  राम  :  दया  इस्पात  और  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 े  क्‍या  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  भंडार  में  वर्ष  1985  के  दौरान  आग  लग  गई
 जिसके  परिणामस्वरूप  करोड़ों  रुपये  की  आयातित  मशीनें  नष्ट  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  कौन-कौन  सी  मशीनें  नष्ट  हुई

 )  क्‍या  इस  मामले  में  जांच  करने  फे  आदेश  दिये  गये  हैं  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  जांच  प्रतिवेदन  अमी  तक  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  तो  कब  तक  प्रस्तुत
 किये  जाने  की  संमावना  और

 देश  में  इस्पात  संयंत्रों  में  ऐसी  दुघंटनाओं  की  पुनरावृति  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  ओर  विशाखापत्तनम  इस्पात
 परियोजना  के  शेडों  में  स ेभारत  हैवी  इंजीनियरिंग  लिमिटेड  को  आवंटित  एक  शेड  में  19.12.85
 को  आग  लग  गयी  थी  ।  50  जिनपें  ताप  विद्युत  संयन्त्र  क ेउपकरण  थे  उपकरण
 आयातित  प्रमावित  हुए  बी०एच०ई०एल०  ओर  पद्चम  जमंनी  के  उपकरणों  के
 सम्मारकों  द्वारा  नुकसान  का  अमी  आकलन  किया  जा  रहा  है  ।

 आग  लगने  की  दुर्घटना  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  और  इसके  कारण  का  पता
 लगाने  तया  दुघंटना  के  लिए  जिम्मेदारी  ठहराने  तथा  भविष्य  में  परियोजना  क्षेत्र  में  कहीं  मी  आग
 लगने  की  घटना  रोकने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में  विशाखापत्तनम  इस्पात
 कारखाने  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  20.12,85.  को  एक  जांच  समिति  का  गठन  किया  था  ।
 समिति  ने  21.1.86  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 जांच  समिति  ने  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  हैं  :--

 (1)  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोना  के  लिए  अलग  से  अग्ति--शमन  संगठन  शौीक्र

 चालू  किया

 (2)  प्रतिबन्धित  प्रवेश  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भण्डारण  के  परिसरों  की  उपयुक्त
 रूप  से  हृदबन्दी  की  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाए  कि  ठेके  वाले  अभिकरणों
 द्वारा  पहरे  तथा  निगरानी  से  सम्बन्धित  कर्मचारी  बिना  लापरवाही  के
 कार्य  करें  ।

 (3)  गोदामों  के  समीप  अग्नि  हामन  हेतु  नलों  की  व्यवस्था  की

 (4)  गोदामों  में  सुवाह्य  दमकलों  की  व्यवस्था  की  र

 (5)  वर्कਂ  परमिट  लागू  किए

 विशाखापत्तनम  इस्पात  कारखाने  द्वारा  उपर्युक्त  बरणित  सिफारिशों  को  कड़ाई
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  कायंवाही  की  जा  रही

 जहां  तक  अन्य  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  का  संबंध  है  स्टील  अथारिटी  आफ  इ  डिया
 लिमिटेड  के  सभी  इस्पात  कारखानों  में  सुगठित  विमाग/अनुमाग  हैं  जिनमें  अग्नि  शमन
 के  पर्याप्त  उपकरण  अग्नि  छ्ममन  संहिताएं  तेयार  की  गयी  हैं  जिनमें  सभी  सम्बन्धितों

 भ्ए
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 कारखानों में  फायर  स्टेशन
 हैं  जो  अग्नि  शमन  उपकरणों  से  पूर्ण रूप  से  सज्जित  के

 कर्त्तव्यों  को  निर्धारित  किया  गया  आग  लगने  के  उपायों  के  बारे  में  श्रमिकों  को  अवग॒त
 कराने  हेतु  आवधिक  आधार  पर  व्याख्यानों  और  निदर्शनों  का  आयोजन  किया  जाता  है  ।

 मेसर्स  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  में  ब्रिगेड  डिपार्ट  मेंटਂ  है  आग
 लग  जाने  तथा  आग  लगने  से  सम्मावित  खतरों  का  निराकरण  करने  हेतु  अग्नि-शमन  के  आवद्यक
 उपकरण  तथा  यन्त्र  हैं  ।

 उब  रकों  के  मल्यों  में  बुद्धि
 1021.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1980  के  पश्चात्‌  उवंरकों  को  मुल्यों  में  प्रति  वर्ष  वृद्धि  होती  रही  और
 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क,षि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  :  जी  नहीं  ।
 प्रघन  ही  नहीं  उउ्ता  |

 ]
 उत्तर  प्रदेश  के  विथौरागढ़  जिले  में  बेब  आकाशवाणी

 केन्द्री  को  स्थापना

 1022.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आकाशवाणी  द्वारा  प्रसारित  किये  जाने  वाले  कार्यक्रम  उत्तर  प्रदेश  के

 पिथौरागढ़  जिले  के  कुछ  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  नहीं  सुने  जा  सकते

 यदि  तो  क्या  क्षेत्रों  मे ंआकाशवाणी  के  कार्यक्रमों  का  सुनना  सुनिश्चित
 किये  जाने  और  इन  सीमा  क्षेत्रों  में  विदेशी  प्रसारण  सेवाओं  के  विषाप्त  प्रचार  रोकने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इस  क्षेत्र  में  20  किलोवाट  का  एक
 शार्ट  वेव  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसरण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०एन०
 :

 हां  ।
 आकाशवाणी  ने  अपनी  सातवीं  योजना  में  पिथोरागढ़  में  एक  |]  किलोबाट  मीडियम

 वेव  ट्रांस  मीटर  स्थापित  करने  की  स्कीम  शामिल  की  है  ।

 और  आकाशवाणी  के  दिल्ली  ओर  लखनऊ  के  ट्रॉसमीटरों  से  लघु  तरंग  पर
 प्रसारित  रेडियो  प्रेषण  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  और  सीमावर्ती  जिलों  में  अच्छी  तरह

 सुनाई  देते  हैं  ।

 सातवीं  योजना  में  दिल्‍ली  तथा  लखनऊ  के  मौजूदा  क्षेत्रीय  शार्टवेव  ट्रांसमीटरों  की  षक्ति  10
 किलोवाट  से  बढ़ाकर  50  किलोवाट  करने  का  प्रस्ताव  इसके  सातवीं  योजना  के
 दोरान  गोरखपुर  में  एक  50  किलोवाट  शार्टवेव  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन  तीनों
 शार्टवेव  ट्रांसमीटरों  के  प्रंषण  पिथोरागढ़  में  अच्छी  तरह  सुनाई  देंगे  |  इसलिए  सरकार  पिथोरागढ़
 में  अलग  छार्टवेव  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  जावश्यकता  महसूस  नहीं  करती  ।
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 तालाबंदी  ओर  हड़ताल

 4  मार्च  1986

 1023,  श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  वर्ष

 1985  के  दौरान  हड़तालों  और  तालाबन्दी  के  कारण  राज्य-वार  कितने  का  दिवसों का  गुकसा न
 »  हुआ  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  एक  विरवण  संलग्न  जिसमें  वर्ष

 1985  के  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या
 दर्शाई  गई

 विवरण

 व  1985  के  दौरान  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  के  कारण  नथ्ट  हुए  श्रम  विनों

 राज्य/संघ  राज्ज  क्षेत्र

 को  राज्य-वार  संख्या  )

 नष्ट  हुए  श्र  म  दिनों  की  संख्या

 हड़तालों के  ताजाबन्दियों  कुल
 कारण  के  कारण

 आमनभ्न  प्रदेश  1688  598  2286

 आसाम  14  न  14

 बिहार  185  899

 गुजरात  485  264  750

 हरियाणा  89  4  92
 हिमाचल  प्रदेश  37  ना  37

 जम्मू  और  कश्मीर  aes  न  2

 कर्नाटक  625  1195
 केरल  808  251  1059
 मध्य  प्रदेश  161  640  801
 महा  राष्ट्र  2359  3623

 मणिपुर  2  2
 मेघालय  ०००

 न+
 नागालंण्ड  न

 उड़ीसा  88
 पं  जाब  43  27

 राजस्थान  707  948
 सिक्किम  न  +-  बन

 तमिलनाड़्‌  2598  3360
 ज़िपुरा  नग्न  नग्न  न्न्

 उत्तर  प्रदेश  886
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 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की  सख्या  में  )

 हड़तालों  के  तालाबन्दियों  कुल
 कारण  के  कारण

 पश्चिम  बंगाल  642  12733  13375
 अण्डमान  और  निकोबार  $  न्-+  8
 अरुणाचल  प्रदेश  न  र्

 चण्डीगढ़
 बम

 दादर  और  नगर  हवेली  रन  ०००  eee

 दिल्ली  नग्न  नग्न  ण्भ्ढ

 दमन  और  दीव  ६2  57  139

 लक्षद्वीप  न+  ज+  --+

 मिजोरम  नग्न  ढ्म्०  नि

 पांडिचेरी  10  _
 न  .  0।

 कुल  10318  18870  29188

 =  अनन्तिम  और  श्रम  ब्यूरो  में  18-2-1986  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  पर आधारित  ।

 (-)  रू  शून्य  ।  ('  *)  =  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 क्रपया  छ्यान  दें  --  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  जोड़  ठीक  मिलता  हो  क्‍योंकि  आंकड़ों  को

 पूर्णाक  में  लिखा  गया  है  ।  स्रोत  --  श्रम  शिमला  ।

 खाड़ी  के  देशों  में  भारतीय  श्रमिक
 1024.  श्री  बज  सोहन  संहती  :  क्‍या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  देशों  के  श्रमिकों  की  तुलना  में  भर्ती  और  मजदूरो  ढांचे  में  प्रतिकूल
 हार  के  कारण  खाड़ी  देशों  से  मारतीय  श्रमिक  वापस  मारत  आ  गए

 क्‍या  देश-वार  भर्ती  और  मजदूरी  ढांचे  नीति  का  गहराई  से  अध्ययन  किया  गया  है
 ओर  क्या  इस  तरह  के  मेदमाव  को  दर  करने  के  लिए  खाड़ी  के  देशों  में  किसी  देश  के  साथ  यह
 मामला  उठाया  गया  है  तथा  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  और  अधिक  भारतीयों  और  श्रमिकों  की  भर्ती  के  लिए  कोई  द्विपक्षीय  बातचीत
 की  गई  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खाड़ी  के  देशों  में  कुल  कितने  मारतीय  श्रमिक  कार्य  कर  रहे  हैं  और  क्या  किसी
 खाड़ी  देश  में  मंदमाव  पूर्ण  ब्यवहार  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  द्िकायत  प्राप्त  हुई  और

 खाड़ी  देशों  में  और  भारतीय  श्रमिकों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 -  श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  और  नहीं  ।

 हां  |  मारत  और  कतार  के  बीच  एक  करार  किया  गया  इसमें  सेवा  शर्तों
 ओर  सेवा  लाभों  के  उहं  श्य  के  बारे  में  आदर्श  नियोजन  संविदा  की  व्यवस्था  इसमें  उनके  विवादों
 को  तुरष्त  निपटाने  की  भी  व्यवस्था
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 लगभग  10,00,000  मारतीय  कमंकार  खाड़ी  के  देशों  में  काम  कर

 रहे  उनके  साथ  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार  करने  के  बारे  में  कोई  पत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्रमिक  मंगाने  वाले  अन्य  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  करार  करने  के  लिए  प्रयास  किए

 जारहे

 बम्बई  को  नागरिक  सुविधाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 1025.  प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्या  शहरी  विकास  मनन्‍्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  मागों  से  भारी  संख्या  में  लोगों  के  बम्बई  शहर
 में  आने  के  कारण  शहर  की  नागरिक  सुविधाओं  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  तथा  में  स्वास्थ्य  एवं
 सफाई  की  स्थिति  में  गिरावट  आई  े

 यदि  तो  बम्बई  में  बाहर  से  भारी  संख्या  में  लोगों  क ेआगमन  को  रोकने  के  लिए
 एक  वैकल्पिक  आकर्षक  क्षेत्र  के  रूप  में  बम्बई  के  आस  पास के  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए
 क्या  विशेष  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  और

 क्‍या  नागरिक  सुविधाओं  सबंधी  समस्याओं  से  निपटने  के  लिये  बम्बई  नगर  को  केंद्रीय
 सहायता  बढ़ाई  जाएगी  ?

 हाहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  दलबोर  बम्बई  में  प्रवसन  के
 प्रवाह  सहित  कई  कारणों  से  नागरिक  सुविधाओं  पर  काफी  दबाव  पड़  रहा  है  ।

 बम्बई  के  चारों  ओर  इस  क्षेत्र  में  सन्‍्तुलित  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 बी०  एम०  आर०  डी०  ए०  का  गठन  किया  गया  इसके  छोटे  तथा  मध्यम  दजे  के  शहरों
 की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तगंत  दूर-दराज  की  आवादी  को  बसाने  तथा  व्यवस्थित  करने  के
 लिए  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  शहरों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 बम्बई  ट्विन  सिटी  प्रोजेक्ट  के  उद्ं  इय  भी  बम्बई  में  शहरी  सघनता  को  कम  करना

 बम्बई  के  विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान
 किया  गया  है  ।  इसके  आवास  तथा  मलिनबस्तियों  की  इसकी  विकट  समस्याओं  के  सम
 घान  के  लिए  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  100  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया  जा  रहा
 इस  दाहर  की  परिवहन  तथा  अधिसंरचनाओं  के  सुधार  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरणों
 से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  को  भी  आरम्म  किया  गया  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फूलटों/भ  खडों  के  लिए  नया  पंजोकरण

 1026.  श्री  जय  प्रकाश  प्रग्रवाल  :  क्‍या  शहरी  विकास  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  फ्लेटों/भुखण्डों  के  लिए  जल्दी  ही  नया  पंजीकरण  शुरू
 करने  पर  विचांर  कर  रही  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  कब  तक  और  किन-किन  श्रेणियों  के  लिए  ?

 हाह्रो  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  दलबोर  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं



 13  1907  लिखित  उत्तरे

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  लेटों  क ेलिए  पहले  ही  1.72  लाख  पंजीकृत

 व्यक्ति  तथा  प्लाटों  के  लिए  56,939  पंजीकृत  शेष  ।
 ड़

 माग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  भववज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  बिहार  में  सर्वेक्षण

 प्रो०  चन्द्र  भानु  देवो  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  विमाग  द्वारा  बिहार  के  सर्वेक्षण  का  कार्य  किया  जा

 रहा  ओर

 यदि  तो  क्‍या  वहां  पर  हाल  ही  में  कोई  खनिज  प्राप्त  हुआ  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारोी  :  ओर  खनिजों  की
 खोज  लगातार  चलने  वाला  कायं  है  तथा  बिहार  के  विभिन्‍न  भागों  में  मी  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक
 क्षण  द्वारा  यह  काम  जारी  है  ।  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  हाल  के  .  सर्वेक्षण  के  फलस्वरूप
 बिहार  के  पूर्वी  दक्षिण  कर्णपुरा  राजमहल  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयले  के  बड़े
 भंडारों  का  पता  चला  है  ।  मु  गेर  में  स्वर्ण  तथा  रांची  जिले  में  बजरी  सिहभूम  जिले  के  जोजो
 हादू  व  अन्य  क्षेत्रों  में  क्रोेमाइट  और  प्लेटिनम  पलामू  और  गुमला  जिलों  में  हीरे  के  लिए  खोजें
 तथा  धनबाद  और  हजारीबाग  के  भू-मागों  में  भू-तकनीकी  अन्वेषण  जारी  हैं  ।

 ]

 खलो  खदानों  में  सिलोकासिस  दुवारा  खान  मजदूरों  को  हुई  क्षति

 1028.  श्रो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  क्‍या  श्रम  म  त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खुली  खदानों  में  सिलीकासिस  द्वारा  खान  मजदूरों  को  हुई  क्षति  का आकलन
 करने  के  लिए  मजदूरों  की  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अम  सन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  पी०  ए०  :  और  घिलीकासिस
 को  खान  1952  के  खनन  संक्रियाओं  से  संबंधित  रोग  के  रूप  में  अधिसूचित
 किया  गया  है  ।  यदि  किसी  मंडीकल  प्रैक्टिशनर  को  खान  श्रमिकों  के  बीच  सिलीकासिस  की  घटना
 का  पता  लगता  तो  उसे  संबंधित  प्राधिकरण  को  उस  बारे  में  रिपोर्ट  मेजनी  होती
 कास्ट  खानों  के  मामले  खान  1955  में  केवल  रोजगार  पूर्व  चिकित्सा  जाँच  की  व्यवस्था

 जो  खान  प्रबंधकों  दृव।रा  की  जाएगी  ।  देश  में  सभी  ओपन-कास्ट  खानों  में  सिलीकासिस  द्वारा
 होने  वाले  नुकसान  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सामान्‍य  सर्वेक्षण  नहीं  क्रिया  गया  है  |
 नैवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  ने  अपनी  ओपनकास्ट  लिगनाइट  खानों  में  नियोजित  समी  व्यक्तियों
 का  वर्ष  1983  में  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  किया  और  काम  कर  रहे  किसी  भी  व्यक्ति  को  सिलीकासिस  या
 किसी  अन्य  अधिसूचित  रोग  से  पीड़ित  नहीं  पाया  गया  ।  खान  सुरक्षा  जो  खान

 1955  के  उपबंधों  को  लागू  करता  वे  समी  खान  प्रबंधतंत्रों  को  परामश  दिया है  कि  वे
 बसे  ही  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  करें  ।
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 जा

 नारियल  के  मूल्यों  में  गिरावट  होने  को  स्थिति  में  नारियल

 उत्पादों  को  सहायता  देने  को  योजना

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नारियल  का  मूल्य  गिराकर  एक  निर्धारित  स्तर  पर
 पहुंच  जाने  की  स्थिति  नारियल  उत्पादकों  की  सहायता  के  लिए  एक  योजना  छुरू  की

 तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  योजना  लक्षद्वीप  में  भी  लागू  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  लक्षद्वीप  सरकार  से  विशेष  प्रस्ताव  मांगे  हैं
 ताकि  उक्त  द्वीप  के  नारियल  उत्पादकों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  पूरा  लाभ  मिल  सकें  ?

 कूथि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  योगेर्त्र  :  से
 सरकार  ने  1200  रुपए  प्रति  क्विटल  के  समर्थन  मूल्य  से  कम  मूल्यों  में  गिरावट  आने  की  स्थिति  में
 नारियल  उत्पादकों  की  सहायता  देने  संबंधी  उपाय  के  रूप  में  1985-86  के  दौरान  खोपरा  के  मामले
 में  मंडी  में  दखल  देने  की  योजना  मंजूर  की  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 हैं  ।  योजना  के  तहत  28  1986  से  25-2-1986  तक  310  मीटरी  टन  खोपरा  की
 खरीद  की  गई  है  ओर  लक्षद्वीप  समूह  के  9  केन्द्रों  में  क्रम  संबन्धी  कार्य  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 1.  खोपरा  के  लिए  मंडी  में  दखल  देने  वाली  योजना  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षंत्र  के  लिए
 नामित  एजेंसी  के  रूप  में  सहकारी  विपणन  संघ  तथा  केन्द्रीय  नोडल  एजेंसी  के  रूप  में  नाफेड
 के  माध्यम  से  क्रियान्वित  होगी  ।

 2.  कार्यान्वयन  एजेंसियों  को  शुरूआत  के  तौर  पर  अच्छी  ओसत  किस्म  के  खोपरा  की  1200
 रुपए  प्रति  क्विटल  की  दर  पर  3000  मीटरी  टन  तक  खरीद  करने  के  लिए  अधिकृत  किया  गया  है  ।

 3.  यदि  इस  कार्य  को  करने  में  कोई  हानि  होती  है  तो  उसे  सरकार  दातप्रतिशत  के  आधार
 पर  वहन  करेगी  ।

 4.  योजना  का  लाम  सिर्फ  छोटे  तथा  सीमांत  उत्पादकों  तक  ही  सीमित  है  और  खरीद  सिर्फ
 इन  वर्गों  के  उत्पादकों  से  की  जानी  चाहिए  ।

 5.  नाफेड  ने  लक्षद्वीप  सहकारी  विपणन  संघ  के  साथ  किए  गए  समझौते  में  लक्षद्वीप  संघ
 राज्य  क्षेत्र  की  मुख्य  भूमि  में  कालीकट  पत्तन  से  खोपरा  की  खरीद  करने  लिए  एक  विस्तृत  कार्य
 क्रम  तेयार  किया  है  ।

 6.  द्वीप  समूह  के  खोपरा  उत्पादक  अच्छी  ओसत  किस्म  के  खोपरा  का  प्रति
 क्विटल  मल्य  प्राप्त  कर  इसके  लिए  नाफंड  श्रेणीकरण  तौल  का  बोरों  में  मरने
 और  माण्डागार  निगम  कालीकट  तक  परिवहन  संबंधी  खर्चे  सहित  द्वीप  स  मूह  से  कालीकट
 पत्तन  तक  समुद्री  मार्ग  से  परिवहन  संबंधी  समूचे  व्यय  वहन  कर  रहा  है  ।

 महेख्रगढ़  में  इस्पात  संयंत्र  को  स्थापना

 1030.  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 न

 कया  महेन्द्रगढ़  में  लोह-अयस्क  का  भारी  भंडार  और
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 यदि  तो  क्या  वहां  एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्‍्त्रो  कष्ण  चन्द्र  :  हरियाणा  राज्य  के  महेन्द्रगढ़  जिले

 में  लगमग  80  लाख  टन  लौह-अयस्क  उपलब्ध  होने  का  अनुमान  है  ।

 महेन्द्रगढ़  के  लौह  अयस्क  के  निक्षेपों  में  फास्फोरस  की  मात्रा  काफी  है  तथा  लोह  अंश

 कम  (54%,  एफ०  है  ।  लौह  अयस्क  के  घटिया  किस्म  तथा  तुलनात्मक  रूप  से  कम  भण्डारों

 को  देखते  हुए  सरकार  का  महेन्द्रगढ़  में  इस्पात  संयंत्र  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 करल  में  नारियल  का  उत्पादन

 1031.  श्री  टी०  बश्ोर  :  क्या  कषि  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  से  केरल  में  नारियल  के  उत्पादन  तथा  उसकी
 उत्पादकता  घटी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 कया  राज्य  में  नारियल  के  पेड़ों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कोई  व्यापक  विकास
 कार्य  क्रम  बनाया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेत्र  :  ओर
 केरल  में  नारियल  का  उत्पादन  1981-82  के  30057  लाख  गरी  से  बढ़कर  1982-83  में  31840
 लाख  गरी  और  1984-85  में  33950  लाख  गरी  हो  गया  ।  इसी  उत्पादकता  में  मी  वृद्धि

 जो  1981-82  के  4509  गरी  प्रति  हैक्टेयर  से  बढ़कर  1982-83  में  4721  गरी  प्रति  हैक्टेयर  और
 1984-85  में  4925  गरी  प्रति  हैक्टयर  हो  गई  ।  केरल  भें  नारियल  के  उत्पादन  और
 दकता  में  सूले  के  कारण  वर्ष  1983-84  के  दौरान  कमी

 और  केरल  राज्य  में  केन्द्रीय  क्षेत्र/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नारियल  विकास  के
 निम्नलिखित  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किये  जा  रहे  हैं  :---

 (1)  किसानों  को  जड़  मुरझाने  से  प्रमावित  पॉम  को  काटने  और  वहां  से  हटाने  के  लिए
 प्रति  पाम  75  की  सहायता  दी  जाती  वर्ष  1985-86  के  दौरान  इस
 काय  क्रम  के  तहत  16.5  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 (2)  रोगग्रप्तित  और  अनुउत्पादी  नारियल  जोतों  के  रोगमुक्त  करने  के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 संकर  रोपण  सामग्री  और  उवरकों  की  लागत  पर  50  प्रतिशत  की  दर  से  राजसहा+
 यता  दी  जाती  वर्ष  1985-86  के  दोरान  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  35.6  लाख  रुपये
 की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 (3)  किसानों  को  उन्‍नत  पेकेज  पद्धति  की  क्षमता  प्रदर्शित  करने  के  लिए  प्रत्येक  प्रदर्शन

 भूखण्ड  के  लिए  प्रति  वर्ष  दिया  जाता  1985-86  के  दौरान  इस
 कार्यक्रम  के  तहत  19  लाख  रुपए  प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 (4)  टी०  संकर  पौद  के  उत्पादन  और  वितरण  कायंत्रम  के  अस्तर्गत  1985-86
 के  दौरान  3.03  लाख  रुपये  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 हरा
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 (5)  डी०  »टी०  संकर  पौद  के  उत्पादन  के  लिए  सकर  बीजों  के  बाग  स्थापित  करने
 के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1985-86  के  लिए  3.41  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया
 गया  है  ।

 (6)  2  हैक्टेयर  से  कम  की  जोतों  वाले  नारियल  उत्पादकों  को  नारियल  के  अन्तर्गत  क्षेत्र
 का  विस्तार  करने  के  लिए  नारियल  विकास  बोर्ड  द्वारा  प्रति  हैक्ट यर
 के  हिसाब  से  सहायता  दी  जाती  है  ।

 स्वशासी  भाषा  समाचार  एजेंसियों  की  स्थापना

 1032.  श्री  आनन्द  सिह  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  माषा  समाचार  एजेन्सियों  अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  समाचार  तथा

 चार  भारती  को  अंशदायी  मुगतान  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मसन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  :
 हां  ।  सरकार  ने  मोजूदा  हिन्दी  समाचार  एजेंसियों  अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  समाचार  तथा  समाचार

 भारती  की  दशा  के  संदर्म  में  भाषायी  समाचार  पत्रों  के  लिए  संतोषजनक  सेवा  की  व्यवस्था  के  बारे
 में  विचार  करने  के  लिए  देश  के  माषायी  समाचार  पत्रों  के  प्रमुख  संपादकों  तथा  मालिकों  की  एक
 बंठक  बुलायी

 बैठक  में  आम  राय  यह  थी  कि  मौजूदा  हिन्दी  समाचार  एजेंसियों  को  पुनर्जीवित  करना
 संभव  नहीं  है  और  यह  समाचार  पत्रों  के  मालिकों  तथा  संपादकों  का  काम  है  कि  वे  इस  प्रकार  की

 समाचार  एजेंसी  सेवा  की  स्थापना  तथा  संचालन  करें  ।  विभिन्‍न  विकल्पों  की  गहराई  से  जांच  करने
 के  लिए  श्री  आर०  एन०  गोयंका  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।

 समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  पर्याप्त  प्रौद्योगिकी  समर्थन  के  साथ  एक  पूर्ण  रूपेण  समा

 चार  एजेंसी  की  स्थापना  करने  में  अत्यधिक  पूजी  निवेश  तथा  आवर्ती  व्यय  की  आवश्यकृता  होगी
 जो  भाषायी  समाचार  पत्रों  की  ताकत  से  बाहर  हैं  ।

 विकल्प  के  रूप  समिति  ने  यह  महसूस  किया  कि  यदि  मारतीय  भाषायी  समाचार  सेवा
 को  मौजूदा  अंग्रेजी  समाचार  एजेंसियों  की  अवस्थापना  के  साथ  जोड़  दिया  जाये  तो  खर्च
 काफी  कम  होगा  तेथा  ये  समाचार  एजेंसियों  माषायी  समाचार  पत्रों  को  अपेक्षित  सेवा  उपलब्ध  कर
 सकेगी  ।  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  तथा  तद्नतुसार
 दूरदर्शन  द्वारा  हिन्दुस्तान  समाचार  तथा  समाचार  भारती  को  अशदान  या  किसी  उपदान  का
 तान  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया

 बम्वई  के  विकास  के  लिए  घनराशि  का  नियतन

 1033.  सेझुददीन  चौधरी  :  कया  क्षहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  छि  :
 क्या  सरकार  को  बम्बई  के  विकास  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ
 इस  विकास  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 और
 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 हे -  488
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 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  बम्बई  के  विकासार्थ

 महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  व्यापक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  1984  में  घांरवी

 मलिनबसती  के  सुधारायं  एक  योजना  प्राप्त  हुई  थी  ।  दि

 धारवी  मलिन  बस्ती  योजना  की  लागत  6  करोड़  रुपये  के  आस-पास  आंकी  गई

 इस  योजना  को  राज्य  क्षत्र  से  घन  लगाने  के  लिए  उन्हें  वापस  कर  दिया  गया

 पंचवर्षीय  योजना  में  बम्बई  नगर  के  विकासार्थ  50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 है  ।  इसके  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  बम्बई  में  आवास  तथा  मलिन  बस्ती

 की  गहन  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की  राशि  नियत  की  जा  रही  है  ।

 सुक्षा  पोड़ित  राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के

 सानदण्डों  की  पुनरोक्षा

 1034  प्रो०  रामक्ृष्ण  मोरे  :  क्या  कषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  में  सूखा  राहत  उपायों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय

 सहायता  निर्धारित  कश्ने  के  क्‍या  मानदंड

 कया  विद्यमान  मानदंडों  के  अन्तगंत  सूखा  पीड़ित  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय

 सहयता  की  अपर्याप्तता  के  कारण  राज्य  सरकारों  को  अपने  संसाधनों  का  एक  बड़ा  माग  इस  स्थिति
 से  निपटने  के  लिए  खर्च  करने  पर  बाध्य  होना  पड़ता  जिसके  परिणामस्वरूप  ओवर  ड्राफूट  हो
 जाता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  मानदंडों  की  पुनरीक्षा  करने  का  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेनद्र  :  और
 राज्यों  के  लिए  सूखा  राहत  संबंधी  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों

 तथा  उस  पर  लिए  गए  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसार  निर्घारित  की  जाती  इस  प्रयोजन  लिए
 भारत  सरकार  प्रमावित  क्षंत्र  में  सम्बन्धित  विषयों  के  विशेषज्ञों  का  केन्द्रीय  दल  मंजती  है  ।  ये  दल
 प्रभावित  क्षेत्र  का  दौरा  करते  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  से  विचार-विमर्श  करते
 हैं  ओर  राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सीमांत  गेर-योजना  और  योजना  के  प्रावधानों
 तथा  अन्य  संगत  एवं  सम्बद्ध  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  की
 रिश  करती  सूखा  राहत  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  दी  जाने  वाली  सहायता  का  हिसाब  लगाने  के
 मानदंड  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  इन  दलों  की  रिपोर्टों  पर  उच्चस्तरीय  राहत  सम्बंधी
 समिति  विचार  करती  है  और  उनकी  सिफारिशों  पर  वित्त  मंत्रालय  सम्बन्धी  राज्य  सरकार  के

 लिए  घनराष्णि  स्वीकृत  करके  मंजरी  करता  19  1986  की  स्थिति  के  अनुसार
 राहत  पर  खर्च  करने  की  वजह  से  किसी  भी  राज्य  ते  ओवर-ड्राफूट  नहीं  लिया  है  ।

 केन्द्रीय  सहायता  का  हिसाब  लगाने  के  लिए  मानदंडों  की  संवीक्षा  करने  और  उनमें
 संशोधन  करने  की  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  और  इस  समिति
 ने  अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट  दे  दी  जिस  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 ।
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 सूले  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  मौजूदा  मानदण्डों  का  विवरण
 किस  मामा

 टिप्पणियां

 बूढ़े  और  अशक्त  लोगों  के

 यह  सहायता  गर्भवती

 द्रव
 पिलाने

 को  दी  जाती

 सहायता  छोटे  और
 सीमांत  किसानों  और  कृषि

 न्यूनतम  मजदूरी  ,  का  75
 प्रतिशत  मजदूरी  घटक  के  रूप
 में  तथा  25  प्रतशित  सामग्री

 यह  सहायता  वैकल्पिक  फसलें
 के  लिये  छोटे  और

 सीमांत  किसानों  को  देय

 ऋ०  स०  मद  मानदण्ड

 1...  नि:शुल्क  राहत  प्रति  व्यस्क

 ष्यक्ति  लिये  ।

 2...  विधेष  पोषाहार  एक  रुपया  प्रति  अ्यस्क

 कार्यक्रम  व्यक्ति  और  0.75  रु०  महिलाओं  और
 प्रति  नाबालिग  वाली  महिलाओं

 9,  चारे  की  व्यवस्था  के  बड़े  पशुओं  के  लिये  2/-  यह
 लिये  सहायता  रु०  प्रति  दिन  पद्नु  और

 छोटे  पशुओं  के  लिये  |/-  मजदूरों  को  दी  जाती  है  ।
 रु०  प्रति  दिन  पशु  ।

 4...  रोजगार  जुटाना  प्म्बन्धित  राज्य  सरकारों
 द्वारा  न्‍न्यनतम  मजदूरी
 अधिनियम  के  अधीन
 नियत  मजदूरी  के  के  रूप  में  ।

 .  ह  बराबर

 5...  कृषि  आदान  राज  प्रति  हैक्टार

 सहायता  की  दर  से  ।

 6...  पेय-जल  कार्यक्रम  फेन्द्रीय  दल  के  मूल्यांकन
 के  आधार  पर  सहायता
 दी  जाती  है  जिसमें  ग्रामीण

 जल/शहरी  जल  विभागों  के
 विशेषज्ञ  होते  हैं  ।

 7.  अन्य  मर्दे  विभिन्‍न  विशेषज्ञों  वाली
 अन्तर-मन्त्रालय  केन्दीय  टीम
 द्वारा  मौके  पर  किये  गये

 मूल्यांकन  के  आधार  पर
 अन्य  मदों  के  लिये  केन्द्रीय
 सहायता  दी  जाती  है  ।

 कृषि  उत्पादों  के  लिये  विपणन  संबंधी
 आधारभत  सविधाओं  का  विकास

 श्

 1035.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्टी  :  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  के  लिए  विपणन  संबंधी  आधारभूत  सुविधाओं

 के  विकास  हेतु  कोई  योजना  बनाई  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क॒षि  मंत्री  बटा
 :  कृषि  विपणन  राज्य  का  विषय

 कांश  राज्य  सरकारों  ने  बाजार  पद्धतियों  को  नियमित  करने  के  लिए  कानून  बना  निए
 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  31-3-1985  तक  5695  कृषि  मण्डियों  को  नियमित  विःए
 जाते  की  अनन्तिम  तौर  पर  सूचना  मिली  इसके  भारत  सरकार ने  केन्द्रीय  क्षेत्र  की
 योजना  के  अन्तगंत  कृषि  मण्डियों  के  विकास  हेतु  सहायता  उपलब्ध  कराई  है  ताकि  कृषक  बाजार

 पद्धति  का  आसानी  से  लाभ  उठा  31-3-1985  तक  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षोत्रों
 को  3030  कृषि  मण्डियों  के  विकास  हेतु  5083.61  लाख  रुपए  की  सहायता  बंटित  की
 गई

 इसके  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  ने  अपने  काय॑  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कृषि

 वस्तुओं  के  लिए  समर्थन  मूल्यों  की  सिफारिश  की  आवश्यकता  पड़ने  पर  भारतीय  खाद्य

 राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  परिसंघ  भारतीय  कपांस  मारतीय  जूट  निगम
 आदि  जंसी  एजेंसियों  तथा  विभिन्‍न  राज्य  स्तरीय  सहकारी  सोसायटियों  द्वारा  भी  मूल्य  समर्थन

 कार्य  किए  जाते  विपणन  सहकारी  मोसायटियां  भी  अपने  सदस्यों  की  उपज  के  प्रमावी  विपणन
 में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाती  हैं  ।

 भारतोय  प्रस  परिषद  द्वारा  प्राप्त  शिकायतें
 1036.  श्रीमती  पटेल  रसाबेन  रामजो  भाई  सावणि  :  क्‍या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  है
 कया  मारतीय  प्रंस  परिषद्‌  को  गत  तीन  वर्षों  के  दोरन  विभिनन  क्षेत्रों  से  कुछ

 शिकायतें  मिली
 यदि  तो  तत्संदंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  कया  निर्णय  लिया  गया  तथा  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 सचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बो०  एन०  :  (
 व गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रंस  परिषद्‌  को  प्राप्त  शिकायतों  तथा  उन  पर

 निर्णयों  तथा  उनके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  भारतीय  प्रंस  परिषद्‌  की  वार्षिक  जिन्हें  हर  वर्ष
 सदन  की  मेज  पर  रखा  जाता  में  उपलब्ध  प्रेस  परिषद्‌  1978  की
 धारा  13  और  घारा  14  के  अन्तर्गत  परिषद्‌  को  प्राप्त  शिकायतों  की  संख्या  तथा  उन  पर  दिए
 गए  निर्णयों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण
 प्राप्त  शिकायतें

 ee  तय  जज  5  +ैेः  न  —  ——  वर्ष घारा 13 के
 वर्ष  घारा  के  अग्तंगंत  घारा  के  अन्तगंत  कुल रा  13  के  अ  ...3ह.ई.]ु॥ह॥/॥हक्‍3क्‍ुऔुऔह8.. 79+198--277
 :  75  परिषद्‌

 :
 मामलों  में  स्व-प्रस्ताव

 से  कारंवाई  शुरू  करने  का

 निर्णय

 4
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 वर्ष  घारा  13  के  अतगंत  घारा  14  के  अ  तर्गत  कुल

 1984  95  परिषद्‌  189  97--189 --  286
 ने  2  मामलों  में  स्व-प्रस्ताव
 से  कारंवाई  शुरू  करने  का

 1985  96  परिषद्‌  214  103+214=317
 ने  7  मामलों  में  स्व-प्रस्ताव
 से  कारंवाई  शरू  करने  का

 निर्णय
 श  खशिैिण््ीश्िवव़़णषनरणूूछछ

 वर्ष  समथित  अस्वीकृ  की  तयकी  खारिज  छोडी  गई
 निर्णयों  की  शिकायतें  गई  शिकायतें  गई  की  छिकायततें

 संख्या  शिकायतें  शिकायतें

 धारा  13  के  अन्तगंत
 1983  28  9  3  5  8  3
 1984  51  21  5  4  16

 1985  1]  3  2  4  1  1
 धारा  14  के  अन्तगंत

 1983  19  10  4  4  —

 1984  71  33  13  19  2  4

 1985  19  10  4  4  1

 भारत  झौर  सोवियत  संघ  के  बीच  अलोह  घातुकम  क्षत्र  के  संबंध  में  समझोता

 1037.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  हस्पात  भ्रोर  खान  सत्री  यह  बताने  की  क्पा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  ओर  सोवियत  संघ  के  बीच  अलौह  धघातुकर्म  क्षेत्र  में  और  सहयोग  के  लिए
 एक  समझौते  पर  हाल  ही  में  हस्ताक्षर  किए  गए

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 क्‍या  इस  समझोौते  में  सोवियत  संघ  में  विकसित  की  गई  उन्नत  प्रौद्योगिकी  भारत  को

 उपलब्ध  कराने  की  भी  व्यवस्था  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  बुलारी  :
 यत  संयुक्त  आयोग  के  अलौह  धातु  का्य-दल  की  1986  में  नई  दिल्‍ली  में  एक  बेठक
 जिसके  अन्त  चचित  विषयों  एक  संलेख  पर  हस्ताक्षर  किये  चर्चा  आंध्र
 प्रदेश  में  एक  निर्यात-प्रघान  बाक्साइट  खनन  कम्पलंक्स  की  स्थापना  हेतु  परम
 शुद्ध  एल्यूमिनियम  तथा  एल्यूमिना  निस्तापन के  क्षत्र  में  आगामी  प्रगति  हेतु  कोरबा

 एल्पूमिनियम  संयंत्र  को  सहयोग  जारी  रखने  पर  हुई  थी  ।
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 में  तेज  गति  की  शाफ्ट  तथा  सुरंग-निर्माण  में  सहयोग  की  भी  ध्यवस्था
 में  मारतीय  कामिकों  को  सोवियत  रूस  में  प्रशिक्षण  तथा  बहु-धातु  अयस्कों  की

 प्रतिनिधि  नमूनाकरण  चुनीदा  प्लवन  की  प्रक्रियाओं  के  आविष्कारों  तथा  प्लवन  शोधों
 एवं  नव  प्लवन  कारकों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  खान  ब्यूरो  तथां  सोवियत  संगठनों  के
 बीच  प्रभावी  कार्यत्रमों  की  प्रगति  पर  हुई  चर्चा  का  भी  उल्लेख  है  ।

 ~

 (5)  प्ोवियत  पक्ष  ने  अलौह  धातु  सान्द्रों  के  परिष्कार  हेतु  अपने  यहां  विकसित  उन्नत
 प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  जानकारी  भी  सुलभ  करने  की  सहमति  ब्यक्त  की  ।  कार्य  दन  ने  1986-90
 डवैतु  अलौह  घातुकर्म  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  के  बीच  सहयोग  के  कार्यक्रम  पर  भी  चच्  हस्ताक्षर

 किए  हैं  जिसकी  कार्यकारी  दल  की  वधिक  बंठकों  में  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जायेगी
 तथा  अद्यतन  किया  जायेगा  |

 लाभकारो  योजनाध्रों  के  बारे  में  प्रामोण  क्षेत्रों  मे ंश्रावरूकता  शिविर

 1038.  चौधरी  अख्तर  हसन  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  अधीन  दिये  जाने  वाले  विभिन्‍न  लामों  के  बारे

 में  ग्रमीण  गरीब  लोगों  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  सुनिश्चित  योजनाए
 क्‍या  गर-सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  इंस  प्रकार  के  जागरूकता  पैदा  करने  के  शिविर

 आयोजित  किये  जाने  का  विचार  और
 यदि  तो  कब  और  योजना  को  कहां  पर  कार्यान्वित  किये  जाने  की

 वना  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्रो  बूटा  :  जी  हां  ।  नि्धंतता  निवारण  कार्यक्रमों  के
 थियों  के  संगठन  हेतु  चालू  वर्ष  के  दोरान  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनए  आरम्भ  की  गई  इस
 योजना  का  उद्देश्य  लाभार्थियों  में  जागरूकता  पेदा  करना  तथा  उनकी  सौदेबाजी  करने
 की  स्थिति  को  मजबूत  बनांना  है  ताकि  वे  इस  प्रक!र  के  कार्यक्रमों  स ेअधिक  से  अधिक  लाभ  प्राप्त
 कर  सकें  ।

 जी  हां  ।  गेर-सरकारी  एजेन्सियों  के  सहयोग  से  जागरूकता  पैदा  करने  के  शिविर
 लगाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जो  कि  उनमें  आत्मविश्वास  पैदा  कर  सकें  ।

 केन्द्रीय  स्तर  पर  इस  योजना  का  निष्पादन  भारतीय  विकास  लोक  कार्यक्रम
 रा  किया  जाएगा  |  पाडी  द्वारा  इस  प्रकार  के  शिविरों  के  लिए  तिथियां  तथा  स्थान  निश्चित

 करने  सहित  रूपरेखा  तंयारं  की  जा  रही

 1984-85  में  क्लाद्य  उत्पादन

 1039.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  1985  में  संसद  को  प्रस्तुत  किए  गए  आश्थिक  सर्वेक्षण  में  1984-85  में

 खाद्य  उत्पादन  का  अन्लुमान  15.36  करोड़  टन  लगाया  गया
 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  अब  खाद्य  उत्प|दन  14.62  करोड़  टन  घोषित  करने

 के  क्या  कारण  और

 विभिन्‍नता  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेतद्र  :  से

 नहीं  ।  1985  को  संसद  में  प्रस्तुत  किए  गए  आशिक  सर्वेक्षण  में  यह  बताया  गया  है  कि
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 1984-85  में  खाद्यान्न  उत्पादन  लगभग  उतना  ही  होने  की  आशा  है  जितना  1983-84  में  अर्थात्‌
 15.5  मिलियन  टन  ।  यह  अनुमान  राज्यों  से  1984-85  के  खरीफ  उत्पादन  पर  उपलब्ध  रिपोर्टों

 (अन्तिम/|अनन्तिम)  ओर  रबी  फसल  के  लिए  लगाए  गए  अनुमानों  के  आधार  पर  फिर
 1984-85  के  दोरान  मानसून  के  बाद  की/जाड़  की  ऋतु  की  कम  वर्षा  के  कारण  कई  राज्यों  में

 खरीफ/रबी  फसलों  के  उत्पादन  पर  बुरा  अंसर  जिसके  फलस्वरूप  अलनृमानों  में  हरसोन्मुखी
 संशोधन  करना  पड़ा॥  इसके  अब  राज्यों  से  उपलब्ध  अंतिम  अनुमानों  पर
 रित  1984-85  में  कुल  खाद्यान्न  उत्पादन  146.2  मिलियन  टन  रखा  गया

 चीनो  उद्योग  संबंधी  मजदूरों  बोड़  का  भ्रन्तरिम  प्रतिवेदन

 1040.  श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  दक्षिण  क्षेत्र  जिसमें  आन्ध्र

 गुजरात  और  उड़ीसा  शामिल  176  चीनी  कारखानों  के  लगमग
 2  लाख  श्रमिकों  ने  अन्तरिम  सहायता  की  मांग  की  है  और  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  सांकेतिक
 हड़ताल  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  श्रमिकों  की  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिए  नियुक्त  मजदूरी  बोर्ड  का  अन्तरिम
 प्रतिवेदन  सरकार  को  प्राप्त  हो  गया  और

 यदि  तो  श्रमिकों  को  अन्तरिम  सहायता  देने  के लिए  और  उनकी  सांकेतिक
 ताल  को  रोकने  हेतु  कोई  हल  खोजने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए
 जाने  का  विचार  है  ?

 अम  संत्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  हां  ।

 से  चीनी  उद्योग  संबंधी  तीसरे  मज्दूरी  बोर्ड  ने  श्रमिकों  को  अन्तरिम  सहायता
 के  बारे  में  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को  हाल ही  में  प्रस्तुत  कर  सरकार  इन  सिफारिक्षों  पर
 विचार  कर  रही  है  |

 तिलहनों  के  लिए  सिशन  नोति

 1041.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  क्या  क्षुषि  मंत्रो  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तिलहनों  के  संबंध  में  मिशनਂ  स्थापित  करने  का  निर्णय
 किया  है

 यदि  तो  आरम्म  की  गई  परियोजना  का  ब्योरा  कया  और

 क्‍या  यह  परियोजना  तिलहन  सम्बन्धी  अखिल  भारतीय  समन्वित  अन्नुसंघान
 योजना  के  अतिरिक्त  होगी  ?

 कूषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेन्द्र  :  जी
 ॥

 हार  खाद्य  और  अखाद्य  तेलों  में  शीघ्रातिशी घ्र  देश  को  आत्म  निर्मर  बनाने  तथा  विभिन्‍न
 बेंकिग  और  विपणन  एजेंसियों  को  शामिल  करके  समेकित

 प्रयास  के  द्वारा  निर्यात  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  प्रोद्योगिकी  मिशन  स्थापित  करने  का
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 यह  मिशन  निम्नलिधित  कार्य  करेगा  :--

 (1)  सुनिश्चित  निवेश  आपूर्ति  और  प्रौद्योगिकी  पैकेजों  के  द्वारा  180  जिलों  में  विभिन्‍न

 तिलहनी  फसलों  के  उत्पादन  और  उत्पादकता

 (2)  अधिकतम  उत्पादन  के  लिए  प्रत्येक  फसल  के  लिए  स्थान  विशेष  प्रौद्योगिकियों  का
 विकास

 (3)  प्रजनक  फाउन्डेशन  बीज  और  प्रमाणित  बीज  को  पर्याप्त  मात्रा में  उत्पादित

 (4)  आयल  पाम  ओर  नारियल  के  टीस्सू  कलचर  पौधों  का  बड़े  पमाने  पर  सम्बधंन

 (5)  तिलहनी  फसलों  के  महत्वपूर्ण  जमंप्लाज्मों  का  आधु निक  तरीके  से  क्रियो-परि  रक्षण
 और  विदेशों  से  श्रेष्ठ  कोटि  के'तेल  वाले  पौधों  के  निर्यात  के  लिए  सुविधाएं

 (6)  आयल-पाम  और  नारियल  की  उच्च  कोटि  की  उपजातीय  एवं  संकर  सामग्रियों  के
 उत्पादन  के  लिए  बीज  के  बगीचे

 (7)  राष्ट्रीय  परिवालन  अनुसंधान  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  और
 प्रयोगशाला  से  भूमि  तक  कार्येत्रमों  के  द्वारा  चुने  हुए  ब्लाकों  में  उन्‍नत  एवं
 जनक  प्रौद्योगिकियों  के  बारे  में  जागृति  पंदा

 (8)  फसल  उत्पादन  के  बारे  में  विकास  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  को  नवीनतम
 प्रौद्योगिकी  की  जानकारी  और  प्रशिक्षण  देने  के लिए  उनकी  सहायता
 और

 (9)  तेल  की  सुरक्षा  और  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए .
 संसाधन  प्रौद्योगिकी  को  आधुनिकबनाने  में  मदद  करना  ।  यह  मिशन  1986
 से  कार्य  करना  आरम्म  कर  देगा  और  इसका  कार्यकाल  चार  वर्षों  के  लिएहोगा  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 दूष  उत्पादों  की  उपलब्धता

 1042.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  वर्ष  1970  में  दुध  ओर  दूध  उत्पादों  की  प्रति  व्यक्ति  107  ग्राम  प्रतिदिन  की

 उपलब्धता  वर्ष  1984-85  में  बढ़कर  144  ग्राम  हो  गई  और

 तो  वर्ष  1970  और  1984-85  में  दूध  ओर  दूध  उत्पादों  की  प्रति  व्यक्ति
 उपलब्धता  में  अंटयातित/उपहार  में  दिए  गए  दूध  के  पाउडर  की  प्रति  ब्यक्ति  उपलब्धता  की
 शतता  क्या  थी  ?

 कथषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्  :  ओर

 1984-85  के  दोरान  401.7  लाख  मीटरी  टन  के  संशोधित  अन्नुमानित  दुग्ध  उत्तादन
 और  7410  लाख  की  जनसंख्या  के  आधार  देश  में  1984-85  के  दोरान  उत्पादित  द्घ  की  प्रति

 व्यक्ति  प्रतिदिन  उपलब्धता  148  ग्राम  जबकि  1968-69  के  दोरान  यह  112  ग्राम  देश  में
 उत्पादित  द्ष  के  न्रुमानों  में  आयातित/उपहार  स्वरूप  प्राप्त  दुग्ध  चूर्ण  से  तैयार  किया  गया
 दूध  शामिल  नहीं
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 सरकार  के  स्वामित्व  वाले  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादकता

 1043.  श्रो  दिधे  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  के  स्वामित्व  वाले  इस्पात  संयंत्रों  की  उत्पादकता

 कुशलता  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  2500  करोड़  रुपये  व्यय  करने  के  बावजूद  कमी  हो
 रही  है

 क्‍या  ऐसा  इस्पात  के  उत्पादन  और  परिष्करण  के  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  के
 प्रति  समपित  किसी  शैक्षिक  केन्द्र  अथवा  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  के  न  होने  के  कारण  हो  रहा

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 इस्पात  और  खान  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।  छठी  योजना  के  दौरान
 सरकार  के  स्वामित्व  वा  इस्पात  संयंत्रों  में  क्षमता  के  तथा  प्रौद्योगिकीः
 निष्पादन  में  सुधार  हुआ

 ओर  का  और  इस्पात  के  लिए  अनुसन्धान  और  विकास  केन्द्रਂ

 अनुसन्धान  का  इसका  अपना  प्रतिष्ठित  संगठन  है  जो  प्रोसेस  तथा  उत्पाद  विकास  से  सम्बन्धित
 परियोजनाओं  के  कार्य  में  लगा  हुआ  और  इस्पात  के  लिए  अनुसन्धान  और  विकास  केंद्रਂ
 राष्ट्रीय  घातुकर्म  केन्द्रीय  ईघन  अनुसन्धान  सेन्ट्रल  माइन  प्लानिंग  एण्ड
 डिजाइन  इ्टीट्यूट  और  सी०  एस०  आई०  आर०  की  भारतीय  प्रौद्योगिकी
 संस्थानों  तथा  प्रतिरक्षा  संस्थानों  ज॑ंसे  अन्य  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  मौर  छोक्षणिक  संस्थानों  क ेसाथ
 निकट  सहयोग  बनाए  रखता  है  ।

 केन्द्रीय  भालू  ध्रनुसंधान  शिमला  द्वारा  विकसित  झालू  को  नयो  किसमें

 1044.  भरी  के०  डो०  सुल्तानपुरो
 *  कया  कूषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  आलू  अनुसंघान  शिमला  द्वारा  पिठले  पांच  वर्षों  क ेदौरान  विकसित

 आल्‌  की  नयी  किस्मों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  किस्‍्मों  के  अनुप्ंघान  पर  कितनी  घनराशि  ख्ं  की  गयी  और

 संस्थान  में  आजकल  किस  प्रकार  का  अनुसंधान  कार्य  किया  जा  रहा  है

 कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगन्द्र  :  पिछले  5
 वर्षों  के  दोरान  संस्थान  ने  5  नई  किस्मों  को  विकसित  कर  उन्हें  रिलीज  किया  ये  किसमें

 कुफरी  बहार  (1980),  कुफरी  लालिमा  (1982),  कुफरी  शेरपा  (198  और  कुफरी  स्वर्ण

 (1985)।  इन  किस्मों  के  संकर  सहित  अनेक  ऐसी  किसमें  हैं  जिन्हें  संस्थान  ने  विकसित
 किया  है  ।  ये  किसमें  आशाजनक  पाई  गई  हैं  और  निकट  भविष्य  में  इन्हें  रिलीज  करने  की
 रिश  की  जा  सकती  है  ।

 न  अड  किया  जा  रहा  है--उसका  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 1.

 डी
 ९३

 हा  सारा भार  नाता
 विवरण

 विभिन्‍न  आतुवंशिक  संसाधनों  का  संग्रह  सर्वेक्षण  और  तालिका  तैयार  करना  ।
 अधिक  पेदावार  वबहत्तर  क्वालिटी  वाली  और  विशेष  रूप  से  पूर्वी
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑ंतीय  उत्तरी-पूर्वी  भारत  और  प्रायद्वीपीय  मारत  के
 लिए  रोग-रोधी  नई  किस्मों  का
 नाइट्रोजज  और  पोटाश  की  उबंरक  उपयोग  क्षमता  में  सुधार  लाना  ।

 कृषकों  को  अधिक  आय  देने  वाली  नई  और  लाभकारी  फसल-संयोजन  को  विकसित
 करने  के  लिए  आल  पर  आधारित  सस्य-पद्धति  पर  अध्ययन  ।

 देश  की  कम  से  कम  तीन-चौथाई  (3/4)  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 प्रजनक  बीज  का  उसकी  क्वालिटी  और  मात्रा  में  सुधार
 लेट  ब्राउन  बांयरस  और  माइकोप्लाज्मा  रोग  के  विशेष  सन्दर्भ  में
 महत्वपूर्ण  कीट-ब्याधियों  पर  अध्ययन  एवं  प्रबन्ध  क्रियाओं  को  विकसित  करना  |
 रोग-रोधी  किस्मों  ओर  प्रबन्ध-क्रियाओं  को  विकसित  करके  दक्षिणी  मारत  की
 डियों  में  साइस्ट  नेमाटोड  का  नियंत्रण  ।
 फसल  को  आत्रान्त  करने  वाले  नेमाटोड  कीड़ों  के  निर्धारण  के  लिए  आलू  उगाने
 वाले  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  ।
 फसल  में  बायोमास  उत्पादन  की  प्रकृति  के  विषय  में  अच्छी  जानकारो  प्राप्त  करने
 के  लिए  आलू  का  फोटो-सिन्येसिस  अध्ययन  ।
 सिंध-गंगा  के  मेदान  और  प्रायद्वीपीय  मारत  में  खाने  वाले  और  बीज  आलू  के
 रण  की  कम  खर्चीली  विधियों  को  विकसित  करना  ।
 भारतीय  स्थितियों  के  लिए  उपयुक्त  अधिक  समय  तक  भण्डारित  की  जाने
 वाली  किस्मों  की  सुब्यवस्था  और  भण्डारित  करने  की  बवालिटी  के  स्वरूप
 पर  बुनियादी  अध्ययन  ।

 आलू  के  विपणन  और  उसकी  खेती  की  लागत  पर  अध्ययन  ।

 त्रिवन्द्रम  दूरदहन  केन्द्र  में  निमित  कार्यक्रमों  को  कोचोन

 बदूरदशन  केन्द्र  से  प्रदशित  करना
 1045.  प्रो०  के०  घो०  थामस  :  क्या  सूचना  झौर  प्रध्षारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 .  त्रिवेन्द्रम  दूरदर्शन  केन्द्र  मे ंनमित  मलयालम  कायंतक्रमों  को  कोचीन  दूरदर्शन  केन्द्र

 से  प्रदर्शित  करने  के  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई  और
 ः  कोचीन  में  रेडियो  स्टेशन  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  :  दूर  संचार
 विभाग  को  त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन  के  बीच  माइक्रोवेव  लिक  उपलब्ध  करने  के  लिए  पक्की  मांग मेज  दी

 *यर्ड
 इस  लिक  के  उपलब्ध  हो  जाने  कोचीन  का  द ूरदर्रन  ट्रांसमीटर  दूरदर्दान  त्रिवेन्द्रम

 द्वारा  तेयार  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  को  टेलीकास्ट  कर  सकेगा  ।

 कोचीन  में  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  की  स्कीम  को  आकाशवाणी  की
 ब सातवीं  योजना  में  छामिल  किया  गया

 क्षी  उम्मीद  जाओ



 लिखित  उत्तर  4  1986

 मध्य  प्रदेश  में  नये  दूरदर्शन  तथा  प्रस।रण  केन्र

 1046,  भी  प्रताप  भान्‌  क्षर्मा  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्ररसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  विभिन  क्षेत्रों  घिशेषकर  -

 इरीवल  तथा  दुर-दराज  क्षेत्रों  नये  द्रदर्शन  रिले  केन्द्र  तथा  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  के

 लिए  प्रस्ताव  भेजा

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 सरकार  उन  प्रस्तावों  पर  क्या  कारगर  कदम  उठा  रही

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  बो०  एन०  :  और

 न्‍ु  देवासी  तया  दूरस्थ  विशोषकर  बेतुल  और  शहडोल  जिलों  सहित  राज्य  में
 सेवा  का  विस्तार  करने  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  समय-समय  पर  अनुरोध  प्राप्त

 ए

 )

 ल्‍्ठध
 $ 44

 दूरवर्शन
 सातवीं  योजना  अवधि  के  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अधीन  रहते  हुए  मध्य  प्रदेश

 में  संलग्न  विवरण  में  दिये  अनुसार  26  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सातवीं
 योजना  की  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो  जाने  पर  राज्य  के  सभी  आदिवासी  जिलों  को  या

 दू  रदर्शन  सेवा  प्राप्त  होने  की  उम्मीद

 आकादह्वाणी
 सातवीं  योजना  में

 पूर्वी  निमाड  )  तथा  बेतुल  में  10  नये  रेडिय्पे  स्टेशन  स्थापित  करने  की  स्कीमें
 शामिल  की  गई  इसके  भोपाल  के  शार्टवेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  10  किलोवाट  से
 ब्रढ़ाकर  50  किलोवाट  करने  तथा  जबलपुर  ट्रांसमीटर  क्री  शक्ति  20  किलोवाट  मीडियम  वेव  से

 बढ़ाकर  2  »<  100  किलोवाट  मीडियम  वेव  करने  का  प्रस्ताव  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो  जाने
 पर  मध्य  प्रदेश  में  रेडियो  कवरेज  बढ़कर  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  90%  से  97%,  तथा  क्षेत्र  की
 दृष्टि  से  87%  से  95%  हो  जायेगा  ।

 विवरण

 सातवों  योजना  ध्रवधि  के  दोरान  मध्य  प्रवेश  में  स्थापित  किए
 जाने  के  लिए  प्रस्तावित  टो०  बो०  द्रांसपीदर

 ट्रांसपोटरों  का  स्थापना  स्थल
 ने  न  3  नस

 उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीट  अल्प  शक्ति  वाल ेट्रांसीटर
 (100  वाट )

 1  2

 1.  जबलपुर (10  1.  शहडोल
 2.  जगदलपुर  (]  किलोवाट )

 2. मंदसौर 3. ग्वालियर किलोवाट ) 3- नीमच झाबुम॥ा |
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 5.  बेतुल
 6,  छिंदवाड़ा
 7,  मंडला
 8.  बालाघाट
 9.  रायगढ़

 «  बलादिल्ला

 गुना
 खारगांव

 नरसिम्हपुर
 पन्‍ना

 शिवपुरी
 राजगढ़
 सतना

 छतरपुर
 टीकमगढ़

 20.  सिवनी  *

 दमोह
 22.  सिंधी
 23,  अम्बिक्रापुर

 दूरदशन  विज्ञापनदाताओं  द्वारा  दूरदशंन  के  कंमरा-दल
 तथा  अन्य  उपकरणों  का  उपयोग

 श्री  पुरड्डी  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दूरदर्शन  विज्ञापनदाताओं  द्वारा  प्रायोजित  लोगਂ  सोप
 ओपेरा  में  दूरदर्शन  के  कमरा-दल  तथा  अन्य  उपकरणों  का  निर्बाध  रूप  से  उपयोग  किया  गया

 क्‍या  लोगਂ  के  निर्माताओं  ने  मल्टीपल  तथा  अन्य

 करणों  का  उपयोग  किया  और
 क्या  दूरदशंन  के  इन  उपकरणों  के  उपयोग  के  लिए  निर्माता  किराया  देते  रहे

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  का  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  (  दूरदर्शन
 ने  धारावाहिक  जिसका  निर्माण  और  रिकाडिंग  एक  निजी  स्टूडियो  में  की  जाती
 के  लिए  अपने  कम  रा-दल  और  उपकरणों  का  उपयोग  करने  की  कमी  भी  अनुमति  नहीं  दी  है  ,  प्रंस
 में  छुपे  कुछ  ऐसे  आरोप  कि  लोगਂ  दल  के  लिए  दूरदशंन  का  स्टाफ  काये  करता  रहा  ध्यान
 में  आए  थे  ।  इनकी  जांच  पड़तान्न  की  गई  कितु  इस  आरोप  के  समर्थन  में  कोई  निर्णायक
 साक्ष्य  नहीं  पाया  जा  सका  ।

 नहीं  ॥  न

 प्रषन ही नहीं उठता ।
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 सत्स्य  नौकाओं  का  पंजोकरण

 1048.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  छषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अंतर्गत  मत्स्य  नौकाओं  का  पंजीकरण  कराना

 अपेक्षित
 क्‍या  भारतीय  सामुद्रिक  अधिनियम  के  अंतर्गत  मत्स्य  नौकाओं  का  कोई  पंजीकरण

 किया  जाता
 क्‍या  इन  मत्स्य  नौकाओं  से  यह  अपेक्षित  है  कि  वह  मछली  पकड़ने  की  अपनी

 घियां  अपने  पंजीकरण  के  मूल  पत्तन  क्षेत्र  में  हीਂ सीमित  और

 यदि  तो  क्या  इन  मत्स्य  नौकाओं  की  किसी  भी  पत्तन  जहां  मछलियां

 सुगमता  से  उपलब्ध  जोकर  मछली  पकड़ने  की  अज्नुमति  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 15  टन  से  बड़  प्रत्येक  भारतीय  जहाज  की  मचेंट  शिपिंग  1958  के  अंतगगंत
 पंजीकृत  करना  होता  न  कि  मारतीय  सामुद्रिक  अधिनियम  के  अंतर्गत  ।  15  टन  से  हल्के  जहाजों
 को  महाराष्ट्र  में  1829  कोस्टिंग  वेसल्‍ज  एक्ट  के  अंतर्गत  तथा  अन्य  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों
 के  कुछेक  हिस्सों  में  हावंर  क्राफ्ट  नियमों  के  अंतर्गत  पंजीकृत  करना  होता

 ह

 ओर  मर्चेन्ट  शिपिंग  एक्ट  के  अंतर्गत  पंजीकृत  मछली  पकड़ने  वाले  जहाजों
 के  भारतीय  एकमात्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  चलने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  बशर्ते  कि  वे  संबंधित  राज्यों
 द्वारा  निर्धारित  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  संबंधी  विनियमों  का  पालन  कृद्धत  लेकिन  हार्बर
 क्राफ्ट  नियमों  और  कोस्टिंग  वेसल्ज  एक्ट  के  अंत्गंत  पंजीकृत  नोकाओं  के  चलने  पर  कुछेक
 राज्यों/पत्तनों  में  प्रतिबंध  है  ।

 उद्घोषकों  ओर  समाचार  वाचकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये
 विशेष  पाठ्यक्रम

 1049,  ध्ोमती  छ्लोला  दीक्षित  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  के  विस्तार  और  उनकी  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 उद्घोषकों  ओर  समाचार  वाचकों  को  प्रशिक्षित  करने  हेतु  कोई  सस्थान  अथवा  विद्वष  पाद्यक्रम
 प्रारम्भ  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  यह  संस्थान  कहां  स्थित  होगा  अथवा  पाठ्यक्रम  कहां  प्रारम्भ  किये
 जायेंगे  ;  और

 सर इनके  कब  तक  कायं  प्रारम्म  करने  की  संमावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वीਂ  एन०  :
 दूरदर्शन  की  कार्यक्रम  और  इ  जीनियरी  स्कन्धों  में  कार्य  रत  कमंचारियों  की  समग्र  प्रशिक्षण

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  करने  की  स्कीम  दूरदशंन
 की

 सातवीं  योजना  में  शाप्तिल  की
 गई  संस्थान  की  जगह  का  चयन  अमी  नहीं  हुआ  इस

 अवस्था  IT  अभी  यह  बताना  भी  कठिन  है  कि  संस्थान  अन्तिम  रूप  से  अपना  कार्य  कब  शुरू  करेगा  ।

 100
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 मोटे  अनाज  के  उत्पादन  में  गिराबठ

 0.  अ
 क्या

 वि 108
 थी  लो  प्रसाद  पाण्डेय  |

 :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मोटे  अनाज  के  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  है  और  यदि
 तो  किएनी  गिरावट  हो  की  संमावना  है  और  इसके  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 संसाधनात्मक  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  खरीफ  मौसम
 के  दोरान  प्रतिकल  मौसम  की  परिस्थिति  को  देखते  हुए  1985-86  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  मोटे

 यों  के  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  गिरावट  की  मात्रा  अमी  बत
 लाना  संभव  नहीं  है  क्‍योंकि  मोटे  धान्यों  के  उत्पादन  ओे  अंतिम  अन्नुमान  अभी  प्राप्त  नहीं  हुंए  हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  केन्द्र  ने  मोटे  घान्‍्यों  का  उपजाति  सुधार  संबंधी  कायंक्रम

 शुरू  किया  इस  कार्यक्रम  के  विभिन्न  कृषि-जलवायु  संबंधी  परिस्थितियों  के  लिए  उचित
 किस्मों  का  विकास  करने  के  संबंध  में  अनुसंधान  तेज  किया  गया  मक्का  और

 छोटे  कदन्नों  के  लिए  फसल  सुधार  परियोजनाएं  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  घटक  के  रूप
 में  उसके  संस्थानों  तथा  सम्पूर्ण  देश  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 मोटे  अनाज  का  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  पनधारा  प्रबंध  के  आधार  पर
 वर्षा  सिचित  खेती  की  प्रौद्योगिकी  का  संबधंन  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 हाल  में  निम  क्त  की  गई  किस्मों  को  लोक  प्रिय  विस्तार  कार्भिकों  के  प्रशिक्षण  तथा
 आदिवासी  क्षेत्रों  में  मक्का  संबंधी  प्रदर्शनों  के  माध्यम  से  नई  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  का  प्रचार  करने
 के  लिए  कदन्न  के  मिनिकिट  कार्यक्रम  की  केन्द्रीय  झ्ेत्र  की  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही

 वूरदश्शन  कार्य  कम  निर्माण  पटना  का  कार्य

 1051.  श्री  सी०  पी०  क्या  सूचता  और  प्रसारण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  हु
 )  पटना  स्थित  द्‌  रदर्शन  कार्य  क्रम  निर्माण  के-द्र  पटना  का  कार्य  आरम्म  होने  के  सम्बन्ध

 ते  हुई
 क्या  पर्याप्त  स्थानीय  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करने  के  लिये  पटना  में  दो  चंनलों  की

 कता  और
 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  है  ? ध

 (
 में  क्‍या

 (  र

 सूचना  और  सारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  सातवीं
 योजना  अवधि  के  दोरान  पटना  में  पूर्ण  रपेण  रगीन  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  स्थापित  करने  के
 जो  स्थान  चुना  गया  है  उसका  एक  भाग  बिहार  सरकार  ने  हाल  ही  में  सौंपा  परियोजना  के
 लिए  सरकार  को  औपचारिक  स्वीकृति  प्राप्त  करने  और  डिजाइन  पहलुओं  को  अंतिम  रूप  देने  के
 लिए  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 और  पटना  का  प्रस्तावित  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  पटना  सहित  समूचे  बिहार
 अनुरूप  कायक्रम  तयार  पटना  तथा  रांची  के  उच्च  शक्ति  बाले  ट्रास  मीटर  तथा  कटिहार

 भोर  डालटनगंज  में  प्रस्तावित  ट्रांसमीटरों  के  बीच  माइक्रोवेव  लिंक  स्थापित  करने  की  स्कीमें
 दर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  हैं  ताकि  रं  गटना
 क्रमों  को  रिले  कर  सकें  ।  पटना  में  चैनल
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 आजमगढ़  (3०  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करना

 1052.  श्री  राजकमार  राय  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  आजमगढ़  जिला  राज्य  का  बहुत  ही  पिछड़ा

 जिला  सरकार  का  वहां  इस्पात  संयंत्र  लगाने  का  विचार
 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  उसके  क्या  कारण

 किसी  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  किन  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करना  आवश्यक  होता  और

 क्‍या  आजमगढ़  जिला  उन  अवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  करता  है  ?

 इस्पात  शोर  ख्वान  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  नहीं  ।
 से  इस्पात  की  मांग  और  संसाधनों  की  समग्र  अड़चनों  की  तुलना  में  जिन

 क्षमताओं  के  बारे  में  योजना  बनायी  गयी  है  तथा  जिन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  उनको  देखते

 हुए  निकट  भविष्य  में  आजमगढ़  में  एक  नया  कारखाना  स्थापित  करना  संभव  नहीं  होगा  ।

 ]
 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र

 1053.  श्री  भोराममृति  भट्टम  :  क्या  इस्पात  और  खान  सनन्‍्त्नी  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :
 हाल  ही  में  घोषित  की  गई  अद्यतन  पुनरीक्षित  लागत  के  अनुसार  विश्ाखापत्तनम

 इस्पात  संयंत्र  की  पुनरीक्षित  अनुमानित  लागत  कितनी
 अब  तक  उस  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  तथा  सातवीं  पंचवर्षोय

 योजना  के  दोरान  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का  प्रस्ताव
 क्‍या  34  लाख  टन  की  उसकी  क्षमता  को  कम  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  13  लाख  तथा  34  लाख  टन  दोनों  स्तरों  पर  उस  संयंत्र  की
 इष्टतम  क्षमता  कब  तक  पूरी  होगी  ?

 इस्पात  झोर  क्षान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  वर्ष  1985  की  पहली  तिमाही  के
 मूल्यों  के  अनुसार  पहले  से  अनुमोदित  घारणा  के  लिए  लगभग  7500  करोड़  रुपए  के  संशोधित
 लागत  अनुमान  की  तुलना  में  लगमग  6000  करोड़  रुपए  की  अन्नुमानित  लागत  से  विशाखापत्तनम
 इस्पात  संयंत्र  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  युक्तिसंगत  संशोधित  धारणा  सरकार

 <

 विचाराधीन  है  ।

 1985  तक  विष्याखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  पर  2037  करोड़  रुपए
 खर्च  हुए  हैं  ।  सातवीं  योजना  में  विशाखापत्तनम  इस्पात  कारखाने  के  लिए  कुल  2500  करोड़  रुपए
 की  व्यवस्था  है  ।

 और  संशोधित  परियोजना  धारणा  में  तप्त  धातु  की  क्षमता  उतनी
 ही  रखने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  परन्तु  द्रव  इस्पात  की  वार्षिक  क्षमता  में  मामली  कमी  होगी
 अर्थात्‌  वाषिक  क्षमता  34  लाख  टन  से  कम  करके  30  लाख  टन  की  जाएगी  ।  इसके  परिणामस्वरूप
 विक्र  य  इस्पात  की  वाषिक  क्षमता  29.83  लाख  टन  से  घटकर  26.56  लाख  टन  रह
 परन्तु  बिक्री  के  लिए  कच्चे  लोहे  की  वार्षिक  क्षमता  2.15  लाख  टन  से  बढ़कर  5.70  लाख  टन  हो
 जाएगी  ।  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  में  विक्रय  लोहे  तथा  इस्पात  की  क्षमता
 31.98  लाख  टन  के  पहले  से  प्रत्याशित  स्तर  से  बढ़कर  32,26  लाख  टन  हो
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 सरकार  के  विचाराधीन  संशोधित  धारणा  के  अनुसार  पहले  चरण  के  वर्ष  1988  में  तथा

 दूसरे  चरण  के  वर्ष  1990  में  पूरा  होने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस्पात  उद्योग  का  पर्यावरण  पर  प्रभाव

 1054.  श्रीमती  माधुरी  क्या  हस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  जनसंख्या  संबंधी  विश्व  के  एक  संस्थान  आफ  दी  बलड  एस०  ओ०  टी०

 डब्ल्यू०  1985”  में  कहा  है  कि  मारत  के  इस्पात  उद्योग  से  अन्य  देशों  की  तुलना  में  वायुमण्डल  में

 इतना  अधिक  कार्बन  डायोक्साईड  फंल  रहा  है  कि  प्राकृतिक  संतुलन  और  पारिस्थितिकी  पर

 कूल  प्रमाव  पड़  रहा
 यदि  तो  उसके  प्रंतिवेदनों  में  दिए  गए  विस्तृत  सुझाव  क्‍या  और
 पर्यावरण  ओर  पारिस्थितिकी  को  उत्पन्त  खतरे  से  निवटने  के  लिए  सरकार  का

 विचार  कया  उपाय  करने  का  है  ?

 इस्पात  भौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  आफ  दी  वल्डंਂ
 ओ०  टी०  डब्ल्यू  ०)  1985  का  कोई  प्रतिवेदन  न  तो  में  और  न  ही  विभाग  में  प्राप्त

 हुआ  है  और  न  ही  उन्होंने  इसे  देखा  है  ।
 '

 ने  वातावरण  में  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाये
 इस्पात  करखानों  तथा  बस्तियों  के  अन्दर  और  उनके  आसपास  वृक्ष  लगाने  का  एक  नियमित
 क्रम  शुरू  किया  गया  है  ।  भिलाई  इस्पात  कारखाने  तथा  राउरकेला  इस्पात  का  रखाने  में  वायु  प्रदूषण
 तथा  इससे  सम्बद्ध  मामलों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  संस्थाओं  द्वारा  अध्ययन  किए  गए
 बोकारो  इस्पात  कारखाने  द्वारा  अपने  ही  संसाधनों  से  इसी  प्रकार  के  उपाय  किये  गये  हैं  ।  दुर्गापुर
 इस्पात  कारखाने  तथा  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  बनंपुर  में  इसी  प्रकार  के  उपाय  करने
 कै  लिए  विभिन्‍न  अभिकरणों  के  बातचीत  चल  रही  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  कार्यान्व
 यन  के  प्रदूषण  पर  और  नियंत्रण  रखने  हेतु  कार्यवाही  की  योजनाओं  की  रूपरेखा  भी  तेयार
 की  गयी  है  ।

 राज्यों  द्वारा  पंचवर्षोय  संदर्शो  योजनाएं  तेयार  करना

 1055.  डा०  जो०  विजयरांमा  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  विभिन्‍न  राज़्यों  समेकित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  पंचवर्षीय

 संदर्शी  योजनाएं  तेयार  की  जाती  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रत्येक  राज्य  ने समी  जिलों  को  इसमें  शामिल  किया  था  और  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
 क्‍या  स्थापित  तथा  मन्यताप्राप्त  स्वैच्छिक  अभिकरणों  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  एककों

 की  सेवाओं  का  पूरा  लाम  उठाया  गया
 क्‍या  समी  राज्यों  दारा  संदर्शी  योजनाओं  के  मार्ग  निर्देशों  का  पूरी  तरह  पालन  किया

 था  और  उन्हें  लागू  किया  और

 (3)  क्या  मार्गनिदेशों  के  अनुसार  पारिवारिक  और  सामूहिक  योजनाएं  भी  तेयार  की
 गई  थीं  और  यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कवि  मंत्रो  बृटा  :  से  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  जारी  की
 गई  सार्यदक्षिकाओं  में  सभी  विकास  खपड़ों  में  पंचवर्षीय  संदर्शी  योजनाएं  तैयार  करने  की  अपेक्षा  की
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 गई  है  ।  इन  योजनाओं  का  उद्देश्य  स्थानीय  संसाधनों  का  अधिकतम  उपयोग  चल  रहे
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  में  समन्वय  सुनिश्चित  करना  तथा  ग्रामीण  निर्धनों  के  लिए  आर्थिक  रूप  से  सक्षम
 गतिविधियां  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  विकास  योजनाएं  तेयार  करना  है  ।  कार्यान्वयन  एजेन्सियों
 को  वेज्ञानिक  तथा  अनुसंधान  संस्थाओं  और  मान्यता  प्राप्त  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  में  स्थानीय  रूप  से
 उपलब्ध  विद्येषज्ञों  को  लेने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  विभाग  द्वारा  प्राप्त  कार्यक्रम
 कन  संगठन  की  मूल्यांकन  रिपोर्ट  के  नमूने  में  शामिल  50  प्रतिशत  से  अधिक  जिलों  में
 संदर्शी  योजनाएਂ  तयार  कर  दी  गई  कुछ  जिलों  द्वारा  स्वेच्छिक  संगठनों  तथा  अनुसंघान
 संस्थाओं  की  सेवाओं  का  उपयोग  किया  गया  था  कार्यक्रम  मृल्यांकन  संगठन  की  रिपोर्ट  के  अनुसार
 नमना  जिलों  में  सामहिक  योजनाएं  तंय।र  नहीं  की  गई  जिला  स्तर  पर  संदर्शी  योजनाएਂ  तंयार ने

 के  महत्व  को  जो  कि  खण्डों  की  संदर्शी  योजनाओं  तथा  सामहिक  योजनाओं  से  समन्वित  किया
 गाना  को  निष्कर्षों  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप  में  राज्यों  से  पुनः  दोहराया  गया

 महाराष्ट्र  में  परभनो  शहर  में  प्राकाशस्टडियो  भवन  का  निर्माण

 1056.  श्रो  श्लार०  एन०  यादव  :  क्या  सूचना  झ्रौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 तर  4

 )  महाराष्ट्र  राज्य  के  परमनी  शहर  में  आकाशवाणी  स्टूडियो  मवन  के  नि  णिकायं  में
 कितना  प्रगति  हुई  है

 )  इसके  निर्माण  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  परभनी  से  आकाशवाणी  के  कायंक्रमों  का  स्वतन्त्र  प्रसारण
 आरम्म  करने  का  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  से
 आकाहवाणी  ने  अपनी  सातवीं  योजना  में  महाराष्ट्र  में  परमनी  में  स्थायी  टाइप  ।
 स्थापित  करने  की  स्कीम  की  है  ।  प्रस्तावित  स्टूडियो  के  लिए  एक  उपयुक्त  जगह  का  3-6-85  को
 अधिग्रहण  कर  लिया  गया  परियोजना  के  लिए  वास्तु  आयोजना  तथा  पद्धति  डिजाइन  तैयार
 की  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।  वाषिक  योजनाओं  के  अन्तर्गत  घनराशि  के  आबंटन  के  अधीन
 रहते  स्टूडियो  के  योजना  अवधि  के  दोरान  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद  इन  के

 केन्द्र  मूल  रूप  से  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  वाले  स्वतंत्र  पूर्ण  रूपेण  रेडियो  स्टेशन  के  रूप  में
 काये  करेगा  ।

 यूरिया  का  आयात
 1057.  श्री  मोहम्मद  महफूज  भ्लो  खां

 थ्रो  सरफराज  भ्रहमद  :  क्‍या  कृषि  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.
 श्रो  एम०  रघुमा  रेड्डी

 )  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  में  यूरिया  का  आयात  करने  का  है
 यदि  तो  आयात  किए  जाने  वाले  यूरिया  की  विदेशी  मुद्रा  में  मूल्य  सहित  मात्रा

 क्‍या  उन  देक्षों  के  नाम  क्‍या  जिनसे  इसके  आयात  किए  जाने  की  संभावना
 देश  में  ही  मांग  को  किस  सीमा  तक  पूरा  किया  जायेगा  और  यदि  कोई  अन्तर  रहता

 तो  उसे  यूरिया  का  आयात  कर  पूरा  किया  और

 (8)  कया  यूरिया  के  आयात  से  स्वदेशी  उत्पादन
 के  मूल्य  पर  प्रमाव  पड़ने  की  सम्मावना  है  ?
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 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगनद्र
 :  जी

 से  ये  ब्योरे  देना  सावंजनिक-हित  में  नहीं  होगा  ।

 (=)  जी  नहीं

 दिल्‍्लो  में  टेलीविजन  टावर  का  निर्माण

 1058.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  कया  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  दिल्ली  में  नेशनल  बिल्डिग  कंसट्रक्शन  कापरिश्न  द्वारा  निर्माण  की
 जा  रही  टी०  वी०  टावर  परियोजना  जो  1982  से  शुरू  किया  गया  था  के  डिजाइन  से  भारी
 नात्मक  परिवतंनों  ओर  सलाहकारों  के  चयन  के  मामले  में  विवाद  होने  के  कारण  अभी  तक  पूरी
 नहीं  हुई  और

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  टी०  वी०  टावर  परियोजना
 शीघ्र  प्री  हो जाए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थो०  एन०  :  भोर
 परियोजना  की  वास्तु  संकल्पना  और  डिजाइन  पंरामीटरों  को  अंतिम  रूप  देने  में  लिए  गए  समय
 केਂ  कारण  पीतमपुरा  में  टी०  वी०  टावर  के  निर्माण  में  विभिन्‍न  अवस्थाओं  पर  विलम्ब  हुआ  था  ।
 जो  कठिनाइयां  उन  में  से  अधिकांश  पर  काबू  पा  लिया  गया  है  तथा  आशा  है  कि  निर्माण
 काय  1987  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।

 अहमवाबाव  में  टो०  वी०  स्टुडियो  का  चालू  होना
 1059.  श्री  रणलोत  सिह  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अहमदाबाद  में  वर्ष  1986  के  अंत  तक  टी०  वोी०  स्टुडियो  चालू  हो  जाने  की

 क्‍या  यह  टी०वी०  स्टुडियो  सीधे  अहमदाबाद  दूरशन  केन्द्र  से  कार्यक्रम  प्रदर्शित

 क्‍या  अहमदाबाद  स्थित  टी०वी०  स्टुडियो  से  प्रसारित  किया  जाने  वाला  कार्यक्रम  के
 सम्बन्ध  में  कोई  अग्रिम  योजना  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  और

 अहमदाबाद  में  अंतरिम  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधा  पहले  ही  उपलब्ध  है  हृहमदाबाद  में  पूर्णरूपेण
 दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  के  1986-87  के  अन्त  तक  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद  इस  स्टूडियो
 केन्द्र  में तेयार  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  को  अहमदाबाद  में  पहले  ही  काय्यं  कर  रहे  10  किलोवाट
 के  ट्रांसभीर  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 ओर  केन्द्र  से  गुजरात  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  दर्शकों  के  अनुरूप  कार्यक्रमों  को
 प्रतिदिन  लगमग  23-3  घंटे  के  लिए  प्रस्तुत  करने  की  उम्मीद  की  जाती  इसके  प्र  षण  में  स्पेस
 एप्लीकेशम्स  अहमदाबाद  के  विकास  संबंधी  कार्यक्रम  भी  क्षामिल  होंगे  तथा

 साभयिक  मामलों  टी०वी०  आदि  जैसे  कार्यक्रम
 शामिल  होंगे  ।  केन्द्र  दिल्ली  से  प्रस्तुत  होने  वाले  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  को  भी  रिले
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 अ्रसम  में  पश  प्रश्नन  में  सुधार

 1060.  श्री  बो०  शोभनाद्रीक्वर  राव  :  क्‍या  कृषि  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  होलस्ट्रीनः  आदि  विदेशी  नस्ल  के  खंडों  के

 स'कर  प्रजनन  के  माध्यम  से  स्थानीय  गायों  की  दूध  देने  की  क्षमता  में  सुधार  करने  के  कार्य  क्रम  का
 असम  में  कोई  विश्ञेष  प्रमाव  नहीं  हुआ  और

 यदि  तो  असम  में  पशुओं  की  उत्पादकता  में  सुधार  करने  हेतु  पशु  विकास  का
 कार्य  तेज  करने  के  लिए  सरफ़ार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 क,षि  ध्ौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेरद्र  :  और
 जानकारी  असम  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  उसे  लोक  समा  में  प्रस्तुत  कर
 दिया  जाएगा  ।

 पशु  पालन  झ्ौर  डरी  विकास  क्षेत्र  के  लिए  वित्तीय  आवंटन

 1061.  कूमारो  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :
 वर्ष  1986-87  में  पशुपालन  ओर  डेरी  विकास  क्षेत्र  के  लिए  कितनी  घनराशि

 वर्ष  1986-87  में  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी  घन  राशि
 टित  की  गई  ओर

 वर्ष  1985-86  में  मध्य  प्रदेश  के  लिये  उक्त  प्रयोजन  हेतु  कितनी  घनराध्ति  आवंटित
 की  गई  है  ?

 क,षि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगन्द्र  :  पशुपालन
 तथा  डेरी  विकास  क्षत्र  के  लिए  1986-87  में  वाषिक  योजना  परिव्यय  को  अमी  अंतिम  रूप  नहीं

 *  दिया  गया

 पशुपालन  तथा  डेरी  और  डरी  विकास  क्षेत्र  के  लिए
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा  मध्य

 मेघालय  और  त्रिपुरा  की  आवंटित  रकम  निम्नवत  है

 राज्य/संघ  राज्य  अनुभोवित  परिव्यय
 न्‍

 योग

 1  2  3  4  5

 पक्र्दमान  तथा  50.00  °  —  50.00
 :

 2,  अरुणाचल  प्रदेश  146.00  20.50  166.50
 3,  दादर  तथा  नगर  हवेली  18.75  3.60  22,35
 4.  दमन  और  दीव  85.00  15.00  100.00
 5.  मिजो रम  174.00  11.00  185.00
 6.  पांडीचेरी  68.17  6-61  74.78
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 ।  2  3  4  5

 4.
 चंडीगढ़

 17.00  न  17.00

 8.  दिल्‍ली  117.00  न्‍-+  117.00
 9.  लक्षद्वीप  45.00  _  4500  -

 मध्य  प्रदेश  574.00  98.00  672.00
 मणिपुर  60.00
 मेघालय  20.00

 त्रिपुरा  00  40.00  250.00

 अन्य  राज्यों  के  आवंटन  को  अन्तिम  रूए  दिया  जा  रहा
 1985-86  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  को  आवंटित  की  गई  घनराशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 रुपए  )

 पशुपालन  --  506

 डेरी  —  94

 योग  -- 600:
 उद्यान  विकास  कार्यक्रम

 1062.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  लिए  कोई  उद्यान  विकास  कार्यक्रम  बनाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  लक्ष्य  तथा  ब्यौरा  क्या

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और

 आन्ध्र  प्रदेश  में  उद्यान  विकास  के  लिए  परियोजनाओं  बजट  आवंटन  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्षि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बागवानी  संबंधी  फसलों  के  लिए  उत्पादन  के

 लिखित  लक्ष्यों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  :---

 फसलें  सातवीं  योजना  फे  लक्ष्य  :

 (1)  फल  280.00  लाख  मीटरी  टन

 आलू  के  अलावा  सब्जियां  400.00  लाख  मीटरी  टन

 (3  )  आजू
 160.00  लाख  मीटरी  टन

 (4)  काजू  3-25  लाख  मीटरी
 टन

 (5)  नारियल  80,0  0  लाख  गिरि

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  बागवानी  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  शेयर

 के  रूप  में  25  करोड़  रुपए  की  घनराशि  निर्धारित  की  गई  है
 ।

 आम्ध्र  प्रदेश  में  क्लागवानी  विकास  के  लिए  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  केन्द्र

 द्वारा  मंजूर  की  गई  योजना,ञ्लों  के  ब्यौरे  निम्नवत्‌  हैं
 ,

 पा
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 रुपए  मे ं)

 क्रम  संख्या  योजना  का  नाम  आन्ध्र  प्रदेश  को  आवंटित  घनराशि

 (1985-86)

 (1)  नारियल  के  विकास  के  लिए  पैकेज  कार्यक्रम  2.54

 (2)  न्गरियल  विकास  बोर्ड  की  परियोजना  9,284

 (3)  काजू  विकास  संबंधी  पंकेज  कार्यक्रम  15.617

 (4)  राष्ट्रीय  बागवानी  बोडं  द्वारा  वनस्पतियों  का
 उत्  पादन  बढाने  के  लिए  मिनीकिट  वितरण  संबंधी

 कायक्रम  3.00

 मूल्य  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  लघु  इस्पात  संयंत्र  मालिकों  से  प्राप्त  अम्यावेदन

 1063.  श्री  प्रकाश  वी  ०  पाटिल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मसनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  लघु  इस्पात  संयंत्रों  के मालिकों  से  इस  आशय  का  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुआ  है  कि  लौह  मिश्रिम  धातुओं  रिफंकक्‍्ट्रीज  आदि  ज॑से  सभी  आवश्यक  आदानों  के

 मूल्य  बढ़  जाने  के  कारण  उन्हें  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा
 क्या  उन्होंने  यह  मी  कहा  है  कि  मारी  मात्रा  में  आयातित  इलंक्ट्रोड  के  जमा  होने

 के  कारण  उनकी  स्थिति  और  नाजुक  हो  गई  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  करने  का

 इस्पात  झोर  खान  सन्‍्त्रो  क,ष्ण  चन्द्र  :

 नहीं  ।

 इन  वस्तुओं  पर  कोई  मूल्य-नियंत्रण  नहीं  हैं  और  उनके  मूल्य  बाजार  स्थितियों
 पर  निर्मर  करते  हैं  ।

 नियंत्रणाघोन  इस्पात  संयंत्रों  का  कार्य-निष्पादल

 1064,  श्री  शिवेद्र  बहादुर  सिह  :  क्या  इस्पात  झोर,खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  अधीन  के
 इस्पात  संयंत्रों  का  वाधिक  सकल  लाभ  क्या  है  और  लोह  पिण्ड  तथा  परिष्कृत  इस्पात  की
 पित  क्षमता  कितनी  कितना  उत्पादन  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  श्रमिक  उत्पादकता
 क्या  है  और  कितना  निर्यात

 (२  पूरी  क्षमता  के  उपयोग  में  बाघा  आने  के  यदि  कोई  कारण  हैं  तो  वे  क्या  ओर
 अपेक्षित  संशोधन  करने  की  दिशा  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार  है  ?

 इस्पात  झौर  रान  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  के  कारखानों  क ेलाम  तथा

 हानि  के  बारे  में  कारखाना-वार  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--
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 कारखाना

 1

 इस्पात  कारखाना

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना
 राउरकेला  इस्पात  कारखान
 बोकारो  इस्पात  कारखाना
 मिश्र  इस्पात  कारखाना
 सेलम  इस्पात  कारखायां
 अन्य  इकाइयां
 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया
 लिमिटेड
 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील
 कम्पनी  लिमिटेड

 _  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  के  कारखानों  में  इ
 वाषिक  भिर्षारित  क्षमताओं  और  उत्पादन  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 _  | वाबिक  2130 85  1837 73  1998 77*  2085
 मद  क्षमताएं  74#

 क्षमता  क्षमता  क्षमता  योजना  क्षमता
 इन  के  दन  के  दन  के  दन  के

 उपयोग  उपयोग  उपयोग  उपयोग
 का  का  का  का

 ः  प्रतिशत  प्रतिद्षत  प्रतिध्त  प्रतिशत

 2  3  4  5  6  7  8  9  S686  ]।

 इस्पात  पिण्ड
 भिलाई  2500  1838  85  1575  73  1810  77*  2085  1629  74#

 दुर्गाषुश  1239  952  60  806  50  7७  48  748  76  54
 राटरककेलर  1225  992  64  862  68  1013  62  819  93  65
 बोकारो  2900  1529  73  1288  6  1459  7  1413  1375  78
 इस्कों  *  800  624  62  543  54  380  44  488.  458.  55

 546  दक्ढ़ा  त्  हृछ्  क्वा  रुक 9400  6679  7  5955  63  6246  66*  6264  _  छह  6४*

 विक्र  य  इस्पात
 भिलाई  ~  मलाई में  94  टन चरण  80  90*  लिखित
 दुर्गापुर  66  602  49  50  575  53
 राउरकला  992  862  70  83  776  76
 बोकारो  78  65  74  84

 इसको  800  500  53  444  55  380 48  390  398  60

 :
 799  का  73*%  बढठठा

 कलाई में  25  लाख  टन  चरण  के  सन्दर्म  में  ।

 लिखित  उत्तर

 (--).. कराघत  कै  बादो  भ/“/णयण
 लाभ/हानि  (-)  करोड़  रुपये

 _  पिण्ड तथा  विक्रय

 2  3  4

 ्  49.28
 44.23  (--)  63.3  (--)  53.36

 7499.  (-)
 0.55

 (-7)  (--)  3375.  (--)  30.02
 (-)  (-)  0.53

 4.24  3.63...  (--)  0.76
 (--  4-24

 (-)  (---)  24.06  (--)

 स्पात  पिण्ड  तथा  विक्रथ  इस्पात  की
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति-व्यक्ति/प्रति  वर्ष  इस्पात  पिण्ड  उत्पादन  के  सन्दमं  में

 के  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  की  श्रम-उत्पादकता  का  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  है  :-..
 श्रम  उत्पादकता

 प्रति-व्यक्ति/प्रतिवर्ष  इस्पात  पिष्ड  का

 उत्पादन

 कारखाना  1982-83  1983-84  1984-85

 “7  फ़्वलाई  इस्पात  कारखाना  का  छ  69

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  72  63  69

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  39  34
 31

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  44  ,  42  43

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  34  28.  22
 कम्पनी  लिमिटेड

 ँ

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  द्वारा  इस्पात  के  निर्यात  का

 ब्यौरा इस  प्रकार  है  :-

 वष  मात्रा  मूल्य
 SSS  न  न  न  तो  सौ  ल्‍फ  न्‍  तीन  न  सेफ  अस्‍क्‍क्‍:ान:फ:ई  सकस।नोो  --

 Gera: बेहतर क्वालिटी  229.0
 24.4  229,0

 5  कजयायप

 और  के  कारखाने  मुख्यतः  बेहतर  क्वालिटी  के  कोककर  कोयले  की
 अन्य  कच्चे  माल  की  घटिया  सावंजनिक  संस्थानों  से  बिजली  की  अपर्याप्त

 सप्लाई,अप्रचलित  प्रौद्योगिकी  तथा  पुराने  उपस्करों  के  कारण  अपनी  निर्धारित  क्षमता  पर  उत्पादन
 नहीं  कर  पा  रहे,हैं  ।  राख  की  कम  मात्रा  वाले  कोककर  कोयले  के  आयात  सहित  बेहतर  क्वालिटी
 आदानों  विशेषतया  कोकक र  कोयले  की  पर्याप्त  तथा  वांछित  मात्रा  में  कच्चे  माल  की  क्वालिटी
 में  गृहीत  विद्य त  उत्पादन  की  इष्टतम  स्तर  तक  उपस्करों  का  सुव्यवस्थित  ढंग  से
 रख-रखाव  तथा  प्रौद्योगिकीय  मानकों  का  आसंजन  सुनिश्चित  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 बोकारो  और  दुर्गापुर  में  गृहीत  विद्युत  क्षमता  स्थापित  की  जा  रही

 रोजगार  को  स्थिति  में  सुबार  करने  के  लिए  भर्तो  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  करना
 श्रो  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  शिक्षित  युवकों  को  बेहतर  तथा  पूर्ण  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  भर्ती  प्रक्रिया
 य  परिवर्तन  करने  का  सरकार  का

 कोई प्रस्ताव यदि तो सरकार को इस सम्बन्ध में विभिन्‍न पक्षों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या और उपयुक्त उहं धयों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले वित सुझावों का ब्योरा क्‍या है ?
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 न्‍अमन्‍मम+ममममममननम»भम मम  नमन  333  भ  भा

 श्रस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  मारत  सरकार  के  विचाराधीन
 कोई  ऐसा प्रस्ताव नहीं  है

 ।

 और  प्रदइन  के  माग  के  उत्तर  को  मं  नजर  रखते  हुए  प्रदन  ही  नहीं
 उठता  ।

 प्राहतिक  आपदाओों  को  रोकने  के  लिए  उपाय

 1066.  क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्‍या  कृषि  मन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सूखा  ओर  बाढ़  जंसी  प्राकृतिक  आपदाओं  को  रोकने  के  लिए  दीर्घावधिक  उपाय  की
 आवश्यकता  के  बारे  में  उनकी  राज्यों  के  कृषि  मन्त्रियों  के  साथ  हाल  ही  में  हुई  बंठक  में  किए  गए
 निर्णय  का  ब्यौरा  कया

 प्रत्येक  योजना  जवधि  के  अन्तगंत  केन्द्र  द्वारा  कितनी  सहायता  राशि  दी  गई
 प्रत्येक  योजना  अवधि  में  राज्यों  ने  कितनी  सहायता  राशि  की  मांग  और
 मांग  ओर  स्वीकृत  राशि  का  अनुपात  क्‍या

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  :  राज्य  के
 राजस्व  मंत्रियों  का एक  सम्मेलन  16  1986  को  हुआ  था  ।  इसमें  निम्नलिखित  मुख्य
 सिफारिशें  की  गई  :--

 (1)  विभिन्‍न  विपदाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  विभिन्‍न  मदों  के  मानदंडों  से  राज्यों
 को  अवगत  किया  जाएगा  ताकि  उनके  ज्ञापन  अधिक  यथायंवादी  बन  सके  ।

 (2)  दो  कार्यकारी  एक  सूखा  तथा  बाढ़  सम्बन्धी  माडल  ज्ञापन  तंयार  करने  के
 लिए  दूसरा  विपदा  के  दौरान  संचार  प्रणालो  के  लिए  गठित  किया  जाएगा  |

 (3)  सूखे  के  दोरान  राहत  कार्यों  के  कार्यकलापों  को  रिंयायती  दरों  पर  खाद्यान्नों  का
 वितरण  किया  जाएगा  ।

 से  जानकारों  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  सभा  ५टल  रख  दी  जाएगी  ।

 कृषि  भ्नुसंघान  केन्द्रों  की  उपलब्धियां

 1067.  डा०  सी०  एस०  बर्माँ  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कृषि
 संघान  केन्द्रों  की  पिछले  तीन  वर्षों  की  उपलब्धियां  क्या  हैं  और  उपलब्धियों  की  तुलना  में  उन  पर
 किए  गए  व्यय  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  1984-85  वर्ष  के
 दोरान  मौजूद  भा०कृ०अ०१०  के  अनुसंधान  राष्ट्रीय  ब्यूरो  और  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्रों
 की  सूची  संलग्न  में  दी  गई  है  ।  में  दिये  गए  अनुसंघान  संस्थानों  की  उपलब्धियों
 का  ब्योरा  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  कृषि  अनुसंघान  और  शिक्षा  विभाग  की
 वा्धिक  रिपोर्ट  में  दिया  गया  है  जिसे  पहले  ही  बजट  सत्र  के  दोरान  लोक  समा  ओर  राज्य  समा  के
 पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  में  दिए  गए  अनुसंघान  संस्थानीं  पर  होने  वाले  खर्च
 का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 इन  संस्थानों  पर  किया  गया  खच  अनुसंधान  उपलब्धियों  के  अनुरूप  है  ।
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 बविवरशणना ASN  कि आई |

 भा०कृ०अ०प०  के  सर  राष्ट्रीय  ब्य  रो  एव  ष्ट्रीय  अनुसंबान
 केम्द्रों  की  सृची

 भा०  कृ०  झा०  प०  के  संस्था

 1.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  नई  दिल्ली
 110012

 मारतीय  कृषि  सांख्यिकी  अनुसंधान
 लाइब्रेरी  नई

 ),  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  कटक
 753006

 4.  भारतीय  गन्ना  अनुसंधान  संस्थात  लखनऊ
 226002

 5.  गन्ना  प्रजनन  कोयम्बटूर  )
 641007

 6,  केन्द्रीय  कपास  अनुसंधान  न्यू
 दास  नागपुर  440010

 7.  कपास  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान
 मादु

 8.  जूट  कृषि  अनुसंघान
 743101

 9,  जूट  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  प्रयोगशाला  रीजेंट
 कलकत्ता  700040

 केन्द्रीय  तम्बाकू  अनुसंधान
 मुन्द्री  533104
 केन्द्रीय  बागानी  फसल  अनुसंधान
 पोस्त  कासरगोड  )  670124

 10.

 12.  मारतीय  बागवानी  अनुसंधान  सरसस्थान
 हासरघाट्टा  लेक  बंगलौर
 560089

 13.  उत्तरी  मंदानी  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  बागवानी
 लखनऊ  प्रदेश )

 226  (00
 द्रीय  आलू  अनुसंघान  छ्षिमला 14.  के

 (fi  171001
 15,  केन्द्रीय  कंदवर्गीय  फसल  अनुसंघान

 त्रिवेन्द्रम
 16.  केन्द्रीय  मिट्टी  और  संरक्षण  अनुसंधान  और

 प्रशिक्षण  कोलागढ़
 248195

 देहरादुन
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 17,  केन्द्रीय  मृदा  लवणीयना  अनुसंधान
 करनाल  132001
 केन्द्रीय  मरुक्ष त्र  अनुशंधांन

 342001
 केन्द्रीय  कृषि  इ  जीनियरिंग  संस्थान  श्रीमुरू
 तेग  बहादुर  मोपाल

 46003
 भारतीय  लाख  अनुसंधान
 रांची  834010

 »  आई०  सी०  ए०  आर०  रिसर्च  कम्पलंक्स

 उत्तरी-पूर्वी  पहाड़ी  केदार  छ्िलाँग
 793003

 विवेकानन्द  पर्वतीय  कृथि  अल्मोड़ा

 (So  263601
 केन्द्रीय  कृषि  अनुसंधान  अण्डमान
 एवं  निकोबार  पोर्ट  ब्लेयर

 744101
 भारतीय  चरागाहू  ओर  चारा  अनुसंधान

 ग्वालियर  झांसी  झांसी

 २84003
 25.  राष्ट्रीय  डरी  अनुसंधान  करनाल

 )  132001

 26,  भारतीय  पशु“चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान
 इज्जतनगर  243122
 केंद्रीय  मेंस  अनुशंघान  हिसार

 12500;
 केंद्रीय  मेंड  ओर  ऊन  अनुसांधान
 अविकानमर  304591
 कुंद्रीय  बकरी  अनुसंधान

 (3०  281122
 «केंद्रीय  पक्षी  अनुलंघांन  इज्जतनगर

 243122
 केंद्रीय  अन्त:स्थलीय  मछली  पालन  अनुसंधान

 बरकपुर  743101

 18.

 19.

 20.

 22.

 23,

 24,

 27.

 28.

 29.
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 32.  केंद्रीय  समुद्री  मछली  पालन  अनुसंधान  संस्थान

 कोचीन  682018
 33  केंद्रीय  मछली  पालन  प्रौद्योगिकी

 कोचीन  682029

 34,  केंद्रीय  मछली  पालन  शिक्षा  संस्थान  जयप्रकाश
 बम्बई  400058

 राष्ट्रीय  ब्यूरो

 1.  राष्ट्रीय  आनुवंश्िकी  संसाधन

 एफ०  सी०  आई०  नई

 110012
 2,  राष्ट्रीय  भूमि  सर्वेक्षण  और  भूमि  उपयोग

 नियोजन  नांगपुर
 440006

 3,  राष्ट्रीय  आनुवंशिक  संसाधन

 राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  एंड्गोडी
 बांगलौर  560030

 4.  राष्ट्रीय  मछली  आनुवांशिक  संसाधन

 केंद्रीय  अन्त:स्थलीय  मछली  पालन  अनुसंघान
 इलाहाबाद  अनुसंघान  24

 पन्‍नालाल  रोड  इलाहाबाद  211002
 राष्ट्रीय  भ्रनसंघान  क  द्र

 1.  राष्ट्रीय  म ूगफली  अनुसंघान  गुजरात
 कृषि  जूनागढ़  कैम्पस

 362015  -

 2,  राष्ट्रीय  ख्‌  म्मी  अनुसंघान  एवं  प्रक्षिक्षण  केंद्र
 कृ०  अ०  चेम्बर  सोलन

 173213
 3.  राष्ट्रीय  ऊंट  अनुसंधान

 334001
 4.  राष्ट्रीय  छोड़ा  अनुसंघान  हिसार

 125001

 5.  राष्ट्रीय  याक  अनुसंघान  निकमार्डेग

 प्रदेश )  तथा  राष्ट्रीय  मिथुन
 संघान  पुरबा

 बीकानेर

 पिछले  तोन  वर्षों  कं  दोरान  किये  गए  व्यय  का  ध्यौरा
 में

 1982-83  1983-84  1984-85
 0 आज

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  योजना  को दी गई  24,00,37
 के  संस्थानों  तथा  उनके
 के  त्रीय  एवं  उप.क्ष  त्रीय
 केन्द्र  एवं  गेर-पोजना  39,58.34  44,43.29  50,60.54

 राष्ट्रीय  अनुसंघान
 केन्द्रों  एवं  ब्यूरो  सहित
 खर्च  का  ब्योरा  े

 ठाज़हद  दाकाढ्द  विभिन्‍न  उऊऊाइ़ठा कुल  :

 आदिवासो  लाभाषियों  को  दो  गई  राज  सहायता
 068,  श्री  मल  चन्द  डागा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  करने  वाले  विभिन्‍न  राज्यों  में  आदिवासी

 लाभाध्थियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  लाम  पहुंचाना  था और  उन  आदिवासियों  की

 सुंख्या  जितनी  है  जिन्हें  की  राजसहायता  दी  गई  और

 सूलाग्रस्त  क्षेत्र  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  लोगों  को  4000  रुपये  की  राजन्सह्वायता

 गई  और  इनके  परिणामस्वरूप  कितने  लोगों  को  वास्तव  में  लाभ  हुआ  है  ?



 कृषि,भंत्री  बूटा  :  और  विभिन्‍न  राज्यों  में  छुठी  योजना  के
 दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  लाभान्वित  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवारों

 की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के
 चित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  केवल  संयुक्त  आंकड़  उपलब्ध

 सूखाग्रस्स्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  वाले  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे  जनजाति
 परिवारों  तथा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे  लोगों  का  अलग  से  राज्य-वार  ब्यौरा
 लब्ध  नहीं

 अलग-अलग  परिवारों  को  दी  जाने  वाली  राज-सहायता  की  राशि  परियोजना  पर  निर्भर
 करती  है  तथा  अलग-अलग  परिवारों  की  निगरानी  भारत  सरकार  द्वाश  नहीं
 की  जाती  है  ।

 विवरण

 क्रम  राज्यों/संघ  शासित  1980-81  1981-82  1982-83  1983-84  1984-85
 सं०  क्षेत्रों  क ेनाम  अनु  अनु  अनु

 जाति  जाति
 जाति  जाति  जाति

 त  2
 प्

 3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  114177  120496  141889  25504  >
 2.  असम  953  7259  ॥4्राउऊ  17031  35673
 3.  बिहार  48494  102300  135334  61245  92405
 4.  गुजरात  40280  39503  70947.  36133  32440
 5.  हरियाणा  10768  23716  31475  —  —
 6.  हिमाचल  प्रदेक्ष

 -  20992  19053  29382  4856.  4505
 7.  जम्मू  और  कष्मीर  502  8307  2206  33  --

 8.  कर्नाटक  5698  16343  50301  3059  3454
 9,  केरल  13253  18594  32:45  3266...  4281

 10.  मध्य  प्रदेश  78000  99000  134279  86324  96122
 11.  महाराष्ट्र  23552  33640  70246  32887.  35003
 12:  मणिपुर  2582  1109  5766  4257  8852
 13.  मेघालय  5258  1813  5274  913.  3992
 14.  नागालेंड  16721  12565  -  8087  10520
 15.  उड़ीसा  32117  55175  113250  59394  56835
 16,  पंजाब  26796  39931  52581  तन  त+
 17.  राजस्थान  43207  70000.  104545  28071  28125
 18,  सिक्किस  20  48  512  546  भा
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 ।  __
 2

 __  3
 4  5  6  7

 19.  तमिलनाडु  48511  97417  102026  1514-3747  अ4क
 20.  त्रिपुरा  5363  5095  3825  336.  3125
 21.  उत्तर  प्रदेश  228860  189035.  =  236777  2330  2474
 22,  पश्चिचम  बंगाल  10522  29920  29637  13353.
 23.  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  न  न  13  45  लक
 24,  अरुणाचल  प्रदेश  2736  5921  13685  9241  12395
 25.  चण्डीगढ़  न  न+  —  —_—  —

 26,  दादर  और  नगर

 हवेली  पा  223  521...  695
 27.  दिल्‍ली  711  680  1523  न  --

 28.  दमन  और  दीव  1440  309  41  60
 29.  लक्ष्यद्वीप  न  —  न+  312  564.  634
 30.  मिजोरम  480  1712  1977  4749  3575
 31.  पांडिचेरी  94  445  485  _-  _

 अखिल  भारत  :  78104.  1000597.._  1405660..._  407260  487067

 ]

 भारत  ब्रिटेन  उर्वरक  क्षिक्षा  परियोजना  को  अवधि  का  बढ़ाया  जाना

 1069,  डा०  बी०  एल०  इलेश  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  ब्रिटेन  की  सरकार  द्वारा  वित्तपोषित  मारत  ब्रिटेन  उर्वेरक  शिक्षा  परियोजना  की

 अवधि  वर्ष  1987  के  खरीफ  के  मौसम  से  अगले  पांच  वर्षों  तक  ओर  बढ़ाये  जाने  की  सम्मावना

 यदि  तो  ब्रिटेन  सरकार  द्वारा  स्थानीय  लागत  अज्ुदात  के  रूप  में  कितनी
 राष्षि  प्रदान  किए  जाने  की  सम्मावना  और

 उक्त  धनराशि  किस  प्रकार  उपयोग  की  जायेगी  ?

 उवरक  विभाग  में  राज्य  संत्री  के०  नटवर  :  इसको  बढ़ाये
 जाने  की  सम्मावना  है  ।

 और  अमी  यह  इंगित  करना  असामयिक  है  कि  ये  राशियां  कितनी  हैं  तथा

 उन्हें  कँसे  उपयोग  किया  जायेगा  ?

 संचों  का  दूरदक्षंत  पर  प्रसारण
 1070.  भ्रो  झनम्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  सुचना  और  प्रसारण  मन्द्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  _
 क्‍या  यह  सच  है  कि  आस्ट्रेलिया  में  हो  रहे  क्रिकेट  मेच  के  अन्तिम  ओवर  के  समय

 टी०  वी०  पर  प्रसारण  बन्द  हो  गया  जिससे  दर्दाक  खेल  के  अत्यन्त  रोमांचक  माग  को  देखने  से

 बंचित  रह

 115
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 नी  तने

 यह  भी  सच  है  कि  मारत  ओर  न्यूजीलैण्ड  के  बीच  विश्व  श्रृखला  कप  के  सेमी

 फाइनल  में  जिस  समय  लांसेस्टन  में  मारी  उत्तेजना  थी  और  न्यूजीलेंण्ड  के  लिए  अन्तिम  ओवर  में

 केप्टेस  को  बाउलिंग  करनी  थी  और  उसके  लिए  लक्ष्य  प्राप्त  करना  सम्मव  प्रतीत  होता
 अन्तिम  क्षणों  का  आनन्द  नहीं  उठा  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  खेल  के

 नाजुक  क्षणों  का  प्रसारण  विज्ञापनों  के  प्रसारण  अथवा  अन्य  कारण  से  न  रोका
 दर्शन  के  अधिकारियों  को  आदेश  देने  का  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :

 नहीं  । 3

 हां  ।  2  1986  को  एक  विज्ञापन  के  गलत  अनुमानित  निवेश  के  कारण
 अन्तिम  ओवर  क्री  दो  गेंदों  के  टलीकास्ट  में  व्यवधान  पड़ा  ।

 हां  ।  दूरदर्शन  को  ये  आवश्यक  निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  कि  वे  उपयुक्त  विराम  समयों
 पर  विज्ञापनों  को  इस  ढंग  से  प्रस्तुतत  करें  कि  उनसे  खेल  के  टेलीकास्ट  में  व्यवधान  न  पड़े  ।

 पूर्वो  क्षेत्रोय  निर्माण  केन्द्र  का  धंद  किया  जाना

 1071.  श्रो  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्रो  यह  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  पूर्वी  प्रादेशिक  निर्माण  को  बन्द  करने  का  निर्णय  किया

 )  क्या  सरकार  को  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  प्रस्ताव  और  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  यदि
 तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कायंवाही  की  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  से
 सरकार  इस  समय  अपनी  समी  गतिविधियों  की  लागत  प्रभाविता  का  निर्धारण  करने  का  काय॑  कर
 रही  है  तथा  इस  बारे  में  विभिनन  क्षेत्रों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  अन्तनिहित  सभी  बातों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  लिया

 भाषा  कायं  क्रमों  के  निर्माण  केन्द्र

 1072,  प्रोਂ  नारायण  चन्द  पराहर  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  भाषा  कार्यक्रमों
 निर्माण  केन्द्रों  के  बारे  में  19  1985  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  378  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  की  उन  राजधानियों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  कार्यक्रम  निर्माण  सुविध  एं  उपलब्ध
 हैं  तथा  उन  सात  वर्तमान  केन्द्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  वर्तमान  सुविधाओं  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए
 कार्यवाही  की  गई  है  और  प्रत्येक  मामले  में  दर्जा  बढ़ाने  का  काम  किस  तारीख  तक  पूरा  होने  की
 संभावना

 उन  F  राज्यों  को  राजधानियो  के  नाम  क्या  हैं  जहां  स्टूडियो  केन्द्रों  की  स्थापना
 का  कार्य  क्रियान्वयनाधीन  है  ओर  यह  काय॑  किस  तारीख तक  पूरा  होने  की  संभावना

 ३15 मु



 13  फ्राल्गुश  4997  खिच्चित  छत्तर
 SS  ४ंआांबंभअिााआआओ

 क्‍या  शेष  राजधानियों  में  मी  ऐसे  स्टूडियो  केन्द्रों  की  स्थापना  की  योज़ना  को  अन्तिम
 रूप  दे  दिया  गया  है  ओर  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  सन्‍्त्राशय  के  राज्य  सन्‍्त्री  बो०  एन०  :
 जिसमें  अपेक्षित  सूचना  दी  हुई  संलग्न  न

 उन  6  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  राजधानियों  जिनमें  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र
 कार्यान्‍वयनाधीन  के  नामों  तथा  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्रों  के  पूरा  होने  के  अनुमानित  वर्षों  का
 ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 राज्य/संघ  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  की  स्ट्डियो  केन्द्र  के  चालू  द्वोने  की

 राजघानी  अनुमानित  तारीख
 सनक oe  पिननन-ननननननीननीनीनीन-3+  ——  _

 जयपुर  1986-87

 शिलांग  1987-88

 ऐजवाल  1987-88

 इम्डाल
 1987-88

 कोहिमा  1987-88

 इटानगर  1987-88

 मध्य  हिमाचल  प्रदेश  ओर  हरियाणा  की  राजधानिरयों
 में  पूर्णरूपेण  दू  रदर्शन  स्टूडियो  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  की  स्कीमों  को  दू  २दर्शन  की  सातवीं  योजना
 में  शामिल  किया  गया  इसके  सातवीं  योजना  अवधि  कें  दौरान

 पोटेंब्लेयर  और  चंडीगढ़  में  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधा  उपलब्ध  करने  की
 कल्पना  है  ।

 विवरण
 कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाएं  इस  समय  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  निम्नलिखित

 धानियों  में  उपलब्ध  है  :-

 1.  बिल्ली
 2.  बम्बई
 3.  कलकत्ता
 4.  मद्रास

 5.  श्रीनगर
 6.  लखनऊ

 7,  हैदराबाद
 8,  बंगलोर
 9.  गोहाटी

 10.  त्रिवेन्द्रम|
 11,  अहमदाबाद  एप्लीकेष्नन  सेंटर  का  स्टूडियो  )

 811
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 उन  7  मौजूदा द्‌  रदर्शान  केन्द्रों  जहां  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं  क  किया  जा  रहा
 के  नाम  और  वर्ण  जिसमें  वर्धित  निर्माण  सुविधाएं  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद  नीचे  दिए  गए  हैं  :-...

 स्
 न

 कार्यक्रम  निर्माण reer  क्वार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं  के  सुदृढ़  होने
 की  प्रत्पाशित  तारीख

 ee  न  +-..न्‍बन्‍बनइन
 अहमदाबाद  गेहू

 2,  त्रिवेन्द्र्म
 3,  कलकत्ता
 4.  बंगलोर

 8.  लखनऊ
 6.  गोहाटी
 4,  हैदराबाद अमअमअगअअअ»

 भध्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  गेहू  दिया  जाता

 भी  जबिम्तामणि  जेना
 झी  जगस्ताथ  पटनायक  /  :  क्‍या  कृषि  मम्त्ी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 भरी  असर  सिह  राठवा  J

 क्‍या  सरकार  ने  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  मंडार  से  गेहूं  देने  का
 निर्णय  किया

 यदि  तो  इंस  प्रयोजन  के  लिए  कितना  गेहूं  दिया  गया
 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  का  आवंटन  किया  गया
 क्या  सरकार  का  विचार  आगामी  वर्ष  के  लिए  इस  कार्यक्रम  को  चालू  रखने  का

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  आवंटित  किया  गया

 कृषि  संत्री  बूटा  :  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  के  कार्यान्वयन  हेतु  जारी  की  गई
 मार्गदरशिकाओं  के  अनुसार  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  मजदूरों  को  एक  किलोग्राम  ख्लाद्यान्न  उनकी

 मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में  दिया  जाना  अपेक्षित  इस  प्रयोजन  के  लिए  गेहूं  सहित  खाद्यान्न
 केन्द्रीय  मंडार  से  मुक्त  किए  जाते  1985-56  के  दोरान  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/प्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  के  अन्तगंत  विभिन्‍न
 संघ  शासित  क्षेत्रों  को  संसाधनों  के  सामान्य  आबंटन  के  अतिरिक्त  |  मिलियन  मीटरीटन  गेहूं
 रिक्त  खाद्यास्नों  के  रूप  में  उपलब्ध  कराए  जाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।।  गेहूं  की  लागत  को  पूरी
 तरह  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाना  मजदु री  का  40  प्रतिशत  भाग  अब  खाद्चान्नों  के
 रूप  में  देना  आवश्यक  है  ।

 ओर  वर्ष  1985-86  के  दोरान  चावल  सहित  अब  तक  कुल  16,99,147  मीटरी
 टन  खाद्यान्नों  का  बंटन  किया  गया  राज्य  वार  तथा  काये  क्रम  वार  आबंटनों  को  द्शाने  वाला
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ग्रामीण  रोजगार  कायंत्रमों  के  अन्तर्गत  खाद्यान्नों  का  आवंटन  वर्ष  1986-87  के  दौरान
 :  भी  बारी  रहेगा  तथा  आवंटन  की  प्रस्ताबित  मात्रा  2  मिलियव  मीटरी  टन I  सपू
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 विवरण
 वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/प्रामोण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  धन्तर्गत  क्षाद्यान्तों  के  बंटन  को  ददानि  बाला  विवरण

 टन में )| ऋ० सं० राज्य शासित क्षेत्र राष्ट्रीय ग्रामीण मूमिहीन कुल वि रोजगार कार्य क्रम रोजगार गारंटी कार्य क्रम आन्ध्र प्रदेश 67900 65900 2. असम 29268 3. बिहार 99650 20280 4, गुजरात 23700 23244 46944 5, हरियाणा 5450 5346 6. हिमाचल प्रदेश 2300 3983 7. जम्मू और कश्मीर 7207 8. कर्णाटक 39300 37800 7700 9, केरल 29850 29250 मध्य प्रदेश 69200 महा राष्ट्र 29483 मणिपुर 230 208 438 मेघालय 260 264 524 नागालेंड 700 688 उड़ीसा 35700 ३7328 73028 पंजाब 6950 6950 राजस्थान 202600 ६2300 254900 सिक्किम .590 574 तमिलनाडु 69300 66800 20. त्रिपुरा 7400 7353 उत्तर प्रदेश 349050 22, पद्दिचम बंगाल 52900 23. अंडमान और निकोवार द्वीप सम ह 24. अरुणांचल प्रदेश 302 25, चंडीगढ़ 35 28 63 26. दादरा और नगर हवेली 250 387 27. दिल्‍ली 60 58 28. दमन और दीव . - 207 325 29, लक्षद्वीप 50 40 90 30, मिजोरम 90 पांडिचेरी 332 7 छठ 7 46834 उब्क्राक्ष हक हर
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 विन  निनीशनिलनिभिनिनिशशशनिलिनिलिलिि  लिन  भी  किन  ल  ली  अल  अब  अमर  मरा  आरा  आई

 सातवों  योजना  में  स॒र्गोपालन  विकास

 1074.  श्री  सनत  कमार  मंडल  :  क्या  कृषि  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  मुर्गी  पालन  विकास  पराम्ष  परिषद  की  हाल  में  हुई  बेठक  में  सातवां

 योजना  में  मुर्गीपालन  विकास  और  उत्पादन  के  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  संबंधी  किसी

 नीलि  पर  चर्चा  की  गई  थी  ?

 यदि  तो  चर्चा  के  क्‍या  निष्कर्ष

 क्‍या  इस  बेठक  में  छठी  योजना  के  दोरान  मुर्गीपालन  विकास  में  की  गई  प्रगति  की

 जी  पुनंरीक्षा  की  गई  थी  ;  और
 यदि  तो  इस  बारे  में  परिषद  के  सदस्यों  द्वारा  क्या  विचार  व्यक्त  किए  गए  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :  हां  ।
 चर्चा  के  निष्कर्ष  निम्नलिखि  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  कुक्कुट  बोर्ड  तत्काल  स्थापित  किया

 (2)  झंडे  उत्पादन  और  खाद्य  पोल्ट्री  के  लिए  पोल्ट्री  फामिंग  को  कृषि  का  दर्जा  देने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  कहा

 (3)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  केन्द्रीय  पक्षी  अनुसन्धान  इज्जतनगर  में
 पक्षी  रोग  प्रमाग  की  स्थापना  पर  विचार  करें  ।

 (4)  चारा  विनिर्माताओं  के  लिए  भारतीय  मानक  स स्थान  को  विशिष्टियाँ  अनिवार्य
 की

 (5)  पोल्ट्री  चारे  के  घटकों  के  निर्यात  के  मुह  की  समीक्षा  की

 (6)  पोल्द्री  चारे  के  लिए  शोरे  की  उपलब्धता  का  मुद्दा  सम्बन्धित  प्राधिकारियो ंक ेसाथ
 उठाया  जाए  |

 (7)  मकई  के  सीमित  आयात  पर  बिचार  किया  यदि  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार में  सस्ते
 दामों  पर  उपलब्ध  हो  और  यदि  चारा  विनिर्माताओं/वास्तविक  प्रयोकक्‍्ताओं  से  कोई
 अनुरोध  प्राप्त  होता

 (8)  विग्निन्न  संगठनों  द्वारा  की  जा  रही  रोग  निगरानी  काय॑  में  समन्वय  रखा  जाए  देदा
 में  विद्यमान  बतख  वायरस  गरुतशोघ  के  बारे  में  स्थिति  की  जांच  की  जाए  ।

 (9)  नेफेड  पोल्ट्री  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  मार्केट  हश्तक्षेप  के  लिए  अपनी  बुनियादी
 धाओं  और  अन्य  सुविधाओं  को  सुदृढ़  करें  ।

 हां  ।

 परिषद  के  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  कुछ  रोगों  के  फेलने  की  वजह  से  देश  कुछ
 क्षेत्रों  मे ंबहुत  बड़ी  स  ख्या  में  कुक्कुट  मरे  जिसके  फलस्वरूप  किसानों  को  द्वार  हुई  और  पोल्ट्ररे
 उत्पादन  में  प्रगति  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  इसे  घ्यान  में  रखते  हुए  परिषद  के  सदस्यों  ने  यह  इच्छा  व्यक्त
 की  क्रि  समी  राज्यों/सघ  राज्य  क्षेत्रों  कै  सरकारों  की  हेचरियों  के  रजिस्ट्र  शन  के  लिए  बिनियमों
 कर  ससोदा  अनुपास्ख  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरक्यू-लेट  किया  जाए  कि  रोगमुक्‍त

 फ्रोटि  के  चुछों  के  उत्पादन  ग्रौर  क्रिको  के  लिए  देचरियों  द्वारा  न्यूनतम स्वास्थ्य  मानकों
 का-पालत  किया

 79
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 कार्य  अनुसन्धान  दल  द्वारा  क्षेत्र  सर्वेक्षण

 1075,  श्री  सनत  मार  सण्डल  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपा

 क्‍या  कार्य  अनुसन्धान  दल  द्वारा  महानगरों  में  टेलिविजन  सौट  रखने  वाले  परिवारों
 के  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  सेट  रखने  वाले  परिवारों  में  संमाचारी  के  लिंए  दूरदर्शन
 एक  प्रमुख  स्रोत  बन  गया  है  जबकि  समाचार  पत्र  समाचारों  और  सामरिक  मांमलों  के  महत्वपूर्ण
 स्रोत  के  रूप  में  अपना  स्थान  बनाये  हुए  है ओर  आकाशवाणी  ने  स्पष्ट  रूप  में  अपना  स्थान  खो
 दिया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  आकाशवाणी  से  हिन्दी  और  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं
 में  विशेषकर  आकाशवाणी  केन्द्रों  से काफी  द्र  स्थित  क्षेत्रों  मे ंसमाचार  प्रसारण  की  गुणवत्ता में
 सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 सूचना  ध्योर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  गाडगिल  ):  हां  ।

 कुछ  समाचार  पत्रों  में  छपी  रिपोर्टों  मे ंबड़ौदा  के  एक  का  अनुसन्धान  दल  द्वारा  किये  गय  एक
 अध्ययन  का  उल्लेख  किया  गया  है  जिसमें  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  है  कि  संट  रखने
 वाले  भारतीय  परिवारों  में  समाचारों  के  लिए  दू  रदर्श  एक  प्रमुख  स्रोत  बन  गया  है  ।

 इस  समय  भी  आकाशवाणी  केन्द्र  हिन्दी  तथा  अग्य  क्षेत्रीय  भाषाओ्रों  में  समाचार
 प्रसारित  करते  हैं  तथा  समाचारों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  और  राष्ट्रीय  विकासात्मक  कहानियों
 आदि  के  बारे  में  सूचना  शामिल  होती  है  ।  आकाशवाणी  विभिन्‍न  तथा  संघ  शासित
 क्षेत्रों  में  स्थित  केन्द्रों  स ेविभिन्‍्त  भाषाओं  तथा  बोलियों  में  लगभग  124  बुलेटिनें  प्रसारित  करता

 इसके  दिल्ली  से  अंग्रेजी  तथ्य  हिन्दी  में  हर  घंटे  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  होते  हैं
 तथा  दिल्ली  से  19  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  मी  प्रतिदिन  समाचार  बुलेटिन  केन्दीय  रूप  प्रसारित  किये
 जाते  हैं  तथा  उन्हें  उन  जहां  सम्बन्धित  भाषा  व्यापक  रूप  से  बोली  तथा  समझी  जाती
 के  केन्द्रों  द्वारा  रिले  किया  जाता  है  ।  आकाशवाणी  केन्द्र  देश  की  90  प्रतिशत  जनसंख्या  को  कंवर
 करते  हैं  तथा  इस  प्रकार  इन  समाचार  बुलेटिनों  को  व्यापक  रूप  से  सुना  जाता

 न्दर  के  सम्बन्ध  में  ध्रनुसंघान  सुविधाएं
 1076,  श्री  गदाघर  साहां  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  चुकन्दर  के  संबंध  में  अनुसंघान  करने  के  लिए  पृथक  अनुसंधान
 सुविधाएँ  प्रदान  की  जायेंगी  अथवा  कोई  प्रथक  संस्थान  स्थापिंत  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 क,थि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  जी
 श्रीमांत  !  फिर  भी  अंखिल  भारतीय  समन्वित  चुकन्दर  अनुसंसाधन  प्रायोजमा  के  अन्त॑गंत  अनुसंघान
 संरचना  की  जो  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  वे  सुविधाए  बनी  रहेंगी  तथा  आवश्यकता के
 आधार  पर  उन्हें  सुदृढ़  किया  जाएगा  और  उन्हें  नया  रूप  प्रदान  किया

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।
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 चुकन्दर  की  फसल  की  खेती  इतने  अधिक  क्षेत्र  में  नहीं  होती  है  कि  उसके  लिए  एक

 पृथक  अन्नुस घान  स  स्थान  की  स्थापना  कीजा  सके  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  स  छोधित  रूप  में

 वर्तमान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  फसल  की  अनुसन्धान  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  किया  जा  सकेगा  ।

 कार्य-भारित  कमंचारियों  को  नियमित  करना

 1077.  भरी  प्ननिल  बसु  :  क्‍या  श्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रह
 क्‍या  सरकार  और  उनके  विभिन्‍न  विभागों  में  कितने  कार्य-मारित  कं

 चारी
 काम  कर

 रहे

 केन्द्रीय  सरकार  को  इन  कार्य-भारिता  कमंचारियों  को  चरणबद्ध  तरीके  से  नियमित

 करने  तक  उनके  काम  के  घंटे  और  छुट्टी  निर्धारित  करने  की  योजना  और

 यदि  तो  तत्स'बंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 असम  स  त्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०ए०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  दी  जाएगी  ।

 नगर  भूमि  श्रधिकतसम  सोसमा  अधिनियम  के  बारे  में  कायदल  का  प्रतिवेदन

 1078.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नगर  भूमि  सीमा  और  1976
 के  बारे  में  कार्य  दल  का  प्रतिवेदन  अप्र  1980  में  दिया  गया

 यदि  तो  प्रतिवेदन  में  कितनी  सिफारिशें  की  गई  हैं  और  उनका  सारांश  क्या
 और

 सरकार  ने  पिछले  वर्षों  के  दोरान  उनमें  में  कितनी  सिफारिशों  की  जांच  पूरी
 कर  ली  है  और  कितनी  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  तथा  उन  पर  कब  तक  निणंय  ले  लिया  जायेगा  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबोर  :  से  हां  ।
 कार्यकारी  दल  ने  55  सिफारिशों  की  थीं  जो  अमी  भी  विचाराधीन  हैं  ।  इस  स्तर  पर  उनके
 ब्योरे  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  क  सुखा  प्रस्त  जिलों  को  खाद्यान्नों  को  सप्लाई
 1079,  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  अकाल  ओर  सूखा  ग्रस्त  जिलों  के  लिए  खाद्यान्नों  को
 रिक्त  पूर्ति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  और

 यदि  तो  राज्य  को  खाद्यान्नों  को  अब  तक  की  गई  पूर्ति  की  मात्रा  स'बंधी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ह

 क,षि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेन्द्र  :  जी  नहीं  ॥
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  बोडियो-टंक्स  सेवा  का  शुरू  किया  जाना

 प्रोਂ  नारायण  चन्द्र  पराक्षर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  े

 जया  सरकार  ने  देझ  में  वीड़ियो  टेक्‍्स  सेवा  शुरू  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय
 किया

 122
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 यदि  तो  उक्त  सुविधाएं  किस  तारीख  को  शुरू  किए  जाने  की  समवना  है  ओर
 उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  सेवाओं  के  स्वरूप  ओर  प्रमारों  सहित  उक्त  सुविधाएं  उपलब्ध
 करोंई  ओर

 यदि  तो  निर्णय  किस  तारीख  तक  किए  जाने  की  स  भावना  है  ओर  विंलम्ब
 कै  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बो०  एन०  :  ओर
 हां  !  देश  में  लघु  पैमाने  पर  वीडियो-टेक्स  सेवा  को  चालू  करना  स  चार  मंत्रालय  की  सातवीं

 योजना  में  शामिल  किया  गया  इस  स्कीम  तथा  इसके  कार्यान्वयन  का  ब्यौरा  अभी  तेथार
 किया  जाना  योजना  की  मौटी  रूपरेखा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण
 यह  पूर्ण  प्रभावी  सेवा  ह ैऔर  इसके  निम्नलिखित  चार  अंग  हैं  :---

 (1)  पिक्चर  ट्यूब  तथा  टेलीफोन  लाइन  से  जोड़ने  के  लिए

 (2)  स्थानीय

 (3)  इन्फारमेशन  प्रोवाइडर्स  के  साथ  सम्बद्ध  एक  बड़ा  कम्प्यूटर  या  आंकड़े  देने  वाले
 छोटे  और

 (4)  सोफ्ट्वीयर  और  प्रचालन  फ्त्रियाएं  ।

 यह  सेवा  निम्नलिखित  किस्म  की  सूचना  प्रदान  कर  सकती  है  :--

 (1)  जैसे
 स्थानीय  रुचि  आदि  ।

 (2)  वाणिज्य  जेसे  शेयर  और  स्टाक  विनिमय  कम्पनी  मामले  आदि  ।

 (3)  जेसे  होटल  ट्रं  रुचि  के  स्थान  आदि  जनता  को
 सामान्य  टेलीफोन  लाइनों  के  माध्यम  से  तथा  टर्मिनल  उपकरणों  पर  सूचना  को  प्रदर्शित  करके
 कम्प्यूटरों  तक  लोगों  की  पहुंच  उपलब्ध  कराकर  उनको  सामान्य  रुचि  की  सूचना  देने  के  लिए  यह्‌
 सेवा  इस  प्रयोजन  के  लिए  लगाये  गये  कम्प्यूटरों  से  सूचना  की  पुनःप्राप्ति  के  लिये  सूचना
 प्रोवाइडरों  द्वारा  सीधे  द्वी  कम्प्यूटर  में  स्टोर  की  गई  सूचना  अद्यतन  की  जाती  है  ।

 इस  प्रकार  की  सेवा  की  व्यवस्था  हेतु  वीडियो  टेक्स  न्‍्यूमरिकल  की  आदि  लेने
 के  लिए  टमिनल  उपकरणों  का  मानकी  करण  करना  यह  सावंजलिक  टेलीफोन
 तथा  एक  समर्पित  डाटा  नेटवर्क  जिसे  स्थापित  किया  जा  रहा  के  माध्यम  से  उपलब्ध  होने  वाले
 वीडियो  टेक्स  कम्प्यूटर  स्थापित  करने  के  अलावा  होगा  ।

 यमुना  के  पूर्वी  तठ  पर  सनोर जम  पार

 1081.  भी  भोबल्लभ  पाणि  प्रहो  :  क्या  छ्हरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नोएडा  में  “  डिसनीलेंडਂ  की  तरह  यमुना  के  पूर्वी  तट  पर  ऐसे  स्थान
 पर  मनोरंजन  पाक  बनाने  का  निर्णय  किया  है  जो  दिल्ली  के  निकट  और

 (a) यदि  ती  दूसरी  योजना  और  लागत  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 रू
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 पथयथायणाय  गया वात पा

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  )  नवीन  ओखला
 विकास  प्राधिकरण  में  नदी  के  सामने  के  लगभग  100  एकड़  के  क्षेत्र  पर  एक  मनोरंजन

 पार्क  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  3.1.1986  को  हुई  नवीन  ओखला  ओद्योगिक  विकास
 प्राधिक  उत्तर  प्रदेश  की  बंठक  में  विचार  किया  गया  था  तथा  प्राधिकरण  के  प्रस्ताव

 को  कर  दिया  था  ।

 योजना  के  ब्यौरे  अमी  त॑यार  किए  जाने  हैं  ।

 राजधानी  में  सभी  के  लिए  सभो  सुविधाश्रों  का  प्रावधान

 I
 क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 1082.  श्रो  धर्मपाल  सिह  मलिक
 भी  सुभाष  यादव

 क्‍या  दर्ष  2000  तक  राजधानी  की  जनस  ख्या  बढ़कर  दो  करोड़  हो  जाने  का  अनुमान

 क्‍या  राजधानी  में  सभी  के  लिये  सभी  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  हेतु  किन्हीं  प्रबन्धों
 की  योजना  बना  ली  गई  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितने  घन  की  आवश्यकता  होगी  ?

 शहूरोी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  तैयार  किया  गया  के  लिए  मावी  विकास  योजना  प्रारूप  में  128
 लाख  की  सम्मावित  जनस  ख्या  के  लिए  प्रावधान

 मावी  विकास  योजना  प्रारूप  में  16.2  लाख  नये  आवास  एककों  के  निर्माण  का
 प्रावधान  है  जिसमें  सहकारी  आवास  पुनर्वास  अनधिक्ृत  कालोनियों  तथा  शहरी  गांवों  में
 पर्याप्त  विकास  को  प्रोत्माहन  बहु-प्रणाली  परिवहन  पद्धति  की  सिफारिश  जलपूर्ति

 लोक  स्वाथ्य  सेवायें  जंसी  उपयुक्त  अघस  रचनाओं  की  आवश्यकता  पर  बल  देना  झावि
 शामिल  हैं  ।

 निधियों  की
 आवश्यकताओं  का  कोई  अन्नुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 चावल  के  लिए  फसल  बोमा  योजना

 1083,  भी  अमल  दत्त  :  क्या  कृषि  मन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  साधारण  बीमा  निगम  ने  फसल  बीमा  योजना  आरम्म  की

 यदि  तो  इस  योजना  का  विस्तार  क्षेत्र  क्या  है  ओर  इसके  क्या  लाम  ओर

 क्‍या  इस  सफल  बीमा  योजना  में  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंघान  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 की  खेती  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  चावल  की  फसल  को  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :  ने

 खरीफ  1985  से  देश  में  व्यापक  फसल  बीमा  स्कीम  लाग्‌  की  ।  स्कीम  का  आपरेशन  जनरल  इन्सोरेन्स

 कारपोरेशन  ऑफ  इ  डिया  के  माध्यम  से  होता  है  ।

 स्कीम  के  अंतर्गत  और  दलहन  हैं  ।  व ेसमी  किसान  इस

 स्कीम  के  अंतर्गत  आते  हैं  जो  सहकारी  वाणिज्यिक  बेंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  से
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 स्कीम  के  अधीन  अधिसूचित  क्षेत्रों  मे ंअपनी  इन  फसलों  के  लिए  ऋण  लेते  क्षेत्रਂ

 पेत्र  विशेष  के  लिए  उस  फसल की  प्रमावी  उपज  पूव॑वर्ती  पांच  वर्षों  के  दौरान  अषिसूचित  क्षेत्र
 की  फसल  की  प्रति  हेक्टार  औसत  उपज  का  अस्सी  प्रतिशत  है  ।  यदि  बीमा

 की  गई  फसल  की  प्रति  हेक्टार  वास्तविक  उपज  संबंधित  क्षेत्रਂ  की  उस  फसल
 उपजਂ  ते  कम  होता  है  तो  पारिमाषित  क्षेत्र  में  उस  फसल  को  पैदा  करने  वाले  समी

 कृत  किसान  क्षतिपूर्ति  के  पात्र  हैं  ।

 चावल  पहले  से  ही  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  है  ।
 सातवां  पंचवर्षोय  योजना  में  उड़ीसा  में  दंतारी  इस्पात

 संयंत्र  को  स्थापना  के  लिए  घनराशि  हि
 1084.  श्रीमती  जयंतो  पटनायक  :  क्‍या  इस्पात  भौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप्रा

 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  दंतारी  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  घन
 राशि  का  प्रावधान  न  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशी  सहयोग  से  दूसरा  इस्पात  संयंत्र  स्थांपित  करने-का
 क्‍या  इस  बारे  में  किसी  संभावना  का  पता  लगाया  गया  और
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  देतारी  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चल्द्र  :  संसाधनों  की  समग्र  अड़चन  के
 कारण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  धन-राश्षि  की  व्यवस्था  करना
 संमव  नहीं  हुआ

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सरकारो  क्षेत्रों  के  इस्पात  सपंत्रों  को  बिजलो  को  मांग
 1085,  श्रोमती  जयन्तो  फ्टमासक  :  क्‍या  इस्पात  और  खाम  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  की बिजली  की  जौसतन  मांग  कितनी
 उन  इस्पात  संयंत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  बिजली  की  कमी  का  सामना  कर  रहें हैं  ;
 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  इस्पात  सयंत्रों  विशेष  रूप  से  राउरकेला  इस्पात

 बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  और
 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  क्‍या  प्रयास  किए  गए

 इस्पात  भोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द  :  स्टील  अथारिटी  आफ  इ  डिया  लिमिटेड
 के  पांच  सवंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  से  प्रत्येक  की  बिजली  की  निम्नलिखित  है  :-

 :  :
 मिलाई  इस्पात  कारखाना  157.5
 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  150
 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  44.5
 बोकारो  इस्पात  कारखान  200
 इ  आयरन एंड  स्टील  कम्पनी  30
 लिमिटेड

 1254
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 से  स्टील  अथारिटी  आफ  इ  डिया  लिमिटेड  के  इस्पात  कारखानों  में  से
 केला  इस्पात  जिसे  उड़ीसा  राज्य  विद्य्‌त  बोर्ड  स ेबिजली  मिलती  पिछले  कई  वर्षों  से
 बिजली  की  गम्मीर  दप्ती  का  सामना  कर  रहा  के  बोकारो  तथा  बनंपुर  स्थित
 इस्पात  कारखाने  मी  दामोदर  धाटी  निगम  से  कमी-करमी  बिजली  की  कम  सप्लाई  मिलने  का  सामना
 कर  रहे

 राउरकेला  इस्पात  कारखाने  कौ  बिजली  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  करने  के  लिए
 समय  पर  मध्यप्रदेश  तथा  आन्प्र  प्रदेश  आदि  पड़ौसी  राज्यों  के  ग्रिडों  स ेसहायता  मांगी  गयी

 मंत्रालय  बंठकों  में  इस्पात  कारखानों  की  बिजली  की  सप्लाई  की  स्थिति  के  बारे  में  लगातार
 समीक्षा  की  जा  रही  है  और  इस  कारखाने  की  ऊर्जा  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  अन्य  राज्यों
 के  प्रिडों  स ेबिजली  अन्तरित  करने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 के  कारखानों  में  गृहीत  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  भी  उपाय  किये
 जा  रहे  हैं  ।

 दीर्घावधि  उपाय  के  रूप  में  राउरकेला  में  (29<60  दुर्गापुर  में  (2 x  60

 तथा  बोकारोंਂ  में  (3  x  60  की  नई  गृहीत  क्षमताएं  स्थापित  की  जा  रही  हैं  ।

 इस्फाल  के  विकास  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 श्री  एन०  टास्बो  क्‍या  शहरी  बिकास  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मणिपुर  सरकार  को  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राजधानी  इम्फाल  ओर
 अन्य  दो  शहरों  के  विकास  के  लिये  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  और

 क्‍या  मणिपुर  सरकार  ने  राज्य  की  राजधानी  का  व्यापक  बृहद्‌  योजना  के  आधार  पर
 सर्वांगीण  विकास  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  आबंटन  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 इहरो  विकास  सम्जासय  में  राज्ष्य  मंत्रो  दलबोर  :  1986-87  के  दौरान

 मणिपुर  को  राज्य  राजधानी  विकास  परियोजना  के  लिए  100  लाख  रुपये  सहित  हाहरी  विकासार्थ

 180  लाख  रुपये  का  नियतम  किया  गया  इसके  छोटे  तथा  मझोले  कस्बों  के  एकीकृत
 विकास  की  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  के  रूप  में  केन्द्रीय  सहायता  भी  उपलब्ध  की  जा  सकती

 (&)  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  गये  अन्नुरोध  के  प्रत्युतर  में  राजधानी  कम्पलेक्स  के  विकास  के
 सम्बन्ध  में  कैश्द्र  क ेएक  विशेषज्ञ  दल  ने  इम्फाल  का  दोरा  किया  था  ।  दल  के  निष्कर्षों  के आधार
 पर  राज्य  सरकार  द्वारा  राज्य  राजधानी  के  लिए  सम्पूर्ण  विकास  नक्शा  तेयार  किये  जाने  की
 सम्मावना

 भारतोय  भू  विज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  हारा  इस्फाल  में  यूनिट  खोलना

 1087.  भो  एस०  टोस्बी  सिह  :  क्या  इस्पात  और  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ॥॒

 क्‍या  भारतीय  भू-विजश्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  ने  मणिपुर  की  इम्फाल  में

 अपनो  यूनिट  खोला

 (&)  यदि  तो  कब  से  ओर  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और
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 क्‍या  सरकार  को  मणिपुर  की  जनता  में  व्याप्त  इस  मावना  की  जानकारी  है  कि
 मारतीय  मू-विज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  इस  क्षत्र  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामदुलारी  :  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 और  मणिपुर  तथा  नागालेंड  राज्यों  के  मारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  एक
 यूनिट  जिसका  मुख्यालय  दीमापुर  में  है  ।  चूंकि  दोनों  राज्यों  का  कुल  क्षेत्र  33,000  वर्ग  कि.मीटर
 है  तथा  उनकी  मूवज्ञानिकता  समान  और  मिली-जुली  इसलिए  दीमांपुर  मुख्यालय  दोनों  राज्यों
 की  आवश्यकताओं  को  प्रभावी  ढंग  से  पूरा  कर  रहा  भारतीय  मूर्वज्ञानिक  बर्वेक्षण  के  सर्वेक्षण
 दलों  ने  1984-85  के  फील्ड  सत्र  में  मणिपुर  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  16  खोजें  शुरू  की  थीं  तथा
 1985-86  के  चालू  फील्ड  सत्र  में  21  खोजें  चल  रही  साथ  एक  मू-विज्ञान  निदेशक  पूरी
 तरह  मणिपुर  में  कार्य  की  निगरानी  करता  है  ।

 गेर  हिन्दो  भाषो  क्षेत्रों  में  स्थित  आकाशवाणो  केन्द्रों  में

 हिन्दी  का  उपयोग

 1088.  क्रो  एन०  टोस्बो  विह  :  क्‍या  सूचना  -  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  देश  के  गर  हिन्दी  भाषी  क्षंत्रों  मे ंस्थित  आकाशवाणी  केन्द्रों  मे ंविशेष  रूप  से  हिन्दी
 रियों  और  कमंचारियों  की  नियुक्ति  तथा  आकाशवाणी  केन्द्र  से  पुस्तकालयों  में  पर्याप्त  साहित्यिक
 सामग्री  उपलब्ध  कराने  के  लिए  हिन्दी  के  उपयोग  को  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  वो०  एन०  गाडगिल ):  :  अहिन्दी  भाषी
 क्षेत्रों  में  स्थित  आकाशवाणी  केन्द्रों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  की  समीक्षा  आवधिक  तथा

 यमित  रूप  से  सम्बन्धित  केन्द्रों  स ेसम्बद्ध  उन  समितियों  द्वारा  की  जाती  है  जो  राजभाषा
 न्वयन  सम्बन्धी  कायं  की  देखरेख  करती  हैं  |  विचार  विमर्शों  के  दोरान  यदि  कोई  कमिर्या  ध्यान  में
 भाती  हैं  तो  उनको  सम्बन्धित  सेवा  क्षेत्रों  में  समग्र  कार्यक्रम  को  भी  ध्यान  में  रखते
 हुए  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 देश  के  अहिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  स्थित  आकाशवाणी  केन्‍्द्रों/कार्यालयों  के  लिए  पहले  से

 मंज्र  हिन्दी  अधिकारी  के  12  हिन्दी  अनुवादक  के  12  पदों  और  हिन्दी  टाइपिस्ट  के  20  पदों
 के  अहिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  मे ंस्थित  विभिन्‍न  आकाशवाणी  केन्द्रों  में  1986  से  हिन्दी
 अधिकारी  के  13  हिन्दी  अनुवादक  के  2!  पद  और  हिन्दी  टाइपिस्ट  के  5  पद  और  स्‌,जित  किए

 '
 गए

 आकाछ्ठवाणी  केन्द्रों  के  पुस्तकालयों  में  उपयुक्त  हिन्दी  पुस्तकों  की  सख्या  में  बढ़ोत्तरी  करने
 का  प्रावधान  है  और  यह  किया  जा  रहा  है  ।

 आकाशवाणो  इम्फाल  के  अन्तर्गत  द्रदन  केन्द्र  शोर  लघ  तरंग  सम्येषण
 संबंधी  आधारभूत  ढांचे  का  निर्माण

 1089.  थी  एन०  टोम्बी  क्‍या  सुचना  और  प्रसारण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इम्फाल  के  अन्तगंत  दुरदश्शन  केन्द्र  और  लघु  तरंग  सम्प्रे वण
 मत  ढांचे  के  निर्माण  की  प्रगति  क्या  ओर



 लिखित  उत्तर  4  1986 |  निीस,क्‍  स्‍क्‍उकसखेससफ सी  जमिलनिकिनिनिनिलिनिकीनी  कक  जी  लक  जी  जज  अल  मा  आम  जीनत  लत  3  कक  कल  जीन  नम  जा  जज  कक मील कक  कक
 उक्त  परियोजनाओं  के  उद्घाटन  की  संभावित  तारीखें  क्या-क्या  हैं  ?

 ना  झौर  प्रसारण  भन्त्रालंध  के  राज्य  मन्त्रो  वो5एन०  :  और

 वूरक्शन
 इम्फाल  में  मवन  तथा  दू  रदशन  स्टूडियो  केन्द्र  क ेलिए  टाबर  और  उच्च  शक्ति  वाले  द्‌

 दर्शक  ट्रांसमीटर  के  निर्माण  का  काम  झरुरू  हो  गया  है  ।  केन्द्र  के  लिए  आवद्यक  उपकरणों  के  लिए
 आर्डर  दिया  जा  चुका  है  तथा  कुछ  उपकरण  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।  द्‌  रदर्शन  ट्रांसमीटर  के  है।  के

 दोरान  तथा  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  के  योजना  के  दोरान  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 ध्रफाशॉंयाणी

 आकाशवाणी  ने  अपनी  सातवीं  योजना  में  इम्फाल  में  50  किलोवाट  शार्टवेट  ट्रांसमीटर
 स्थापित  करने  की  स्कीम  झामिल  की  ट्रांसपीटर  उपकरणों  के  लिए  आर्डर  दिया  जा  चुका
 स्कीम  के  योजना  अवधि  के  दोरान  चाल  हो  जाने  की  उम्मीद

 अमंरोको  फिल्‍म  झांफ  का  आयात

 (@)  श्रो  वो०  एस०  कृषण  अयूयर  :  क्या  सूचभा  ओर  प्रसारण  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 पक

 अमरीकी  फिल्‍म  आफ  फिल्‍म के  कब  आयात  की  गयी

 उसके  लिये  कितनी  क्दिशी  मुद्रे  का  मुगतान  किया

 कया  हाल  ही  में  आयोजित  फिल्मोंत्सव  में  उक्त  फिल्‍म  के  प्रदर्शन  पर  प्रतिबन्ध
 गा  दिया  गया  था

 यंद्दि  तो  ऐसी  प्रतिबंन्धित  फिल्‍म  के  आयात  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 )  प्रतिबन्धित  फिल्‍म  का  आयात  करने  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्ति  के  विरुद्ध  क्या

 शाही  की  गयी  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  भनन्‍्क्ी  वो०  एन०  :
 आफ  ज्ञामक  कोई  अमरीकी  फीचर  फिल्‍म  भारत  में  आयात  नहीं  की  गयी

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विश्वेज्वरिया  आयरन  एंड  स्टोल  लिमिटेड  कंर्माटक

 भी  घो०  एस०  केरण  अपर  :  क्या  इस्पांत  और  खान  भन्‍्जी  यह  बताने  की कैपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  विष्वेशवरिया  आयरन  एष्ड  स्टील  मद्गरावती  की
 स्थिति  बेहतर  बनाने  के  लिए  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी  भीर  अन्य  सहाधता  प्रदान
 करने  के  लिए  केन्द्र  सरकांर  से  अन्लुरोध  किया

 यदि  हां  तो  क्या  भारतीय  हृश्पात  श्राधिकरण  ने  चिश्वेशवरिया  आयरन  एण्ड  स्टील
 लिमिटेड  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  सुझाव  दिये  जोर

 विश्वेशवरिया  आयात  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  में  भारी  घाटा  होने  के  कारण  क्‍या

 इ्यीत  झोर  खान  थी  कुत्ण  कल
 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 4



 13  1907  लिंखित  उत्तर

 भारी  हानि  के  कारण  इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  बिजली  की  सप्लाई  की  कमी  और  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में

 (४)  बिजली-शुल्क  में  ह

 (iii)  बिक्ती  म्‌  ल्‍यों  में  वृद्धि  के कारण  आदानों  की  लागत  में  बृद्धि  की  क्षति-पू्ति न  कर
 तथा

 (jy)  अधिक  स्टाफ  तथा  श्रम-शक्ति  की  बढ़ो  हुई  लागतें  ।

 बंगलोर  दूरदशंन  केन्द्र  द्वारा  प्रसारित  कन्नड़  कार्यक्रम

 1093,  भरी  बो०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्‍या  सूचना  धोर  प्रसारण  मन्श्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बंगलौर  दूरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  वर्ष  1985  के  दौरान  कन्‍नड़  में  प्रायोजित  कार्यक्रमों और
 विज्ञापनों  से कितनी  घनराशि  अर्जित  की

 इस  समय  कन्‍्नड़  कार्यक्रमों  की  प्रसारण  अवधि  कितनी

 क्‍या  बंगलौर  दूरदर्शन  केंद्र  का  विचार  कन्‍नड़  कार्यक्रम  की  अवधि  को  बढ़ाने  का
 यदि  तो  कितनी  और

 मद्रास  दूरदर्शन  केंद्र  द्वारा  इस  समय  तमिल  कार्यक्रम  कितनी  अवधि  के  लिये  प्रसारित

 किया  जा  रहा

 सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बी०  एन०  :  दूरदर्शन
 बंगलौर  द्वारा  1985  के  दौरान  कन्‍्नड़  में  प्रायोजित  कार्यक्रमों  तथा  विज्ञापनों  से  अजित  राजस्व

 इस  प्रकार  है  :--

 (1)  प्रायोजित  कार्यक्रम  14,15,3(
 (2)  विज्ञापन  :

 गा  >>  --+-+_-_+__++-

 90  मिनट  प्रतिदिन  ।

 क्‍योंकि  दूरदर्शन  बंगलोर  अमी  आंतरिक  ढांचा  है  और  वहां  पर्याप्त  तकनीकी
 जनशक्ति  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  दूरदर्शन  बंगलौर  द्वारा  टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले
 कनन्‍्नड़  कार्यक्रमों  की  अवधि  बढ़ाना  फिलहाल  संमव  नहीं

 है

 दूरदर्शन  मद्रास  में  द्‌  रदर्शन  केन्द्र  जो  अमी  आंतरिक  ढांचा  है  की  तुलना दो  पूर्णरूपेण  स्टूडियो  काम्पलंक्स  हैं  ।  दूरदर्शन  मद्रास  क्षेत्रीय  कायंक्रभों  को  मुख्यतया  क्षेत्र
 कीमाषा  में  प्रतिदिग  लगमग  3  घंटों  की  अवधि  के  लिए  टेलीकास्ट  करता

 लघु  और  प्रामीण  समाचारपश्रों  क ेलिये  अखबारी  कागून  ओर  विशापन
 1094.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  सूछना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लघु  समाचारपत्रों  और  ग्रमोण  समाचारपत्रों  के  लिए
 उैँसत  रूप  से  अखबारी  का्गंजजऔर  विज्ञापन  उपलब्ध  कराने  का  है  जिससे  कि  बढ़े  समान्ार  पन्नों
 का  एकाधिकार  और  अधिकार  प्रभाव  समाप्त  किया  जा  .
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 क्‍या  सरकार  को  यह  मालम  है  कि  विज्ञापनों  के  अमाव  में  ग्रामीण  समाचार  पत्र

 समृद्ध  नहीं  होते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  जीवन  की  गरों  और  क्रियाकलापों  को

 प्रकाश  में  नहीं  लाया  जाता  और

 सरकार  द्वारा  इस  सबंध  में  क्‍या  कार्य  क्रम  आरम्म  करने  का  विचार  है  ताकि  ग्रामीण
 समाचार  पत्र  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  प्रभावी  रूप  से  निगरानी
 रख  सकें  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंप्नालय  के  राज्य  मंत्रो  वो०  एन०  :  अखबारी
 कागज  का  आबंटन  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  के  कार्यालय  में  पंजीकृत  लघु  और  ग्रामीण
 समाचार  पत्रों  सहित  समाचार  पत्रों  को  अखबारी  कागज  आबंटन  नीति  के  अनुसार  ही  किया  जाता

 इसी  सरकारी  विज्ञापन  प्रचार  आवश्यकताओं  और  धनराशि  की  उपलब्धता  पर  निरमर
 करते  हुए  उन्हीं  रुमाचार  पत्रों  को  दिए  जाते  हैं  जो  सरकार  की  विशापन  नीति  में  निर्धारित  नीति
 विषयक  मागगंदर्शी  सिद्धांतों  को  पूरा  करते  हैं  ।

 और  सरकारी  विज्ञापनों  का  मुख्य  उह्ं श्य  ग्रामीण  विकास  के  कार्यंत्रमों/स्कीमों
 सहित  सरकार  की  नीतियों  और  कार्यक्रमों  का  प्रचार  करना  है|  सरकारी  विज्ञापन  वित्तीय
 यता  के  उपाय  के  रूप  में  नहीं  हैं  ।  अखबारी  कागज  के  आवंटन  और  सरकारी  विज्ञापन
 देने  संबंधी  मामले  में  लघु  और  मझौले  समाचारपत्रों  को  अनेक  रियायतें  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  वेतन  नोति

 1095.  कमल  चद  ामस  )
 :  क्या  श्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  एक

 निश्चिय  अवधि  के  दोरान  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  और  अन्य  सुविधायें  सुनिश्चित  करने
 की  दृष्टि  से  एक  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  कब  तक  तंयार  की  जाएगी  ?

 अम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  पी०  ए०  :  एक  ही  काम  और  एक  ही  स्वरूप
 के  कार्य  के  लिए  पुरुष  और  महिला  श्रमिकों  को  समान  पारिश्रमिक  देने  से  सम्बन्धित  विषय  समान
 पारिश्रमिक  1976  के  उपबंधों  के  अधीन  आता  इस  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  है
 कि  कोई  नियोजक  किसी  स्थापन  या  नियोजन  में  अपने  दवारा  नियोजित  किसी  करम्मंकार  को

 चाहे  वह  नकद  या  वस्तु  रूप  में  संदेय  उस  दर  से  कम  दर  पर  नहीं  देगा  जिस  दर  पर
 उसके  द्वारा  उस  कमेकार  से  भिन्‍न  लिग  को  उस  स्थापन  या  नियोजन  में  एक  ही  काम  या  समान
 प्रकृति  के  काम  के  किए  जाने  के  लिए  संदाय  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  मजद्दूरी  नीति  का  प्रइन  इस  मामले  पर  समय-समय  पर  श्रम  मंत्रालय
 में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  जाता  रहा  है  ।  इस  मामले  पर  पिछली  बार  ]]  1985  को
 नई  दिल्ली  में  हुए  राज्य  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार-विमर्ध  किया  गया  था  और  इस  संबंध  में
 अनेक  विचार  व्यक्त  किए  गए  थे  ।  इस  मामले  पर  23  1985  को  हुई  राज्य  श्रम  मंत्रियों

 न  की  बंठक  में  फिर  विचार  किया  गया  और  यह  विचार  व्यक्त  किया  गया  था  कि  इस  अवस्था
 पर  राष्ट्रीय  मजदूरी  मीति  अपनाना  व्यवहायं  नहीं  होगा  ।  25-26  नवम्बर  1985  को  हुए
 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  यह  निणेय  लिया  गया  कि  जब  तक  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मज  हरी  संभव  नहीं
 है  तब  तक  क्षेत्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  अपनाना  बांछनीय  होगा  ।

 130



 13  1907  लिखित  उत्तर

 अ्म॒  मंत्रालय  की  केन्द्रीय  संलाहकार  समिति

 1096.  भो  मल  चन्द  डागा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरकार  ने  उत्प्रवास  1983  के  अनियमित  होने  के  बाद  एक

 सलाहकार  समिति  गठित  की  थी  ;

 यदि  तो  समिति  ने  उत्प्रवास  के  माम॑लों  में  क्या  सिफारिशें  की  हैं  औरं  सरकांर
 दवारा  उनकी  क्रियान्विति  के  लिए  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  इस  संबंध  में  अब  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  तो  कब  तक  कांयंबाही
 किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  भन्‍त्रो  पो०  एन०  :  से  हां  ।  उत्प्रवास
 संबंधी  कैन्द्रीय  सलाहकार  समिति  का  गठन  19  1986  को  किया  गया  समिति  की

 पहली  बंठक  उत्प्रवास  से  संबंधित  मामलों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  निश्चित  की  गई

 इस्पात  उत्पादन  के  लिए  योजना  तंयार  करना

 1097.  ओओ  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  इस्पात  और  श्षान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1983-84  तक  2.2]  लाख  टन  और  वर्ष  2000  तक  7.50  लाख  टन
 इस्पात  का  उत्पादन  करने  के  लिए  वर्ष  1977  में  एक  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  और  वर्ष  2000  तक  क्रमशः  कितने  लाख  टन  इस्पात  के
 उत्पादन  की  आशा  है  और  अब  तक  उस  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया

 कया  इस  समय  विद्यमान  इस्पात  संयंत्रों  की  केवल  70  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग

 हो  रहा  है  जबकि  1981-82  में  78.5  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  था  और  यदि
 तो  इसमें  कमी  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  की  कीमतें  विश्व  बाजार  की  तुलना  में  दुगनी  हैं  और  यदि
 तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  ध्ोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चस्द्र  :  पांचवीं  योजना  का  मसौदा  तेयार
 करने  वाली  कर्णघार  समिति  कमेटी  )  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  ने  सिफारिश  की  थ॑
 कि  वर्ष  1983-84  तक  देश  में  विक्र  य  इस्पात  की  200  लाख  टन  क्षमता  स्थापित  हो  जानी

 से  यह  भी  कहा  गया  था  कि  वह  द्ाताब्दी  के  अन्त  तक  अगले  25  वर्षों  के  लिए
 प्लान  तेयार  कर  ले  और  इस  उद्ं श्य  क ेलिए  लगमग  750  लाख  टन  इस्पात  बनाने  की  क्षमता
 स्थापित  करने  के  लिए  अस्थायी  लक्ष्य  पहले  से  निर्घारित  कर  लिए  गए

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  देश  में  98  लाख  टन  तेयार  इस्पात  के  उत्पादन  की
 वना  लोहे  तथा  इस्पात  पर  सातवीं  योजना  से  सम्बन्धित  कार्यकारी  दल  ने  1999-2000  ई०  के
 दौरान  173  लाख  टन  तंयार  इस्पात  का  उत्पादन  होने  का  अन्लुमान  लगाया

 31.3.1985  की  स्थिति  के  अनुसार  तथ““टिस्को  की  नियत  परिसम्पत्तियों
 का  कुल  मूल्य  8394.9]  करोड़  रुपये  बंठता  लघु  इस्पात  कारखानों  तथा  इस्पात  के  अन्य

 उत्पादकों  के  पूंजी-निबेद  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  रखी  जाती  है  और  यह  उपलब्ध  नहीं

 अप्र  1985  से  1986  के  दोरान  के  सर्वतोमुखो  इस्पात  का  रखानों
 में  क्षमता  का  प्रतिशत  हुआ  है  जबकि  वर्ष  1981-82  में  क्षमता  का  उपयोग  78  प्रतिशत
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 हुआ  था  ।  के  कारख  ने  हु  ख्यतः  बेहतर  क्वालिटी  के  कोककर  कोयले  की  अन्य  कच्चे
 माल  की  घटिया  बिजली  की  अपर्याप्त  अश्रचलित  प्रौद्योगिको  तथा  पुराने
 स्‍्करो ंके कारण  अपनी  निर्धारित  क्षमता  पर  उत्पादन  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 1985  में  इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाले
 कुछ  बाहर  के  देशों  में  काबंन  इस्पात

 के  मिल  सम्मिश्  निर्धारित  मूल्य  तथा  को  बिक्री से  हुई
 ओसतन

 शुद्ध  प्राप्ति इस  प्रकार  है
 :

 न्ज+
 अम  हु

 गण
 कक

 जापान  5268
 पश्चिम  जमंनी  4553
 यू०  के०  4767

 फ्रांस  4208
 भारत  5350

 [
 हि

 णणः
 ह

 अनुवाद ]
 गंस  ब्लास्ट  ऐट  भिलाई  स्टील  प्लांटਂ

 1098.  श्रो  सरफराज  प्रहमद  है|
 श्री  रामाअ्य  प्रसाद  सिह गे  इन्द्र

 |

 ओी  सुभाव  यावव  0
 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 आओ  एम०  रघुमा  रेडडो
 थ्रो  नारायण  चोब  हे

 करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  18  1986  के  रन्टਂ  में  मस्टिरियल  गस  ब्लास्ट

 ऐट  भिलाई  स्टील  प्लांट  आन  जनवरी  6,  1986”  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 )  यदि  तो  इसमें  हुई  जान-माल  की  हानि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  बीच  कोई  जांच  की  गई  ओर  नि

 यदि  तो  जांच  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ओर  इसकी  पुनरावृति  रोकने  के  लिए  क्‍या
 कायवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  ओर  स्ान  मंत्री  चंद्र  :  हां  ।

 6  1986  के  पूर्वाह  न  लगमग  9,15  बजे  मिलाई  इस्पात  कारखाने  के  कोक
 ओवन  विमाग  में  एक  दुघंटना  हुई  ।  यह  दुर्घटना  उस  समय  हुई  जब  गैस  का  रिसाव  कर  रही  एक
 पाइप  लाइन  की  मरम्मत  का  काये  चल

 रहा  इस  दुर्घटना  के  परिणामस्वरूप  कोक  ओवन  पुशिंग
 की  दर  में  कमी  हुई  तथा  कोक  के  उत्पादन  में  1690  टन  की  कमी  हुई

 44  व्यक्ति  घायल  हुए
 थे  जिनमें  से  9  की  बाद  में  मृत्यु  दो  गयी  ।  घायल  व्यक्तियों

 को  तत्काल  चिकित्सा  सम्बन्धी  सेवा  प्रदान  की
 याक
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 गई  थी  ।  उनके  उपचार  के  लिए  एक  विश्वेष
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 बनाया  गया  घायल  व्यक्तियों  का  इलाज  करने  के  लिए  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के
 ताल  तथा  चण्डीगढ़  के  पोस्टग्रेजुएट  संस्थान  से  विशेष  रूप  से  बुलाए  गाए  विशेषज्ञों  न ेइत  बात  की

 पुष्टि  की  थी  कि  चिकित्सा  सम्बन्धी  व्यवस्था  तथा  किया  गया  इलाज  पर्याप्त  तथा  सन्‍्तोषजनक  है  |
 कुछ  दवाएं  बाहर  से  भी  मंगवाई  गई  थीं  ।  ही

 हां  ।

 जांच  से  प्रमाणित  हुआ  है  कि  जब  कोक  ओवन  तक  पहुंचने  वाली  एक  पाइप  का
 मरम्मत  कार्य  चल  रहा  था  तब  गंस  का  रिसाव  जिससे  आग  लग  गई  और  बिस्फोट  हुआ  ।
 जांच  से  यह  भी  प्रमाणित  हुआ  है  कि  कार्य  की  किसी  प्रक्रिया  का  उल्लंघन  नहीं  किया  गया

 इसलिए  विक्लेषरूप  से  किसी  ब्यक्ति  को  इस  दुघंटना  के  लिए  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  गया

 स्टील  अथारिटी  आफ  इ  लिमिटेड  के  इस्पात  कारखनों  में  दु्घटना-उन्मुख  क्षेत्रों  में
 मरम्मत  का  कांये  करते  समय  सुरक्षा  के  उचित  उपाय  किये  जाते  मिलाई  इस्पात  में
 एक  वरिथ्ट  अधिकारी  की  देख-रेख  में  एक  सुरक्षा  विमाग  स्टील  अथारिटी  आफ  इ  डिया  लिसि
 टेड  ने  मी  अपने  इस्पात  का  रखानों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  में  और  सुधार  लाने  के  उपाय  सुझाने
 के  लिए  एक  सुरक्षा  विशेषज्ञ  की  नियुक्ति  की  है  ।

 कषि  विपणन  विषयक  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 1099.
 का  एस०  रचुना  रेड्डी  )

 :  क्‍या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1986  में  नई  दिल्‍ली  में  कृषि  विपणन  विषयक  राष्ट्रीय  सम्मेलन
 जित  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  किन  व्यक्तियों  ने माग  लिया  और

 सम्मेलन  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  और  इसमें  क्‍या  निर्णय  लिये  गये  ?

 कृथि  सन्‍्त्रो  थरटा  :  जी  ।
 विपणन  तथा  निरीक्षण  निदेझालय  तथा  इस  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  अलाका  अन्य

 भाग  लेने  वाले  104  रजिस्टर्ड  व्यक्तियों  की  एक  सूची  संलग्न  में  दी  गई

 यह  सम्मेलन  इस  विभाग  के  सम्बद्ध  विपणन  तथा  निरीक्षण  निदेशालय  के
 स्वर्ण-जयन्ती  समारोह  के  एक  माग  के  रूप  में  आयोजित  किया  गया  इस  सम्मेलन  में
 लय  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  विभिन्‍न  योजनाओं  के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया
 गया  था  |  सम्मेलन  की  मुख्य  सिफारिश्षें  संलग्न  पर  दी  गई  हैं  ।

 विवरण
 भाग  लेने  कले  रजिस्टड  व्यक्तियों  छो  सूची

 __  प्रतिनिधि  का  नाम
 ह

 ___

 ्ः

 a  स्वश्री
 पा

 1.  जी०  एस०  पंजाब  राज्य  कृषि  विपणन  ण्डीगढ़  ।
 मुख्य  सम्पादक

 2,  एस०  आर»  ठिहठ॑  क्षेत्रीय  प्रवन्धक  एच०  पी०  एम०  सी०  दिल्ली

 (
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 वि

 3,  राम  गोपाल  गुप्ता  सहायक  कृषि  विपणन  आगरा

 4,  जगरोशन  लाल

 $.  राकेद्द  हुजा

 6.  ए०  एन०  दार्मा
 7.  शंकर  लाल  गुरू
 8.  अजीत  सिंह  मानसिह

 9.  जी०  पी०  असावा

 10.  आर०  एस०  माथुर

 11.  जी०  एस०  नन्दीवाल

 12.  एच०  एस०  जगनाड़ा
 13.  आर०  डी०  देभमे

 4.  ए०  एच०  धमील
 5.  बी०  एम०  चापले

 16.  के०  बी०  कलकर्णी

 17.  श्रीमती  के०
 वनजाकेश  चन्द्री

 18,  श्रीमती  ए०  एस०  विजयकर

 19,  श्री  बाबू  राम

 20.  केशवाजी  धनजी  .

 21.  मनमोहन  सिंह .
 प्रोफेसर

 कै  दि  जज
 22°  प्रोफेसर  )

 जी  अीावाएतात

 23.  डा०  आर०  पी०  सिंह

 24.  डा०  इकबाल  सिंह
 25.  डा०  टी०  हक
 26.  डी०  के०  बहल
 27.  आर०  के०  निगम
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 कृषि  उत्पादन  मंडी
 जिला  हरदोई
 निदेशक  व  विशेष  कृषि
 जयपुर

 कृषि  जयपुर
 गुजरात  राज्य॑  कृषि  विपणन  बोर्ड  ।

 कृषि  उत्पाद  मंडी  ब्रौच
 )

 सहायक  कृषि  जयपुर  ।
 विशेष  योजना  राजस्थान

 जयपुर  ।
 वरिष्ठ  कस्बा  आयोजक  तथा
 राजस्थान  राज्य  कृषि  विपणन

 जयपुर  ।
 ग्रेडिग  पुणे  ।
 ग्रेंडिग  महाराष्ट्र  राज्य
 ग्रेंडिग  महाराष्ट्र
 ग्रेंडिग  कोल्हापुर

 ग्रेडिग  सांगली

 मण्डी  समिति  अडोन  आन्ध्न  प्रदेश
 उपभोक्‍ता  दिल्ली  ।
 कृषि  आथिक  मारतीय  कृषि
 सन्धान  नई  दिल्‍ली  ।

 चावल  व  तिलहन  व्यापारी
 बम्बई
 फिक्र  इंडिया  फरीदाबाद
 आशिक  मारतोय  कृषि  अनुसन्धान

 नई  दिल्ली  ।
 आथिक  मारतीय  कृषि

 संघान  नई  दिल्ली
 तदेव
 त्देव
 तदंव

 उत्तर  प्रदेश  कृषि  विपणन  लखनऊ  ।
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 के०

 दृह  एस०  के०  शुक्ल
 29.  एस०  एल०  यादव

 30,  एस»  वी०  कुलकर्णी
 31.  बी०  एस०  मान

 32.  एस०  पी०  आहता

 33.  एश०  एन०  यादव

 34.  डा०  जे०  एस०  परूथी

 35.  जी०  एन०  पारिदा
 36.  एस०  सी०  मिश्रा

 37.  बी०  एन०  पटनायक

 38,  विजय  मोहन  लाल

 39.  एस०  एस०  पाटिल

 40.  गोपाल  रेड्डी
 41.  एन०  एस०  जोहरी

 42,  आर०  एस०  चोहान
 43.  ए०  टी०  तोनापी

 44,  आर०  एस०  चोधरी

 45,  वाई०  एन०  झा
 46.  एम०  आर०  मुरलीघरन
 47.  बी०  गांगुली
 48,  बी०  बी०  प्रसाद

 49.  आर०  सी०  राय
 50.  एम०  एन०  राय

 51.  आर०  जे०  कोटालिया

 52,  जे०  सी०  श्रीवास्तव

 53,  खुशी  राम

 लिखित  उत्तर

 3
 RR तदव

 तदंव
 राज्य  विपणन  गोआ
 दिल्‍ली  कृषि  विपणन  दिल्ली  ।

 दं  व
 तदंव

 सलाहकार  रामा  एसोसिएट
 नई  दिल्ली  ।

 संयक्‍त  उड़ीसा
 खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  उड़ीसा
 सरकार  ।

 संयुक्त  उड़ीसा

 संयुक्त  आन्ध्र  प्रदेश
 हैदराबाद  ।

 संयुक्त  मुख्य  विपणन  अधिकारी  तथा

 ए०  पी०  एम०  सी  रायचूर  ।
 कृषि  उत्पाद  मंडी  रायचूर  ।

 मुल्य  कस्बा  उत्तर  प्रदेश
 लखनऊ  ।
 उत्तर  प्रदेश  सहकारी  संघ

 सहायक  निदेशक  ग्रेडिग  प्रशिक्षण

 पुणे  सरकार  ।
 बिहार  राज्य  कृषि  विपणन  पटना

 है

 !

 बिहार  राज्य  कृषि  विपणन  बिहार
 भारतीय  कृषि  अनुसं  घान  नई  दिल्‍ली
 कृषि  विपणन  पश्चिम  बंगाल
 स्टेट  बेंक  आफ  बिहार
 पटना  ।
 बिहार  राज्य  कृषि  क्धिणन  पटना  ।

 कृषि  बिहार
 कृषि  विषणन  गोंडल

 कृषि  उत्पादन  संडी  उत्तर
 झांसी

 कृषि  मध्य  भोपाल  ।
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 54.  आर०  एल०  लखनपाल

 55.  एन०  पी»  सिंह
 56.  पुनीत  भारंग

 57.  कैप्टन  जसबीर  सिंह
 48.  आर०  नालघाड़े

 59,  यू०  पी०  सिह

 60.  बिजय  सिंह
 61.  एस्न०  पी०  सिन्हा

 62.  डा०  डी०  के०  बनर्जी

 63,  आर०  गजमदार

 64.  बी ०  कम

 65.  वी०  एस०  प्रसाद

 66.  राजोब

 67.  के०  एन०  रस्तोगी

 68.  वबी०  पी०  शर्मा
 *

 69,  आर०  पी०  गाटो

 70.  मोहम्मद  दिलावर  मीर
 Tl,  डी०  पी०  पांडे

 72,  एम०  अस्त्रम  खान

 73.  जौ०  थें०  नाहथी

 74.  वी०  एस०  चौधरी

 75.  टी०  सीता  राम

 “76,  ए०  एस€  दीपक

 _  4  1986

 :
 कृषि  उत्तर

 कृषि  विपणन  उत्तर  प्रदेश

 सिन्येटिक  फोम  नेहरू  मई
 दिल्ली  ।
 नासू  एन०डी  ०आर०एफ०»  नई  दिल्ली  ।

 दिल्ली  |

 उप-निदेशक  कृषि  उत्पादन  मंडी
 उत्तर

 भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्ली  ।
 सांख्यिकीय  बिहार  ।
 प्रबन्ध  बिहार  राज्य  सहका  री  विपणन

 रांची  बिहार  ।
 ह

 असम  राज्य  कृषि  विपणन  बोडड
 असम  ।

 विपणन  अक्षम  राज्य  कृषि  विपणन
 असम

 सहायक  जी०  जे०  सी०  महाराष्ट्र
 उप-निदेशक  उत्तर  प्रदेश  राज्य  कृषि
 उत्पाद  विपणन  लखनऊ  ।

 सहायक  निदेशक  केन्द्रीय  एग्मार्क
 नागपुर

 एलायड  नई  दिल्‍ली

 परियोजना  कृषि  वित्त  निगम
 एफ०  नई  दिल्‍ली  ।

 कृषि  जम्मू  व  कश्मीर  राज्य
 परियोजना  कृषि  वित्त  नई ५ दिल्ली  ।

 विपणन  जम्मू  व  क्रमीर
 राज्य
 निदेशक  पी०  एम०  जम्मू  व
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 TT ste  He एस० घबल...._ | सेवा निवृत्त  अतिरिक्त
 एस०  सेवा  निवृत्त  अतिरिक्त  गन्ना  कृषि

 78.  एस०  के०  जंग

 79.  डा०  वाई०  पी०  सिंह

 80.  डा०  ए०  रमेश  बाबू

 81.  प्र म  सिंह

 82.  राम  प्रकाश  भट्टी

 83.  पी०  के०  गुप्ता

 84,  डब्ल्यू०  एस०  ब्राहमे
 85.  आर०  एस०»  खतन्री
 86.  ओ०  पी०  ग्रोवर
 87.  डी०  आर०  सागवाल
 88.  ए०  के०  रे

 89,  रमेश  एम०  पटेल

 90.  ए०  के०  ब्रानो

 91,  एम०  एम०  पी०  नम्बियार

 92.  डा०  फे०  एन०  अग्रवाल

 93.  एम०  ए०  रिजवी

 94,  शंकर  लाल  एन०  पटेल

 95.  डी०  के०  पटेल

 96.  जितेन्द्र  एन»  त्रिवेदी

 97.  बी०  जी०  लोटिआ

 हरियाणा  ।

 वाणिज्य  दिल्ली  स्कूल  आफ
 दिल्‍ली  ।

 कृषि  विस्तार  भारतीय  कृषि
 अनुसंघान  नई  दिल्‍ली  ।

 कृषि  भारतीय  कृषि
 संघान  नई  दिल्‍ल

 संयुक्त  निदेशक  चण्डीगढ़  |
 एस०  डी०  ओ०  पंजाब  राज्य

 कृषि  विपणन  चण्डीगढ़

 सहायक  इ  पंजाब  राज्य  कृषि  विपणन
 चण्डीगढ़  ।

 ग्रेडिंग  नागपुर

 हरियाणा  कृषि  हिसार
 राष्ट्रीय  बागवानी  नई  दिल्‍ली
 राज्य  विपणन  चण्डीगढ़  ।
 आर्थिक  तथा  सांख्यिकीय  कृषि

 नई  दिल्ली  ।

 कृषि  उत्पाद  मण्डी  कलोल

 केन्द्रीय  मवन  अनुसंधान

 अतिरिक्त  विपणन  उ०

 कृषि
 उत्पाद  विपणन

 चण्डीगढ़  ।
 निरीक्षण  तथा  भण्डारण  राज्य
 मण्डारण  गुजरात  ।
 उप  रजिस्ट्रार  गुजरात
 गांघीनगर  ।

 (  जारी  )
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 98,  एच०  बी०  मंकड  प्रशासनिक  गुजरात  राज्य  कृषि
 विपणन  गांधघीनगर

 99.  ए०  ए०  पटेल  कृषि  उत्पाद  विपणन  कलोल

 100.  आर०  एल०  जेन  सहायक  निदेशक  जयपुर  ।

 101.  बी०  एल०  गुप्ता  दूप-निदेशक  जयपुर

 102.  एच०  एस०  अथवाल  सहायक  विपणन  कृषि  निदेशालय
 पंजाब

 103-  जी०  एन  पाण्डे  खाद्य  नई

 104.  ए०  के०  छिब्बर  हरियाणा  कृषि  विपणन  पंचकुला

 15-1-86  से  17-1-86  तक  कृषि  विपणन  पर  हुए  राष्ट्रीय  सम्मेलन  को  सिफारिशों
 1.  सभी  जिन्होंने  कृषि  उपज  मंडी  अधिनियम  नहीं  बनाए  को  आवश्यक

 कानून  बनाने  तथा  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  तत्काल  कारंवाई  करनी

 2.  मंडी  विनियमन  अधिनियम  के  कार  क्षेत्र  में  समी  कृषि  तथा  सम्बद्ध  उपज  को
 दहामिल  किया  जाना

 3.  प्रमावकारी  प्रबंध  तथा  विकास  के  लिए  ग्रामीण  प्राथमिक  बाजारों  का
 विद्यमान  नियमित  बाजारों  के  साथ  समन्वय  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  बाजारों  का

 केन्द्रोंਂ  के  रूप  में  विकास  किया  जाना  चाहिए  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  समग्र
 विकास  में  सहायता  मिल  सके  ।

 कृषि  मण्डियों  के विकास  तथा  ग्रामीण  गोदामों  की  स्थापना  के  लिए  राज्यों  की
 बृहद  योजनाएं  तंयार  की  जानी

 कृषि  विपणन  में  नीतियों  तथा  कार्यक्रमों  को  तयार  करने  के  लिए  आवश्यक  आंकड़े
 तेयार  करने  हेतु  आवश्यकता  के  आधार  पर  अनुसन्धान  सर्वेक्षण  तथा  जांच  पड़ताल
 करवाने  के  लिए  मण्डी  अनुसन्धान  एककें/प्रभाग  सजित  करके  राज्य  विपणन
 विमागों/बोर्डों,  जो  मी  को  पर्याप्त  रूप  से  सुदृढ़  बनाया  जाना

 6.  राज्य  विपणन  बोर्डों/विपणन  विभाग  में  आयोजकों  तथा  वास्तकारों  सहित  बाजार
 आयोजना  तथा  अभिकल्प  केन्द्र  स्थापित  किए  चाहिएं  ।

 7,  चूंकि  मंडी  विकास  में  भूमि  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  होता  जा  रहा  है  अतः
 निम्नलिखित  उपायों  द्वारा  मूमि  की  आवश्यकता  को  कम  करने  के  सभी  प्रयास  किए
 जाने  चाहिएं  :--

 उपयुक्त  डिजाइनों  द्वारा  मूमि  का  अधिकतम  उपयोग  करना
 अनावश्यक  तथा  गेर  व्यावसायिक  गतिविधियों  को  बाजार  से  दर  हटाना  ।

 138



 13  1907  लिखित  उत्तिर

 8,  यह  आवश्यक  है  कि  मिलावट  की  बुराइयों  के  बारे  में  उपभोक्ताओं  को  जानकारी

 दी  जाए  और  उपभोक्ताओं  में  पर्याप्त  जागरूकता  पैदा  की  इसके

 महत्वपूर्ण  केन्द्रों  में  उपमोक्ता  परामर्शदायी  समितियां  गठित  की  जाएं  ।  एग्मार्क
 संगोष्ठियों  आदि  का  नियमित  आयोजन  करके  पर्याप्त  प्रचार  के  माध्यम

 से  उपभोक्ताओं  को  भी  शिक्षित  किया

 9.  आधुनिक  कृषि  उत्पादों  तथा  प्रक्षियाओं  की  बढ़ती  हुई  चुनौतियों  का  सामना
 करने  के  लिए  ग्रुणतत्ता  के  आधार  पर  ग्रेड  मानकों  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए
 निरंतर  प्रयास  किए  जाएं  ।

 10.  विश्लेषण/विश्लेषणात्मक  तकनीक  के  संबंध  में  संबंधित  संगठनों  के  बीच  उचित
 समन्वय  बनाए  रखा

 11.  कृषि  विपणन  तथा  निरीक्षण  निदेशालय  द्वारा  विभिन्‍न  कृषि  वस्तुओं  के  बारे
 में  अधिक  से  अधिक  अल्प-कालिक  विद्येषज्ञ  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  आयोजित  किए
 जाएं  ।

 खाद्यान्नों  की  उत्पादन  लागत  में  कमी

 1100.  थ्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  खाद्यान्नों  और  अन्य  कृषि  उत्पादों  की  उत्पादन  लागत  में  भारी
 कटोती  करने  के  लिए  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही

 क्या  विभिन्‍न  देशों  के  उत्पादन  की  तुलनात्मक  लागत  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन
 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 क्षि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  :  जी

 सरकार  ने  खाद्यान्नों  सहित  विभिन्‍न  फसलों  को  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कई  कदम

 उठाए  अनुमव  से  यह  पता  चलता  है  कि  उत्पादकता  में  वृद्धि  होने  से  उैत्पादन  लागत  कम

 होती  है  ।

 ,  विभिन्‍न  देशों  में  उत्पादन  की  तुलनात्मक  लागत  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  नहीं
 किए  जाते

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उद्योगों  में  बहु  संघों  पर  अतिबंध  लगाना

 1101.  श्री  सत्यनारायण  सिंह  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  FH:
 क्‍या  सरकार  ने  उद्योगों  में  बहुसंघों  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कानून  बनाने  से  पूर्व॑

 मजदूर  संघों  से  परामर्श  करने  का  कोई  वायदा  किया

 क्या  सरकार  ने  अन्तिम  रूप  से  सभी  औद्योगिक  उपंक्रमों  एक  इकाई  एक  संघ  के
 सिद्धान्त  को  बढ़ावा  देने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  संघ  की  प्रतिनिधित्व  क्षमता  का  निर्धारण  कैसे  किया  जाता  है  ?
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 श्रम  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  पी०  ए०
 :  संघों  की  विविधता  के

 प्रदन  और  उस  पर  नियंत्रण  करने  की  अ  ता  के  बारे  में  समय-समय  पर  ट्रं  डन्यूनियन  संगठनों
 और  अन्यों के  प्रतिनिधियों  के  साथ  चर्चा  की  अन्य  बातों  के  साथ-साथ इस  मामले  पर  भी
 राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  द्वारा  मी  विचार  किया  गया  जिर  में  कुछ  सिफारिशें की
 श्रम  कानूनों  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करते  समय  श्रमिक  नियोजक  संगठनों  और
 राज्य  सरकारों  के  साथ  सम्बन्धित  पक्षकारों  की  हैसियत  से  श्रम  मन्त्रालय  में  चर्चा  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  नोकाएं

 1102.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  ]  ः
 थी  मोहन  भाई  पटेल  »  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 करो  चिन्तामणि  जेना  |

 इस  समय  देश  में  गहरे  समुद्र  में  काम  करने  वाली  मत्स्य  नौकाओं  की  कुल  संख्या
 कितनी  है

 दक्षिण  हालेंड  ओर  सिंगापुर  आदि  देशों  में  उपलब्ध  नोकाओं  की

 तुलना  में  उपयुक्त  संख्या  की  स्थिति  क्या

 इन  नौकाओं  के  निर्माण  की  कुल  स्वदेशी  क्षमता  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  मत्स्य  नोकाओं  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  इनका  आयात  करने
 का  निर्णय  किया  है;और

 हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :  और
 इस  संमय  देश  में  वाणिज्जयक  क्षेत्र  में  कुल  118  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  ट्रावलर  आपरेट  कर  रहे

 इनमें  से  85  पम्लारतीयों  के  हैं  और  शेष  विदेशी  मत्स्यन  पोत  चाटर  पर  लिए  गए
 इस  बेड़  की  संख्या  दक्षिणी  हालेंड  ओर  सिंगापुर  के  बेड़े  से  बहुत  कम

 सभी  साइजों  के  मत्स्यन  ट्रावलरों  की  विनिर्माण  की  कुल  देशी  क्षमता  85  है  और
 वितरण  अवधि  से  महीने  है  ।

 और  (७)  हां  ।  सामान्य  चार्टर  देशी  प्रतिशत  निर्यातोमुन्खी
 यूनिटी  और  संयुक्त  उद्यम  स्कीमों  के  अधीन  ट्रावलरों  के  आयात  की  अनुमति  दी  जा  रही

 केरल  में  टो०  बौ०  प्रसारण  क्षेत्र

 वितरण अवधि  श्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  टी०  वी०  का  प्रसारण  क्षेत्र  कुल
 कितने  प्रतिशत

 केरल  में  प्रसारण  क्षेत्र  कुल  कितने  प्रतिशत  है

 के  उन  जिलों  के
 हैं  और  ऐसे  लोगों  की  कुल  जनसंख्या  कितनी  है

 जिन्हें  अमी  टी०  वी०  प्रसारण  क्षेत्र  के  अन्तगंत  शामिल  किया  जाना  है
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 क्‍या  सरकार  को  उक्त  जिलों  से  टी»  वी०  प्रसारण  क्षेत्र  के  अंतर्गत  शामिल  किए
 जाने  के  बारे  में  अनुरोध  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?  -

 सूचना  ओर  प्रध्ारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  बीਂ  एन०  :  इस
 समय  दू  रदर्शन  कवरेज  देश  की  लगभग  66.5  प्रतिशत  जनसंख्या  को  उपलब्ध  है  तथा  छठी  योजना
 को  चल  रही  स्कीमों  के  पूरा  हो  जानें  पर  कवरेज  के  1986  के  समाप्त  होने  से  पहले  बढ़कर  70
 प्रतिशत  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 इस  समय  दूरदर्शन  कवरेज  केरल  राज्य  की  लगभग  77.5  प्रतिशत  जनसंख्या  को
 उपलब्ध  है  ।

 कसारगोड  तथा  वीनाडा  जिलों  की  लगभग  52.2  लाख  जनसंख्या  की
 संख्या  का  22.5  तथा  कनन्‍्नानोर  तथा  मल्लापुरम  जिले  के  भागों
 को  अभी  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं  इसके  अतिरिक्त  अन्य  जिलों  में  भी  पथाननधिट्ठा
 जैसे  कुछ  अलग-थलग  क्षेत्र  हो  सकते  हैं  जो  स्थानीय  मू-भागीय  परिस्थितियों  के  कारण  कवर  नहीं
 हुए  हैं  ।

 नहीं  ।

 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  कलपेट्टा  कसारगोड
 तथा  इद्दुक्की  में  अल्प  शक्ति  (100  वाले  द्रदर्शन  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करने  की  स्कीमें
 शामिल  हैं  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  सीमित  द्वारा  ग्‌र-सरकारी
 क्षेत्र  को  अपने  माल  को  बिक्रो

 1104.  श्रो  अजित  कुमार  साहा  :  क्‍या  हस्पात  और  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मारतीय  इस्पांत  प्राधिकरण  सीमित  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  गेर-सरकारी  क्षेत्र
 अपने  माल  की  कितने  प्रतिशत  बिक्री  की

 क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  प्रतिशतता  में  वृद्धि  हुई  यदि  तो  इस  वृद्धि  के
 क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  भोरतीय  इस्पात  प्राधिक रण  सीमित  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  की  जाने
 वाली  बिक्नी  की  पुनरीक्षा  करने  और  इसकी  प्रतिशतता  में  घीरे-घीरे  कमी  करने  का  निर्णय  करने
 का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  द्वारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 को  बेचे  गए  लोहे  तथा  इस्पात के  क्षेत्र-वार  आंकड्ड  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  फिर  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  द्वारा  कुल  सप्लाई  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  मुख्य-मुख्य
 उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किए  गए  माल  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--
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 र
 वर्ष  कुल  सप्लाई  की  प्रतिशतता  के  रूप  में

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  मुख्य-मुर्य
 क्ताओं  को  की  गई  सप्लाई

 1983-84  54.3
 1984-85  50.1
 1985-86  44.3

 से  85)
 अस्थायी

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 और  इस  प्रकार  की  समीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्‍योंकि
 कारी  तथा  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में उनकी  आवश्यकताओं  तथा  उपलब्धता  के  अनुसार-उपभोक्‍ताओं
 को  इस्पात  की  सप्लाई  की  जाती

 पेय  जल  सप्लाई  व्यव८्था  पर  अनुसंधान
 1105.

 भी  की  ae
 :  क्‍या  हाहरो  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 हैं

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  ऐसे  बहुत  से  अं  शहरी  तथा
 ग्रामीण  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  पेय  जल  की  अत्यधिक  कमी

 यदि  तो  क्या  किसी  किफायती  और  गर  परम्परागत  प्रणाली  का  प्रयास  किया
 गया

 कया  किसी  सरकारी  एजेंसी  द्वारा  पाइप  लाइन  प्रणाली  और  जल ले  जाने  के  बारे  में
 परीक्षण  अन्तुसंघान  कार्य  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 इहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  सरकार  को  इस  बात

 की  जानकारी  है  कि  देश  के  कुछ  भागों  में  पेय  जल  की  कमी

 ग्रामीण  पेय  जल  पूर्ति  कार्यक्रम  में  स्थल  स्रोतों  के  विकास  पर  तथा  नलकपों
 के  माध्यम  से  पेय  जल  पूर्ति  की  व्यवस्था  करने  पर  बल  दिया  गया  जबकि  शहरी  जलपूर्ति
 मुख्यतः  सतही  स्रोतों  पर  आधारित  भूगत  जल  ख्रोतों  को  हैण्द  पम्पों/नल  कूयों  के  माध्यम  से
 ओर  सीमित  सीमा  तक  म्‌गत  जल  को  कृत्रिम  रूप  से  पुनः  आवेशित  करके  भी  प्राप्त  किया
 जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इंजीनियरी  अनुसन्धान  नागपुर  ने  जल
 रिसन  तथा  नियन्त्रण  के  सन्दर्भ  में  जल  वितरण  पद्धति  के  निकारक  अनुरक्षण  पर  सीमित  अध्ययन
 किया  है  ।

 इस  अध्ययन  से  जल  स्रोतों  की  व्यवस्थित  वितरण  पाइपों  की  सीघाई
 भादि  के  अनुरक्षण  की  आवद्यकता  तथा  रिसन  तथा  मरम्मत  के  लिए  मितव्ययी  तकनीकियां
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 द  बीतणओथीओं  स  फ  ॉमससससस  ््क्‍्््नन््ंअलल्ॉल्जजजज  य

 अपना  कर  रिसन  का  पता  लगाने  के  व्यवस्थित  कार्यक्रम  की  आवश्यकता  उद्घाटित  की  है  ।

 दिललो  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागोय  मासले

 1106.  श्रो  यशवन्त  राव  गड़ाल  पाटिल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हु

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कितने  अधिकारियों  के  विरुद्ध  वर्ष  1985-86  के
 दोरान  31  1985  तक  विभागीय  कार्यवाही  की

 कितने  मामलों  में  सजा  दी  ओर

 कितने  मामलों  में  मुकदमा  चलाने  की  सिफारिश  की  गई  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  35
 27

 शून्य

 हिमाचल  प्रदेश  में  आलू  के  बीजों  की  भरमार

 1107.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  सीजन  में  मांग  की  कमी  के  कारण  हिमाचल  प्रदेश  में  आलू  का  बीज  सड़
 रहा  और

 (@)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  आलू  की  फालतू  उपज  का  निपटान  करने  में  आलू
 दकों  की  सहायता  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ॥

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  :

 1985  के  विपणन  मौसम  के  दौरान  उठाव  कम  होने  के  कारण  आलू  के  बीजों  की  मरमार

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  प्रमाणीकृत  बीजों  के  80  किलोग्राम  के  प्रत्येक  बोरे
 के  लिए  100  रुपए  और  सही  लेबल  लगे  बीजों  के  80  किलोग्राम  के  प्रत्येक  बोरे  के  लिए  75  रुपए  का
 समर्थन  मूल्य  घोषित  किया  है  ।  28  1986  तक  प्रमाणीकृत  बीजों  के  13,000  बोरों  तथा

 सही  लेबल  लगे  बीजों  के  13,350  बोरों  की  खरीद  की  गई  ।

 हारा  ऋण  राशि  को  श्रधिकतम  सीमा  झौर  उसको
 अदायगी  को  अवधि  में  वृद्धि  को  जाना

 1108.  श्रो  बशवन्त  राव  गड़ालख  पाटिल
 श्ती  आर०  एम०  भोये

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आव/स  और  शहरी  विकास  निगम  से  प्राप्त  होने
 वाली  आवास  ऋण  राशि  की  अधिकतम  सीमा  और  उसकी  अदायगी  की  अवधि  बढ़ाने  का  निश्चय
 किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  दलबोर  तथा  हुडको  के
 घन  देने  के  लिए  संशोधित  मानदण्डों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 |
 +  क्या  शहरी  विकास  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृप
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 प्रशान्त  विहार  में  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  को  सस-जल  निकासी
 लाइन  को  भूसि  का  घंस  जाना

 1109.  थी  मोहम्मद  महफूज  अली  स्रां  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  1986  में  कुछ  श्रमिकों  की  उस  समय  मृत्यु  हो  गई  थी  जबकि  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्रशान्त  विहार  के  निकट  खोदी  जा  रही  मल-जल  निकासी  लाइन  की  मूमि
 असुरक्षित  कार्य  दक्ाओं  के  कारण  धंस  गई

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  उन  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  जिनकी  असावधानी  के
 कारण  श्रमिकों  की  मृत्यु  हुई  ?

 झाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  ओर
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  तीन  श्रमिकों  की  दुर्घटना  में  मृत्यु  हो

 गई  थी
 ।  दुर्घटना  के  कारणों  की  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मुख्य  इन्जीनियर

 द्वारा  जांच  की  जा  रही
 और  अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रंट  श्री  एल०  डी०  गुप्ता  ह्वारा  न्यायिक

 आदेश  दे  दिए  गए  इस  मामले  में  आगे  की  कार्यवाही  का  प्रदइन  जांच  पूरी  होने  के  बाद

 किसानों  को  कृषि  आदानों  को  पृ्ति
 1110.  भ्रो  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किसानों  द्वारा  कृषि  आदानों  के  उपयोग  के  परिणामस्वरूप  वर्ष  1983-84
 दौरान  खाद्यान्नों  का  रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  और

 )  यदि  तो  किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  कृषि  आदान  उपलब्ध  कराने  और  उनके
 उत्पादों  के  लिए  अच्छा  लाभ  देने  के  लिये  मी  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्नी  योगेन्द्र  :  )  हां  ।
 मारत  सरकार  विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित/केन्द्रीय  क्षेत्र  को  योजनाएਂ  कार्यान्वत

 कर  रही  जिनके  तहत  राजसहायता/सहायता  मुहैय्या  की  गई  है  ताकि  किसानों  को  उसके  द्वारा
 उचित/सस्ती  दरों  पर  आदान  प्राप्त  हो  सकें  ।  उनके  उत्पाद  के  लिए  अच्छा  लाम-सुनिश्चित  करने

 के  लिए  चयनात्मक  मूल्य  समर्थन  कार्य  शुरू  किया  गया

 रासायनिक  उबरकों  के  कारण  कृषि  उत्पादन  में  छमो  होना
 1111.  झो  बी०  तुलसो  राम  :  क्‍या  कषि  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रासायनिक  उर्वरकों  के  प्रथोग  के  कारण  देश  में  कृषि-उत्पादन  में  कमी  हो
 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
 आंध्र  प्रदेश  में  रासायनिक  उर्व  रकों  के  प्रयोग  से  कृषि  उत्पादन  पर  किस  सीमा  तक

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और
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 कृषकों  को  कम  मूल्य  पर  अच्छी  किस्म  के  उर्वरक  उपलब्ध  करा  कर  और  उनकी  उपज
 के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  दिलवाकर  उन्हें  राहत  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 क,वथि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से
 उर्वरकों  की  खपत  के  बर्त  मान  स्‍तर  रासायनिक  उर्व  रकों  के उपयोग  के  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  और
 पूरे  देश  में  कृषि  उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  आई  है  अथवा  कोई  प्रतिकूल  प्रमाव  नहीं  पड़ा

 कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  किसानों  को  अच्छी  क्वालिटी  के  विभिन्‍न
 आदान  जैसे  उर्व  कीटनाशी  ऋण  और  तकनीकी  जानकारी
 संघटित  ढंग  से  मुहैया  कराने  के  सभी  प्रयास  कर  रही  है  ।  अच्छी  क्वालिटी  के  उर्वरकों  की  सप्लाई
 उर्वरक  आदेश  के  कारगर  क्रियान्वयन  द्वारा  सुनिद्चित  की  जाती  किसानों  को
 उर्वरक  की  सप्लाई  सस्ते  दामों  पर  करने  के  सरकार  ने  खुदरा  कीमतों  पर  काफी  मात्रा  में
 राज  सहायता  दे  रखी  उत्पाद  का  अच्छा  लाभ  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार
 कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  समर्थन/अधिप्राप्ति  मूल्य  निर्धारित
 किये  जाते  हैं  ।

 जलपूरति  के  लिए  धन  का  कम  आवंटन

 1112.  श्री  थी०  तुलसी  राम  :  क्‍या  झहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 घन  की  कमी  से  देश  के  जल  पूर्ति  और  सफाई  कार्यक्रम  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने
 की  सम्भावना  जेसाकि  दिनाक  5  1986  के  टाइम्सਂ  में  समाचार
 दित  हुआ

 यदि  तो  आन्ध्र  प्रदेश  में  पेय  जल  पूर्ति  और  सफाई  योजनाओं  पर  इसका  कहाँ
 तक  फ्रमाव  पड़

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  व्यय  धनराशि  आबंटन  किये  जाने  के  क्‍या  कारण
 और

 राज्यों  और  विशेषकर  आन्ध्र  प्रदेश  को  जहां  पेय  जल  की  मारी  कमी  इस  कार्य  के
 लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराये  जाने  के  लिए  कया  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  क्षेत्र
 के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  में  नियतित  संसाधनों  तथा  अन्य  स्रोतों  से  होने  वाले
 सम्मावित  संसाधनों  को  घ्यान  में  रखते  अन्तर्राष्ट्रीय  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  दशक  के  लिए
 पहले  विचार  किए  गए  लक्ष्यों  को कम  करना  होगा  ।

 16  तथा  17  1985  को  दिल्ली  में  हुए  मध्य  दशक  समीक्षा  सम्मेलन  के

 सम्पूर्ण  देश  में  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  सम्भावित  रूप  से  प्राप्त  होने  वाले  लक्ष्य  इस  प्रकार

 |
 उप  क्षत्र  लाभान्वित  जनसं  ख्या

 सम्पूर्ण  देक्ष  में  आन्ध्न  प्रदेक्ष  में
 काजनय-ज््+--+-+-+--सजजऊउअककस्ताकससततजतत__न_-+  मिनी  -  ०
 शहरी  जलपूर्ति  86.4  प्रतिशत  75.4  प्रतिशत

 शहरी  स्वच्छता  44.7  प्रतिशत  35.6  प्रतिष्त
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  क्षेत्र  में  व्यय  होने  वाले

 लगभग  3977.59  करोड़  रुपये  के  अन्तुमानित  व्यय  की  तुलना  में  इस  क्षेत्र  में  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दोरान  6522.47  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया  गया  निधियों  के  कम  नियतन
 का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 जलपूर्ति  तथा  स्वछता  राज्य  का  विषय  है  तथा  राज्य  बजट  में  प्रावधान  करके
 तायें  बनाई  जाती  हैं  तथा  निष्पादित  की  जाती  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  प्रशासित
 त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  की  योजना  के  अन्तर्गत  समस्याग्रस्त  गांवों  को  लाभान्वित  करने
 के  लिए  केन्द्र  राज्यो  को  अनुदान  देता  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  प्रशासित  मानव  अपशिष्ट  को
 ढोने  वाले  सफाई  कमंचारियों  की  विमोचन  योजना  के  अन्तर्गत  शहरी  स्वच्छता  के  लिए  केन्द्रीय

 अनुदान  उपलब्ध  है  ।  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  की  एकीकृत  विकास  के  अंतर्गत  आने  वाले
 नगरों  के  लिए  कम  लागत  की  स्वच्छता  हेतु  ऋण  सहायता  भी  दी  जाती  जीवन  बीमा

 विश्व  बंक  तथा  द्विपक्षीय  अभिकरणों  से  भी  ऋण  सुत्रिधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रकाशन  विभाग  झोर  नेशनल  बुक  ट्स्ट  के  बीच  समन्वय
 3,  प्रोਂ  नारायण  थन्द  पराशर  :  क्‍या  सूचना  ध्ौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  भाषाओं  में  विभिन्‍न  शीषुकों  के  प्रकाशनों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के

 लिए  प्रकाशन  विमाग  और  नेशनल  बुकट्रस्ट  के  बीच  कोई  समन्वय  सुनिद्िचत  किया  गया

 यदि  तो  यह  समन्वय  किस  प्रकार  किया  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  :
 प्रकाशन  विभाग  द्वारा  वार्षिक  प्रकाशन  कार्यक्रम  को  अत्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पहले

 पुनरावत्ति  को  रोकने  के  लिए  नेशनल  बुक  ट्रस्ट  से  परामर्श  किया  जाता

 प्राकृतिक  झ्ापदाओं  के  लिए  राहुत

 1114.  श्री  अमर  राय  प्रधान )  ।
 श्री  बी०  वो०  देसाई  ?  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 शो  के०  प्रधानो

 कया  प्राकृतिक  आपदाओं  से  उत्पन्न  संकट  से  राहत  दिलाने  के  लिए  केन्द्रीय  तथा
 राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  नीतियों  तथा  परिपाटियों  की  पुनरीक्षा  करने  हेतु  हाल
 ही  में  सभी  राज्यों  के  राजस्व  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  और

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  हुई  चर्चा  के  क्या  परिणाम  निकले  और  इस  मामले  में
 भव  तक  क्‍या  प्रगति  हुई

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल  :

 सम्मेलन  ने  निम्नलिखित  मुख्य  सिफारिशों  की  :--

 (  राज्यों  को  विभिन्‍न  विपदाओं  के  लिए  केंद्रीय  सहायता  को  विभिम्न  मदों  के  मानदंडों
 से  ज्वगत  किया  जाएगा  ताकि  उनके  ज्ञापन  अधिक  यथार्थवादी  बन  सकें  ।
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 (2)  दो  कार्यकारी  एक  सूखा  तथा  बाढ़  संबंधी  माडल  ज्ञापन  तंयार  करने  के  लिए
 ओर  दूसरा  विपदा  के  दौरान  संचार  पद्धति  के  गठित  किए  जाएंगे  ।

 (3)  सूखे  के  दोरान  राहत  संबंधी  कार्यों  के  कार्यकर्ताओं  को  रियायती  दरों  पर  खाद्यान्‍्नों
 का  वितरण  किया  जाएगा  ।

 कृषि  उत्पादकता  में  वध
 1115.  श्री  असर  राय  प्रधान  :  क्‍या  कृषि  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  उत्तरी  और  दक्षिणी  भागों  में  वर्ष  1980  से  1985  तक  कृषि
 का  कुल  कितना  उत्पादन  ओर

 सरकार  द्वारा  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  कम  कृषि  उत्पादन  बाले  क्षेत्रों  में  कृषि
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  प्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेलत्र  :  देक्ष  के
 उत्तरी  और  दक्षिणी  भागों  में  1980-81  से  1984-85  के  दोरान  मुख्य  फलसों  की

 दकता  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कुछेक  क्षे  कुछ  फसलों  की  उत्पादकता  कम

 रही  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :--

 (1)  पद्चमी  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के  पूर्वी
 राज्यों  में  चुनिंदा  खण्डों  में  एक  केंद्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  चावल
 उत्पादन  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  के  जरिए  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  सफलता

 हासिल  करना  ।
 ह

 (2)  उन  फसलों  ओर  इलाकों  दोनों  के  मामले  में  जहां  पेदावार  कम  हुई  हो  ओर  वृद्धि दर
 न  बढ़ी  हो  वर्षासिचित  खेती  की  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार  करना  ।

 (3)  एक  केंद्रीय  प्रायोज्यित  योजना  के  रूप  में  विज्येष  दलहन  विकास  कार्यक्रम  के  जरिए
 दालों  का  उत्पादन  भोर  उत्पादकता  बढ़ाना  ।

 (4  )  सिंचाई  क्षमता  का  अधिक  उपयोग  करना  ।

 (5)  राष्ट्रीय  तिलहून  विकास  परियोजना  आदि  के  कार्यान्वयन  के  जरिये  तिलहनों  का
 उत्पादन  बढ़ाना  ।

 विवरण
 भारत  के  विभिन्न  भागों  में  म॒रुय  फसलों  को  उत्पादकता

 रु  ह  ;  ०ग्रा०/हैक्ढेयर)
 फसल॥/क्षेत्र  1980-81  1981-82  1982-83  98  5  84...  1984-85

 करत  दाम  55  उठता  पिन

 पं
 828  2012

 परचम
 1087  916  828  1158  1097

 गह्‌  दक्षिण  568  634  556  629  58

 पूर्व
 1426  1537  1214  1545

 568  634  556  श्थ  581



 13  1907  लिखित  उत्तर

 4  3  4  5  6  7

 मोटे  772...  882...  76  उन  छल 768  837  805
 अनाज  पूर्व  692  701  686  855...  805

 उत्तर  937  947  920  1018  1162
 पश्चिम  572  592  568  718  664
 दक्षिण  299  358  363  381  370

 पूर्व  483  530  530  581  548
 उत्तर  798  614  788  896  837
 पश्चिम  349  406  440  468  438

 तिलहन  दक्षिण  574  813  642  784  ख़ा

 पूर्व  488  500  482  575  576
 उत्तर  459  461  500  512  532

 .  पश्चिम
 __591  725  590  742  712

 दक्षिण  क्षेत्र  :  आंध्र  कर्नाटक  और  के  रल

 पूर्वी  क्षेत्र  :  पद्चिम  मध्य  उड़ीसा  और  असम

 उत्तरी  क्षेत्र  :  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  ओर  कश्मीर

 पश्चिमी  क्षेत्र  :  महाराष्ट्र  और  गुजरात  ।

 यंत्रीकत  खेती

 1116.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  कृषि  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि

 कया  यंत्रीकृत  खेती  से  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़ी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  (a)
 ट्रैक्टरीकरण  के  प्रमाव  के  विश्येष  संदर्भ  यंत्रीकृत  खेती  पर  किए  गए  अध्ययन  से  यह  पता  चला

 है  कि  ट्रंक्टरीकरण  से  विनिर्माण  मरम्मत  तथा  रख-रखाव  में  कृषि  से  इतर  रोजगार  सूजित  होता
 है  और  इसके  बहुमुखी  प्रभाव  से  मी  अप्रत्यक्ष  रोजगार  सुजित  होता  यह  निष्कर्ण  भी  निकाला
 गया  है  कि  खेती  के  काम  के  लिए  भाड़  के  श्रम  की  माँग  बढ़ने  के  साथ-साथ  पारिवारिक
 विशेषकर  महिला  ओर  बच्चों  के  श्रम  में  कमी  हुई

 ठेका  श्रम  और  अधिनियम  में  संशोधन

 1117.  भ्री  रामाश्नय  प्रसाद  सिह  त्री
 ने

 की  कृपा
 करेंगे

 झन  :  क्‍या  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  : भी  एन०  डेनिस  |
 क्या  श्रम  संत्रो  यह  कक  क

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ठेका  श्रम  और
 1970  के  कानूनी  कार्यान्वयन  में  खामियाँ  दुर  करने  हेतु  इसमें  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  ओर  ठेका  श्रम
 ओर  1970  में  संशोधन  करने  पर  कार्मवाही  की  जा  रही
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 हाल  ही  1986  के  ठेका  श्रम  और  संशोधन  बध्यादेश  सं०  3  द्वारा

 नियम  के  अधीन  सरकारਂ  की  परिभाषा  में  संशोधन  किया  गया  है  और  उक्त
 अध्यादेश  को  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  एक  विधेयक  राज्य  सभा  में  पेश कर  दिया  गया

 उबरकों  को  कोमतों  में  वृद्धि

 1118,  प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उवंरकों  और  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  मारी  वृद्धि  का  खाद्य  उत्पादन
 पर  प्रमाव  पड़ने  की  संभावना  और

 यदि  तो  खाद्य  उत्पादन  के  लक्ष्यों  में कितनी  कमी  होने  का  अनुमान  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नारियल  ओर  खोपरा  का  उत्पादन  मूल्य

 1119.  श्रो  केਂ  राममूर्ति  :  क्या  कृषि  भमन्‍्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  जिससे  नारियल  ओर  खोपरा  के  उत्पादन

 के  थमिकता  के  आधार  पर  अध्ययन  करने  को  कहा  गया  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को
 प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  आयोग  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 कथि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  नहीं  ।
 कृषि  लागत  ओर  मूल्य  आयोग  विभिन्‍न  फसलों  के  सम्बन्ध  में  उनके  मूल्य  सम्बन्धी  प्रस्ताव  तैयार

 ते  अनेक  सम्बद्ध  घटकों  को  ध्यान  में  रखता  उनमें  से  एक  महत्वपूर्ण  घटक  विशिष्ट
 फसलों  की  खेती  की  लागत  नारियल  जो  कि  रोपण  और  बारहमासी  फसल  की  खेती  की
 लागत  का  अध्ययन  करने  के  लिए  तिलहन  आदि  जंसी  कृष्य  फसलों  के  इस  समय
 चल  रहे  अध्ययनों  की  तुलना  में  एक  भिन्‍न  पद्धति  की  जरूरत  होती  अपेक्षित  अध्ययन  शुरू
 करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे

 )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 सेन  समिति  को  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 1120.  श्री  राममति  है
 थ्रो  बाधुदेव  भाचाय  -|
 डा०  बो०  एल०  शलेश  ध >  यहे  बताने  y  कृपा डा०  सुधोर  राय  /  :

 क्या  कृषि  मंत्रो  ऐ  क्पा  करेंगे  कि  :

 शो  लक्ष्मण  सलिक  ।
 शो  सी०  पो०  ठाक्र  |

 एस०  आर०  सेन  समिति  द्वारा  कौन-कौन  सी  मुख्य  सिफारिशों  की  गयी  जिन्हें
 चार  राज्यों  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  स्वीकृत  किया  गया

 कया  सेन  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिये  कोई
 प्रयास  किया  गया  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 पटना
 में  हाल  ही  चार  पूर्वी  राज्यों  के

 मुख्य  मत्रियों  के  हुए  दो  दिवसीय  सम्मेलन  में

 क्या  निर्णय  किये  गये  ओर  उन  पर
 कया  क़ार्यवःही  किये  जाने  का  विचार
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 कनााााक का  किन  दी खपत

 क्षि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेस्द्र  से  पूर्वी
 भारत  में  कृषि  उत्पादकता  पर  समिति  आर०  सेन  की  सिफारिशों  का  संबंध
 आदान-सप्लाई  को  सुदुढ़  विस्तार  और  अनुसंधान  द्वारा  भूमिगत-जल  स्रोतों  का

 ्॒रधिकतंम  फसल  प्रणाली  में  विविधता  ऋण  तथा  सहकारी  संस्थानों  को  पुनः  सक्रिय
 जनजातीय  अर्थव्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  और  कृषि के  क्षेत्र  में  संगठनात्मक  और  प्रबन्धकीय

 समन्वय  को  अधिक  कारगर  बनाने  से  ये  सिफारिश  इस  क्षेत्र  के  छोटे  किसानों  की  अर्थव्यवस्था
 को  व्यवहायं  बनाने  की  ओर  संकेन्द्रित  हैं  ।

 समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  लिए  8  1986  को  पटना  में  केंद्रीय
 क्रषि  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य-मंत्रियों  का
 एक  सम्मेलन  हुआ  था  ।

 राज्य  सरकारों  ने  प्रारम्म  में  वर्तमान  योजना  परिव्यय  में  ही  समिति  की  सिफारिशों  को
 क्रियान्वित  करने  पर  अपनी  सहमति  प्रकट  की  ।

 कसंचारोी  राज्य  बीमा  निगम  के  अ  तगंत  चिकित्सा  सुविधाएं
 1121.  श्री  के०  रामम॒ति  :  क्‍या  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  सेवा-निवृत  श्रमिकों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  क  रने  के

 नाथ  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  चार  विकल्पों  में  से  किसी  को  स्वीकृति
 प्रदान  कर  दी  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए
 जाने  की  संभावना

 क्‍या  पैनल  डाक्टर  व्यवस्था  की  करने  और  उसमें  सुधारों  के  सुझाव  देने  के
 लिए  कर्मचारी  बीमा  निगम  द्वारा  गठित  त्रिपक्षीय  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम
 से  हाल  ही  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  और  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस
 प्रस्ताव  को  लागू  करने  के  लिए  कमंचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  में  डचित  संशोधन  करना
 जिससें  समय  लग  सकता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 अपर्याप्त  शोतागार  क्षमता

 1122.  भरी  के०  राममूर्त
 ॥

 :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ६
 श्री  संतोष  मोहन  देव  हे

 )  क्या  देश  में  उत्पादित  30  प्रतिशत  फल  और  सब्जियां  अपर्याप्त  शीतागार  क्षमता  के
 कारण  खराब  हो  जाती

 क्‍या  85-85  प्रतिशत  शीतागार  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  और  शेष  14-15  प्रतिशत
 सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्र  में  जिनका  प्रयोग  मुर्गी  तथा  दूध  और  डेरी
 उत्पादों के

 लिये  होता  है

 क्‍या  स्वास्थ्य  कर  ओर  उचित  वातानुकूल  स्थिति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  शीतागार
 1965  को  प्रमावी  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  ओर

 यदि  तो  सरक  प्रा  सहकारी  क्षेत्रों  में  शीतागार  मंडारण  क्षमता  में  वृद्धि
 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
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 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगन्‍्द्र  :  डा०  एम०
 एस०  स्वामीनाथन  के  नेतृत्व  में  खराब  होने  वाले  कृषि  जिसों  से  संबंधित  दलਂ  की  रिपोर्ट
 के  आधार  पर  40  प्रतिशत  मात्रा  तक  जल्दी  खराब  होने  वाले  जिन्स  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  कई
 कारणों  जिसमें  समुचित  शीतागार  की  कमी  भी  शामिल  खराब  हो  जाते  हैं  ।

 लगभग  47  लाख  मीटरी  टन  की  कुल  स्थापित  भण्डारण  क्षमता  में  से  करीब

 92.88  प्रतिशत  निजी  क्षेत्र  5.35  प्रतिशत  सहकारी  क्षेत्र  में  और  1,77  प्रतिशत  सावंजनिक  क्षेत्र
 में  होने  का  अनुमान

 और  1964  निरस्त  कर  दिया  गया  है  और  एक  नया  आदेश
 यथा  शीतागार  1980  जारी  किया  गया  है  और  यह  उत्तर  पश्चिम  पंजाब

 और  हरियाणा  को  छोड़कर  पूरे  देश  में  लागू  किया  गया  है  ।  शीतागारों  में  स्वास्थ्यकर  और  उचित
 प्रशी तन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  शीतागार  1980  को  अधिक  विस्तृत  और  बुहत  बनाया
 गया  सहकारी  क्षेत्र  में  शीतागार  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  है  ।

 ]

 “-

 बिहार  में  कुद्र-कोचा  में  पाये  गये  सोने  के  नि्षेप
 1123.  प्रो०  चन्द्र  भानु  देवो

 |
 ने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 : 3  :  क्या  सन्त्रो  यह  बतान ेकी  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  एस०  जो०  घोलप
 क्या  इस्पात  भ्रोर  खान  मन्त्रो  यह  कृपा  करेंगे  '

 क्‍या  बिहार  में  जमशेदपुर  से  40  किलोमीटर  दूर  कुद्‌  र-कोचा  के  आदिवासी  क्षेत्र  में
 बड़ी  मात्रा  में  सोने  के  निक्षेप  पाये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी  :  और  नहीं  ।

 कुद  र-कोचा  के  आदिवासी  क्षेत्र  में  बड़ी  मात्रा  में  स्वर्ण  निक्षेप  नहीं  पाए  गए  इस  क्षेत्र  में  स्वर्ण
 होने  के  बारे  में  वास्तव  में  सरकार  पहले  से  अवगत्त  इस  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड

 कुद्र-कोचा  क्षेत्र  में  विस्तृत  गवेषण  कर  रहा  जो  प्रारंभिक  अवस्था  में  है  ।  मंडारों  का आकलन
 कार्य  पूरा  होने  पर  ही  किया  जा  सकेगा  ।

 [  अनुवाद  ]
 के  अधोन  फ्लेटों  का  झावंटन

 श्रो०  निर्मला  कूमारो  दक्तावत  :  क्‍या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नई  (979  के
 अधीन  फ्लेंटों  के  आवंटन  के  लिए  में  निकाले  गये  ड्रा  की  जानकारी

 तो  कितनी  बस्तियों  में  इन  फ्लेटों  का  कब्जा  दे  दिया  गया
 शेष  बस्तियों  के  लिये  कब  तक  विशेष  ड्रा  निकाला  और
 आबंटियों  को  उन  फ्लैटों  का  कब्जा  कब  तक  दिये  जाने  की  सम्भावना

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  आवंटन
 द्वारा  में  किया  गया  था  कि  आदि  ।

 फ्लेट  का  कब्जा  अमी  तक  नहीं  दिया  गया  के  को  आवंटित  फ्लैटों  की

 स्थिति का एक विवरण संलग्न है । ज्यों ही फ्लेटों का निर्माण पूरा हो जाएगा । शेष फ्लंटों के लिए ड्रा निकाला 8229 फ्लैंटों का कब्जा जिनके लिए मांग एवम्‌ आवंटन पत्र जारी कर दिए आबंटियों द्वारा भुगतान तथा अपेक्षित कागजात आदि प्रस्तुत करने के बारे में ओपचारिकताएं पूरी करने पर दिया 456
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 रख  नारियल  उत्पादकों  को  संरक्षण

 1225.  श्री  टी०  बशोर  है|  हि
 श्री  के०  कन्जम्य  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  देश  में  उन  नारियल  उत्पादकों  को  संरक्षण  देने  के

 लिए  कोई  कायंवाही  की  जिनको  कम  उपज  और  मूल्यों  में  कमी  होने  के  कारण  अत्याधिक  हानि
 हुई  और +  शा

 यदि  तो  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 कृषि  श्र  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ओर
 नारियल  के  विकास  और  देश  के  नारियल  उत्पादकों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :-.-

 (  देश  में  नारियल  के  विकास के  केन्द्रीय  क्षेत्र/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  जड़
 मरझाने  के  रोग  से  प्रमावित  पॉम  को  हटाने  के  लिए  सहायता  का  के  रल
 में  रोगग्रसित  और  अज्लुउत्पादी  पौधों  को  रोगमुक्त  नारियल  उत्पादकों
 को  सिंचाई  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  लिए  सहायता  की  परियोजना  और

 तमिलनाडु  जड़  मुरझाए  हुए  पौधों  के  उन्मूलन  की  परियोजना  उत्पादकता  में

 वृद्धि  करने  के  उद्दं  श्य  से  क्रियान्वित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (2)  सरकार  ने  केरल  और  लक्षद्वीप  में  मंडी  से  प्रति  क्विटल  की  दर  से
 खोपरे  की  खरीद  हेतु  मंडी  में  दखल  देने  का  कार्यक्रम  शुरू  किया

 (3)  मारत  सरकार  ने  नारियल  के  तेल  का  आयात  तब  तंवः  के  लिए  सीमित  कर  दिया
 जब  तक  कि  उप्मोक्‍ताओं  के  लिए  इसकी  उपलब्धता  और  कीमतें  एक  उचित

 स्तर  तक  नहीं  रहतीं  ।

 (4)  1985-86  के  दौरान  बिना  किसी  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  की  शर्त  के  5.0  मीटरी
 टन  की  अधिकतम  सीमा  तक  नेफंड  के  माध्यम  से  हस्क  उतरे  हुए  नारियल  के
 निर्यात  की  अन्तुमति  दी  गई  1985-86  के  दोरान  500  मीटरी  टन  की  अधिकतम
 सीमा  तक  खोपरा/नारियल  उत्पाद  के  निर्यात  की  भी  अनुमति  दी  गई

 उपरोक्त  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  के  नारिण्ल  की  खेती  करने  वालों
 को  उपज  में  सुधार  करने  और  अपने  उत्पाद  के  लिये  न्यूनतम  कीमत  पाने  के  लिए  सहायता
 मिल  रही

 वाणिज्यिक  फसलों  क  लिए  फसल  बोमा  योजना  का  विस्तार
 है  व  #  करे
 1126.  श्री  क  ०  रामचन्द्र

 हि
 था

 ने  की  कृपा  करेंगे है  न  :  वर  भन्द्री यह  बताने  की  कृपा  :
 श्रो  सयद  शहाबद्वीन

 पा  कृषि  स  पा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  फसल  बीमा  योजना  के  क्षेत्र  के  विस्तार  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ताकि  इसके  अन्तगंत  वा  णिज्यिक  फसलों  के  अलावा  अन्य  फसलें  मी  शामिल  की  जा

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  ओर  कृषि  में  रुचि  रखने  वाले  व्यक्तियों  से

 सुझाव  प्राप्त  हुए  और

 159
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 यदि  गे  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेद्र  :  से

 सरकार  ने  खरीफ  1985  से  देश  में  वृहत्‌  फसल  बीमा  योजना  लागू  की  जिसमें

 तिलहन  तथा  दलहनों  को  शामिल  किया  गया  सरकार  को

 आलू  आदि  जंसी  कुछ  अन्य  फसलें  इस  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  कतिपय  सुझाव
 प्राप्त  सुझावों  की  जांच  करने  तथा  उचित  सिफारिशों  करने  के लिए  एक  समिति  गठित  की

 गई  थी  ।  इसे  समिति  ने  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 किसानों  को  विये  गये  ऋणों  क  संबंध  में  अध्ययन

 1127.  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  कषि  भन्त्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  है  कि  क्‍या  सरकार
 द्वारा  क्सानों  को  दिये  जा  रहे  ऋण  उन्हें  समय  पर  मिल  रहे  और

 यदि  तो  उक्त  अध्ययन  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या
 कदम  उठाये

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और
 सहकारी  वाणिज्यिक  बेंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  ज॑सी  संस्थागत  एजेंसियों  के
 माध्यम  से  किसानों  को  कृषि-ऋण  संवितरण  किया  जाता  किसानों  को  ठीक  समय  पर  ऋण
 मिलने  के  संबंध  में  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  किया
 सरकार  संस्थागत  एजेंसियों  पर  इस  बात  के  लिए  दबाव  डाल  रही  है  कि  ऋण  का  प्रवाह  ठीक
 समय  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  सुनिश्चित  होना

 उबरकों  क  मूल्यों  में  वृद्धि  का  प्रभाव

 1128.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1986  से  उवंरकों  के  सरकारी  खुदरा  मुल्यों  में  वृद्धि  करने  के  क्या
 कारण

 वर्ष  1985-86  के  लिए  उवंरकों  पर  कितनी  राज  सहायता  का  अनुमान
 राज  सहायता  की  धनराशि  में  अगले  वर्ष  कितनी  कटोती  हो  ,  की  सम्भावना

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  उवंरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  छोटे
 किसानों  का  निर्धनतम  वर्ग  बहुत  प्रमावित  होगा  तथा  उसके  परिणामस्वरूप  उवंरकों  की  खपत  में
 गिरावट  आएगी  जिससे  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  कमी  होगी  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योयन्द्र  :
 सहायता  को  उचित  सीमाओं  में  नियंत्रित  करने  के लिए  3]  1986  से  उर्वरक  के  मूल्यों  में
 वृद्धि  की  ग

 व्थं  1985-86  के  दोरान  उवेरकों  पर  राज  सहायता  की  कुल  अन्नुमानित  घनराशि
 लगभग  2000  करोड़  रुपए

 हाल  में  मूल्य  बढ़ने  क ेकारण  1986-87  के  दौरान  राज  सहायता  के  स्तर  में  लगभग
 400  करोड़  रुपए  तक  की  कटौती  होने  की  संभावना
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 उबंरक  के
 मूल्यों  में  हाल  में  हुई  वृद्धि  से

 उवंरक  की  खपत  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रमाव

 नहीं  होगा  ।  फलतः  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  पर  भी  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  कृषि  उत्पाद  के  लिए
 थन  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  उरवरकों  की  बढ़ी  हुई  लागत  को  ध्यान  में  रखा  जाएमा  ।  इससे
 छोटे  किसानों  के  कमजोर  वर्ग  के  बहुत  अधिक  प्रभावित  होने  की  संभावना  भी  नहीं

 दूध  भ्रादि  क  संबंध  में  भारतोय  रूथि

 अनुसंघान  परिषद्‌  क  अनुसंधान  और  विकास  संबंधी  प्रभास

 1129.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌
 दूध  और  अन्य  संरक्षित  खाद्य  पदार्थों  की  उत्पादकता  में  कोई  सुधार  लाने  में  सफल  नहीं

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  गेहूं  और  चावल  में  सुधार  का  किया
 गया  दावा  आयातित  बीजों  के  कारण  किया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आस्ट्रेलिया  ओर  सुदूर  पूब॑  के  देशों  से  तिलहनों
 आदि  की  उन्नत  किसमें  मंगाने  का  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगनद्र  :  (©)
 फलों  और  दूध  तथा  अन्य  उत्पादक  खाद्यों  पर  अनुसंधान  केन्द्रीय

 जना  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  और  राज्य  कृषि
 लयों  के  माध्यम  से  की  जाती  हैं  ।  दीघंकालीन  अनुसंघान  प्रयासों  से  अनेक  प्रजातियां  एवं  संकर
 किसमें  विकसित  की  गईਂ  तथा  खेती  के  लिए  जारी  की  गई  ।  साथ  ही  उपज  को  अधिकतम
 करने  के  लिए  उपयुक्त  कृषि  तकनीक  ओर  पौध  संरक्षण  सूची  का  मानकीकरण  किया  गया  है  और
 अपनाने  के  लिए  उनकी  सिफारिश  की  गई  उत्पादन  और  प्रबंध  पद्धांतियों  के  पंकेज  को  विस्तार

 विभिन्‍न  पण्यों  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  बढ़ा  :--
 चित  सच

 1970-71  1984-85
 लाख  वनों  लाख  टलनों

 च़्च्च्ु्ि्।य़ि?झ  ओ#%ास  गे  _
 दाल  11.82  12.20

 9.54  13.10
 फल  7.00  22.50
 सब्जियां  24.60  35.60
 द्घ  22.50  38.80

 मम  फ0ृफझफतऊचअऋ  ृतृ््  एऊए  एृउ"यूृू  न
 नारियल  के  मामले  उपज  में  कमी  आई  उसके  कारण  पुराने  पेड़ों  का  न

 समाप्त  करना  अन॒ुपयुक्त  तथा  रोग  प्रभावित  महत्वहीन  क्षेत्रों  में  नारियल  की  खेती  का
 विस्तार  तथा  मानसून  और  सूखा  की  असाधारण  स्थितियां  हैं  ।  रोग  तथा  सूखे के  जोखिमों
 को  न्‍्यनतम  बनाने  के  लिए  तथा  अधिक  उपज  देने  वाले  संकर  प्रजननों  को  उनसे  संबंधित  प्रवंध
 तकनीकों  सहित  विकसित  करके  अनुसंधान  प्रयासों  को  सघन  बनाया  जा  रहा  खेती  के  लिए
 सिफारिश  किये  गये  कुछ  कल्टीवारों  की  उपज  क्षमता  बारानी  दक्ाओं  में  सी  मानक  लम्बे
 वारों  की  अपेक्षा  19.4  से  42.0  प्रतिशत  अधिक  है



 लिखति  उत्तर
 4  1986

 डस  सस्‍  “  ह
 गह जी  मारतीय  कृषि  अनुसंघान  के  पास  सुदृढ़  गेहूँ  और

 सुधार  कार्यक्रम  हैं  और  इन  कार्यक्रमों  के  अंतगंत  विकसित  अनेक  अधिक  उपज  देने  वाली  प्रजातियों

 के  कारण  देश  में  गेहूं  और  चावल  की  उपज  बढ़ी

 पौध  सामग्रियों  का  विनिमय  जनन  द्रव्य  के  स्रोतों  में  बढ़ोत्तरी  करने  और  देशज

 बननन  कार्यक्रमों  में  उनके  उपयोग  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  तिलहनों  को  किस्मों  का  विकास

 1130.  भ्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  ने  देश  में  तेल  की  मांग
 की  पूर्ति  करने  के

 लिये  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  तिलहनों  की  अच्छी  किस्मों  का  विकास  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  बौर

 देश  में  खाद्याननों  ओर  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  और  उपाय

 रूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेन्र  :
 जी

 श्रीमान्‌  ।

 भा०  कृ०  अ०  प०  ने  विभिन्‍न  तिलहनी  फसलों  की  अनेक  अधिक  पंदावार  देने  वाली

 तथा  दबाव  सहने  वाली  अच्छी  क्वालिटी  की  किस्मों  और  उपयुक्त  उत्पादन  प्रोद्योगि  कियों  का

 विकास  किया  है  ।  संलग्न  में  दिये  गये  आंकड़ों  से  शुष्क  और  सिंचित  कृषि  स्थितियों

 के  अंतर्गत  उनकी  उत्पादन  क्षमता  की  जानकारी  दी  गई  है  ।  संलग्न  विवरण-ा  में  दिये  गये

 आंकडों  में  अनाज  की  फसलों  की  उन्नत  किस्मों  की  जानकारी  दी  गई  हैं

 यह  बात  साबित  हो  चुकी  है  कि  उन्नत  किस्मों  को  अच्छी  क्वालिटी  के

 बीजों  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  बीजों  और  मृदा  से  पैदा  होने  वाली  बीमारियों  से  सुरक्षा  के

 लिए  बीज  के  अनेक  कीट-व्याधियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  पौध  संरक्षण  और  जहां
 कहीं  मी  संभव  हो  संतुलित  उर्वरक  और  संरक्षित  सिंचाई  के  द्वारा  तिलहनों  के  उत्पादन  में  पर्याप्त

 वृद्धि  की  जा  सकती

 रबी-ग्रीष्मकालीन  मू  गफली  की  खेती  इस  बात  को  ध्यान  से  रखते  हुए  और  अधिक
 प्रिय  हो  गई  है  कि  इसकी  उत्पादन  क्षमता  खरीफ-मौसम  की  तुलना  में  काफी  अधिक  इसी

 तोरिया-सरसों  और  कुसुम  की  शुद्ध  फसल  के  अंतर्गत  आने  वाले  क्षेत्र  में  भी  वृद्धि  हो  गई  है  ।

 सूरजमुखी  और  सोयाबीन  की  खेती  का  भी  तेजी  से  विकास  हो  रहा  है  तिलहनी  फसलों  के
 क्वालिटी  बीज  के  बड़  पैमाने  पर  उत्पादन  के  लिए  भी  मारी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इन  सभी  उपायों  के  परिणामस्वरूप  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  इसका  उत्पादन

 जहां  1970-71  में  95.41  लाख  मीटरिक  टन  था  वह  बढ़कर  1984-85  में  130.99  टन  हो  गया  ।

 तिलहन  का  और  अधिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  एक  मिशन  आन
 आयलसीड़  प्रोडक्शनਂ  की  स्थापना  की  है  जिससे  कि  वनस्पति  तेल  के  मामले  में  देश  को  झी
 शीघ्र  आत्मनिर्मर  बनाया  जा  सके  और  नियति  को  कम  किया  जा  सके  ।  जहां  अनाजों  का  प्रदन +  अनेक  तर  स  श्द्सज  या  सेली  के  स्तित  उन्हें  है  ५

 लीज अनाज  की
 अनेक

 फसलों  का  विकास  किया  गया  है  ओर  खेती  के  लिए  उन्हें  रिलीज  किया गया
 इसकी  खेती  को  मी  लोकप्रियता  प्राप्त

 :  162

 र्ड्ड
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 यूरिया  का  धान  की  फसल  में  गहराई  में  खरपतवार  नियंत्रण  के  लिए  कीटनाशक॑
 दवाओं  के  पौधों  की  अधिक  आवश्यकता  के  अनुसार  पौध  संरक्षण  उपायों  के
 साथ  घीमो  गति  से  रिलीज  होने  वाले  उवंरकों  के  प्रयोग  से  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद  मिली

 गेहूँ  की  फसल  में  कतारों  की  कीस-फक्रोस  और  गहराई  में  नाइट्रोजन  के  प्रयोग  से
 पैदावार  में  काफी  वृद्धि  हुई

 रबी  मौसम  के  दौरान  मकके  की  खेती  करने  से  उसकी  पैदावार  में  वृद्धि  हुई  बुआई
 की  तिथियों  में  संयोजन  तथा  शूटफ्लाई  के  नियंत्रण  से  ज्वार  की  पैदावार  में  वृद्धि  हुई  उन्नत
 बीजों  के  संतुलित  उवंरकों  के  खरपतवारों  के  डाउनी  अर्गोट
 आदि  जेसी  खतरनाक  बीमारियों  के  नियंत्रण  के  लिए  क्रमिकरूप  फफ  दनाशी  दवाओं  के  उपयोग
 से  बाजरे  की  पैदावार  में  काफी  वृद्धि  हुई  इसी  तरह  उन्नत  ढुआई  के

 उपयुक्त  संतुलित  उवँरकों  के  प्रयोग  और  पौधों  की  अनुकूलतम  ठहराव  से  छोटे  मोटे
 अनाजों  की  पंदावार  में  वृद्धि  हुई

 इन  उत्पादन  प्रौद्योगिकियों  के  साथ  उपयुक्त  विकास  कायंक्रमों  से  अनाजों  की  पैदावार
 बद्धि  हुई  इस  तरह  1970-71  में  जहां  अनाजों  पंदावार  96.60  मिलियन  टन  थी

 वह  बढ़कर  1984-85  में  134.03  मिलियन  टन  हो

 :

 तिलहन  को  विकसित  को  गई  किस्मों  को  सूची

 ....  क्िस्मोंकी  उप  संमावना  हाल  में  विकसित

 फसल  संख्या  शुष्क  कृषि  सिचित  मुख्य  किसमें

 1  2  3.  4
 ण

 मू  गफली  46  800-1809.  2000-3000  जे०

 डो०एन०  3-30,
 3,  एम०

 2,  बी०जी  ०-2,
 टी०  एम०  टी०

 ०-1  17,  के  ०
 भार०  आई०सी ०
 जी०  कोशल

 तोरिया  सरसों  32  800-1400  1500-2000  आर० ह
 पूसा

 आर०  आाई०
 आर०एल ०एम  ०-

 पी०टी  जे०टी
 रामतिल  40०-800  न  जे०टी  ०-7,



 नाइजर  10

 अरण्डी  .  10

 अलसी  14

 हाल  ही  में  विकसित  को  गई  प्रनाज  को  फसलों  को  उन्नत  किस्म्रों  की  ध्रूची
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 3  4  5

 800-1000  अब  तक  2000
 मान

 900-1500  वहीं  जे०
 एस०  मंजीरा

 800-1000  1500-2500  जे०

 पी  ०के  ०-३08,  पी ०
 पी०

 पी०  के०  एच०
 एस०

 300-450  ज्  UA-71,  आई०
 जी०  आर०्सी०

 जी०  ए०  1
 जी

 800-1000  1000-1200
 जी०ए०  यू०  सी*
 जी  ०सी०  आर०

 जी०  एण्यू०  सी०

 900-1000  1500-2000
 गरिम

 ३७>->--+न-+-मनम-म--नममग-ननतम-नन-म-ानान..
 विवरणना

 कक
 बलका+जे

 किसमें

 वर्षा  पर  निर्भर  ऊचो
 सत्ता  आई०  ई०  टी  ०-6223,

 एम०डी०यू  ०-  ,  आई  ०ई०टी  ०-7564,  आई०ई०टी ०-
 7566,  आई०ई  ।
 वर्षा  पर  निर्मर  नीयो  भ,मि/जल  ठहराव  वाले  क्षेत्र

 सी  ०एन  ०-539,  सी  ०एन  ०-540,  आई०
 आई०ई०टी  ०-7252,  आःई०ई०टी  ०-759  ।

 गहरे  पानी  बाला  क्षेत्र  :
 एन०सी०  490,  एन०सी०  481  ।

 लवणोय-क्षारोय  क्षेत्र  :
 सी०एस०भार०  5,  एस०ए०आर०  41,

 ई०्टी०  6694,  आई०ई०टी०  6695,  आई०ई०टी०  9710,  आई०
 इ०टो०  79111
 अधिक  ऊ  चाई  वाले  क्षेत्र  :  .
 वी०एल०क े०  धान  39,  एच०पी०यू०+
 2171,  आई०ईं०टी  ०  8379  ।
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 1  2

 बाजरा  :  गुजरात  हाईब्रिड  जरा  32,  एम०पी ०  31,  सी०एम०  46,  एम०
 .  बी०एच०  110,  पी>एच०बी०  47,  एक्स  5,  एम०बी०एच०  118,

 एच०एच०बी०  45,  जी०एच०बी०  45,  जी०एच०्बी०  27,  पी०
 एस०बी  ०  8,  डब्ल्यू ०सी  ०सी०  75,  एच०सी०  4,
 आई०सी ०एम  ०एस०  7703  ।

 छोटे  मोर्ट  अनाज  .  पी०एस०्सी०  1,  पी०एस०सी०  2,  आर०पी०एस०
 एप)०एल०सी०  3

 मोटे  एम०एस०  1307,  एम०एस  1316

 ह
 आर०ए०्यू०  9,  बी०एल०  28,  बी०एल०  29

 |

 गेहूँ  :  एंच०डी०  2329,  पी०बी०  डब्ल्यू०  34  एच०डी०  2285,
 डी०एल०  153-3,  एन०एच०डब्ल्यू०  206,  डब्ल्यू०  एच०  291,

 2184,  एच०डी०  2307,  डी०डब्ल्यू  ०  आर०  39,  एच०डी०
 37,  एच०डी०  2278,  सी०पी०ए०एम०  1796,  एच०डब्ल्य ०

 41,  एच०डी०  2402,  एच  ०आई०  1123,  एच०आई०  977,  य०
 गरी०  1100!  ।

 अग्रेती  76,  डी०  765,
 अफ्रीकन  ओली  कम्पोजिट  ।

 सी०एस०वी०  10,  सी०एस०वी०  9,  यू
 एच०जी०एच०  ],  एस०्बी०  905,  एस“पी०्वी०  235,  जी०्जे०

 35,  एरा०पी०वी  245,  एस०्पी०वी०  46,  एस०पी०वी०  246,
 एस०पी०वी ०  297,  एस०पी०वी०  96,  एस०पी०एच०  219,  एस०
 पी०ए०  196,  एस०पी०एच ०  221  ।

 रह  ५"पपपपपपपप:िपप:ि:िा+भ:भभ।प+/्+7ै5]8/|ै
 एस्बेस्टोज  पर  प्रतिबन्ध  का  प्रस्ताव

 भरी  थम्पन  थामस  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भारत  में  कितनी  खानें  काम  कर  रही

 जया  सरकार  के  घ्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  के  कारण  कसर  हो
 जाता

 भारत  में  के  उपयोग  के  सम्बंध  में  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध  लगाने  और  उसका  कोई
 विकल्प  ढढ़ने  का  विचार  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  वर्ष  और  में  उसका  खानें
 उत्पादनरत  थीं

 एस्बस्टस  को  कैंसरजन्य  माना  जाता  है  और  एस्बेस्टस  घूल  के  लगातार  सम्पक  में

 रहने  से  न्‍्यूमोकोनियोसिस-मेसोथिलियोमा  और  फेफड़े  का  कसर  होने  की  सूचना  है  ।

 9,

 3
 3

 4
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 एस्बेस्टस  का  उपयोग  मुख्यतया  एस्बेस्टस  सीमेंट  चद्दरों  और  दबाव  पाइप  बनाने  में

 किया  जाता  इसके  इसका  उपयोग  तापीय  और  विद्युत  इन्सुलेशन
 फ्रिक्शन  सामग्री-यथा  ब्रेक  लाइनिग/क्लच  गैस्केट  सामग्री  तथा  जुड़नारों  में  मी  किया
 जाता

 सरकार  एस्बेस्टस  सीमेंट  चहूरों  के  निर्माण  में  क्राइसोटाइल  एस्बेस्टस  की  बजाए
 अशतः  वोलेस्टीनाइट  के  उपयोग  की  संभावना  पर  विचार  कर  रही  एस्बेटस  के  खनन  पर  रोक
 लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 हेरल्डਂ  लखनऊ  के  कर्सेचारियों  क ेबकाया  वेतन  को  अदायगी

 1132.  श्रोमतो  गीता  मुश्लजो  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  लखनऊ  के  कमंचारियों  और  प्रबंधकों  के  बीच  उचित  मजूरी  के

 भुगतान  के  संबंध  में  कोई  विवाद  है  और  श्रम  विभाग  के  अधिकारियों  ने  1.7:
 लाख  रु०  की  राह  के  वसूली  प्रमाणपत्र  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कथा  नेशनल  हेरल्ड  के  एसोसियेटेड  जनेंलस  लिमिटेड  ने  भुगतान  कर  दिया

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  से  सूचना  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  जो  इस  मामले  में  सम्बन्धित  प्राधिकरण  हैं  और  प्राप्त  होने
 पर  इसे  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 |

 मध्य  प्रदेश  के  खरगांव  जिले  में  उच्च  शक्ति  का  टो०  वो०  रिले  केना

 1113.  क्री  घ्मपाल  सिह  मलिक  )  ,  .
 न  ;  ही

 थ्रो  सुभाष  यादव  |
 ४:  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कि  कृप

 करेंगे  कि  :
 ॥॒

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  खरगांव  जिले  में  जिसमें  आदिवासियों  तथा
 आदिम  जातियों  की  घनी  आबादी  है  और  जिसमें  संचार  साधनों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया
 उच्च  दाक्ति  का  टी०  वी०  रिले  केन्द्र.स्थापित  करने  का

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  घनराशि  भी  आबंटित  की  गई  गोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  वो०  एन०  :  से
 खरगांव  जिले  के  पर्थाप्त  माग  में  इस  समय  इन्दोर  के  उच्च  शक्ति  (10

 वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  से  दुरदर्शन  सेवा  प्राप्त  होती  है  ।  जिले  में  दूरदशेन  सेवा  को  सुदृढ़
 करने  की  दृष्टि  से  घनराशि  के  उपथुक्त  प्रावधान  के  साथ  खरगांव  में  अल्प  दक्ति  (100
 वाले  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  करने  की  स्कीम  को  दूरदशेन  की  सातवीं  योजना  में
 शण्मेल  किया  गया  है  ।
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 चीन  और  भ्रोलंका  में  डेरी  विकास  परियोजना  फे  लिए  सहायता

 1134,  श्री  घ्मपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::
 क्‍या  सरकार  को  ध्यान  16  1986  के  पैट्रियाठ  में  प्रकाशित  उस  आशय  के

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  चीन  और  श्रीलंका  ने  मारत  में  सफल  दुग्ध  क्रान्ति  क ेआधार

 पर  महत्वाकांक्षी  डेरी  विकास  परियोजना  शुरू  की

 क्या  कथित  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उन  देशों  को  मारत  कोई

 सहायता  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 और  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  माध्यम  से  चीन  को  एक  डेयरी  विद्येषज्ञ  की
 सेवायें  सुलम  करायी  गई  ।  चीन  के  पशु  पालन  औद्योगिक  और  वाणिज्य  निगम  के  एक
 9  सदस्यीय  मिशन  ने  28  1985  से  तीन  सप्ताह  के  लिये  भारत  का  दौरा  किया  ।  यह
 दौरा  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  द्वारा  स्वत:---वित्तीय  आधार  पर  प्रायोजित  किया  गया  ।  इस  दौरे का
 प्रयोजन  ऑपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  कां  अव्ययन  करना  था  |  भारत  श्रीलंका  में  डेरी  विकास  के  लिए

 वहाँ  के  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  के  रूप  में  तथा  श्रीलंका  में  मारतीय  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  उपलब्ध

 कराके  उनकी  मदद  कर  रहा

 भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  शिलांग  में  श्रमिकों  द्वारा

 1135.  श्री  घ्मपाल  सिह  मलिक
 न्‍

 ओर  सुभाष  यादव

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  शिलांग  के  निकट

 उमरोही  फार्म  कम्पलंक्स  में  किये  जा  रहे  अन्नुसंघान  काय  पर  श्रमिकों  द्वारा  की  जा  रही  हड़ताल  से

 गहरा  धक्का  लगा  और

 यदि  तो  सरक/र  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  जी
 श्रीमान्‌  ।

 अनियमित  मजदूर  और  कुछ  नियमित  तकनीकी  स्टाफ  के  कमंचारियों  ने  26-12-85
 को  हड़ताल  की  थी  और  वे  अनुशासनही न  काय॑  करने  लगे  तथा  उन्होंने  प्रयोगात्मक  मृखण्डों  तथा

 कुछ  पशुओं  को  नुकसान  पहुंचाया  जिससे  प्राधिकारी  आउटਂ  की  घोषणा  करने  के  लिए
 मजबूर  हो  गए  ।  राज्य  सरकार  ने  फाम  पर  पुलिस  तंनात  की  और  इस  प्रकार  आगे  होने  वाली

 हानि  से  बचाया  था  ।  मेघालय  राज्य  के  गृह  मंत्री  की  कृपा  पूर्ण  मध्यस्था  से  श्रमिक  और  कमंचारी
 1-2-86  से  अपने  कार्य  पर  वापस  आ  गए  ।

 राष्ट्रीय  मुगोपालन  बोर्ड
 1136.  ओ  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  अवधि  में  देश  में  राष्ट्रीय  मुर्मीपालन  बोर्ड  गठित  करने  का  एक
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन

 |
 क्या  छृषि  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रस्तावित  मुर्गीपालन  बोर्ड  के
 लक्ष्य  और  उद्दं इय  कया  होंगे  और  उसकी  स्थापना  कब

 तक  की  और

 यह  बोर्ड  नाफंड  की  तुलना  में  कितने  बेहतर  अण्डे  और  कुक्‍्कुट  प्रदान  करेगा  ?

 कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 प्रस्तावित  राष्ट्रीय  क्रुक्कुट  पालन  बोडड  के  मुख्य  उद्दं द्य  निम्नवत्‌  हैं  :--

 कुक्‍्कुट  उत्पादन  का  संवर्धन  करना  ।

 (2)  कदाचार  की  प्रणालियों  को  रोक  करके  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा
 करना  ।

 (3)  विपणन  आसूचना  तथा  सूचना  सम्बन्धी  सेवाओं  का  आयोजन  करना  ।

 (4)  कुक्‍्कुट  उत्पादन  तथा  विपणन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  मण्डो  सर्वेक्षण  तथा  क्षेत्र
 सम्बन्धी  अध्ययन  करना  ।

 (5)  मण्डी  समर्थन  उपाय  के  रूप  में  आहार  उपादानों  की  भारी  मात्रा  में  अधिप्राप्ति  तथा
 वितरण  और  अण्डे  तथा  कुक्कुट  का  विपणन  शुरू  करना  ।

 (6)  निर्यात  संवर्धन  कार्यकलाप  ।

 (7)  गेर-सरकारी  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कुक्कुट  संगठनों  के  लिए  परामशींदात्री  सेवाएं
 मुहैया  करना  ।  ।

 (8)  विभिन्‍न  आवश्यक  आदानों  क ेआयात  और  वितरण  के  लिए  तथा  केन्द्र  के  विभिन्‍न
 प्रशासनिक/प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  एक
 एजेंसी  के  रूप  में  काये  जिसमें  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कुक्कुट  निगमों/संघों  आदि
 के  लिए  वितीय  सहायता  शामिल

 ह

 सरकार  कुक्कुट  पालन  बोर्ड  की  स्थापना  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  सक्रिय  रूप  से
 विचार  कर  रही  है  ।

 नाफेड  के  कार्यकलाप  राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  स्तर  पर  अण्डों  और  कुक्कुटों  के  विपणन
 तक  सीमित  जबकि  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  कुक्कुट  पालन  बोर्ड  उपरोक्त  भाग  में  किए  गए
 उल्लेख  के  अनुसार  अन्य  काये  कलापों  को  भी  ध्यान  में  रखेगा  ।

 उड़ीसा  में  जनजातोय  बंधुआ  अभिकों  का  पुनर्वास

 1137,  श्रो  आनन्द  प्रसाद  सेठो  :  क्‍या  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्य  के  सभी

 जातीय  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  का  अनुरोध  किया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  और  1-1-1986  की  स्थिति
 -  के  उड़ीसा  में  पुनर्वासित  किए  जाने  वाले  बंधुआ  श्रमिकों  की  कुल  संख्या

 14,025  राज्य  सरकारों  को  बंधू आ  श्रमिकों  को  पुनर्वासित  करने  के  वार्षिक  लक्ष्य  दिए  जाते
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 आशा  की  जाती  है  कि  राज्य  सरकार  सभी  मुक्त  कराए  गए  बंघ॒आ  श्रमिकों  को  सातवीं  योजना

 दी  अवधि  के  दोरान  पुनर्वाप्तित  करेगी  ।  बंधुआ  श्रमिकों  को  सातवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान

 पुनर्द्सित  करेगी  ।  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  केंद्र  द्वारा  संचालित  योजना  के  अनुसार
 राज्यों  को  50  :  50  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाएगी  ।

 स्टील  वक्‍से  कन्सट्रक्शन  लिमिटेड  को  बंद  करना

 1138,  श्रो  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  हस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्टीलवक्स  कन्सट्रक्शन  लिमिटेडਂ  को  बन्द  करने  का
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और  हि

 क्‍या  सरकार  संकड़ों  क्ंचारियों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  हित  में  निर्णय

 पर  विचार  करेगी  ?

 इस्पात  ओर  स्लान  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं.उठते  ।

 गोरूबाथन  जिले  क्षेत्र  में  गवेषण  कार्य

 1139.  श्ते  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  इस्पात  शोर  श्लान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खनिज  गवेषण  निगम  द  जिलिंग  जिले  के  कलीमपोंग  सब  डिवीजन  में  ग्रोरूबाथन

 क्षेत्र  मे ंकितने  वर्षों  स ेखनिज  खोज  का  कारये  कर  रहा

 वहां  कौन-कौन  से  खनिज  मिले  और  उन  खनिजों  का  लगमग  कितनी  मात्रा  में
 भण्डार  मिला  और

 क्‍या  सरकार  इन  खनिजों  को  निकालने  की  योजना  बना  रही  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  और  परिचम

 बंगाल  में  दाजिलिंग  जिले  के  कलीमपोंग  संभाग  के  गोरूबाथन  क्षेत्र  में  खनिज  गवेषण  निगम

 लिमिटेड  द्वारा  1981  से  1985  तक  किए  गए  विस्तृत  गवेषण  के  1,79
 मिलियन  टन  जिनमें  सीसा  अश  (3.86  और  जस्ता  अंश  (3.64  प्रतिशत  )
 की  पुष्टि  हुई  है  ।

 ये  निक्षे  प  हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  ने  अपने  द्वारा  लामपूर्ण  विदोहन  की  दृष्टि  से

 अपर्याप्त  समझा  अतः  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  इस  निक्ष  प  के  दोहन  की  मंशा  बताने  को  कहा
 गया  है  ।

 स्थायो  श्रम  समिति  का  पुनर्गठन

 1140.  भरी  श्वरव  दिधे  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1985  में  या  1985  के  आसपास  आयोजित

 स्थायी हुए  सम्मेलन  एल»  की  2  दिन  की  बंठक  में  एक  बात  मुख्य  रूप  से  यह  हुई

 कि  स्थायी  श्रम  समिति  का  पुनर्गठन  किया  जाना  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में
 क्या  कदम

 उठाए  गए
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 जज विशशनिननिनि  मिशन

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  पी०  ए०  :  हां  ।

 स्थायी  श्रम  समिति  का  गठन  मन्त्रो यह  को  किया  गया  है  ।

 मत्स्य  नौकाओं  के  आयात  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन
 श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार  को  बड़ी  मत्स्य  नोकाओं  विशेष  रूप  से  झींगा  मछली  पकड़ने  वाली

 नौकाओं  के  आयात  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 क्‍या  सरकार  को  वर्ष  1985  में  कम  झींगा  मछली  पकड़ने  की  जानकारी
 क्‍या  झींगा  मछली  पकड़ने  की  नौकाओं  का  ओर  आयात  करने  से  हमारा  मत्स्य

 उच्चोग  नष्ट  नहीं  हो  और
 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।
 सरकार  को  1985  में  झ्ींगा  मछली  पकड़ने  में  हुई  मामूली  कमी  की  जानकारी  है  ।

 यह  परिवततंन  मामूली  है  जो  प्राकृतिक  उतार-चढ़ाव  की  वजह  से  हुआ  है  ।

 ओर  मात्र  झींगा  मछली  के  लिए  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों
 का  आयात  करने  को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाता  ।  आयात  कार्य  क्रम  से  हमारा  मत्स्यन
 उद्योग  बरबाद  नहीं  होगा  ।

 बिदेशो  मत्स्य  पोत

 1142.  भी  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  हमारे  समुद्री  क्षेत्र  में  प्रयोग  की  जा  रही  विदेशी  चार्ट्ड  मत्स्य  नौकाओं
 की  संख्या  कितनी

 इन  विदेशी  नौकाओं  का  प्रयोग  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या
 क्‍या  लदान  पूव॑  निरीक्षण  किया  जा  रहा
 यदि  तो  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  लदान  से  पूर्व  उचित  निरीक्षण  किया

 जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  *

 (we)  कया  पकड़ी  गई  मछली  के  कम  मूल्य  के  बीजक  बनाये  जाते  और

 कम  मूल्य  के  '  बीजक  बनाये  जाने  को  के  लिये  हाल  में  किये  गये  सुरक्षा
 डपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रूजि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेन्द्र  :  ओर
 इस  समय  भारतीय  एकमात्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  33  विदेशी  चार्ट  मत्स्यन  जलयान  कार  कर  रहे
 इन  विदेशी  जलयानों  का  प्रयोग  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  जी  नहीं  ।  मछली  पकड़ने  वाले  चार्टंड  विदेशी  जलयानों  में  रखी  गई
 पकड़ी  हुई  मछलियां  आवश्यक  सदान  पूवव  निरीक्षण  के  क्षेत्राधिकार  में  शामिल  महीं  की  गई  हैं  ।

 )  जी  नहीं  ।
 भाड़े  पर  लिए  गए  जलयान  के  बोर्ड  पर  पकड़ी  गई  मछलियों  के  लिए  सीमा  शुल्क

 का  निर्धारण  प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  है और  इन  जलयानों  को  उनके  निवास  पत्तनों  को
 भेजने  से  पहले  ही  उनके  लिए  पदनामित  अधिकारियों  की  सरकार  द्वारा  नियुक्ति  की  जाती  है  ।
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 13  1907  लिखित  उत्तर

 1...  मंसर्स  ज्षी  सी  फूड्स  प्रा०  लि०  नई  दिल्ली

 2.  मेंस  ओशन  प्रोडक्ट्स  एण्ड  शिपिंग  प्रा०  विशाखापत्तनम

 3.  मैससे  कंचनगंगा  सी  फड्स  विजयवाड़ा

 4.  मैश्र्स  गंगा  कावेरी  सी  फूड्स  नई  दिल्ली

 5  प्सं
 ढरीसा  मेरी  टाई  ण्ड  चल्का  फ््क्ि  जज  हि मैसस  उड़ीसा  मेरीटाईम  एण्ड  चिल्का  एरिया  विकास  भुवनेश्वर ः  तर

 6.  मंसर्स  गुजरात  मात्स्यकी  विकास  अहमदाबाद

 न  मै  ससं  फोर  सीजन  फिशरीज  विद्ञाखापत्तनम

 8.  मेंस  स्टान  मेराईन  फूड्स  विशाखापत्तेनम

 9.  मैसर्स  श्रीनिवासा  सी  फूड्स  विशाखापत्तनम

 10.  मंससं  मात्स्यकी  एक्सपोर्ट  नई  दिल्‍ली  ।

 मैसस  हाई  सी  फूड्स  नई  दिल्ली

 12.  मंसस  यग  फिशरीज  नई  दिल्ली

 1  मैससं  वाली  कोल्ड  स्टोरेज  मद्रास

 14.  मैसर्स  कोस्टल  ट्रावलर्स  काकिनाडा

 उड़ोंसा  में  किसानों  को  अप्रमाणिक  बीजों  का  वितरण

 1143.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपो  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  कृषि  विभाग  द्वारा  वर्ष  1985-86  में

 किसानों  को  धन  के  अप्रमाणिक  बीजों  का  वितरण  किया  गया  था  और  उड़ीसा  राज्य  में  किसानों
 को  खरीफ  के  मौसम  में  भारी  नुकसान  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  काय्यंवाही  की  गई

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 उड़ीसा  सरकार  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  कृषि  विभाग  ने  1985-86  के  दोरान  किसानों  को  धान  के  नकली
 बीज  वितरित  नहीं

 प्ररन  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1986  में  खाद्यान्नों  का  अनुमानित  उत्पादन

 1144.  श्री  भहेन्द्र  सिह  े  विमंत्री  मह  बताने  की  हि
 डा०  चन्द्र  शेखर  शत्रिपाठो  )

 :  क्या  क्‌  क्िमंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दोरान  देश  में  चावल  और  अन्य  खाद्यान्नों  का  कितना  उत्पादन
 होने  का  अनुमान  और

 यह  अनुमान  इस  वर्ष  के  लिये  निर्धारित  उत्पादन  सक्ष्यों  तथा  गत  वर्ष  के  दौरान  हुए
 वास्तविक  उत्पादन  की  तुलना  में  कितना  कम  अथवा  अधिक  है  ?

 हि  ण़ा
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 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और
 चावल  और  अन्य  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान  अभी  सभी  राज्यों  से  प्राप्त  नहीं

 हुए  हैं  ।  वास्तव  वे  कुछ  फसलों  के  मामले  में  अभी  देय  नहीं  हुए  हैं  ।  जहां  तक  गेहूं  तथा  अन्य
 रबी  फसलों  का  सम्बन्ध  अधिसंख्य  राज्यों  में  अमी  कटाई  होनी  अतः  1985-86  के  लिए
 अथवा  पिछले  वर्ष  के  वास्तविक  लक्ष्यों  क ेसाथ  चालू  वर्ष  के  उत्पादन  स्तरों  की  तुलना  करना  संभव

 नहीं  है  ।  वर्तमान  मुल्यांकन  के  1985  के  खरीफ  मौसम  में  मौसम  की  प्रतिकूल
 परिस्थितियों  के  कारण  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  के  कुछ  राज्यों  में  प्रभावित  हो  जाने  की  संभावना
 है  ।  इसलिए  चावल  और  अन्य  खाद्यन्नों  के  उत्पादन  में  1985-86  के  लक्ष्यों  मे ंगिरावट  आ  सकती
 है  ।  फिर  यह  आशा  की  जाती  है  कि  1985-86  में  चावल  तथा  गेहूं  का  उत्पादन  1984-85  के
 उत्पादन  स्तर  से  अधिक  होगा  ।

 दक्षिण  एशिया  में  वर्षा  पर  आधारित  कृषि  फसल  उत्पादन  तकनोक
 और  उवबंरक  प्रबंध  पर  सम्मेलन

 1145.  थ्री  महेन्द्र  सह  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  एशिया  में  वर्षा  पर  आधारित  कृषि  फसल  उत्पादन  तकनीक  और  उर्वरक
 प्रबन्ध  पर  1986  में  नई  दिल्‍ली  में  4  दिन  का  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  वर्षा  पर  आधारित  क्षेत्रों  में  करषि  उत्पादन  में  अधिकतम  उत्पादन  करने
 के  लिए  क्‍या  मुख्य  टिप्पणियां  और  सुझाव  दिए  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगन्द्र  :  जी
 विश्व  फास्फेट  संस्था  ने  मारतीय  उवेरक  एसोसिएशन  के  सहयोग  से  नई  दिल्ली  में  22-25
 1986  को  दक्षिण  एशिया  में  वर्षा  पर  आधारित  कृषि  सफल  उत्पादन  तकनीक  और  उर्वरक  प्रबन्ध
 पर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  था  ।

 और  विशेषज्ञों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  कागज-पत्रों  पर  हुए  विचार-विमर्श  के
 परिणामस्वरूप  यह  सिफारिश  की  गई  कि  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी
 आदर ता  उन्‍नत  सस्य  उन्नत  फार्म  औजारों  के  प्रयोग  उवेरकों  के  विवेकपूर्ण  और

 संतुलित  प्रयोग  के  जरिए  कृषि  का  इष्टतम  उत्पादन  किया  जा  सकता  ये  सुझाव  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  हैं  ।

 वर्ष  1986  के  लिए  खाद्याननों  के  बसली-मूल्य
 1146.  थ्री  महेन्द्र  सह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आगामी  फसल  मौसम  के  लिये  जौ  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  के  वसूली
 मूल्यों  में  संशोधन  किया  था  तथा  उन्हें  बढ़ा  दिया  गया

 यदि  तो  आगामी  फसल  मौसम  के  लिए  मद-वार  कितना  मूल्य  निर्धारित  किया
 गया  है  और  ये  मूल्य  गत  वर्ष  के  मूल्यों  की  तुलना  में  कितना  अधिक  और

 अत्येक  मद  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  से
 उनके  उत्पादन  लागत  में  हुई  वृद्धि  को  किस

 सीमा  तक  पूरा  करेगी
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 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्दर  :  और
 1985-86  और  1984-85  के  फसल  वर्षों  के  लिए  निर्धारित  विभिन्‍न  खाद्यान्नों  के  वसूली/न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  निम्नलिखित  सारणी  में

 दिए गए  हैं  :--

 जाद्याननों  के  वसलो/न्यूनतम  सम्थंन  म्‌  ल्‍य----फसल  वर्ष
 मरी

 प्रति
 जिस  के  1985-86

 गेहूं
 अच्छी  ओसत  किस्म  162.00  157.00

 घान  अच्छी  ओसत  किस्म  142.00  137.00

 जौ  अच्छी  औसत  किस्म  132.00  130.00
 चना  अच्छी  औसत  किस्म  260.00  घोषित  नहीं

 बाजरा  ]
 मकक्‍का  तथा  ४  अच्छी  ओसत  किस्म  130.00  130800
 रागी  है

 तुर  तथा

 मूग  अच्छी  ओसत  किस्म  300.00  275.00

 वसूली/न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  विभिन्‍न  राज्य  सम्बन्धित  केन्द्रीय  भंत्रालयों
 तथा  योजना  आयोग  के  विचारों  को  घ्यान  में  रखते  हुए  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  द्वारा  की
 गई  सिफारिशों  के  आधार  प्रर  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।  आयोग  सिफारिशें  करते  समय  न  केवल  जिस
 की  उत्पादन  लागत  बल्कि  मूल्यों  में  मांग  तथा  आपूर्ति  की  औद्योगिक  लागत
 संरचना  पर  सामान्य  मूल्य  स्तर  पर  असर  और  जीवन  यापन  की  लागत  पर  भी  ध्यान  देता

 बाल  श्रम

 1147.  शो  महेल्र  सिह  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  बाल  श्रमिकों  के  लिए  अच्छी  सेवा  शर्तें  तथा  गर  ओपचारिक

 शिक्षण  सविधाओं  और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  सुनिश्चित  करने  सम्बन्धी  वंधानिक  प्रस्ताव

 कोई  योजना

 कया  बाल  श्रम  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  कोई  चरणब  द्ध

 कार्यक्रम  मी
 यदि  तो  इस  प्रकार  की  योजनाओं  और  कायंत्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अं  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  से  बाल  श्रमिकों  को

 मानवोचित  गुणों  से  युक्त  करने  तथा  बाल  श्रम  पद्धति  को  घीरे-घीरे  समाप्त  करने  के

 कार  ने  निम्नलिखित  योजनाएं  और  बंधानिक  प्रस्ताव  अपनाए  हैं  :---

 (1)
 )  यह  मंत्रालय  उन  स्वैच्छिक  संगठनों  को  आर्थिक  सहायता  प्रदान  करता  है  जो

 काजी  बालकों  के  कल्याण  संबंधी  कारंवाई  अर्थात्‌  पोषण

 औपचारिक  और  अनौपचारिक  व्यावसयिक  प्रशिक्षण  शुरू  करते  हैं  याबाल

 श्रम[क्षेत्र  में  उपयोगी  अनुसंघान  करते  हैं  ।  श्रम  मंत्रालय  के  समर्थन
 से  अनेक  स्वेच्छिक

 संगदनों नं  कार्यवाई  उन्मुख  कारक्रम  अर और  अनुसंधान  परिय  शुरू  की  हैँ  ।

 जा
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 anne  प्रस्ताव

 (2)  सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  दो  विशिष्ट  जहां  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  अधिक

 है  अर्थात्‌  उत्तर  प्रदेश  में  गलीचा  उद्योग  का  मिर्जापुर-मद्रोही  बेल्ट  और  तमिलनाड्‌
 शिवाकाधी  में  माचिस  और  आतिशबाजी  में  बाल  श्रमिकों  के  लामों  के  लिए
 दो  प्रमुख  परियोजनाएं  शीघ्र  प्रारम्भ  की  जाएं  ।  इन  परियोजनाओं  के  उद्दद श

 -  निम्नानुसार  हैं

 )  बाल  श्रमिकों  को  विद्यमान  आय  सृजित  योजनाओं  के  अन्तगंत  लाकर  उनके

 परिवारों  के  आय  स्तर  में  वृद्धि
 बाल  श्रमिकों  और  उनके  माता-पिता  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  की
 व्यवस्था

 बाल  श्रमिकों  के  लिए  बेहतर  स्वास्थ्य  देख-रेख  की  व्यवस्था

 बालकों  के  काम  की  दशाओं  ओर  रोजगार  शर्तों  में  सुधार
 बाल  श्रमिकों  के  पोषण  के  स्तर  में  सुधार  और

 क्षेत्र  के  लोगों  में  सामान्य  जागरूकता  और  सामाजिक  चेतना  पंदा  करना  |

 (3)  बालक  नियोजन  1938  में  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  इसके  उपबन्धों

 के  उल्लंघन  करने  पर  दण्ड  को  अधिक  कठोर  बनाया  जा

 (4)  बाल  श्रम  को  विनियमित  करने  तथा  धीरे-धीरे  इस  पद्धति  का  उन्मूलन  करने  और

 स्वास्थ्य  आदि  जैसे  लामों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  व्यापक  बाल
 श्रम  विधेयक  पर  सरकार  सक्रिय  विचार  कर  रही

 राष्ट्रीय  नेताओं  की  वर्षगाठों  अथवा  पुण्य  तिथियों  पर  प्रसारण

 1148,  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  सूचना  और  प्रषारण  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1985  के  दोरान  किन-किन  राष्ट्रीय  नेताओं  की  वर्षगरांठों  अथवा  पुण्य  तिथियों
 पर  दूरंदशन  द्वारा  विशेष  प्रसारण  किये  और

 प्रत्येक  कार्यक्रम  को  किस-किस  तारीख  को  और  कितनी-कितनी  अवधि  तक  प्रसारित
 किया  गया  ?  ॥

 सुचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और  )
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  उसे  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 फसल  बोमा  योजना
 सेयद  शाहब॒ब्‌दीन  :  क्या  क्षषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फसल  बीमा  योजना  का  वत्तमान  कार्य  क्षेत्र  और  विस्तार  क्षेत्र  कया  और
 वतंमान  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  और
 देश  में  वहत्त  फसल  बीमा  योजना  अन्तगंत  के  खरीफ  मौसम  से  लागू  की  गई  थी  ।
 दालें

 और तिलहन इस योजना के अन्तगंत गाते इस योजना के अन्तर्गत वे समी किसान आते
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 हैं  जो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अधिसूचित  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  फसलें  उगाने  के  लिये  अल्पावधि  ऋण
 लेते  बीमाकृत  धनराशि  फसल  ऋण  के  150  प्रतिशत  के  बराबर  होती  बीमा  शुल्क

 अनाजों  के  लिये  बीमाकृत  राशि  का  2  प्रतिशत  और  दालों  एवं  तिलहनों  के  लिये
 कृत  राशि  का  एक  प्रतिशत  होता  है  ।  छोटे  और  सीमान्‍्त  किसानों  द्वारा  देय  सीमा  शुल्क  (  प्रीमियम )

 के  50  प्रतिशत  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  50:  50  के  आधार
 पर  संयुक्त  रूप  से  राजसहायता  देते  निश्चित  क्षेत्र  के  लिये  पिछले  पांच  वर्षों
 में  प्रति  हैक्टार  औसत  पंदावार  का  80%  क्षेत्रਂ  के  लिए  पंदावारਂ  यदि
 वास्तविक  औसत  पैदावार  न्यूनतम  पेदावार  से  कम  हो  जाये  तो  उस  क्षेत्रਂ  में  उस
 फसल  को  उगाने  वाले  सभी  बीमाक्ृत  किसान  क्षतिपूर्ति  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  सहायता
 1150.  श्री  एन०  डेनिस

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  ;  ि  यह
 बताने

 की  क  के
 श्रो  कें०  प्रधानी  ॥

 £  क्या  कृषि  बत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औ  के०  डो०  सुल्तानपुरो  _)
 बाढ़  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  से  उत्पन्न  स्थितियों  का  सामना

 करने  के  लिये  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  को  राज्य-वार  कितना
 सहायता  दी  गई

 क्‍या  कुछ  राज्यों  ने  ऐसी  योजनाओं  पर  अपना  परिव्यंय  कम  कर  दिया  है  क्योंकि  यहां
 कहीं  उनसे  केन्द्रीय  सहायता  के  बराबर  राशि  देने  की  अपेक्षा  की  जाउी  है  तो  वे  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजनाओं  के  अंतर्गत  दी  गई  घनरणशि  का  पूरी  बरह  उपयोग  नहीं  कर  पाते  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  तुफान
 आदि के  लिए  1982-83  से  1984-85  तक  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  को  मंजूर  की  गई  केन्द्रीय  *

 सहायता  सम्बन्धी  जानका  री  संलन्‍न  में  और  सूखे  के  सम्बन्ध  में  संलग्न  विवरण-ता  में  दी
 गई  है  ।  ॥

 ओर  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  द्री  जाएगी  ।

 1982-83  से  1984-85  तक  के  वर्षों  में  बरफानी  तूफान  आदि  के  लिए
 राज्यों  को  मंजर  को  गई  अधिकतम  केन्द्रीय  सहायता  को  प्रदर्शित

 करने  वाला  विवरण

 _  रुपय े)
 क्रम  सं»  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1982-83...  1983-84  1984-85
 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  हु  न  96.70  42,53
 2,  असम  9.47  11.07  39.42
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 So
 2
 . |  |  :/#_-

 3.  बिहार  17.48  58.94
 4.  गुजरात  41,94  39.22  न

 $.  हरियाणा  4.45*  17:07  1.55
 4.75

 6.  हिमाचल  प्रदेश  4.03  8.29  2.73

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  न  1.00  3-78

 8.  कर्नाटक  4-42  3.29

 9.  के  रल  0.11  न  21,33
 10.  मध्य  प्रदेश  2-07  5.69  5.91

 1.00*

 11.  महा  राष्ट्र  24.69  वि

 12.  मणिपुर  गण  न+  0-28
 13.  मेघालय  0.33  1.90  1.76

 14.  नागालेंड  ---  0.77  _

 15.  उड़ीसा  170.52  न+  23.43

 22.98*%

 16.  पंजाब  न  न

 17.  राजस्थान  0-32  3.93  4.99

 18.  सिक्किम  4.40  3.9

 19.  तमिलनाडु  न  41.18  27.96

 20.  त्रिपुरा  0.56  4-50  4.99

 21.  उत्तर  प्रदेश  67.23  65.79  47.89

 22.  पद्दिचम  बंगाल  7.57  0.60  58.68

 23.  दमन  और  दीप  0.11  --  किम

 24.  पांडिचेरी  न  1.29  0-19

 327.91  336.38  353.26

 28.43*
 मम  NS  SN  काम  ae

 1983-84  के  लिए  स्पिल  ओवर  के  रूप  में  मंजूर  की

 आगामी  वर्ष  के  लिए  स्पिल  झोवर

 आगामी वर्ष के  के  लिए  स्पिल  ओवर  के  रूप  में  1983-84  के  दौरान  मंजूर  की  गई  12-95  करोड़

 रुषए  को  1.17,  सिक्किम  को  2.43  तथा  उत्तर  प्रदेश  को  9.35)  शामिल

 176
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 ae

 विबस्णना

 से  तक  ब्रष्ों  के  दौराब  सृक्षा-राहुत  के  स्लिए  बिफ्न  राज्यों
 को  मंजर  को  गई  अधिकतम  केन्द्रीय  सहायता  को  प्रर्॑ु्शत  करने  ब्राला  विवरण

 _  __राज्य/सघराज्य  at 28283

 __राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र  68.77  28.26  54.42

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  68.77  28.26  5442

 2.  बिहार  30.60  8.98  —

 3.  गुजरात  30.60  8.70®.

 4.  हरियाणा  13-02  न  8.70*.

 5.  हिमाचल  प्रदेश  8.81  ना  32.73
 6.  कर्नाटक  4.10  42.56  _
 7.  केरल  34.36  42.56  15.14

 8.  मध्य  प्रदेश  34.36  22.29  30.63

 9.  महाराष्ट्र  56.89  30.63

 ॥  8.95

 11.  उड़ीसा  —  2465  8.95

 12.  पंजाब  74.00  ना  33.02
 13.  राजस्थान  44.00  39.85  33.02
 14.  सिक्किम  18.39  59.15  --

 15.  तमिलनाडु  $2.01  --

 16.  त्रिपुरा  .  —
 न  8-10

 17.  उत्तर  प्रदेश  14.27  30.39  _

 18.  पद्चिस  बंग्राल  74.27  30.39  —

 19.  पांडिचेरी  —  09-44  न

 20.  अरुणाचल  प्रदेश  —  0.09  न

 20.  मिजोरम  5  ee  :  ee
 अमन  नम»  >मकामत.क्‍<ाा  294.79  करी  रण  3  पी  अब

 294.70  20320

 बैन  विन  ननमनन  ना

 को  के  लिए  मंजूर  की  गई  को  शामिल

 #  दीतलहर  तथा  कपास  की  क्षति

 आगामी  वर्ष  के  लिए  स्पिल  झोवर  :
 के  लिए  स्पिल  जोवर  क्रे  रूप  में  को

 के  दौरान  सिक्किम  को  मंजर  की  गई  0.09  शामिल  है  ।  शामिल  के  लिए  मंजूर  की  गई

 मध्य प्रदेश को 3.76 करोड़ हिमाचल प्रदेश को 6.67 करोड़ उड़ीसा को 600 करोड़ दपए तथा राजस्थान को 27.59 करोड़ रुपये शामिल हूँ ।
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 रस्नागिरि  के  लिए  द्रदशन  सम्प्रं षण  केन्द्र

 1151.  थी  हुसेन  दलवाई  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  र॒त्नागिरि  के  लिये  दूरदर्शन  सम्प्रं षण  केन्द्र  की

 स्वीकृति  दी  गई  ॥
 क्या  रत्नागिरि  दूरदर्शन  केन्द्र  के  लिये  ट्रांसफार्मर  का  निर्माण  करने  हेतु  मारत  हैवी

 इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  से  अनुरोध  किया  गया

 रत्नागिरी  में  ट्रांसफामंर  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना
 रत्नागिरि  में  द्‌रदर्शन  टावर  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  और

 इस  दूरदर्शन  सम्प्र षण  केन्द्र  से  कितना  क्षेत्र  लामान्वित  होगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  वो०  एन०  :  रत्नागिरी

 में  अल्प  शक्ति  (100  वाला  दूुरद्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  स्कीम  को  दूरदर्शन  की

 सातवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया

 रत्नागिरी  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  ट्रांसमीटर  की  आपूर्ति  के  लिए  आडंर  मैससं

 गुजरात  कम्युनिकेशंस  एण्ड  इलेक्ट्रोनिक्स  बड़ौदा  को  दे  दिया  गया

 और  रत्नागिरी  के  ट्रांसमीटर  के  1986-87  के  अंत  तक  चालू  होने  की  उम्मीद
 है  तथापि  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  करने  के  लिए  स्थान  का  अभी  तक  चयन  नहीं  हुआ  है  ।

 रत्नागिरी  के  ट्रांससीटर  की  सेवा  परिधि  लगमग  25  किलोमीटर  होने  की  उम्मीद

 मछुआरों  के  लिए  विषणन  सुविधायें
 1152  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  कृषि  घंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मछआरों  की  बेहतरी  के  लिए  प्रस्तावित  स्कीमਂ  की  प्रमुख  बातें  क्या
 क्‍या  सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  कि  गरीब  मछुआरों  को  उसके  द्वारा  पकड़ी

 गई  मछलियों  की  प्रतिदिन  मजबूरन  बिक्री  करनी  पड़ती  है  क्योंकि  विपणन  एजेंसियां  उनका  शोषण
 करती  और

 मछआरों  को  विपणन  सुविधायें  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  प्रबन्ध
 करने  का  विचार  *

 कूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :  राज्य/संघ
 शासित  क्षेत्र  मत्स्यन  नाइलोन-यानं  तथा  मत्स्यन  सामग्री  के  अधिग्रहण  के  लिये  राज
 सहायता  और  ऋण  की  योजनाओं  के  जरिए  मछुआरों  को  सहायता  देते  हैं  ।  इन्जिन  और
 गियर  हेतु  राज  सहायता  की  मात्रा  10  से  70  प्रतिशत  तक  होती  है  ।  कुछेक॑  राज्यों  की  अपनी
 कल्याण  योजनायें  जिनमें  मन्दे-मौसम  संबंधी  राहृत  और  राज  सहायता  प्राप्त  आवास  शामिल
 भारत  सरकार  ने  सहकारी  सोसायटियों/संघों  के  सदस्य  सक्तिय  मछआरों  के  लिए  समूह
 बीमा  प्रीमियम  हेतु  राज  सहायता  की  एक  योजना  शुरू  की  मछआरों  को  मूल  नागरिक
 धायें  प्रदान  करने  के  लिए  एक  अन्य  योजना-राष्ट्रीय  मछुआरा  कल्याण  कार्यान्वित  की  जा
 रही  जिसके  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  के  मामले  में  50  प्रतिशत  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के
 मामले  में  छत  प्रतिशत  अंश्दान  देती  है  ।

 '  '
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 अधिक  मत्स्य  अवतरण  और  सामाजिक
 कतिपय  क्षेत्रों  मे ंमजब  री  में  माल  सस्ता  बिक  जाता

 तटवर्ती  इलाकों  में  छोटे  मत्स्यन  अवतरण  केन्द्रों  के  समूहों  के  लिए  मछली  जौद्योगिक
 सम्पदायें  स्थापित  करने  की  संमावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  से  मछली
 के  विपणन  में  मछली  विकास  निगमों  और  मछली  सहकारी  सोसायटियों  के  जरिये  और  अधिक
 हस्तक्षेप  सुनिश्चित  करने  का  अन्तुरोध  किया  गया

 ]
 आजमगढ़  में  कषि  विज्ञान  केन्द्र

 1153.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  जिले  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने  के  लिये  मूमि
 उपलब्ध  कराई  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  स्थान  का  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  इस  के  खोलने  की
 अपनी  अनुमति  देने  का  और

 यदि  तो  उक्त  केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रारम्म  होने  की  संभावना  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगन्‍्द्र  आजमगढ़
 जिले  में  चन्द्र  श्वर  में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  को  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  नरेन्द्र
 देव  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  फंजाबाद  से  परिषद  में  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  प्रस्ताव  में
 यह  उल्लेख  किया  गया है  कि  श्री  दुर्गा  जी  स्नातकोत्तर  चन्द्र  वर  आजमगढ़  के

 इतौरा  और  करुनार  फार्मों  की  51.87  एकड़  भुमि  इस  उद्देश्य  के  लिए  उपलब्ध  कराई

 नए  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  लिए  अमी  तक  कोई  अतिरिक्त  निधि  निर्धारित  नः

 है  ।  जब  निधि  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  तो  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाएगा  और

 स्थान  का  सर्वेक्षण  किया  जाएगा  ।

 ऊपर  पर  बताई  गई  स्थिति  को  विचार  में  रखते  हुए  समय  की  सीमा  निद्िचत
 नहीं  की  जा  सकती

 ]
 बिड़ो  सर्विस  स्कोस

 1154,  श्री  ओराममूर्ति  भट्टम  :  क्‍या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  आंध्र  प्रदेश  के  3  जिलों  में  ग्रामीण  ऋण  वितरण  प्रणाली  के  पुनर्गठन  हेतु

 अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई
 क्‍या  अध्ययन  पूरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उसले  क्‍या  सिफारिशों  की  ओर

 )  क्‍या  इस  अध्ययन  के  आधार  पर  आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  विडो  सविस  स्कीमਂ
 कार्यान्वित  की  जा  रही

 कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल्र  :  भारत
 कार  राज्य  में  अल्पावधि  तथा  दीर्घावधि  सहकारी  ऋण  संरचनाओं  के  समेकन  के  लिए  आंध्र
 प्रदेश  सरकार  के  प्रस्ताव  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  अध्ययन  करने  हेतु  1985  में  एक  समिति
 गठित  की  ।  समिति  ने  राज्य  के  तीन  चुनींदा  जिलों  का  विस्तृत  अध्ययन  किया  ।
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 जी  हां  ।

 (१)  और  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 सुख  के  लिए  कैगोय  सहीयतां  के  लिए  मानदण्ड

 1155,  श्री  भौराभम्‌ति  भेट्टंस  :  कया  कृषि  स्ंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यों  संरकारे  ने  विनाक्ष  और  प्र!कृतिक  विपदाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगने  के

 लिए  मानदण्ड  बनाने  हेतु  एक  कार्य  दल  का  गठन  करने  का  निर्णय  किया
 क्या  केन्द्रीय  सहायता  का  कोई  भाग  दीर्घावधि  उपायों  के  लिए  उपयोग  किए  जाने

 की  अपेक्षा
 क्या  रोज्य  अपने  नुंकसोन  के  दांवीं  को  बंढ़ां  चंढ़ाक॑र  बतां  रहे  और

 क्या  आन्ध्न  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  सूखे  की  वर्तमान  स्थिति  के  मूल्यांकन  में  केन्द्रीय
 दल  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  मतभेद  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्द्र  :  भारत
 कार  ने  विभिन्न  मदों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  संबंधी  वर्तमान  मानदण्डों  की  संवीक्षा  करने  और

 जहां  आवश्यक  हो  संशोधित  मानदण्डों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  अन्तर-मंत्रालयी  समिति
 गंडित  की  स॑भिति  ने  अपनी  रिंपौर्ट  दे  दी  समिति  की  सिंफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  शीघ्र

 हू  निर्णय  लिए  जाने  की  संम्भार्वेना  है  ।  ॥॒
 सूखे  के  मामले  रोजगार  संबंधी  केन्द्रीय  सहायता  के  हिस्से  का  उपयोग  मुदा

 लघु  वनरोपण  आदि  में  किया  जाता  इसी  प्रकार  पेयजल  संबंधी  केन्द्रीय

 सहायता  के  एक  हिस्से  का  उपयोग  नये  नलकूप  पाईपलाइन  बिछाने  आदि  के  लिए  किया
 जा  रहा  इनसे  इन  क्षंत्रों  में  दीर्घावधि  उपायों  को  समर्थन  मिलता  है  ।

 जी  हां  ।
 केन्द्रीय  दल  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  विश्षेषज्ञ  शामिल  होते  हैं  ।  वे  क्षति  की  मात्रा  का

 जायजा  लेते  हैं  और  केन्द्रोय  सहायता  की  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  भी  करते  हैं  |  जो  केन्द्रीय  दल

 आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  गए  उनकी  सिफारिशें  इन  दोनों  राज्य  सरकारों  की  मांगों  से  भिन्न
 थी  ।  जिस  केन्द्रीय  दल  ने  20  से  25  1986  के  दोरान  उस  राज्य  में  निरन्तर  चल
 रहे  सूखे  के  सम्बन्ध  में  कर्नाटक  का  दौरा  किया  उसकी  रिपोर्ट  अभी  आनी  है  ।

 रेगिस्तानी  क्षत्र  कौ  चौरेगांहे  में  परियेतितं  करने  के  लिए  मारत  शौर
 मंगोलिया  के  धोल  संभंभ्तोते

 1157.  श्रीमतो  माथुरो  सिह  :  क्‍या  कवि  मषेत्रो  यह  बताने  की  कण  केरेंगे  कि  :
 क्‍या  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में सुधार  ओर  विकास  करके  उन्हें  चरांगाह  में  बदलने  के  लिए

 होल  ही  में  मंगोलियां  गणराज्य  के  साथ  एक  संमंझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और
 यदि  तो  समझौते  की  क्या  शर्तें  है ंओर  उससे  क्‍या  लाम  होने  की  सम्भाषमा है  ?

 केचि  और  सहकारितेिं  विभार्ग  में  शाज्यें  मेंत्रों  योगेख  :  भारत
 कॉरं  और  मेंगीलिया  जनवादी  गंभराज्य  सरकांर  के  बींचे  भारत-मंगोलिया  मयाचार
 के  अंबोभ  कृषि  अंशेतलैंधाने  तेथा  सिंक्षा  कै  क्र  में  1986  जोर  1987  वर्ष  के  लिए  एक  कार्य-योजेना
 पर  31  1983  को  नई  दिल्ली  में  हृत्ताक्षुरे  किए  गए



 13  1907  लिखित  उत्तरे

 कार्य-योजना  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  दर्शाया  गया  है  कि  दोनों

 लिया  और  भारत  दोनों  देशों  में  मरू  क्षत्र  का  सुधार  तथा  विकास  करके  हरे  घास-स्थल  बनाने  के

 सहयोग  की  सम्भाव्यता  का  परस्पर  अध्ययन  इस  प्रयोजन  के  दोनों  पक्ष  मरूदूभिद
 तथा  अन्य  मरू  पौधों  जैसे-उपयोगाधीन  पौधों  पर  घास  स्थल  तथा  चरागाह  पर  सूचना  सामग्री  का

 आदान-प्रदान  इसके  अधीन  सम्भावित  लाभ  दो  किस्म  के  होंगे  :--

 (i)  भारत  के  ठण्डे  मरूस्थली  क्षत्रों  के  लिए  उपयुक्त  मंगोलिया  के  मरुस्थल  से  घास  स्थल
 मौर  चारा  तथा  अन्य  पेड़ों  की  प्रजातियों  की  उपलब्धता  ओर  वहां  की  स्थानीय
 समस्याओं  के  समाधांन  कें  और

 (४)  मंगोलिया  के  ठंडे  मरूस्थली  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंघास  और  चरागाह  विकास  के  लिए
 प्रयोग  की  गई  तकंनीके  तथां  पद्धतियां  क्षत्र  के  मरुस्थली  हालतों  में  हमारे  घास
 स्थल  तथा  चरागाह  कार्य  के  लिए  उपयुक्त

 वर्ष  1986-87  के  लिए  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  द्वारा
 केरल  को  धन  का  आबंटने

 1158.  प्रो०  के०  बौ०  थॉमसे  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  वर्ष  1986-87  के  लिए  कैरल  को  मकानों

 के  निर्माण  के  सिंए  कुल  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किये  जाने  की  सम्मावना

 क्‍या  आवास  तथा  क्हरी  विकास  निगम  की  सभी  आवास  योजनाओं  का  क़ियान्वयन
 सनन्‍्तोषजनक  ढंग  से  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 झाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबौर  वर्ष  1986-87  के  लिए

 हुडको  ने  अभी  निधियों  का  नियतन  नहीं  किया
 योजनाओं  का  कार्यान्वयन  राज्य  के  आवास  अभिकरणों  द्वारा  किया  जाता

 तिमाही  प्रगति  रिपोर्टों  को  प्राप्त  करके  हुडको  मौटे  तौर  से  केवल  निरीक्षण  करता  इन  रिपोर्टों
 के  इनमें  से अधिकांश  योजनाएं  समयानुसार  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 प्रईन  ही  नहीं  उठता  ।
 बिनोलों  को  उंपर्लब्धता  और  उनका  उंपयोग

 1159.  थ्री  उसंम  राठौड़  क्यों  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कपां  करेंगे  कि  :
 बिनौलों  की  वाधिक  उपलब्धता  कितनी  और
 देश  में  इस  समय  इनका  किस  रूप  में  उपयोग  किया  जाता  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री(शी  योगेम्  गत  पांच  वर्षो
 के  दौरान  उपलब्ध  बिनौला  की  वर्षवार  मात्रा  निम्नवत्‌  है  :-

 के
 वर्ष  बिनोला  का  उत्पादन  (“000  मीदरी

 1980-81  उठकर
 प्र

 1981-82  2712-7
 1982-83  2561°6
 1983-84  2171.4
 1984-85  2878.0

 18]
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 बिनोला  का  प्रयोग  तेल  पशु  आहार  तथा  बुवाई  के  प्रयोजनों  के  लिए
 किया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  में  पटटा  प्रणालो  का  समाप्त  किया  जाना

 1160.  श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपाकरेंगे  कि  :
 क्‍या  कमी  दिल्ली  में  पट्टा  प्रणाली  का  क्रमिक  रूप  में  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया

 जाने  वाला
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  प्रगति  हुई  तो  वह  क्या  और

 इस  प्रश्न  पर  सरकार  के  सही  विचार  क्‍या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  दिल्ली  में

 रिहायक्षी  सम्पत्तियों  से  सम्बन्धित  पटूटा  पद्धति  के  उन्मूलन  अथवा  संशोधन  का  निर्णय  वित्तीय
 तथा  अन्य  प्रतिबन्धों  एवम्‌  सम्भावित  प्रतिक्रियाओं  को  दृष्टि  में  रख  कर  किया  जाएगा  |  इस
 अवस्था  में  यह  बताना  सम्मव  नहीं  है  कि  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 पुस्तकों  आदि  के  निर्यात  से  श्रजित  विदेशी  मुद्रा

 1161.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  विदेशों  को  मारतीय  पुस्तकों  और

 पत्र-पत्रिकाओं  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 वर्ष  1983-84,  1984-85  और  आज  तक  फिल्मों  तथा  पत्र-पत्रिकाओं  ओर  पुस्तकों  के
 आयात  के  लिए  देश-वार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  भुगतान  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेक्षी  मुद्रा  की  बचत  करने  हेतु  मारत  में  फिल्‍मों  तथा
 अनावह्यक  पत्र-पत्रिकाओं  और  पुस्तकों  का  आयात  सीमित  करने  का  और

 यदि  तो  अनुपयोगी  पुस्तकों  ओर  पत्र-पत्रिकाओं  के  आयात  रोकने  हेतु
 सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  वी०  एन०  :  विदेशों  में
 भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  के  बारे  में  विवरण  1  संलग्न  है  ।

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  प्रकाशन  विमाग  ने  वर्ष  1983-84  के  दौरान  19,636.68
 रुपयों  के  मूल्य  की  तथा  वर्ष  1984-85  के  दोरान  15,437.25  रुपयों  के  मूल्य  की  पुस्तकों  ओर
 पत्रिकाओं  का  निर्यात  किया  ।

 मारत  में  आयात  की  गई  फिल्मों  के  बारे  में  विवरण  1]  संलग्न

 और  )  फिल्‍मों  के  आयात  पर  पहले  ही  पाबन्दियां  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास
 फिल्मों  का  आयात  केवल  विदेशी  मुद्रा  आबंटन  की  सीमा  के  मीतर  ही  कर  सकता है  ।

 सीमित  मुक्त  बाजार  योजना  के  अधीन  गेर-सरकारी  भारतीय  पार्टियों  द्वारा  आयात  के  लिए  भी
 पाबन्दियां  हैं  ।  जहां  तक  पुस्तकों  और  पत्रिकाओं  का  प्रइन  इस  मन्त्रालय  का  प्रकाशन  विभाग

 पुस्तकों  और  पत्रिकाओं  का  आयात  नहीं  करता  ।

 यह  पुस्तकों  ओर  पत्रिकाओं  के  आयात  और  निर्यात  के  बारे  में  कोई  आंकड़े  नहीं
 रखता  ।

 182
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 विवरण  1
 राष्ट्रीय  फिल्‍म  बिकास  निगम

 ये  विदेशी  मुद्रा  का

 लाख  _
 1983-84  1152.74

 1984-85
 849.61

 .._#  कनेलाइजेशन  के  अन्तर्गत  भारतीय  फिल्मों
 के

 निर्यात  के  लिए  पास  किए
 शिपिंग  बिलों  पर  आधारित  ।

 प्रभाग
 1983-84

 3,98,281.00  रुपये

 1984-85  70,813.00

 हि  विवरण  ||  |
 ह

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम

 बे
 _  वर्ष

 देश  राशि

 1983-84  983-84  ब्रिटेन  ऊ4ा  >094.00
 संयुक्त  राज्य  अमरीका  19,05,381,38
 इटली  4,46,  155.85

 हांग-कांग  2,72,103.66

 योग  .  29,64,734, 89

 1984-85  चीन  61,976.27
 .  इटली  1,40,156.00

 हंगरी  1,67,460.00
 जापान  2,07,600.00
 फ्रांस  9,43,813,45 45
 ब्रिटेन  7,11,516.55
 संयुक्त  राज्य  अमरीका  20,72,190.00

 योग  43,04  72.27

 en  “  लहल् लाख औ  या

 2
 ८

 7
 पद्िचमी  जमंनी

 संयुक्त  राज्य  अमरीका

 फ्रांस  48,298,00
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 1  2

 मोरक्‍्को  1,22,576.31
 पोलेंड  56,165.88
 इटली  66,2>5,88

 योग  :  17,02,841.40

 2.  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  1983  से  लेकर  अब  तक  चार  सीमित फिल्‍म

 शत  बाशायों
 का  आयोजन  हुआ  है  जिनमें  1984  में  आयोजित  बाजार  भी  शामिल

 खत  सूचना  अनुमोदित  शीर्षकों  के  लिए  आयोग  की  गई  विदेशी-मुद्रा  की  जानकारी  देती
 है  ।  1986  में  बाजार  के  लिए  शीषंक  अमी  अनुमोदित  किए  जाने  हैं  ।

 प्र  रुपए  लाखों  में
 198-84  __

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  1.72
 ब्रिटेन  4.19
 जापान  4.15
 फ्रांस  3,95
 श्रीनिद्ाड  2-00

 हंगरी  0.64

 योग  $  16.65

 1984-85  "  |
 SE  नमन  न»  मनन  ननननमन  नमन  नमन  न  न  न  नमन  न  न  न  न  नननननननननन  न  +3+3+++++++++++3++3७++++33  33७  ७७५3५»  ७+ननननन  नमन  मन  कम  न

 केनिया  1.09
 ज्ञीबिया  1.31
 फ्रांस  1.37

 जापान  2.00

 योग  :  5.77

 1985-86
 1986  तक

 चीन
 फ्रांस
 इटली
 ब्रिटेन
 संयुक्त  राज्य  अमरीका

 0.65
 ३.70
 1.19
 4.89
 1.75

 योग  :  12-18

 3.  एम०  पी०  ई०  ए०  ए०  कम्पनी  समूह  द्वारा  फिल्‍मों  के  आयात  के  बारे  रायलटी  के

 रूप  में  कोई  विदेशी  मुद्रा  नहीं  मेजी  गई  है  ।  वाधिक  सकल  बिलों  के  150८,  तक  की  धनराशि  :

 तिमाही  किस्तों  में  मेजने  की  अनुमति
 लाख  रुपए  प्रति  वर्ष  से अधिक  न  हो  ।

 1५

 है  बच्य्तें  कि  जब  भी
 यहू

 किस्त  देय  हो  उसकी  राशि  40
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 कथषि  विश्वविद्यालयों  म्रें  बानिको  कालेज
 1162.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 कृषि  विश्वविद्यालयों  में  वानिकी  कालेज  खोलने  की  कोई  योजना

 क्‍या  आम्धश्न  प्रदेश  में  वानिकी  कालेज  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा
 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सातवीं
 योजना  के  दौरान  सभी  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  वानिकी  विभाग  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  है  ।

 ओर  श्रीमान्‌  ।  फिर  सातवीं  योजना  के  दोरान  आन्ध्र  प्रदेश  कृषि
 विश्वविद्यालय  में  वानिकी  विभाग  की  स्थापना  की  जाएगी  ।

 सचिव  ओर  भारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  लिसिटेड  को  नियुक्ति

 1163.  श्री  शिबन्द्र  बहादुर  सिह  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मन्कोे  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  स्थापना  से  अब  तक  नियुक्त  सचिव
 और  मारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  पदों  पर  नियुक्त  किये

 गये  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उन्हें  कितने  समय  के  लिए  नियुक्त  किया  और
 उद्योग  का  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नीति  और  प्रशासनिक  स्तर  पर  नेतृत्व

 की  उपयुक्त  निरन्तरता  बनाये  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  शोर  स्तान  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  इस्पात  सचिव  तथा  जब  से

 शुरू
 हुई

 है  उसके  अध्यक्ष  के  नाम  तथा  उनकी  नियुक्ति  की  अवधि  का  ब्यौरा  संलग्न  बिबरक्ष में
 दिया  गया  है  ।

 सचिव  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  अध्यक्ष  स्तर  की  नियुक्तियों  का  निर्णय
 सरकार  द्वारा  किया  जाता  इनकी  नियुक्तियां  करते  समय  योग्य  व्यक्तियों  की
 बतेमान  पदघारियों  के  कार्यकरण  और  अन्य  सम्बद्ध  कारकों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 क्रम  अधिकारी  का  नाम  अवधि

 से  तक

 1  प्र्म्ा
 जा

 व  दर

 इस्पात  सचिव
 1.  श्री  एम०  ए०  बदुद  खाँ  6-2-73  7-10-76

 श्री  सरन  सिंह  2-11-76  5-5-77

 3,  श्री  मंतोष  सौंधी  14-5-77  6-6-80

 4.  श्री  एस०  समादार  6-6-80  12-8-81

 5.  श्री  ए०  एस०  गिल  12-8-81  25-7-83
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 1 ____.  2  फफऊ3ऊ>ऊ>3?2?  ख़ख  3  4
 6...  श्री  लवराज  कुमार  25-7-83  31-8-84

 7.  श्री  पी०  के०  बसु  31-8-84  15-2-85
 8...  श्री  रा०  प०  खोसला  15-2-85  कार्य रत  हैं

 1.  श्री  एम०  ए०  बदूद  खाँ  6-2-73  7-10-76

 2,  श्री  आर०  पी०  बिलमोर्या  7-10-76  29-5-78
 3.  डा०  पी०  एल०  अग्रवाल  29-5-78  6-8-80

 4,  श्री  के०  सी०  खन्‍ना  8-8-80  6-11-81
 श्री  एस०  समरपु  गवन  6-11-81  17-5-85
 श्री  वी०  कृष्णमूर्ति  17-5-8:  कार्यरत  हैं

 वतन  ज  _रनमम«ममम-ममममममम_मम_>+म-म-+मममममक..

 बोड़ी  और  सिगार  श्रमिकों  को  मांगें

 1161.  शो  नरसह  सुयंबंज्ञो  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  अखिल  भारतीय  सिगार  और  तम्बाक्‌  श्रमिक  संघ  के  7  1985

 के  बंगलौर  में  हुए  दक्षिण  क्षेत्रीय  सम्मेलन  ने  एक  समान  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मः  जदूरी  बीड़ी
 श्रमिकों  आदि  के  लिए  भविष्य  निधि  लागू  करने  ज॑सी  अपनी  मांगों  के  बारे  में  प्रधानमंत्री  को  ज्ञापन
 दिया  और

 यदि  तो  उस  पर  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  और
 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  हां  ।  उनकी  मुख्य  मांगें
 निम्नानुसार  हैं  :-

 (7)  एक  समरूप  राष्ट्रीय  न्यूनतम
 (४)  राज्यों  द्वारा  बीडी  तथा  सिगार  कर्मकार  की  क्षते ं)  1966

 का  उचित

 (४४)  सभी  बीडिियों  पर  उत्पाद  शुल्क  लगाना  ।  इसमें  20  लाख  तक  बीड़ी  बनाने  वालों
 को  छूट  की  अनुमति  नहीं  दी  गई

 ह॒

 (iv)  बेईमान  तत्वों  द्वारा  कोपरेटिव  लेबलों  का  गलत  प्रयोग  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय
 उत्पाद  द्वारा

 (9)  भविष्य  निधि  योजना  लागू  तथा  इसका  कड़ाई  दे  पालन

 बीड़ी  कल्याण  निधि  के  अंतर्गत  लाभ  काफी  श्रमिकों  को  दिए  जाए  ।
 और  इनमें  से  कुछ  विषयों  पर  त्रिपक्षीय  स्तर  पर  पहले  ही  विचार-विमश  किया

 जा  चुका  है  और  नवीनतम  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 (१)  25-26  1985  को  हुए  मारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरी
 की  आवश्यकता  पर  विचार-विमशं  किया  गया  ओर  यह  निर्णय  किया  गया  कि
 इस  मीति  के  व्यवहाये  होते  क्षेत्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  अपनाना  बांछनीय ह
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 (४)  वित्त  मंत्रालय  ने  प्रशासनिक  कारणों  वजह  से  20  लाख  से  कम  बीड़ी  बनाने
 वाले  विनिर्माताओं  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  की  अनुमति  दी

 (ii)  कोपरेटिव  सोसाइटियों  के  लेबलों  का  गलत  प्रयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक
 कारंवाई  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  और  उत्पाद  शुल्क  विभाग  को  कहा  जा
 रहा  है  ।

 (४)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के  उपबंधों  को  1-6-1977  से  बीड़ी
 श्रमिकों  पर  लागू  किया  गया  -  कुछ  बड़ी  विनिर्माताओं  ने  बीड़ी
 उद्योग  में  उक्त  अधिनियम  की  प्रयोज्यता  को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी  मौर
 न्यायालय  ने  बीड़ी  उद्योग  में  उक्त  अधिनियम  के  उपबंधों  को  लागू  करने  से  संबंधित
 अधिसूचना  के  प्रचालन  के  लिए  स्थगन  आदेश  दिया  था  ।  अभी  इस  मामले  की
 सुनवाई  होनी  1985  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  निर्णय  दिया  है
 जिसके  अनुसार  कर्चारी  भविष्य  निधि  अधिनियभ  के  अधीन  बीड़ी  उद्योग  की
 व्याप्ति  को  वेध  ठहराया  गया  ।  कर्मचारी  मविष्य  निधि  संगठन  कदम  उठा  रहे
 हैं  कि  बीड़ी  विनिर्माता  अधिनियम  का  अनुपालन

 (५)  ये  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  काफी  संख्या  में  श्रमिकों  को  कल्याण  सुविधाएं  प्रदान
 की  जाएं  ।

 कर्नाटक  में  भ्रन्तर्देशोय  मत्स्य  उद्योग

 1165.  ओ्रो  नरसह  सूर्यवंशो  :  क्‍या  क्ृषि  मंत्री  कर्नाटक  में  अन्तर्देशीय  मत्स्य  उद्योगों  के
 बारे  में  2  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2108  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  द्वारा  कर्नाटक  अन्तर्देशीय  मत्स्य  उद्योगों  का
 विकास  करने  के  लिए  विद्व  बेंक  ऋण  के  लिए  तेयार  की  गई  मसौदा  परियोजना  की  रूपरेखा  पर
 विभिन्‍न  मंत्रालयों  तथा  संगठनों  से  टिप्पणियां  प्राप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  क्‍या  अन्तिम  परियोजना  रिपोर्ट  विश्व  बेंक  को  भ्रस्तुत  कर  दी
 गई  है  ?

 कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेन्द्र  :  और
 कर्नाटक  में  अन्तर्देशीय  मत्स्य  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा
 तैयार  की  गई  मसौदा  प्रासंगिक  परियोजना  की  रूपरेखा  संबंधी  टिप्पणियां  जल  संसाधन  मंत्रालय
 को  छोड़कर  सभी  संबंधितों  से  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।  प्रासंगिक  परियोजना  को  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 निगम  द्वारा  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा

 अखबारी  कागज  आवंटन  नोति  े
 1166  श्री  सोमनाथ  चटरजो  :  क्‍या  सूचना  शोर  प्रसारण  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .
 क्या  चालू  वर्ष  1986)  के  लिये  अखबारी  कागज  के  आबंटन

 संबंधी  नीति  की  घोषणा  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 सूचना  झौर  प्रसाथ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  ओर
 वर्ष  1985-86  के  लिए  अखबारी  कागज  आबंटन  नीति  की  घोषणा  करना  संभव  नहीं  हुआ
 क्योंकि  सरकार  एक  ऐसी  नीति  विकसित  करने  की  कोशिश  कर  रही  है  जिससे  कुछ  मौजूदा
 कमियां  दूर  हो  जाएं  ।  समाचारपत्रों  को  वर्ष  1984-85  के  लिए  अपनी  हकदारी  के

 बर  अखबारी  कागज  लेने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  और  उपयुक्त  वृद्धि  मात्रा  की  भी

 मति  दी  जा  रही

 मछआरों  झोर  हथक  रघा  बुनकरों  को  काय  ओर  जीवन  यापन  स्थितियां

 1167.  आओ  सो०  सम्यु  :  क्या  अम  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मछुआरों  और  हथकरघा  बुनकरों  की  कार्य  जीवन  यापन  स्थितियों  का

 गहन  अध्ययन  करने  हेतु  गठित  त्रिपक्षीय  अध्ययन  दल  ने  अपनी  सिफारिशों  प्रस्तुत  कर  दी
 ओर

 यदि  तो  देश  में  मछुआरों  और  हथकरघा  बुनकरों  के  कल्याण  के  लिए  प्रशासनिक

 उपायों  सहित  उपयुक्त  विधान  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 असम  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पी०  ए०  :  मछुआरों  ओर  हथकरघा
 एवं  बिजली  करधा  बुनकरों  के  काम-काज  और  रहन-सहन  की  दशाओं  का  अध्ययन  करने
 के  लिए  गठित  त्रिपक्षीय  अध्ययन  दलों  ने अब  तक  अपनी-अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रामीण  आवास  के  लिए  आबंटित  घनराक्षि

 1168.  भ्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पिछले  दो  वर्ष  के  दोरान  पिछड़े  वर्गों  और  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  कमजोर  वर्गों  के

 लोगों  के  आवास  के  लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  और
 वर्गों  को  ग्रामीण  आवासीय  परियोजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्रो  बूटा  :  ओर  चूकि  आवास  राज्य  का  विषय  है
 इसलिए  समी  सामाजिक  आवास  योजनाएਂ  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाती  केन्द्र
 सरकार  किसी  विशेष  योजना  से  सम्बद्ध  किए  बिना  ब्लाक  ऋणों  और  ब्लाक  अनुदानों  के  रूप  में
 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करती  राज्य  सरकारें  अन्नुसुचित  जाति/अन्नुसूचित  जनजाति  ओर

 पिछड़े  वर्गों  सहित  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लोगों  क ेलिए  योजनाएਂ  बनाने  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  स्वतंत्र  भबनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  और  मुक्त  किए  गए  बंघुआ
 मजदूरों  के  लिए  आवास  घटक  को  ग्रामीण  भरूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष
 1985-86  से  शामिल  कर  लिया  गया  चाल  वर्ष  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  100  करोड़  की
 राषि  आवंटित  की  गयी  थी  ।  इसके  मुकाबले  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  क ेलिए  आवासों
 की  148916  यूनिटों  के  निर्माण  हेतु  1417.05  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  की  परियोजनाएं
 अन्लुमोदित  की  गई  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतगंत  सामान्य  आबंटन  में
 से  अब  तक  आवासों  की  32,290  यूनिटों  के  लिए  27.16  करोड़  रुपए  की  लागत  की  चार
 योजनाएं  अनुमोदित  की  गई  _

 खलकूद  कार  क्रमों  का  प्रसारण

 1169.  थ  पो०  झ्ार०  छुमारसंगलस  :  क्‍या  सूचता  और  प्रसारण  सन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  अनेक  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  विशेषरूप  से  खेल  कद  संबंधी  कार्यक्रमों  को  दूरदर्शन
 पर  ही  दिखाया  जाता  है  और  आकाशवाणी  से  उनका  प्रसारण  नहीं  किया  जाता

 )  क्‍या  ऐसे  कार्यक्रमों  को  आकाशवाणी  पर  भी  प्रसारित  किया  जाएगा;और
 दूरदर्शन/आकाशवाणी  पर  निकट  समन्वय  और  उहंश्य  की  समानता  सुनिश्चित

 की  जाएगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  ओर
 नहीं  ।  आकाशवाणी  खेल  की  श्रोताओं  की  खेल  के  तकनीकी  सं

 अन्य  कार्यक्रम  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  महत्वपूर्ण  खेलों  का  सीधा
 रण  उपलब्ध  करने  के  खेलों  पर  भी  कारयंत्रम  प्रस्तुत  करता  है  ।

 वद्युपि  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  को  कार्यक्रम  गतिविधियां  तथा  खेल  के
 कवरेज  की  विशिष्ट  आवश्यकता  भिन्‍न-भिन्‍न  तो  भी  दोनों  माध्यमों  के  बीच  समन्वय  रखा
 जाता  है  ।

 विनाश  राहत  के  लिए  राज्यों  को  केस्द्रीय  सहायता
 1170.  श्री  बी०  वो०  देसाई  :  कया  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारें  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अंतर्गत
 विनाश  राहत  के  लिए  केंद्रीय  सहायता  की  अहंता  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  मानदण्डों  का  पालन  नहीं
 कर  रही

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  राज्यों  को  एक  संदेश  में  इस  मद
 पर  खर्च  को  कम  करने  की  आवश्यकता  की  ओर  ध्यान  दिया

 क्या  राज्यों  को  विनाश  राहत  के  लिए  आबंटित  कुल  राश्षि  में  मारी  वृद्धि हुई
 और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  किन  मापदण्डों  पर  विचार  कर  रही  है  और
 राज्य  सरकारों  की  सिफारिश्ें  क्‍या  हैं  ?

 कषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेन्द्र  मारत
 सरकार  ने  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  पद्धति  के  बारे  में  आठवें  वित्त
 आयोग  की  सिफारिशें  मान  ली  भारत  सरकार  ने  केंद्रीय  सहायता  को  विभिन्‍न  मदों  के
 लिए  सहायता  के  मानदषण्ड  मी  निर्धारित  किए  राज्य  सरकारों  को  इन  मानदणष्डों  के  बारे  में
 अक्गत  करा  दिया  गया

 भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  मानदण्डों  की  समीक्षा
 करने  हेतु  एक  समिति  गठित  की  सरकार  समिति  की  अन्तरित  रिपोर्ट  की  सिफारिश्नों  पर
 विचार  कर  रहो  है  ।

 वालों  का  आयात

 1171.  ओर  चिरंजी  लाल  झरर्मा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बतात  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  दालों  का  आयात  किया  गया
 वर्ष  1986  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  दालों  का  आयात  किया  ओर
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 इस  सम्बन्ध  में  देश  को  आत्म  निर्मर  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जायेंगे  ?
 कृषि  और  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  योगेन्द्र  :  से

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  आयातित  दलहनों  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--
 किन  न  पर  व  कक

 वर्ष  आयात  टन

 9289  93,427
 |

 64,565

 5  98,078
 जज

 के  दौरान  दलहनों  के  आयात  संबंधी  आंकड़े  पूण्ण  नहीं  दलहनों  का  उत्पादन

 बढ़ाने  और  इस  संबंध  में  देश  को  आत्मनिर्मर  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  विभिन्‍न  उपाय  छुरू  किए
 जिनमें  दोहरी  तथा  बहु  फसली  तभ्षिचित  क्षेत्रों  मे ंदलहनों  की  खेती  शुरू  सिचित  तथा

 असिचित  दोनों  परिस्थितियों  के  तहत  तिलहन  फसलों  में  अरहर  की  फसल

 उन्नत  बीजों  का  वृहत्‌  किसानों  को फसल  कटाई  के  बाद  उन्नत  प्रौद्योगिकी  तथा  मूल्य
 हन  शामिल  है  ।

 विश्व  खाद्य  कार्यक्रमों  के  अन्तर्त  उड़ोसा  को  खाद्यान्न  को  सहायता

 1172,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  कृषि  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  विश्व  खाद्य  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  उड़ीसा  को  खाद्यान्न  की  सहायता  दी

 गयी
 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  अब  तक  उड़ीसा  को  कितनी  सहायता  दी

 गयी  ओर
 उड़ीसा  में  उन  विभिनन  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  ऐसा  कायंक्रम  कार्यान्वित

 किया  गया  है  ?

 लत

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगसद्र  :  ओर
 जी  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  ने  उड़ीसा  में  वानिकी  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  माध्यम  से

 जिक-आरथिक  विकास-परियोजना  2685  के  के  बदले  अनाजਂ  कायंक्रम  के  तहत  पांच  वर्ष  की

 अवधि  में  41,235  मीटरी  टन  11,465  मीटरी  टन  5,270  मीटरी  टन  वनस्पति  तेल
 और  5,270  मीटरी  टन  दालें  सप्लाई  करने  का  वचन  दिया  स्कूल  जाने  वाली  उम्र  से  छोटे

 ममंवती  महिलाओं  और  दूध  पिलाने  वाली  माताओं  के  अतिरिक्त  पोषण  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  उड़ीसा  को  कुल  45,400  मीटरी  टन  सोया  पुष्ट  बल्गारियन  गेहूं

 ०
 डब्लू  ०)|सोया  पुष्ट  सोया  ग्रिट  ओर  3,988  मीटरी  टन

 खाद्य  तेल  दिए  गए  हैं  |  इसमें  1986  के  प्रथम  सप्ताह  में  आने  वाले  2,000  मीटरी

 टन  एस०एफ०बी  और  200  मीटरी  टन  खाद्य  तेल  मी  शामिल  हैं  ।

 उड़ीसा  में  वानिकी  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  माध्यम  से
 में  उड़ीसा  के  13  जिलों  यथा

 बोलांगीर  और  पुरी  छ्वामिल

 अपर

 पोषण  कार्यक्रम  में  बोलांगीर  और  फूलबानी  डिले
 झामिल
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  झ्राधारित  उद्योगों  को  स्थापना

 1173,  श्री  के०  रामघन्द्र  रेड्डी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  श्रे  काफी  बड़ी  संख्या  में  श्रमिक

 हरों  में  आ  रहे
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  क्रय  शक्ति  में

 पर्याप्त  कमी  आई

 इन  प्रवृत्तियों  पर  काबू  पाने  के  लिए  क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि
 पर  आधारित  अनेक  उद्योग  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  देश  में  शहरी  जनसंख्या  में

 वृद्धि  हुई  यह  वृद्धि  व  197]  में  लगभग  20  प्रतिशत  थी  जो  बढ़कर  वर्ष  1981  में  24%
 हो  गई  ।

 ह

 से  ग्रामीण  क्षेत्र  में  क्रम  शक्ति  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  प्रतिशतता  में  कमी  हुईं  यह  प्रतिशतता  वर्ष
 1977-78  में  51.2  थी  जो  कम  होकर  वर्ष  1983-84  में  40.4  रह  गई  ।  कृषि  पर
 आधारित  उद्योगों  सहित  ग्रामीण  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  प्रयास  सातवीं  योजना  में  जारी  रखे
 जायेंगे  ।

 टो०आर०वाई०एस०ई०एम०  के  लिए  प्रशिक्षण  इन्फ्रास्ट्रक्चर  को  सुदुढ़  करने  के  लिए  छठी
 प्लान  स्कीम  का  अभिनवीकरण  किया  जाएगा  और  इसके  स्थान  पर  प्रत्येक  जिले  में  कम्पोजिट
 ग्रामीण  प्रशिक्षण  और  टेक्‍्नोलोजी  केन्द्रों  ०ग्रा०प्र०्टे०्के  ०)  का  नोडल  संस्थानों  के  रूप  में  विकास
 करने  हेतु  नई  योजना  रखी  जाएगी  ।  ऐसे  केन्द्रों  का  विकास  वर्तमान  औद्योगिक  प्रशिक्षण
 पोलीटेक्नीकों  आदि  के  आस-पास  किया

 क्‍
 ओराम  फूड्स  एण्ड  फटिलाइजर  दिललो  से  गंस  का  रिप्ताव

 1174.  श्री  राजकुमार  राय  है
 थी  चितामणि  जेना  |
 शो  मोहन  भाई  पटेल  ह  ५  कृपा  करेंगे  कि  :
 ओ  रामाक्य  प्रसाद  सिह  >:  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शी  झार०  एम०  भोये  |
 थो  एन०  डेनिस  हे

 क्या  दिल्ली  प्रद्यासन  ने  श्रीराम  फूड्स  एण्ड  फर्टिलाइजर  दिल्ली  से  गैस  के
 रिसाव  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की

 यदि  तो  समिति  द्वारा  क्या  सिफारिशों  की  गई  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार

 क्या  श्रीराम  फूड्स  एण्ड  फर्टिलाइजर  प्लांट  को  दिल्ली  में  उसी  स्थान  पर  चलते

 रहने  की  अनुमति
 दी  गई  है;ओर
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 ----

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  यदि  तो  उसे  वहां  से  हटाने  के  लिए
 कार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अम  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  संगमा  ):  श्रीराम  फूड्स  एण्ड
 जस  नजफगढ़  नई  दिल्ली  में  4  1985  को  हुए  ओलीयम  गैस  रिसाव
 को  जांच  करने  के  टिल्ली  प्रशासन  ने  श्री  सेथुरामन  की  अध्यक्षता  में  एक  विक्लेषश्ञ  समिति

 नियुक्त  की  ।

 इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  अन्य  बातों  के  यह  बताया  कि  श्रीराम

 फूड्स  एण्ड  फटिलाइजसं  इण्डस्ट्रीज  के  अधिकांश  संयंत्र  पुराने  डिजाइन  के  हैं  और  सुरक्षा  उपकरण
 पर्याप्त  नहीं  हैं  ॥  इनसे  समुदाय  को  खतरा  उत्पन्न  होता  है  ।  इस  समिति  के  अनुसार  इन  खतरों  को

 पूरी  तरह  से  दूर  नहीं  किया  जा  लेकिन  सुरक्षा  विनियमों  का  सख्ती  से  पालन  क  रके  इन्हे
 कम  किया  जा  सकता  उन्होंने  यह  भी  टिप्पणी  की  कि  वर्तमान  स्थान  पर  श्रीराम  फूड्स  एਂ
 कटिलाइजस  इण्डस्ट्रीज  का  काम  करना  वांछनीय  नहीं  है  ।

 और  मारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  दिनांक  17  1986  को  अपने
 फंसले  में  यह्‌  बताया  कि  प्रबन्धतन्त्र  द्वारा  इस  प्लांट  को  पुनः  शुरू  करने  की  अनुमति  दी  जा
 सकती  है  बशतें  वे  न्यायालय  के  आदेछ  में  निर्धारित  कुछ  शर्तों  का  पालन

 ]
 विभिन्‍न  उद्योगों  में  गेस  का  रिसाव

 1175.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  )
 शो  जगन्नाथ  प्रसाद  ।  वि  ~
 श्री  चितामणि  जेना  ,

 :  क्या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :
 भो  श्रसर  सिह  राठदा  ||

 समस्त  देश  में  उद्योगों  में  1985  के  दोरान  ओर  आज  तक  गैस  रिसने  की
 कितनी  घटनाएं  हुई  हैं  और  ये  घटनाएं  किन-किन  उद्योगों  में  हुई  हैं  ओर  वे  उद्योग  किन-किन
 स्थानों  पर  स्थित

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  लोगों  के  हताहत  होने  का  समाचार  ओर
 उद्योगों  में  कारखाना  ओर  बायलर  निरीक्षणों  और  उसके  लिए  अन्य  जिम्मेदार

 लोगों  के  ओर  सतकक  रहते  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रभावी  कदम
 उठाए  गए

 अम  संत्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  ।

 सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  अनुदेश
 जारी  किए  थे  कि  वे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  परिचालित  किए  गए  माडल  नियमों  के  आधार
 कारखाना  निरीक्षणालयों  को  सुदृढ़  प्रक्रियाओं  को  सरल  व  कारगर  बनायें  तथा  राज्य
 खाना  नियमों  को  अद्यतन  करें  ।  चुने  हुए  कारखाना  निरीक्षणालयों  को  ओद्योगिक  स्वास्थ्य  विज्ञान
 से  संबंधित  मामलों  और  बड़  जोखिमों  को  नियंत्रित  करने  के  बारे  में  विश्विष्ट  तकनीकी  प्रशिक्षण
 देने  के  लिए  मी  उपाय  किए  गए  हैं  ।  कारखाना  सलाह  सेवा  और  श्रम  विज्ञान  केन्द्र  महानिदेक्षालय
 के  संगठन  के  अधीन  श्रम  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  सुविधाओं  को  पुनर्गठित  किया  गया  तथा  इनमें
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 तरण््बाहक्  सन  कआसररखखररीोणओओ

 बढ़ोत्तरी  की  गई  है  ताकि  रासायनिक  ओर  अन्य  नशीले  पदार्थों  से  होने  वाले  जोखिमों  की  ओर
 अधिक  ध्यान  दिया  जा  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह
 दी  गई  है  कि  वे  विशेषज्ञ  निरीक्षक  नियुक्त  कारखाना  निरीक्षक  बायलर  निरीक्षक  का
 भी  काम  करते  हैं  ।

 क्षेत्रीय  श्रम  घनवाद  हारा  भारत  कोकिंग  कोल
 लिमिटेड  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  करना

 1176.  श्री  बसुदेश  आचार्य  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ठेका  मजदूर  कानूनों  का  उल्लंघन  करने  तथा  पंचाट  को  लागू  न  करने  के
 कारण  क्षेत्रीय  श्रम  घनबाद  ने  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर
 किया  और

 यदि  तो  तथ्यों  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  भौर  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 भ्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ए०  :  हां  ।  ठेका  श्रम
 मन  और  1970  के  अधीन  और  ओऔद्योगिक  विवाद  1947
 के  अधीन  पंचाटों  के  कार्यान्वयन  न  किए  जाने  के  लिए  घनबाद  क्षोत्र  में  केन्द्रीय  औद्योगिक
 सम्बन्धतन्त्र  के  अधिकारियों  ने  मंस्र्सं  मारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  पर  अभियोजन  मामला
 चलाया  था  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विल्लो  बाल  कल्याण  परिषद्‌  हारा  कामकाजों  बच्चों
 के  लिए  परियोजनाएं

 1177,  प्रो०  राभकृष्ण  भोरे  :  क्‍या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  दिल्ली  बाल  कल्याण  परिषद्‌  द्वारा  कामकाजी  बच्चों

 के  लिए  जो  परियोजना  1982  में  संयुक्त  राष्ट्र  अंतर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  की  सहायता  से  शुरू
 की  गई  लड़खड़ाती  हालत  में

 क्‍या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  कार्यंचालत  और  इसकी  कमियों  को  जानने  का
 कोई  प्रयास  किया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हें  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पी०  ए०  :  से  दिल्ली  बाल  कल्याण

 परिषद्‌  द्वारा  कामकाजी  बच्चों  के लिए  चलाई  गई  परियोजना  न  तो  सरकार  द्वारा  संचालित  है
 ओर  न  ही  सरकार  ने  इसके  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  की  यह  पता  चला  है  कि  दिल्ली
 बाल  कल्याण  परिषद्‌  ने  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  के  साथ  आर्थिक  सहायता
 की  सम्माव्यता  पर  विचार-विमर्श  किया  था  ताकि  दिल्ली  में  कामकाजी  बच्चों  के  लिए  मूल  सेवाओं
 की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  ने  परिषद्‌  को  प्रे  रणात्मक
 समर्थन  दिया  और  अन्नुमव  के  रूप  में  का  प्रारम्म  करने  के  लिए  उनकी  सहायता  की  ताकि  दिल्ली
 बाल  कल्याण  परिषद्‌  द्वारा  तैयार  किया  गया  परियोजना  प्रस्ताव  अनुमोदना्थ  और
 उसे  पांच  वर्ष  के  लिए  सहायतार्थ  समाज  कल्याण  भारतीय  बाल  विकास  परिषद्‌  और
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 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  के  समक्ष  रखा  जा  सके  |  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाल  आपात  निधि  या  सरकार  को  अभी  तक  यह  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  द्वारा  दी  गई  प्र  रणात्मक  सहायता  से  दिल्ली  बाल
 कल्याण  परिषद्‌  ने  वर्ष  1982  में  कामकाजी  बच्चों  के  लिए  एक  परियोजना  प्रारम्भ  की  ताकि

 परित्यक्त  और  शोषित  बच्चों  की  सुरक्षा  और  उनके  उचित  पालन-पोषण  के  लिए
 मूल  सेवाएं  प्रदान  की  जा  सकें  |  इस  समय  यह  परिषद  कबाड़ी  के  रूप  में  काम  कर  रहे  बच्चों  को
 चिकित्सा  पो  अनौपबारिक  मनोरंजन  और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  के  लाभ
 प्रदान  कर  रही  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  की  रिपोर्ट  के  यह
 योजना  लड़खड़ाती  हालत  में  नहीं  है  ।

 भारतीय  प्रेस  परिषद्‌  का  पुनगंठन
 1178.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजो  व

 :  सन्यो  या  यह्‌ भाई  सावणि
 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1  1981  से  31  1986  के  बीच  प्रेस  परिषद  का  पुनर्गठन
 किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रेस  परिषद्‌  के  सदस्य  कौन-कोन

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एस०  :  और

 हां  ।  एक  1981  से  31  1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  भारतीय  प्रेस
 षद्‌  का  प्रस  परिषद्‌  1978  की  धारा  6  के  उपबन्धों  के  दो  बार---अर्थात्‌
 एक  1982  में  और  पुनः  1985  में  पुनग्गंठन  किया  गया

 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
 वब्ष  1982  में  पुनर्गंठित  को  गई  भारतीय  प्रंस  परिषद्‌  की  संरचना

 भध्रष्यक्ष  :  श्री  न्यायमूर्ति  ए०एन०  ग्रोवर

 सवस्य  :
 श्री  अरुण  झ्ौरी

 2,  श्री  एस०के०  बोस

 3.  श्री  ओ०पी०  शाह
 4.  श्री  विनोद  मिश्र

 5.  श्री  एस०  रामस्वामी--““वोਂ
 6,  ओर  डी०एस०  सोढ़ी
 7.  श्री  एस०  विश्वम्‌
 8.  श्री  ए०  राघवन
 9.
 0.

 .  श्री  आर०  रंगराजन
 10.  श्री  एन०के०  त्रिखा

 lL  श्री  शरद  द्विवेदी
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 12.
 13.
 14.

 15.
 16,

 17.
 18,
 19.
 20.
 21.
 22
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.

 वर्ष  1985  में  पुनगंठित  को  गई  भारतीय  प्रस  परिषद्‌  को  सरचना

 श्री  रणजीत  राय  चोधरी
 श्री  विजय  पी०  नायक
 श्री  नरेन्द्र  तिवारी
 श्री  सी०आर०  ईरानी
 श्री  हरभजन  सिंह
 श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा
 श्री  राज  मोहन  गांधी
 श्री  अतुर  सांगतानी
 श्री  घनद्याम  पंकज
 प्रो०  उषा  एच०  मेहता
 श्री  रणजीत  महंती
 प्रो०  उमाशंकर  जोशी
 श्री  एच०के०एल०  भगत
 श्री  एडुआर्डो  फुँले  रो
 प्रो०  अजीत  कुमार  मेहता
 डा०  रफीक  जकरिया
 श्री  पीलू  मोदी

 स्रध्यक्ष  :  श्री  न्यायमृरति  ए०एन०  सेन
 सदस्प  :

 क  के

 समन  छ्क्नज़्छ:ःु
 ३6,

 60
 +

 डा

 Se

 ७

 ४७

 ४२
 HY (-+  श्री  गौर  कुमार  घोष

 श्री  डी०एस०  सोढी
 श्री  विनोद  मिथ
 श्री  एस०के०  बोस
 श्री  प्रेम  भाटिया
 श्री  रामू  पटेल
 श्री  पृथ्वीस  चक्रवर्ती
 श्री  कमल  के०  भट्ट
 श्री  ओम  मेहता
 श्री  शेलेन  च्टर्जो
 श्री  अशोक  टण्डन
 श्री  पी०  रमण
 श्री  के०  विक्रम  राव
 श्री  मोहिन्दर  मोहन  ग्रुप्ता
 श्री  बसुदेव  राय
 श्री  आबिद  अछी  खान
 श्री  अनिलकुसतर  वर्मा
 श्री  नारायण  जी०

 लिखित  उत्तर
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 19.  श्री  हरमजन  सिंह
 20.  श्री  एन०बार०  चन्द्रन
 21.  डा०  माघुरी  आर०  शाह

 22.  श्री  रणवीर  सिंह  महेन्द्र
 23.  डा०  बीरेन्द्र  कुमार  भट्टाचार्य
 24.  श्री  वी०एस०  कृष्णा  अय्यर

 प्रो०  पी०जे०  कुरियन पा
 26,  प्रो०  के०के०  तिवारी

 27.  श्री  आर०  रामकृष्णन्‌
 28.  श्री  के०  बसुदेव  पणिकर  ।

 ]
 टेलोफोन  एक्सथेंजों  के  चालू  होने  में  विलम्ब  होने  के

 कारण  राजस्व  को  हानि
 1179.  श्रो०  नारायण  चन्द  पराह्वर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  किये  जाने  के  लिए  बनाये  गये  कतिपय  टेलीफोन  एक्सचेंज  अमी  चालू
 किये  जाने  हैं  और  रिक्त  स्थान  मरने  तथा  नए  पदों  के  सृजन  पर  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  लगाये  गये
 प्रतिबन्ध  के कारण  आवश्यक  कमंचारी  भर्ती  करने  में  विभाग  की  असफलता  के  कारण  टेलीफोन
 एक्सचेंजों  को  चालू  करने  में  भारी  विलंब  होने  से  राजस्व  की  द्वानि  हो  रही

 यदि  तो  ऐसे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  नाम  कया  जिन्हें  चालू  करने  में  विलंब

 हुआ  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  कितने  राजस्व  की  हानि  होने  का  अनुमान
 क्‍या  सरकार  को  राजस्व  की  हानि  हुई  क्‍योंकि  आयु  नियुक्त  किये  जाते  वाले

 कर्मचारियों  के  वेतन  आदि  पर  होने  वाले  व्यय  से  अधिक  होती  और

 यदि  तो  इस  कारण  राजस्व  की  हानि  को  रोकने  तथा  इन  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 को  चालू  न  किये  जाने  से  जनसाधारण  को  हो  रही  असुविधा  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  सरजालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  राम  निवास  :  जी

 (a)  से  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।
 शाहय  पत्नों  शोर  भोद्योगिक  साइसेंसों  के लिए  केरल  से  प्राप्त  आवेदन-पत्र

 1180.  श्री  टी०  बश्चीर  :  क्या  उद्योग  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरल  से  प्राप्त  राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिश
 किये  गये  आशय  पत्रों/ओऔद्योगिक  लाइसेंसों  सम्बन्धी  कितने  आवेदन  नामंजूर  किए  गए
 और

 उन्हें  रह  किए  जाने  के  कारणों  सहित  उनके  नामों  का  ब्यौरा  क्‍या

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राध््य  मंत्री  एम०  :  केरल  में
 उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  उद्योग  एवं  1951  के  उपबंषों
 के  अधीन  आशय  पत्रों  की  मंजूरी  हेतु  1983  से  1985  के  दोरान  117  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन
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 प्राप्त  हुए  थे
 ।  25-2-1986  तक  117  भ्रस्तावों  में  से  62  अस्वीकृत  कर  दिये  गये  थे  और  47

 मोदित  किये  गये  थे  तथा  आशय  पत्र  जारी  कर  दिये  गये

 किसी  ओऔद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  को  अनुमोदित  अथवा  अस्वीकृत  करते  समय
 विभिन्‍न  तकनीकी  आश्िक  तथ्यों  जंसे  कि  मांग  और  पहले  से  लाइसेंसीकृत  निर्यात

 कच्चे  माल  की  स्थापना  स्थल  सम्बन्धी  अड़चनें  और  योजना  की  जीथ्यता
 आदि  को  ध्यान  में  रखा  जाता  विभिन्‍न  आवेदनों  की  अस्वीकृति  के  आधार  भिन्‍्न-मिन्‍्न
 होते  हैं  जिनकी  सुचना  भावेदकों  तथा  साथ  ही  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  भी  भेजी  जाती

 कुछ  दवाहयों  को  विभिस्न  किस्मों  का  उत्पादन

 1181,  ओर  लगनन्‍नाथ  पंटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  औषध  निर्माण
 करने  वाले  कुछ  एकक  एक  ही  दवाई  की  दो  किसमें  तेयार  करते  हैं  एक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिक्री  के
 लिए  और  दूसरी  शहरो  क्षेत्रों  में  बिक्री  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  संत्रो  प्रार०  के०  जयचन्द्र  :
 और  इस  प्रकार  के  कोई  मामले  इस  मंत्रालय  की  जानकारी  में  नहीं  आये

 प्रशइन  ही  नहीं  उठता  ।

 पिछड़  जिलों  में  एकक  स्थापित  करने  वालो  कम्पनियों  को
 निर्यात  बाध्यता  से  मुक्त  करना

 श्री  एन०  डेतिस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  ओर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम  के  अंतर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  को  श्रेणी  पिछड़े  जिलों  में  ओद्योगिक  एकक
 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  बाध्यता  से  मुक्त  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये
 ओर

 तन  न

 यदि  तो  पिछड़े  जिलों  के  ओद्योगिकीकरण  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध
 में  क्या  मानदण्ड  अपनाये  गये  हैं  ?

 ओद्योधिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  ओर
 1970  में  घोषित  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  के  स्रम्बन्ध  में  लाइसेंस  देने  ओर

 प्रमुख  उद्योगों  में  बड़े  ग्रहों  के  प्रवेश  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  एम०  आर०

 टी०पी०/फैरा  कम्पनियों  को  60  प्रतिक्षत  और  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  के  मामले  में

 75  प्रतिशत  की  निर्यात  देयता  की  शर्त  पर  में  उल्लिखित  उद्योगों  से  भिन्न  उद्योग
 अन्य  कम्पनियों  के  साथ-साथ  ये  कम्पनियां  मी  अन्यथा  माग  ले  सकती  स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  पिछड़  क्षेत्रों  का  औद्योगिकीक रण  करने  की  दृष्टि  से  वर्ष  1983  में  लघु
 क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  किए  गए  उद्योगों  से  भिन्‍न  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  देयता  का  स्तर
 कम  करके  वर्ग  झर  के  जिलों  के  लिए  50  प्रतिशत  और  वर्ग  के  जिलों  के  लिए
 30  प्रतिशत  कर  दिया  गया  था  ।  पिछड़  क्षेत्रों  का  औद्योगिकीकरण  करने  के लिए  और  अधिक
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 बढ़ावा  देने  हेतु  25-12-1995  की  यह  घोषणा  की  गई  है  कि  निर्यात  देयता  और  कम  करके  वर्ग
 ओर  दर्ग  के  लिए  25  प्रतिशत  की  कर  दी  जाएगी  तथा  वर्ग  के  पिछड़  जिलों  के

 सम्बन्ध  में  निर्यात  देयता  बिल्कुल  ही  समाप्त  कर  दी

 जारी  किए  गए  प्रत्येक  आशय  पत्र  और  औद्योगिक  लाइसेंस  के  सम्बन्ध  में  उपक्रम  का  नाम

 और  विनिर्माण  की  क्षमता  ओर  स्थापनास्थल  का  ब्यौरा  भारतीय  निवेष्ष  केन्द्र  द्वारा
 अपने  न्यूज  लेटरਂ  में  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किया  जाता  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां

 संसद  के  पुस्तकालय  में  नियमित  रूप  से  भेजी  जा  रही

 असम  में  जापानी  सहयोग  से  विद्युत  संयंत्र  लगाना

 1183.
 ते  माला

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  चुनावों  से  ठीक  पहले  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  राज्य  में  जापानी  सहयोग
 से  एक  विद्युत  संयंत्र  लगाने  की  घोषणा  की

 यदि  तो  उपयु कत  परियोजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  कार्य  कब  आरम्म  होगा  और  यह  राज्य  के  लिए  विद्युत
 उत्पादन  कब  आरम्म  और

 योजना  आयोग  द्वारा  इस  परियोजना  के  लिए  कुल  कितनी  रांशि  मंजूर  की  गई  है
 और  कब  की  गई  है  और  अब  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  1985  में  प्रधान  मन्त्री  की  जापान
 यात्रा  की  समाप्ति  जापान  द्वारा  भारत  को  दी  जाने  वाली  आर्थिक  सहायता  के  पंकेज  के  संबंध
 में  टोकियो  में  एक  प्रंस  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  असम  में  कठलगुडी  में  प्रस्तावित  280
 वाट  के  गेस  पर  आधारित  संयुक्त  साइकिल  विद्युत  केन्द्र  तथा  सम्बद्ध  पारेषण  लाइनों  के  लिए  येन
 ऋण  इसमें  शामिल  यह  अन्नुमान  लगाया  गया  है  कि  -  निवेश  संबंधी  निर्णय  ले  लिए  जाने  के
 बाद  विद्युत  केन्द्र  दो  वर्ष  के  अन्दर  विद्युत  उत्पादन  शुरू  कर  निधियों  का  प्रावधान  करने  के
 बारे  में  निर्णय  वाधिक  योजनाओं  में  लिया  जाएगा  ।

 अधिक  राशि  के  ब्िलों  तथा  खराब  पड़  टेलीफोन  के  बिलों
 फी  घनराशि  वापस  करने  संबंधो  नियम  तथा  आदेश

 1184.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोनों  की  द्रेखरेख  भारतीय  तार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  होती  है  और  इसके
 अन्तर्गत  समी  नियम  ओर  प्रशासनिक  आदेछ  सम्पूर्ण  देश  पर  समान  रूप  से  लागू  होते

 अधिक  धनराशि  के  बिलों  तथा  खराब  पड़े  टेलीफोनों  के  बिलों  की  घनराशि
 वापस  करने  के  बारे  सें  अलग-अलग  नियम  और  आदेश  बनाए  गब्रए  हैं  और  उन्हें  विभिन्‍न  टेलीफोन
 जिलों  में  लागू  किया  गया  है  ओर  यदि  तो  इसके  कथा  कारण

 क्‍या  ऐसे  सभी  नियम  और  आदेश  सम्पूर्ण  देश  में  लागू  और
 क्‍या  उपयु कत  भाग  के  अन्त्गंत  नियमों  भौर  आदेशों  का  अनुपालन  न  करने

 वालों  के  विरुद्ध  उचित  दण्ड  देने  का  भ्रस्ताव  है  ?
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 बढ़ावा  देने  हेतु  25-12-1985  की  यह  घोषणा  की  गई  है  कि  निर्यात  देयता  और  कम  करके  वर्ग
 और  वर्ग  के  लिए  25  प्रतिशत  की  कर  दी  जाएगी  तथा  वर्ग  के  पिछड़े  जिलों  के

 सम्बन्ध  में  निर्यात  देयता  बिल्कुल  ही  समाप्त  कर  दी  जाएगी  ।

 जारी  किए  गए  प्रत्येक  आशय  पत्र  और  औद्योगिक  लाइसेंस  के  सम्बन्ध  में  उपक्रम  का  नाम
 और  विनिर्माण  की  क्षमता  ओर  स्थापनास्थल  का  ब्यौरा  मारतीय  निवेश्ष  केन्द्र  द्वारा
 अपने  न्यूज  लेटरਂ  में  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किया  जाता  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां

 संसद  के  पुस्तकालय  में  नियमित  रूप  से  भेजी  जा  रही

 असम  में  जापानी  सहयोग  से  विद्युत  संयंत्र  लगाना

 83.  श्री  मतिलाल  हुंसदा
 श्री  गदाधर  साहा
 क्‍या  असम  चुनावों  से  ठीक  पहले  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  राज्य  में  जापानी  सहयोग

 से  एक  विद्युत  संयंत्र  लगाने  की  घोषणा  की  थी

 |
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  उपयु  क्‍्त  परियोजना  का  ब्योरा  क्या

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  कार्य  कब  आरम्म  होगा  ओर  यह  राज्य  के  लिए  विद्युत
 उत्पादन  कब  आरम्म  और

 योजना  आयोग  द्वारा  इस  परियोजना  के  लिए  कुल  कितनी  राक्षि  मंजूर  की  गई  है
 और  कब  की  गई  है  और  अब  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  1985
 में

 प्रधान  मन्त्री  की  जापान
 यात्रा  की  समाप्ति  जापान  द्वारा  भारत  को  दी  जाने  वाली  आथिक  सहायता  के  प॑केज  के  संबंघ
 में  टोकियो  में  एक  प्रंस  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  थी  ।  असम  में  कठलगुडी  में  प्रस्तावित  280
 वाट  के  गंस  पर  आधारित  संयुक्त  साइकिल  विद्युत  केन्द्र  तथा  सम्बद्ध  पारेषण  लाइनों  के  लिए  येन
 ऋण  इसमें  शामिल  यह  अन्नुमान  लगाया  गया  है  कि  -  निवेश  संबंधी  निर्णय  ले  लिए  जाने  के
 बाद  विद्युत  केन्द्र  दो  वर्ष  के  अन्दर  विद्युत  उत्पादन  शुरू  कर  निधियों  का  प्रावधान  करने  के
 बारे  में  निर्णय  वाधिक  योजनाओं  में  लिया  जाएगा  ।

 अधिक  राशि  के  बिलों  तथा  शराब  पड़  टेलीफोन  के  बिलों
 फो  घनराशि  वापस  करने  संबंधी  नियम  तथा  आदेश

 1184.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  टेलीफोनों  की  द्वेखरेख  मारतीय  तार  अधिनियम  के  अन्तगंत  होद्दी  है  और  इसके
 अन्तर्गत  सभी  नियम  ओर  प्रशासनिक  आदेझ्ष  सम्पूर्ण  देश  पर  समान  रूप  से  लागू  होते

 अधिक  घनराशि  के  बिलों  तथा  खराब  पड़  टेलीफोनों  के  बिलों  की  घनराध्ि
 वापस  करने  के  बारे  में  अलग-अलग  नियम  और  आदेश  बनाए  ग्रए  हैं  और  उन्हें  विभिन्‍न  टेलीफोन
 जिलों  में  लागू  किया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  कथा  कारण

 क्‍या  ऐसे  सभी  नियम  और  आदेश  सम्पूर्ण  देश  में  लागू  और

 क्‍या  उपयुक्त  भाय  के  अन्तगंत  नियमों  और  आदेक्षों  का  अनुपालन  न  करने
 वालों  के  विरुद्ध  उचित  दण्ड  देने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 संक्तार  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 जी  नहीं  ।
 जी  हां  ।

 विभागीय  नियमों  के  अनुसार  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 कार्रवाई  की  जाती
 -

 महाराष्ट्र  के  लिए  स्वीकृत  विद्युत  परियोजनाएं

 1185.  श्री  प्रार०  एम०  भोये  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  उन  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 क्‍या  है  जिनके  बारे  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अब  तक  परियोजना  रिपोर्ट/व्यावहारिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  जनरेटर  लगाने  के  लिए  उद्योगों  को  सहायता  देने

 हेतु  कोई  राजसहायता  स्वीकृत  की  ओर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  साठ  )  :  महाराष्ट्र  से  प्राप्त  हुई  और  सरकार  द्वारा

 दित  की  गई  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विवरण

 स्कीम  का  नाम
 ॥

 क्षमता

 ताप  विवृयुत
 1.  चन्द्रपुर

 3  व  4)  2x210
 2.  चन्द्रपुर  यूनिट  54  6  82  x  500
 3.  उरण  गैस  टर्बाइन

 विस्ता
 3X

 4,  उरण  गैस  टर्बाइन  विस्तार  1X
 5.  खापरखेड़ा  हे  2210
 6.  पारली  विस्तार  12८
 4.  पारली  विस्तार  1X210
 8.  विस्तार  1x

 हटा  इलेक्ट्रिक

 100

 छल  विद्युत
 1.  तिल्लारी  1X60
 2:  भीरा  टेलरेस  2x40
 3,  पावाना  1X10
 4.  मडारदास  1X  10+1x35  2८  35
 3.  खड़कवासला  1X15 8 6.  भातसा  ।5
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 1  "  2

 7.  उज्ज ेन  1X12
 8,  वेतरणा  बांध  बिजलीघर  1><1-5
 9.  पेंच  2x

 10.  कनहेर  1X4
 11,  घोम  2x1
 12.  सूर्या  1x5
 13,  माणिकडोह  1X6

 गोवा  के  लिए  पृथक  उच्च  न्यायालय

 1186.  प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  के  लिए  एक  पृथक  उच्च  न्यायालय

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  गोवा  में  एक  पृथक  उच्च  न्यायालय  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 ...  विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :
 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  संबंधो  सहयोग  समझोते  और  उसका  भायात

 1187,  भ्रो  बुज  मोहन  महन्ती  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  कौन से  क्षेत्रों  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  की

 अनुमति  दी  गई  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 क्या  देश  के  उद्योगों  विशेषकर  लघु  और  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  पर  इसके

 आयात  के  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 और

 इस  सम्बन्ध  में  और  किन-किन  देशों  के  साथ  सहयोग  समझौते  किये  गये  हैं  और  इस
 पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  ?

 प्रोदयो गिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  प्रौद्योगिकी  के
 स्रोतों  का चयन  करने  में  भारतीय  उद्यमियों  द्वारा  पहल  की  जाती  अतः  वे  प्रौद्योगिकी  के
 वेकल्पिक  स्रोत  का  पता  लगाते  वे  प्रस्तावित  विदेशी  सहयोग  का  तकनीकी-आर्थिक
 षण  करते  हैं  तथा  उस  विदेशी  सहयोगकर्त्ता  का  चयन  करते  हैं  जिसका  प्रस्ताव  उनके  सर्वाधिक
 अनुरूप  होता  है  ।

 )  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया
 स्वीकृत  किए  गए  सभी  विदेशी  सहयोगों  का  जिसमें  मारतीय  और  विदेशी

 फर्मों  के  विनिर्माण  की  वस्तु  तथा  सहयोग  का  स्वरूप  दर्शाया  गया  होता  भारतीय  निवेश
 केन्द्र  द्वारा  अपने  मंथली  न्‍यूज  लेटर  के  एक  परिशिष्ट  के  रूप  में  तिमाही  आधार  पर  प्रकाशित
 किया  जाता  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  नियमित  रूप  से  भेजी
 जाती  हैं  ।

 वर्ष  1981  से  1985  की  अवधि  के  लिए  स्वीकृत  किए  गए  विदेश्षी  सहयोगों  का  निवेशवार
 ब्यौरा  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संग्लन

 4.200
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 बरष  से  के  बोरान  स्वीकत  विदेशों  निवेश  का  वेशवार
 क्यौरा  वर्शाने  वाला  विवरण
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 पश्चिम  बंगाल  में  टेलीफोन  सेवा  का  विस्तार

 1188.  भरी  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  परिचिम  बंगाल  में  टेलीफोन  सेवा  का  विस्तार  करने
 का  .

 हैं  चाल  वर्ष  के  दोरान  किन-किन  क्षेत्रों  में  टेली  फोन  सेवा  आरम्म  की

 और
 ह

 पश्चिम  बंगाल  में  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  बारे  में  सरकार  का  क्‍या

 विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 क्षेत्र  निम्नानुसार  हैं

 (15)

 3)  ।
 बर्दवान  जिला

 (4)  बांकरा  जिला

 (5)  पुरुलिया  जिला

 (6)  हुगली  जिला

 (7)  चेतन्यपुर
 (8)  लावड़ा

 (9)  नारायणगढ़  भ््ल
 0)  खाकुरदा

 मिदनापुर  जिला

 हावड़ा  जिला |
 ख  ले गय  रासो  ले

 )

 )
 )  बीरभूम  जिला

 कूचबिहार  ्
 )  बिमोहिनी )
 )  खुंसिदा  ४  मालदा  जिला

 हेमताबाद  )
 पश्चिमी  दिनाजपुर  जिला

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  निम्न  सुधार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  :---
 व्ंमान  एक्सचेंजों  अर्थात्‌  बर्दवान  का  2100  से  2400  ला  .  पुरुलिया  स्थित
 एक्सचेंजों  का  700  से  800  सिलीगुड़ो  का  5000  से  6000
 लिंग  1200  से  1500  दुर्गापुर  1500  से  1800  द्यामसुन्दर  तथा
 मंडेश्वर  प्रत्येक  का  25  से  50  गढ़रायपुर

 25  से  50  नंदक्रुमा  50  से  100  मानकपुरा
 25  से  50  फरक्खा  सी०  पी०  50  से  100

 थामरन  का  50  से  .100  लाइनों  तक  विस्तार

 करना  ।

 रा



 फ़ाल्गुने  ,  लिखित  उत्तर
 आरा  काााआ  3.

 पुरुलिया में एल्लण्टी ०डी० सुचिधा की खड़गपुर तथा मिदनापुर के बीच प्वाइ ट-टू-प्वाइट एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करना तथा बाराकर और सोल ट्रक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों को बदंवान तथा कलकत्ता एवं दुर्गापुर इण्डस्ट्रीज तथा दुर्गापुर स्टील के बीच मौजूदा चेनल को स्थाई कोएक्सियल केबिल प्रणास्ती द्वाक्त कदलना-ओर बदंबान एव दुर्गापुर की एस०टी०डी० सेवा में सुधार . .. । बन्डिंग लाइसेंस-स्कोमਂ के झन्तयंत 350 सो० सी० तक की तिपहिया गाड़ियां ऋरी अनन्त प्रसाद खेठी : क्या उदुम्ोग मंजो यह बताने की क्षपा करेंगे कि : क्‍या यह सच है कि सरकार ने 350 सी० सी० इन्जन क्षमता तक की सभी मोटर युक्त तिपहिया गाड़ियों को ब्राड बेन्डिग लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है;कर प + थद्रि हां,.तो इस संबंध में छर्कार की योजना का ब्योरा कया है ? झ्रोंदयोगिक विकास विभाग सें राज्य मंत्रों एम० : हां क्षमता-के उपयोग में सुक्छर लाने ओर अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने को दृष्टि से दुपहियों और तति्फकिम्मों कोःलाइसेंसीकरण श्रयोजन के लिए “350 सी० सी० इन्जन क्षमता तक के सम्ी मोटरयुक्त ब्लौर तिपहियोंਂ को एक समान श्रेणी में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया.डै + स्तर हिन्दुस्तान लोवर लिमिटेड के विरुद्ध जांच श्री सोड़े रमेस्या :. क्या उदयोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या 23 को मंसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध की अवरोघधक व्यापारिक व्यवहार जांच संख्या 48, आरम्भ की गई और यदि तो अब तक्र क्या प्रगति हुई है ? प्रोद्योगिक बिकाट बिभाग में राज्य मंक्े एम० : श्रीमाच्‌ जी । एकाधिकार तथा अवरोधक . व्यापारिक व्यवहार की धारा धारा 37 के अंतर्गत मं सर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध जांच सुनवाई के लिए उन्नति के स्तर पर चल रही गवाहों की परीक्षा और जिरह पूरी हो गई है तथा इस मामले को अन्तिम दलील के लिए 3 को गया ] हु घाटे पर चलने वालो सावाश्निक क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्य-निष्पादन लक्ष्य डा० ए०के० पटेल : उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घाटे पर चलने वाली सावबंजनिक क्षेत्र की ओद्योगिक इकाइयों के लिए वर्ष - मौर के लिए राज्यवार ओर संघ राज्य-क्षेत्रवार अलग-अलग निर्धारित कार्य निष्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या ह
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 करा७७०  वर जानकारी

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एमं०  :  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 लम्बी  दूरो  को  टूक  कालों  सें  सुधार
 डा०  सुधोर  राय  :  क्या  खैँबार  मन्त्री  यहं  बताने  की  हूँपा  करेंगे  कि  :

 सम्एर्ण  देश  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  विशेषकर  लंबी  दूरी  की  ट्रक  कालों  में  सुधार
 लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाएं  गए  और

 ह

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  टेलीफोन  सेवाओं
 में  सुंधार  लाने  क ेलिए  अब  तक  किए  गए  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 स्थानीय  टेलोफोन  सेवाएं

 (1)  पुराने  और  घिसे-पिटे  टेंलीफोन  एकसचेंजों  के  स्थान  पर  आधुनिक  स्विच
 प्रणाली  वाले  एक्सचेंज  लगाना  तथा  उपयोगी  उप॑स्कर  के  अंनुरंक्षण  के  लिए  पर्याप्त

 ।  रूप  से  पुर्जे  प्रदान  करना  ।

 (2)  केबिल  पी०सी०ऐस०  और  माइक्रोवेव  प्रणालियों  की  व्यवस्था  करके  अंतर  एक्सचेंज
 जंक्शन  नेटवर्क  में  सुधार  लाना  तथा  उनेंकी  बिस्तारं  करनी  ।

 (3)  जली  भरे  केबिलीं  का  इस्तेमाल  शुल्क  केंबिलों  का  डक्ट  प्रदानਂ
 करके  डी०पी०एस०  केबिनेट  तथा  पिल्लरों  को  दुरुस्त  करके  प्रणाली  के  कमजोर  ।
 लिक  बाहरी  संयंत्र  को  पुनः  स्थापित  करना  ।

 (4)  भनेक  शहरों  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  चालू

 (5)  डाइरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  दर  शिकायतों  को  कम  करने  के  लिए  इसका  कम्प्यूटरीकृत
 करना  ।

 लंबो  दूरो  को  ट्रक  टेलोफोन  सेवाएं  *

 (1)  मुख्य  और  असाध्य  दुर्गंम  मार्गों  को  जोड़तें  हुए  उपग्रहूँ  माइक्रोवेव
 अल  और  यू  ०  एच०  एफ०  पर  स्थायी  ओर  विश्वसनीय  संचारण
 माध्यम  प्रदान  किया  जा  रहा

 (2)  ट्रक  सेवा  रात-दिन  कार्य  करती  इसके  लिए  राष्ट्रीय  मुख्य  मार्मों  पर  सहायक
 ट्रक  सकिद  प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 (3)  कड़ी  निगरानी  और  मानीर्टरिंग  सेल  के  जरिए  राज्य  की  राजधानियों  में  ट्रक
 अल  एकक्‍्सचेंजों  के  कार्य  निष्पादन  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाएंगी  ।

 (4)  द्रककालों  में  होने  वाले  विलंब  को  कम  करने  के  उदंह्य  सें  ट्रक  परियात  पूरा
 करने  के  लिए  जहां  कहीं  औचित्य  पाया  अतिरिक्त  नए  ट्रक  सकिट  प्रदान
 किए  गएं  ह

 (5)  जहां  कहों  ओचित्य  पाया  अतिरिक्त  ट्रक  बोर्ड  प्रदान  कर  दिए  गए  हैं  ।

 (6)  स्टाफ  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  छार्ट  ड्यूटी/आंरक्षित  प्रशिक्षत  पूल  के
 कर्मचारियों  की  नियुक्ति  करना  ।
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 (7)  जहां  कहीं  भी  औचित्य  पाया  गया  डिमांड  ट्रकमार्गों  की  व्यवस्था  करना  ।

 (8)  अतिरिक्त  डिमांड  ट्रक  मैनुअल  एक्सचेंज  खोलना  जैसा  कि  बंबई  .

 में  है  ।

 (9)  अच्छी  किस्म  वाले  हल्के  हैडगियर  सेटों  की  व्यवस्था  करना  ।
 (10)  इलेक्ट्रानिक  ट्रक  समय  सूचकों  की  व्यवस्था  करना  ।

 इसके  निम्नलिखित  योजनाएं  भी  बनाई  जा  रहो  हैं  :--

 (1)  पशु  बटन  डायलस  प्रदान

 (2)  देश  में  ट्रक  मंनुअल  एक्सचेंजों  के  कम्प्यूटरीकरण  की  ओर  प्रथम  कदम  उठाने  के
 रूप  में  निवेन्द्रम  में  प्रायोगिक  आधार  पर  पोस्टेक्स  एक्सचेंज  का  पेपरलेस
 आपरेशन  करना  ।

 (3)  इलेक्ट्रानिक  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंजों  की  क्षमा  बढ़ाना  तथ  एस०टी०डी०  कालों

 >  के  फेल  हो  जाने  के  लिए  जिम्मेवार  पेंटाकोंटा  क्रासवार  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज
 उपस्कर  को  निकालना  ।

 है

 (4)  देश  में  17  स्थानों  पर  डिजिटल  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  प्रदानं  करने  की
 बनाई  गई  है  ।  च

 ((@)  ब्योरा  उपयु  कत  भाग  में  दिए  गए  हैं  ।

 स्वदेशी  तथा  आंयातित  अस्बारी  कागज  को  प्रावर्यकता
 उसका  उत्पावन  तथा  मूल्य

 1193.  श्री  बितामणि  अेनगा  है  ध
 श्री  सोहन  भाई  पटल  /  :  क्‍या  उद्योग  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 थ्रो  मुलला|पल्लो  रामचन्द्रन  |

 करेंगे  कि
 में  अखबारी  कागज  की  बार्षिक  आवश्यकंता  कितनी  है  तथा  व+:थक  उत्पादन

 कितना  है  .
 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  अख़बारी  कागज  का  वार्षिक

 आयात  किया  जाता  य्

 स्वदेशी  अखबारी  कागज  का  मूल्य  कितना

 अखबारी  कागज  का  मूल्य  कितना

 क्‍या  यह  सच  है  कि  स्वदेशी  अंखबारी  कागज  का  मूल्य  आयातित  अखबारी  कागज
 के  मूल्य  से  अधिक  है  ओर  यदि  तो  कितना  अधिक  है  तथा  उसके  क्‍या  कारण  और

 ः

 स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  कमी  करने  तथा  प्रयोक्ताओं  का  आयांतित
 अखबारी  कागण  के  मूल्यों  पर  इसकी  सप्लाई  करने  के  लिए  क्याਂ  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  भ्ररुणाचलम्‌  )  :  अखबारी  कागज
 की  जिसका  अन्नुमान  वर्ष  1984-85  में  3.85.  लाख  मी०  टन  लगाया  गया  वर्ष  1989-90
 तक  लगमग  5  लाख  मी०  टन  प्रति  वर्ष  बढ़ने  की  संभावना  है

 गत  तीन  वर्षों  में  आायातित  अखबारी  कागज  की  मात्रा  निम्नलिखित है  :--
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 1983-84  193,697  मी०  ;
 1984-85  "  240,324  मी ०  टन  चुनावों  के  संचित

 ह
 ह  सेवा  कार्य  तथा  दिल्‍ली  टेलीफोन

 के  लिए  27,650  मी०  टन

 1985-86  -  230,000  मी०  टन

 )
 से  (४)  1986  की  तिमाही  के  लिए  आयातित  अखबारी  कागज

 (48,8  जी०एस०एम०  )  का  मुल्य  मुक्त  सागर  बिक्री  के  लिए  6980  रु०  प्रति  मी०  टन

 और  मध्यवर्ती  भंडार  बिक्री  के  लिए  7030  Go  प्रति  मी०  टन  जिसमें  सीमा  शुल्क  शामिल  नहीं
 ॥  स्वदेशी  अखबारी कागज  का  मूल्य  निम्नलिखित  है  :--...

 नेशनल  न्यूज  प्रिंट  एण्ड  रु०  7860  प्रतिं  मी०  टन  (55  जी०एस०एम०  )

 पेपर  मिल्स  लिमिटेड  न

 हिन्दुस्तान  न्यूजाप्रिट  लिमिटेड  है|

 मैसूर
 पेपर  मिल्‍स  लिमिटेड  |  8960  रु०  प्रति  मी०  टन  (52

 तमिलनाडु  न्यूजप्रिट  एंड  पेपर  |

 लिमिटेड  J

 अखबारी  कागज  का  मुल्य  अधिक  होने  के  मुख्य  निम्नलिखित  हैं  :---

 (1)  अधिਂ  पित  क्षमता  का  प्रति  मो  ०  प्  निवेश  अधिक  होना  और  प्रति  मी०

 टन  अखबारी  कागज  निविष्टि  की  गत  अधिक  होना

 (2)  कार्य  संचालन  का  स्तर  और  कच्चा  माल-मिश्र  में
 अन्तर  होना

 ।

 देश  में  विद्यमान  एककों  के  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करने  के  लिए  निरन्तर

 प्रयास  किए  जा  रहे
 र

 प्रमुख  निविष्टियों  की  समयबद्ध  और  पर्याप्त  पूर्ति  का  सुनिश्चय
 क्रके  उत्पादन  की  लागत  को  कम  बेहतर  बहुमुखी  व्यव  करना  और  अन्य  उपाय

 करना  ।

 केरल  में  पेट्रोल  पम्पों  और  गेस  एजेंसियों  को  स्वीकृति

 1194,  श्री  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :
 क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  क्कि  :

 केरल  में  वर्ष  jogs  के  दौरान  कितने  पेट्रोल  पम्प  और  गैस  एजेन्सियां  स्वीकृत  की

 गई  और
 ह

 वर्ष  1986  के  दौरान  कितने  और  पेट्रोल  पम्प  और  गैस  एजेन्सियां  स्वीकृत  किए  जाने
 का  विचार

 है  ह

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक गंस  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  तेल
 उद्योग  ने  केरल  राज्य के  लिये  अपनी  1985-86  की  विपणन  योजना  में  53  एल०पी०जी०  वितरणशिपें

 और  9  रिटेल  आउटलेट  डीलरशिपें  सम्मिलित  की  हैं  ।  प्रत्येक  मामले  में  विज्ञापन  देकर  तेल  चयन  बोर्ड

 द्वारा  चयन  किये  जाने  पर  और  निर्धारित  प्रणाली  के  अनुसार  इस  बोर्ड  की  सिफारिशों  पर  नियुक्ति

 1
 206,
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 नमन  नली  ०-०५
 किये  जाने  पर  अब  तक  विपणन  योजनाओं  में  सम्मिलित  क्षेत्रों  को  समय-समय  पर  चाल
 किया  जाएगा  ।  वर्ष  1985  में  के  रल  में  तेल  कम्पनियों  15  रिटेल  आउटलेट  डीलर

 ओर  42  एल०  पी०  जी०  डीलरशिपों  के  लिए  चुने  हुए  प्रत्याज्षियों  को  आशय-पत्र  जारी  किये
 गये  हैं  ।  »  *

 वर्ष  1986-87
 की  तेल  उद्योग  की  विषणन  योजना

 को  अभी  तक  अल्तिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  है  ।  रे

 .
 खाना  पकाने  की  मेंस  के  सिलेण्डरों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 1195.  श्री  अनिल  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  रेंगे कि

 कया  यह  सच  कि  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  गैद्योगिक  लाइयसेंसों  की  स्वीकृति  पर

 निगरानी  रख रहा |
 यदि

 तो  देश  में  अब  तक  खाना  पकाने  की  गैस  के
 सिलेण्डरों  के  निर्माण  के  लिए

 दिए  गए  लाइसेंसों  पर  निगरानी  केਂ  क्या  परिणाम  निक
 (a)

 पूर्की  राज्यों  के  लिए  कितने  लाइसेंस  दिए  गए  और  ये  संयंत्र  किन-किन  स्थानों  पर

 लगाए  जाएंगे  तथा  उनकी  कुल  क्षमता  क्‍या  औ  है
 अन्य  राज्यों  की  खाना  पकाने  की  गंस  के  सिलेण्डर  निर्माण  कुल  कितनी  क्षमता

 के  लाइसेंस
 दिये  गये-.-तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  !  च

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संघी  एम०  अरुणा  :  से  एल०

 पीण्जी०  सिलेण्डरों  के  निर्माण  के  लिए  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अंतर्गत
 -  किसी  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  सें  स्वचालित  टलीफोन  एक्सचेंज

 1196.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  इस  समय  कार्य  रहे  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या

 |

 क्‍या  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  कोई  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  कार्यरत  *

 यदि  तो  क्या  सम्बलपुर  में  फोन  एक्सचेंज  चालू  करने  के  बारे  में

 कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  अं

 ॥

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 चार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  उड़ीसा  में  इस  समय

 कार्य  कर  रहे  स्वचल  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  245
 है

 ।
 ....

 जी  ॥॒
 '

 ¢
 )  जी  हां  ।  1986-87  के  दोरान  संबलपर  में  20  इनों  वाला एक  आई०्सी०्पी०

 क्रासबार
 एक्सचेंज  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  कि  वातानुकूलन  संयंत्र  को  चलाने  के  लिए

 -  उचित  दरों  पर  सीमित  जल  सप्लाई  उपलब्ध  हो  सके  ।

 उपयु'ब्  )  को  मद  नजर  रखते  ह
 नहीं  उठता  ।

 सरकारी  क्तच्र  के  उपन्न
 में  वेतन  संशोधन  समभोौते

 1197.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्या

 207
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 जिनके  वेतन  संशोधन  समझौतों  को  वर्ष  1983,  1984  और  1985  में  स्वीकृति  प्रदान  की  ग्ई
 है  और  दिए  गए  न्यूनतम  और  अधिकतम  प्रत्येक  के  समझौते  की  लांगत  की  मूल्य

 जिसके  साथ  वेतन  संशोधन  को  जोड़ा  गया  बिना  निरावेशन  के  निर्धारित  महंगाई
 भत्ते  सहित  न्यूनतम  वेतन  और  यदि  कोई  अन्य  लाभ  दिए  गए  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम्‌  )  :  1983,  1984  ओर

 1985  के  दोरान  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  स्वीकृत  किये  गये  कामगारों  के  मजूरी  समझौतों
 की  तीन  अलग-अलग  सूचियां  संलग्न  विज्वरण  दो  और  तीन  के  रूप  में  संलग्न  हैं  जिनमें  क्रमश
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  समायोजन  समझौता  लागत  की

 न्यूनतम  मजूरी  वेतन  और  इसका  अखिल  भारतीय  उपमोक्‍ता

 मूल्य  सूचकांक  से  सम्बन्ध  दर्शायों  गया  न्यूनतम  मजूरी  में  शामिल  किये  गये  भहंगाई  मत्त  के
 अंतर्गत  निश्चित  महंगाई  जहां-कहीं  यह  विद्यमान  भी  आता  महंगाई  भत्ते  का
 योजन  हमेशा  जीवन  निर्वाह  सूचकांक  मूल्य  के  संदर्म  में  किया  जाता  है  और  इसलिये  महंगाई  मत्त
 का  निष्प्रमावन  न  किए  जाने  का  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  इन  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को
 स्थीकार्य  अन्य  अनुषंगी  लाभ  निर्धारित  करना  सम्मव  नहीं  है  क्योंकि  ऐतिहासिक  कारणों  से  ये  लाभ

 एक  उपक्रम  से  दूसरे  उपक्रम  में  ओर  यहां  तक  कि  उसी  उपक्रम  में  तनाती  के  स्थान  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 विवरण-एक
 1983  के  दौरान  सरकारो  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  स्वोकृत  कामगारों

 के  खजूरो  समझोते  को  सूचो

 क्रण्सं०  उद्यम  का  नाम  समायोजन  लाभ  समझोता  न्यूगतमं  मजूरी
 न्‍्यनतम  अधिकतम  लागत  की  वेतन  जमा  महंगाई

 .  प्रतिश्तता  भत्ता)तथा  इसका  अखिल
 मारतीय  उपमोक्‍ता  मूल्य

 .  सूचकांक  से  सम्बन्ध
 दि  ह

 ————  es Se
 1  2  3  4  3  6

 1.  सेंट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  70.00  7000  14-34  550-70
 लि०

 छ
 ०सू

 ०-

 ह  ॥  .  441)
 2.  इण्डो  बर्मा  28.00  150.00 =  87  48340

 कुं०लि०  (  दिल्ली  क्षेत्र )
 हिल्दुस्तान

 हिन्दुस्तान
 रे  408

 ३  हिन्दुस्तान  84.80  111.25  11.28  523.00

 लि०  ह॒  (अ०भा०उ>मू ०सू  ०-
 402

 4,  भारत  पेट्रोलियम  .  59.85  85.00  14.72  -
 can  अऋरपो०्लि०  न

 ०सू
 ०-

 ३५०)  gn

 प्त्वी  हु
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 5.  रिचर्डंसन  एण्ड  5400  25.00  11-52  573.00

 क्रडास  (  ०सू  ०-

 458)
 6.  मारी  इन्जीनियरी  65.00  65.00  106  724.50

 निगम  लि०  ०-

 प्रागा  टूल्स  लि०  86.40...  577,00

 428)
 8.  भारत  एल्यूमिनियम  60,00  75.00  3530-90...

 कम्पनी  लि०  ०सू  ०  नि

 408)
 9.  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  40.0...  75.90  $24.40

 फार्मेस्यूटिकल्स  लि०  ०

 458)
 पेट्रोलियम  85.00  |  .

 हिन्दुस्तान  पैट्रो।ी  50.00  5.09  1271

 रिफायनरी )  360)
 भारत  पेट्रोलियम  59.85  85.00.  45-80...
 कारपो०्लि

 360 )
 गार्डनरीच  शिपबिल्डस  10.00  25.00  11.2

 का एण्ड  इन्जी  ०लिं०
 रोड  रोलर  473)
 नागपुर

 13,  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  11300.  20160  14.12.  78190

 लिमिटेड
 "  470)

 भारत  धन्तर्राष्ट्रीय  54:00...  556:00
 विमान  पत्तन  अुब०्माब्उ०मू ०सू

 ०-

 प्राधिकरण  416).
 15,  बामेर  लारी  एण्ड  60,00  60.80  10.32  558.20  _

 कं०  कन्टेनर

 ह॒  395
 मारतीय  तेल  निगम  7500  हर *  71,00  नह  11...  ०-
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 17.  बंगाल  इम्युनिटी  30.00.  30.00  9.21  624-40
 कंण्लि०  ०सू  ०-

 458)
 18,  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिल्स  113.00.  201.00  14.1...  781.90
 लि०

 470) *
 19.  नेह़्नल  थर्मल  पावर  142.00  220.00  16.31  758.90

 कारपो०लि०

 ु  485 )
 20,  मैरीन  डीजल  इन्जी ०  65.00  65.00  11-5  724.50

 संयंत्र  ०-

 रद्दी  था  पार  निगम

 लि०

 470)
 22.  बास्रेर  लारी  एण्ड  कं०  *

 40.00
 लि०  फ्रेट  कन्टेनर  ०सू  ०-
 कोचीन  )  485):

 23.  बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  64,00  69,00  13.97  .  755.00
 फार्म  ०लि०

 ०सू  ०-
 -  ॥  458)

 24.  भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  57,80  132.00 -  13.32.  650,20
 वेसल्स  लि०

 ०सु  ०-
 470).

 25,  नेपा  मिल्स  57.9  -  650.20

 464)
 26.  इलेक्ट्रोनिक्स  ट्रेंड  60.00...  175.00  14.2  64.00

 एण्ड  टेक्या०  डिवेल्प
 ०सु  ०-

 कारपो०लि०  485)  )
 27.  हिल्दुस्तान  जिक  लि०  ,.  :  117.40 :.  168.49  15.81  673.80

 लि०
 (  अन्मा०  उण्मू०सू  ०-

 485)

 28, भारतीय रुई निगम :: 673.80 लि० 459)
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 29,  नेवेली  लिग्नाइट
 कारपो०लि०

 30.  हिन्दुस्तान  टेलीपिटस
 लि०

 31.  हिन्दुस्तान
 साइड्स  लि०

 32,  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस
 आयोग

 33,  *कोल  इण्डिया  लि०

 34.  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स
 लि०

 $5.  मारत  इलेक्ट्रोनिक्सਂ
 -

 लि०

 36.  भारत  अर्थ  मूवर्स  लि०

 37:  हिन्दुस्तान  मशीन

 टूल्स  लि०

 38.  इण्डियन  टेलीफोन

 इण्डस्ट्रीज

 39.  मारुति  उद्योग  लि०

 3

 113.00

 113.00

 65.00

 110,00

 113.00

 113,00

 *

 113.00

 4

 181.00

 181.00

 115.00

 _  171.00

 201.00

 5

 लिखित  उत्तर

 6

 14.45  761,20)

 13,9

 कक

 20.9

 14.8

 ००.
 470)

 699-50

 मण्डल )
 ०सू  ०-

 495)|
 483.50

 ०सु  ०-

 495);

 485)

 485)

 पु

 485) |
 12.28  801.49!

 ०सू  ०-

 485)॥|

 |  (FoAtoToyoyo- ः
 ०-

 485)

 4700

 ॥ ।
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 40.  एण्ड्रयू  यूले  एण्ड  मूल  वेतन  का  12.5%,  12.7...  570.00

 एवं  +महंगाई  भत्ता  ०-
 अधीनस्थ  485)
 भारतीय  उवरक  757.80

 निमम  लि०  ०सु  ०-
 485)

 42,  राष्ट्रीय  केमिकल्स  130,00  %04.90  13,02  757.80
 एण्ड  फटिलाईजर्स  लि०  ०सू  ०-

 485)
 43,  नेशनल  फट्सिक्इजस  830.00  204.90  13.52  757.80

 लि०  ०सू  ०.

 485)
 44.  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  130-00  23.90  1206  757.9

 कारपो०लि०  ०सू
 485)

 45.  भारतीय  परियोजना  208.90  757.80
 एवं  बिकास  लि०

 485)

 द्वारा  अनुमोदित  किया  गया  था  ।

 विवर्ण-दो

 में  स्वोकत  कामगारों  के  मजू री  समभझोतों  को  सूची

 ऋ०्सं०  उद्यम  का  नाम  समायोजन  लाम  समझोता  न्यूनतम  जदूरी
 स्थबतम  अधिकतम  खांगत  की  वेतन  जमा  महंगाई

 प्रतिशतता  और  इसका
 अखिल  भारतीय  उपभोक्ता
 सूचकांक  से  सम्बन्ध )

 प्एणएएणओा  3  4  5  ढ्ः

 |... रपये रपये ऑयल इण्डिया 80.00. 8.03. 678.00 433) 2. इच्डियन कारपो० ०सु ०५ 499)
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 3.  भारत  डायनामिक्स  113.00  191.00
 लि०

 4.  मिश्र  धातु  निगम  113.00  191.00

 5.  चाय  व्यापार  निगम  68.00  85.00

 6.  महाराष्ट्र  एन्टीबायोटिक्स  5.00  81.00
 लिमिटेड

 4.  स्कूटस्स  इण्डिया  लि०  80.00...  120.00

 8.  भारत  पम्प  एण्ड  137.00  205.00
 कम्प्रे श्स लिमिटेड

 9.  मारतीय  पर्यटन  18.00  110.00
 विकास  निगम

 10.  त्रिवेणीस्ट्रक्लरल्स  लि०  113.00  151.00

 11.  हिन्दुस्तान  फोटोफिल्मूस  91.00  131.00

 12.  मंडया  नेशनल  पेपर  मिल्स  47.00  105.00

 13.  इण्डियन  एअर  लाइन्स  145.00  206.00
 कारपो०  लाइन्स
 करम०

 14.  हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  113.00  117.00
 हैदराबाद

 13.5

 13.9

 14.98

 16.4

 10.83

 14.12

 14.98

 801.00

 (  अण०्मा०उ०मू  ०सू  ०*

 485)
 801.00

 मु  ०सू  ०-
 485)

 515.00

 अ०्मा०उ०मू
 499):

 625.50

 भाण्उण्मू  ण्सु
 ०५

 463)
 823.45

 (  अ०ण्मा०उ०  मू०  सू०्छ
 303

 ०भा०उ०  मू्‌  ०  सू०  बन

 458):
 752.45

 ०सू  ०«

 499)
 690.00

 ०सु००
 485)
 622.60  -

 ०मा०उ०सू  ०सु  ०५
 499)

 622.60

 433  )

 भा०्उ०्मू० सूं० + 485)
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 15.  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  70.00  125.00  13.38  751.00
 तेल  प्रमाग  बम्बई

 468)
 16.  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  88.00...  161.80 11.6  683.00

 कं०  इन्जी०  प्रभाग  ०सु  ०-
 बम्बई  |;

 17.  एयर  इण्डिया
 कर्ंचारी  संघ  तथा  एयर  145.00.  260.00  14.1  622.60

 इण्डिया  कमंचारी  संघ  ०सु  ०«

 गेर  तकनीकी  4

 18.  जेसप  एण्ड  कंपनी  मूल  वेतन  का  10%  11-24  585.00
 जमा  महंगाई  भत्ता

 19.  भारतीय  होटल  निगम  105.00  105.00  17-25  305.00*

 साव्उ्युश्यु० 1
 20.  फर्टिलाइजर  एण्ड  130.00  219.50  15.13  849.15

 केमिकल्स

 लि०  541)
 21.  इलेक्ट्रानिक  कारपो०  113.00.._  17.00  13.72  801.00

 ऑफ  इण्डिया  लि०

 485)
 22.  हिन्दुस्तान  पेपर  100.00  19.6  630.50

 कारपो०  लिमिटेड

 23.  इन्जीनियस  इण्डिया  110.00  240.00  158  675.00

 लि०  ०सू  ०-
 461)

 24,  बामेर  लारी  एण्ड  कं०  60.00  60.00  15.23  660.60
 लि०  ग्रीस  प्रभाग  ओर
 शाखा  बम्बई  4052

 25.  मेगनीज  और  इण्डिया  60.00.  78.0.  14.04  457.10

 लि०  ०सू  ०-
 502)

 26.  लगन  जूट  मैन्यु०  वर्तमान  मूल  वेतन -+-  10...  665.00
 लिपिक  महंगाई  भत्त  का  10%

 और  अधीनस्थ  +-एक  वेतन  458  )
 “7 णुल्कों  को  छोकर
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 27.
 बृजिघोल

 इण्डिया  92.00...  210.00  12.53  845.70
 ०

 *४एंं 548
 28.  भारतीय  खनिज  एवं  85.00  270.00  14.2  817.20

 धातु  व्यापार  निगम  ५
 520

 29.  नेशनल  एल्यूनियम  कं०  113.00  191.00  16.4...  808.75
 लि०

 ग  521)
 30.  सेमी-कन्डक्टर  कमप्लेकस  122,.00.  17400  17.47.  711.00

 लि०
 -

 485)
 31.  भारत  पेट्रोलियम  44.00  85.00  8.55.  618.80

 लि०  एरनाकुलम  (अ०्मा०उ>्मृ ०सु  ०-
 470

 32.  कुद्र मुख आयरन  ओर  113.00  13-47  781.99
 कं०  लि०

 470
 33.  हिन्दुस्तान  केबल्स  «५  485

 रूपना  रायणपुर  न
 485

 34.  राज्य  ब्यापार  निगम  80.00  270.00  785.70

 ०सू  ०  न

 548)
 35.  उत्तर  प्रदेश  ड्रग्स  एण्ड  66.30  205.00  9.2...  757.80

 फार्मेस्युक्टीकल्स  लि०  oe
 502

 36.  पारादीप  फास्फेद्स  66.0...  216.00  15-1  707.05
 मू  ०सू  ०-

 5
 37.  पेद्रोफिल्स  113.00...  281.00  14.95  707.05

 लि०

 28.  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  847.45

 ५)
 पल

 1
 39,  गोअ  एन्टीबायोटिक्स  35.00  50.00  13.03  889.15

 लि  ७
 ०सू  ०५

 561)
 40.  खनिज  गवेषण  निगम

 लि०  ०सू  ०-

 वी
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 विवरण-तीन

 logs  के  दोशान  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  हारा  स्वीकृत  कासगारों

 ऋ०सं०  उद्यम  का  नाम

 ]  2

 1.  भारतीय  परियोजना  एवं
 उपस्कर  निगम  लि०

 9.  हृण्डो.बर्मा  पेट्रोलियम
 कं०  लि०

 प्रभाग )
 3.  मद्रास  फर्टिलाइजर्स  लि०

 4.  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम

 5.  सदने  पेस्टीसाइडस  लि०

 c
 6.  भारतीय

 तेल
 निगम  का

 असम  तेल  प्रभाग

 7.  राष्ट्रीय  खनिज  विकास
 निगम

 8.  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा
 तिर्यात  निगम

 8९

 समायोजन  लाभ  समझौता  न्यूनतम  मजूरी

 के  मज्रो  समभोते  को  सूची

 न्यूनतम  अधिकतम  लागत  की  वेतन  जमा  महंगाई
 प्रतिशतता  तथा  इसका

 अखिल  भारतीय
 भोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक
 से  सम्बन्ध

 3  4  5  6

 80.00...  270.00  14.48%,  787.10

 ०सू  ०-

 548)

 122.00  170.00  16.23  879.15

 ०सू  ०-

 561)
 101.00  221.00  13.10  878.65

 ०  छू  ०-

 559)
 75.00  110.00  13.55  830.9

 548).
 75.00  629.55

 ([अ०्मा०उ>्मू  ०सु०  -

 495)
 82.00  773.50

 485)
 80.00  207-00  13.9  .  787-10

 470)

 80.00  20740
 ०सू  ०

 548),
 रब
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 9.  मारतीय  होटल  निगम  170.00  170.00

 दिल्ली  )

 10.  स्पंज  आयरन  इण्डिया  116.00  150.00
 लि०

 11.  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  79.00...  210.00
 कं०लि०  (  तेल  प्रभाग

 कलकत्ता )
 12,  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  125.00  160.60

 लि

 13,  माइका  ट्रंंडिंग  कारपो
 ०  48.36.  277.38

 राजस्थान  एण्ड
 आन्ध्न  प्रदेश

 14.  विजयनगर  स्टील  लि०  113.00  201.00

 15.  बीकोलारी  लि०  120,00  166.00

 16.  यूरेनियम  कारपो०  बाफ  113.00.  173.00
 इण्डिया  लि०

 17.  कम्प्यूटर  मेन्‍्टीनेन्स  130.00._  19000
 कारपो०्लि०

 18,  चेफेबर  फलाइट  90.0.  175.00
 दिल्‍ली

 एण्ड  बम्बई

 19.  मारत  वेगन  एण्ड  इन्जी०  120.00..  120.00
 कं०्लि०

 45.00...  85.00 20.
 शर्त

 पेट्रोलियम  कारपो०

 RAT
 *सेवा  शुल्कों  को  छोड़कर

 5

 29.6

 18.95
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 393.10*

 (  अ०्मा०उ०  मू०  सू०«
 558 )

 ०सू  ०-
 561)
 845.30

 558)
 880,95

 ०-
 565)

 -  448.20

 (  अ०मा०उ०मू  ०सू  ०  न

 554)
 965.95

 ०सू  ०-

 470)
 921.15

 ०-
 57
 919.95

 ०सू  ०-

 559  )

 ०-

 587)
 647.28
 बम्बई
 644.92
 दिल्ली
 अ०भा०्उ  ण्मू  ण्सु०  न
 495

 795.40

 ०सू ०- 548) ( अ०मा०उण्मू ०सू ०- 470)
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 “21.  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि०

 22.  गार्डन  रीच  शिपबिल्ड्स
 एण्ड  इन्जीनियस  लि०

 23,  भारत  रिफ्र  क्टरोज  लि०

 24,  गोआ  शिपयार्ड  लि०

 25.  डर  जिग  कारपो०  ऑफ

 इण्डिया  लि०

 26.  कोचीन  शिपया्ड  लि०

 24.  बोंगाईगांव  रिफाइनरी
 एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लि०

 28.  प्रागा  टूल्स  लि०

 29.  यूले  एण्ड  कं०

 30.  इण्डियन  रेअर  अथंस
 :  ०

 बामेर  लारी  एण्ड  कं०
 दिल्‍ली  और  लखनऊ  में
 कलकत्ता  एवं  शाखा
 कार्यालय

 32.  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  कं०

 83.  मेन्टेशन  लि०

 3

 95.00

 60.00

 45.00

 84.00

 113.00.

 4

 170.00

 125.00

 163.00

 105.00

 181,00

 170.00

 250.00

 55.00

 5

 5

 14.22

 10.44

 17-5

 15.2

 14,25

 16.17

 4  1986

 6

 743,05

 ०सु  ०-

 565):
 678.20

 सीपी
 414)
 845.65

 (  अ०ण्मा०3०  मू०्सू  ०-
 559)
 917.10

 उण्मू  ०सु  ०-

 592)
 890.00

 अ०मा०उण्मू  ०सू
 532)

 हि  (  अ०्मा०उण्मू  ०सु  ०-

 561)
 754.45

 ०भा०उ०मृ  ०सु  ०-

 561):
 965.00

 (  अ०ण्मा०उ०  मर
 586)
 890.00

 ०सू  ०-
 592)
 912.00
 अ०्मा०उ०मु०
 593 )

 ०सू  ०-.
 586)

 825.00

 97.65,
 ०सु

 ०- $ह/ह$ह।ऑसत?./॒. 587)
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 ___. ऊ+र  /  खा  शशखिधभधभभोपगपत3>तप)वधवएगननननवनभनआओझ-
 पश्चिम  बंगाल  में  रण  ओद्योगिक  एककों  का  आधुनिकोकरण

 श्रो  अजित  कुमार  साहां  :  क्या  उद्योग  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  में  रुण  ओऔद्योगिक

 एककों  के  आधुनिकीकरण  के  बारे  में  17  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  4454  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,  र

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  इन  रुग्ण  ओर  बन्द  पड़े  एककों  को  रुग्ण  होने  से  कुछ
 ही  समय  पहले  मारी  मात्रा  में  दी  गई  अग्रिम  घनराशि  को  ध्यान  में  सरकार  का  विचार

 उनके  बारे  में  निर्णय  की  पुनरीक्षा  करने  का
 यदि  तो  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से  7  वीं
 योजना  अवधि  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  में  रुगण  औद्योगिक  एककों  के  आधुनिकी  करण  और
 करण  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  के  लिए  अतिरिक्त  राशि  प्रदान  करने  सम्बन्धी  कोई  विशेष  प्रस्ताव  सरकाः
 के  विचाराधीन  नहीं  अलग-अलग  एककों  से  प्राप्त  किसी  ऐसे  प्रस्ताव  पर  बंकों  और
 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  प्रत्येक  मामले  में  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 कच्चे  तेल  को  मांग  और  उत्पादन
 1199.  श्रीमती  जन्यती  पटनायक  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  !986-87  में  कच्चे  तेल  की  अनुमानित  संमावित  उत्पादन  और  आयात

 कितना  और
 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शखर  :  और
 वर्तमान  अनुमानों  के  अनुसार  वर्ष  1986-87  में  कच्चे  तेल  की  मांग  को  30  मिलियन  मी०

 टन  के  घरेलू  उत्पादन  द्वारा  तथा  !5.6  मि०  मी०  टन  के  सकल  आयात  द्वारा  पूरा  किये  जाने  की
 संभावना  है  ।

 न

 केरल  में  केन्द्रीय  निवेश
 1200.  थ्रो  क०  मोहन  दास  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  के  रल  में  केन्द्रीय  निवेश्व  राष्ट्रीय  औसत  से  कम
 क्‍या  इसके  परिणाम  स्वरूप  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  रही

 ;  और |
 यदि  तो  इस  राज्य  के  औद्योगिकीकरण  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्‍या  ठोस  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एस०  :  केन्द्र

 कार  द्वारा  किए  गए  कुल  निवेशों  सम्बन्धी  राज्यवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  इसके
 केन्द्रीय  निवेश  का  निर्णय  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  आय/निवेश  के  आधार  पर  नहीं  किया
 जाता  है  क्‍योंकि  केंद्रीय  परिव्यय  विद्युत  ट्रांसमिशन  स्वस्थ्य
 वार  नियोजन  जल  ग्रामीण  विद्युतीकरण  और  गरीबी  रोधक  कायंत्रमों
 जेसे  अवस्थापना  और  सामाजिक  सेवाओं  के  लिए  होता  साथ  ही  औद्योगिक  परियोजनाओं  के
 स्थापना  स्थल  का  निर्णय  तकनीकी  आर्थिक  संमाव्यता  के  आधार  पर  लिया  जाता  है  मौर  यह
 राज्यवार  आधार  पर  पू्व-निर्धारित  नहीं  हो सकता  ।  फिर  3]  1985  तक  केरल
 केंद्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  831.22  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  जा  चुका  था  ।

 राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  आय  अनेक  कारकों  पर  निर्मर  करती  है  और  केंद्रीय  निवेश
 उनमें  से  एक
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 है

 उद्योग  का  छितराबव  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  को  बढ़ाने  की  नीति  का  एक  महत्वपूर्ण
 पहलू  पंचवर्षीय  और  वाधिक  योजनाओं  के  ढ़ाँचे  के  अन्त्गंत  इस  दिशा  में  किए  गए  विभिन्‍न
 अभ्युपायों  में  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना  का  स्थापना-स्थले  ओद्योगिक  लाइसेंस  ग्रामीण
 एवं  लघु  उद्योगों  का  संवर्धन  औद्योगिक  क्षेत्रों  और  बस्तियों  की  स्थापना  अवस्थापनापरक
 रियायती  वित्त  ओर  निवेश  राजसहायता  क्षामिल  है  ।

 टेलीफोन  प्रयोक्ताध्ों  को  टेलोफोन  सेवा
 1201.  श्री  डो०  एम  ०  रेड्डी  :  क्या  संचार  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  प्रयोक्ता  को  उसके  टेलीफोन  बिल  के  साथ-साथ  यह
 सूचित  करने  का  है  कि  उसका  टेलीफोन  कितनी  बार  खराब  हुआ  और  उसे  ठीक  करने  में  वास्तव
 में  कितना  समय

 ..  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  अनेक  मामलों  में  कोई  चेतावनी  दिए  बिना  टेलीफोन
 काटे  जा  रहे

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  टलीफोन  नम्बर  198  पर  प्रयोक्‍ताओं  को
 टिकट  नम्बर  नहीं  दिया  जाता

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  फील्ड  ड्यूटी  कर्मचारियों  को  खराबी  की

 सूचना देने  में  ।8  को  लगभग  4  से  6  घंटे  या  इंससे  भी  अधिक  समय  लग  जाता  और

 (2)  क्‍या  सरकार  फील्ड  ड्यूटी  कर्मचारियों  को  प्राप्त  करने  और  उन  पर
 वाही  करने  हेतु  प्राधिकृत  जो  इस  समय  ऐसा  करने  से  इंकार  कर  देते  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  जी
 टेलीफोन  लाइन  काटने  से  पूर्व  उपभोक्ता  को  टेलीफोन  पर  इसकी  सूचना  दी  जाती  है  ।

 “198”  सेवा  पर  हमैशा  शिकायत  का  नम्बर  बतलाया  जाता  है  ।
 जी  नहीं  ।  “98”  द्वारा  फील्ड-स्टाफ  को  सामान्यतया  30  मिनट  के  निर्धारित  समय

 के  मोतर  ही  शिकायत  की  जानकारी  दे  दी  जाती
 (३2)  जी  नहीं  ।  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  में  घले  जिले  में  नए  डाक  घर  खोलना

 1202.  भ्रो  माणिकराव  होडलपा  गावीत  :  कया  संचार  सन्त्रो  यह,बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  घुले  जिले  जो  महाराष्ट्र  का  सबसे  पिछड़ा/आदिवासी  जिला  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  डाकघर  न  होने  के  कारण  वहां  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  धुले  जिले  के  प्रत्येक  गांव  में  नया  डाकधर

 खोलने  का  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  उदार  मानदंडों  के
 आधार  पर  डाक  विकास के  प्रयोजत  से  घुले  जिले  की  अक्कलकुबा  और  अकरानी
 तहसीलों  तंथा  शहादा  और  छशिरपुर  तहसीलों  के  कुछ  भागों  को
 जनजातीय  क्षेत्र  के  रूप  में  वर्गीकृत  कर  दिया  गया  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  ग्रामीण
 क्षेत्र  मे ंडाकधर  न  होने  के कारण  इस  जिले  को  मारी  दिक्कत  हो  रही  धुले  जिले  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  395  डाकघर  कार्य  कर  रहे  हैं  जो कुल  मिलाकर  1379  गांवों  को  सेवा  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।
 देश  में  एक  ग्रामीण  डाकधघर  कुल  मिलाकर  औसतन  4.3  ग्रामों  को  अपनी  सेवा  प्रदान  करता  है  |

 ओर  संभावित  आय  और  नजदीकी  डाकघर  की  दूरी  जंसी  कुछ  श्ष्तों
 पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाकधर  खोले  जाते  हैं  ।  केवल  उन्हीं  ग्रामों  के मामलों  पर  विचार  किया  जाता

 जो  निर्धारित  मानदण्ड  पूरा  करते  हैं  बक्षतें  कि  इसके  लिए  संसाधन  प्राप्त  हो  जाएं  तथा  पदों  के
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 पा  ााााआााआखइख खाना  भा  थखथ  आ  ख  ख  धआााााााााााााभ५ाााााााआआआाानााााभाामाणमामाममा्ा

 सृजन  पर  लगी  रोक  जैसा  कोई  अन्य  प्रतिबंध  न  हो  ।  अतः  घुले  जिले  के  प्रत्येक  ग्राम  में  नया  डाक
 घर  खोलने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  विकलांगों  के  लिए  वाहनों  फा  आबंटन

 1203.  श्री  पी०  आर०  कमारमंगलम  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  मारुति  विशेषकर  वेनों  के  उत्पादन  में  तेजी  अ  ई  और
 क्‍या  मारुति  उद्योग  का  विचार  विकलांगों  के  लिए  उनको  उचित  फिटिंग  तथा

 उत्पादन  शुल्क  और  अन्य  शुल्कों  तथा  करों  में  छूट  देकर  ०ौर  इस  तरह  पर  होने  वाले  धन
 की  बचत  करके  उन्हें  कम  कीमत  परे  वाहन  आबंटित  करने  का  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलस  )  :  :  हां  ।
 आटोमेटिक  ट्रांसमिशन  ओर  अन्य  विकलांगता  नियंत्रण  उपायों  जिन्हें  विकलांगों  के

 लिये  मारुति  कार  पर  लगाया  जायेगा  पर  कोई  सीमा  शुल्क  न  लगाने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  है  ।

 इन्जोनियरिंग  रांचों  द्वारा  कम  उत्पादन
 1204.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  हेवी  कारपोरेशनਂ  रांची  ने
 बन्दी  की  धमकी  दी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  लोग  बेरोजगार  हो

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  हैवी  कारपोरेशन
 रांची  में  उत्पादन  अब  तक  का  सबसे  कम  हुआ

 यदि  तो  कारपोरेशन  की  मारी  घाटा  होने  के  क्या  कारण  ओर
 कारपोरेशन  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।
 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 केरल  में  उच्योग  विहीन  जिले

 1205.  श्री  सुरेश  क्रुप  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृप्रा  करेंगे  कि  :
 कया  केरल  में  कोई  विहीन  जिलेਂ
 यदि  तो  उन  जिलों  के  नाम  क्या
 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  इन  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  का

 अनुरोध  किया  और
 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  हां  ।
 केरल  में  वायनाड  ओर  इड॒क्की  दो  रहित  जिलेਂ  हैं  ।
 ओर  केरल  के  इडुक्की  जिले  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिये  केरल  स्टेट

 इण्डस्ट्रियल  कार्पोरेशन  लिमिटेड  की  ओर  से  1983,  जन  1984  तथा  1986  में
 तीन  भावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  दो  आवेदन  अस्वीकृत  कर  दिये  गये  हैं  और  जनवर्र  1986  में  प्राप्त
 आवेदन  पर  निर्णय  आस्थगित  रखा  गया

 ईराक  और  लोबिबा  सहित  अन्य  देशों  से  तेल  का  आयात
 श्री  के०  एस०  राव  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
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 --+++-  बज

 (=)
 वर्ष  198  से  तक  प्रत्येक  वर्ष  देश  से  कितनी  मात्रा  में  कच्चे  तेल

 की  खरीद  की  गई  और  उसका  मूल्य  कितना  था
 ईराक  और  लीबिया  में  भारतीय  निर्माण  कंपनियों  के  कायं  करने  के  कारण  उनको

 किये  जाने  वाले  भुगतान  का  निपटारा  करने  के  बदले  में  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दोरान
 बहां  से  अलग-अलग  कितनी  मात्रा  में  कच्चा  सल्फर  और  कोई  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पाद  लिया
 गया  था  तथा  उनका  मूल्य  कितनी

 वर्ष  1985  में  ठेके  की  अवधि  के  अन्तगंत  मारत  ईरान  से  कितनी  मात्रा  और  मूल्य
 का  कच्चा  तेल  खरीदने  के  लिये  सहमत  हुआ  था  और  घास्तव  में  कितनी  मात्रा  उठाई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  वर्ष  1985  के  मध्य  में  किसी  समय  ईरान  से  कच्चा
 तेल  खरीदना  बन्द  कर  दिया  था  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 (&)  वर्ष  1986  के  लिये  कच्चे  तेल  के  आयात  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर  :  वर्ष

 1980-85  के  दोरान  देशवार  तथा  वर्षवार  कच्चे  तेल  की  खरीदी  गई  मात्रा  और  मूल्य  का  ब्योरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1983,  1984  और  1895  के  दौरान  भारतीय  कम्पनियों  को  देय  मुगतान  के
 निपटान  स्वरूप  इराक  से  आयातित  कच्चे  तेल  की  मात्रा  और  उसके  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :  --

 न
 वर्ष  सात्रा  मूल्य

 (“000  मी०  (रुपये/करोड़  ) ह
 1983  85  18
 1984  662  158
 1985  147  38

 लय
 सल्फर  का  आयात  एम०  एम०  टी०  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  तथा  भुगतान  के

 निपटान  स्वरूप  इराक  से  इसकी  आयातित  मात्रा/मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-- नाप
 व  मात्रा  मूल्य

 (“000  मी  ०  (रुपये/करोड़  )
 1983  1,00  9.88

 .  वर्ष  1983  से  1985  के  दोरान  लीबिया  से  क्रूड  या  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उठान
 नहीं  किया  गया  है  ।

 वर्ष  1985  में  टर्म  संविदा  के  अधीन  ईरान  से  क्रड  की  खरीदी  नई  मात्रा  तथा  मूल्य
 तथा  वास्तव  में  उठाई  गई  मात्रा  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 संविदा  की  गई  मूल्य  वास्तविक
 मात्रा  “000  मी०  टन  रुपये/करोड़  मात्रा  “000  मी०  टन  रुपये/करोड़

 नलडडडस  लल
 2000  520  861  223.08 जपनिपपनान+-ना

 पूरी  मात्रा  का  आयात  नहीं  किया  जा  सका  था  चू  कि  1985  में  ईरान  को  निर्यात  की
 जाने  वाली  मारतीय  वस्तुओं  तथा  सेवाओं  से  सम्बन्धित  बें  किंग  प्रबन्धों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया कर
 गया

 ($)  वर्ष  1986  के  लिये  ऋ,ड  के  आयात  हेतु  संविदाओं  को  अमी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं
 दिया  बया  यह  इसलिये  कि  अभी  इनके  बारे  में  बातचीत  चल  रही  है  ।
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 नागपुर  में  लाना  पकाने
 को

 गंस  के  कनेक्शन

 1207.  श्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करंगे  कि  :

 है
 नागपुर  में  31  19९6  तक  खाना  पकाने  की  गैस  के  कूल  कितने

 कनेक्शन  दिए  गए
 31  1986  को  प्रतीक्षा  सूची  में  कुल  कितने  आवेदन  1:

 इन  आवेदकों  को  गेस  कनेक्शन  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्म'तना

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रद्ग  शेशर  झि  !,  *

 1,15,  481

 37,771

 नागपुर  सहित  देश  में  नये  गंस  कनेक्शन  तेल  उद्योग  वाधिक  नामांकन  का-हए  /
 अधीन  दिये  जाते  हैं  इसका  निर्धारण  एल०  पी०  जी०  की  प्राप्यता  में  वाटलिंग

 परिवहन  तथा  अन्य  आधार  भूत  सुविधाओं  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 ऊर्जा  के  गर-पारम्परिक  ज्रोतों  का  विकास

 1208.  श्रो  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ऊर्जा  के  गेर-पारम्परिक  स्रोतों  के  विकास  के

 जंसे  वाटर  एयर  इनेशन
 एण्ड  क्राप  ड्रायसਂ  आदि  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि
 टित  की  गई

 वित्तीय  वर्ष  1986-87,  1987-88,  1988-89  और  1989-90  के  वर्षों  क ेलिए
 वार  आंकड़  क्‍या  .

 क्‍या  सरकार  ऊर्जा  के  गर-पारम्परिक  स्रोतों  के विकास  के  लिये  राज-सहायता  प्रदान
 करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 केन्द्रीय  सरकार  ने  लोगों  में  ऊर्जा  के  गर-परम्परागत  स्रोतों  के  प्रयोग  का  प्रचार

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?
 ऊर्जा  मन्त्रो  वसन्‍्त  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अपारंपरिक

 ऊर्जा  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  योजना  आयोग  द्वारा  412.35  करोड़  रुपए  की  राशि
 आबंटित  की  गई  इस  राशि  का  क्षेत्रवार  विश्लेषण  तथा  1985-86  के  लिए  अनुमोदित  अ।बंटन
 संलम्न  विवरण  में  दिया  गया  वर्ष  1986-87  के  लिए  आबंटन  को  योजना  आयोग  के  साथ
 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  अन्य  वर्षों  के  लिए  आबंटन  का  निर्णय  उचित  समय  पर  किया
 जाएगा  ।

 और  विभिन्‍न  अपारंपरिक  ऊर्ज़ा  प्रणालियों  और  युक्तियों  के  लिए  पर्याप्त
 राज-सहायताएं  पहले  ही  उपलब्ध  हैं  ।  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  और  नवीकरणीय
 ऊर्जा  प्रणालियों  और  युक्तियों  के  लिए  प्रवतंनात्मक  प्रोत्साहन  और  वित्तीय  सहायताਂ  नाम  के
 प्रकाशन  में  ये  राजसहांयताएं  दिखाई  गई  हैं  ।

 (३)  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  कई  कदम
 उठाए  हैं  ।  इनमें  राजसहायता  के  रूप  में  वित्तीय  टर्न-की  जॉब  बायोगैस  संयंत्रों  के
 जिए  अभिप्र  रण  उन्नत  प्रकार  के  चूल्हों  के

 लिए  राजसहायता  तथा  प्रतिष्ठापन
 बायोगैस  संयंत्र  ओर  उन्नत  प्रकार  के  चूल्हे  स्थापित  करने  के  लिए  प्रशिक्षित  काभिकों  की  उपलब्धता
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 को  सुनिश्वित  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  सामुदायिक,ओर  ब्ययोगैस  सरयंत्र  तथा
 सौर  तापीय  प्रगाज्नियों  के  लिए  पर्याप्त  राजसहायता  आदि  शामिल  केन्द्र  सरकार  ने  संयंत्र  और
 मशीनरी  पर  बढ़ा  हुआ  मूल्य  ज्ञास  निश्चित  उपकरण  के  आयात  पर  सीमा-शुल्क  से  छूट  तथा
 कई  मामलों  में  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  जेसे  कई  वित्तीय  प्रोत्साहन  प्रदान  किए  हैं  ।
 वित्तीय  संस्थाओं  से  उद्योग  और  उपयोगकर्ता  को  आसान  शर्तों  पर  ऋण  सहायता  भी  उपलब्ध
 योग्यता  की  शील्ड/प्रमाण-पत्र  प्रदान  करने  तथा  नए  नवीकरणीय  ऊर्जा  स्रोत्रों  की  प्रणालियों
 और  युक्तियों  को  लोकप्रिय  बनाने  में  उत्कृष्ट  कार्य-निष्पादन  के  लिए  सरकारों  को  नकद
 पुरुका र  देने-की  एक  योजना  चालू  है  ।  इन  सब  कदमों  के  परिणास  स्वरछूप,अप्रार  ऊर्जा  स्रोतों
 की  प्रणालियों  और  युक्तियों  का  प्रयोग  देश  में  लोकप्रिय  हो  रह्म  है  ।

 विवरण

 सातब्रीं  पंचकर्षोय  योजना  तथा  वाधिक  योजना  1985-86  के  लिए  अपारंपरिक
 ऊर्जा  ्रोत  विभाग  का  क्षेत्रीय  आबंटन  द्शानि  वाला  विवरण  ।

 रुपकों  में  )-

 ऋ०  सं०  क्षेत्र
 ..

 सातवीं  योजना  वाबिक  योजना

 [ उ7उ 4 सौर तापीय ऊर्जा 32.00 6.50 2. सौर प्रकाशवोल्टीय कार्य क्रम 27.00 6.00 3. बायोगैस कार्यक्रम 200.00 4047 बायोगैस की यापष्ट्रीय परियोजना 66.25 सामुदायिक और संस्थागत बायोगेस संयंत्र 3.02 अनुसंधान ओर विकास 6.00 4. पवन ऊर्जा कार्यक्रम 20.00 5.00- 5. बायोमास 25.00 6:00 6. उन्नत प्रकार के चूल्हों की राष्ट्रीय परियोजना 40.00 7. शहरी अपक्िष्ट परियोजनाएं 200 8. भारवाही पशु शक्ति 500 0.75 9, नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोत 34.85 45 ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां 0.50 0.25- सूचना और सावंजनिक शिक्षा 3.00 0.50 क्षेत्रीय कार्यालय 0.65 0.40 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण 0.35 0.08 नवीकरणीय ऊर्जा निगम न कुल : तय दिकम>क टन उरजमम
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 सावलनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य-निष्पादन  का  अध्ययन

 1209.  भ्री  अख्तर  हसन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संस्थानों  के  कार्य-निष्पादन  उनके  द्वारा  लाम  न  अजित
 करने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  गहराई  से  अध्ययन  करने  का  कार्य  आरम्भ  किया  गया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 इस  विषय  पर  अंतिम  रिपोर्ट  के  कब  तक  प्राप्त  होने  की  सम्मावना  है  ?

 प्ोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  सरकारी  उद्यम
 कार्यालय  समय-समय  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  आर्थिक  दृष्टि  से  अक्षम/रुग्ण  उद्योगों  का  अलग-अलग
 अध्ययन  कार्य  हाथ  में  लेता  पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  ने  (1)  राष्ट्रीय
 बीज  निगम  (2)  भारतीय  राज्य  फाम्स  निगम  (3)-  केन्द्रीय  अन्तदशीय  जल  परिवहन  निगम  (4)
 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  विषय  में  गहन  अध्ययन  (5)  उर्वरक  कारखानों  का  एक  दूसरे  से

 तुलना  करने  का  कार्य  किया  है  ।

 इन  लक्ष्यों  की  पूर्ति  में गिरावट  आने  के  विभिन्‍न  कारण  इसमें  से  कुछ  मुख्य
 कारण  इस  प्रकार

 (1)  बिजली  की  कमी  ।

 (2)  कुछ  उद्योगों  में  अपर्याप्त  मांग  |

 (3)  अलाभकारी  मूल्य  विज्लेषकर  नियंत्रित  मूल्यों  वाली  वस्तुओं  जैसे  उवेरक
 और

 (4)  श्रमिक  अह्यांति  ।
 उपयुक्त  और  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  के  फालावाड़  शहर  में  खाना  पकाने  को  गेस  के  कनेक्शनों  के

 लिए  वर्ज  आवेदन  पत्र

 1210.  श्रीमती  उषा  चौघरो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गश्त  मंत्रो  यह  बातने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  झालावाड़  शहर  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  कितने
 आवेदकों  के  नाम  दर्ज

 कितने  आवेदकों  को  गंस  कनेक्शन  दिए  गए
 सभी  आवेदकों  को  कनेक्शन  देने  का  काम  कब  तक  पूरा  हो
 क्या  यह  सच  है  कि  वहां  गंस  कनेक्शनों  क ेलिए  नए  आवेदकों  का  पंजीकरण  रोक

 दिया  गया

 (=)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और
 जनता  हेतु  पंजीकरण  कब  खोला  जाएगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्रारृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शश्वर  :
 झालावाड़  राजस्थान  में  खाना  पकाने  की  गंस  के  कनेक्शनों  लिए  3600  आवेदकों  के
 नाम  दर्ज

 अब  तक  1300  गंस  कनेक्शन  जारी  किये  गये  हैं  ।
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 शेष  2300  आवेदकों  को  लगभग  एक  वर्ष  में  गेस  कने  क्शन  दिये  जाने  की  आशा
 हां  ।

 ओर  जंसे  ही  विद्यमान  प्रतीक्षा  सुच्री  समाप्त  होने  को  वितरकों  द्वारा
 खाना  पकाने  की  गेस  के  कनेक्शन  देने  के  लिए  नये  आवेदकों  के  नाम  दर्ज  किये  जायेंगे

 ।

 थीन  बाँध  का  निर्माण

 1211.  भ्रो  महेख  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  थीन  बांघ  के  निर्माण  के  संबंध  में  विलंब  से  लिये  गये  निर्णय  के  परिणाम  स्वरूप
 इसके  निर्माण  में  कम  से  कम  2  वर्ष  का  विलंब  होगा  और  लागत  364  करोड़  रुपए  बढ़

 और
 क्या  इस  संबंध  में  निर्णय  लिया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 और  यदि  तो  विलंब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  वसन्‍्त  :  ओर  थीन  बांध  का  निर्माण  कार्य  बरतंमान
 कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा  है  ओर  इसमें  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  ।  सहायता  संबंधी  प्रस्तावों
 के  बारे  में  निणंय  इनका  समुचित  रूप  से  मूल्यांकन  कर  लिए  जाने  के  बा  दे  ही  लिया  जा  सकता  है  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  में  हाल  ही  को  वृद्धि  के  परिणामस्वक्षष  प्राप्त  होने
 वाले  अतिरिक्त  राजस्व  में  राज्यों  का  हिस्सा

 1212,  श्रो  हरीज्ञ  रावत  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राक तिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कुल  कितना
 राजस्व  प्राप्त  होने  की  संमावना  जनी

 क्‍या  इस  अतिरिक्त  राजस्व  में  से  कुछ  भाग  उक्त  उत्पादों  की  रायल्टी  में  वृद्धि  के

 परिणामस्वरूप  उन  राज्यों  को  देन  का  प्रस्ताव  है  जहां  वह  उत्पाद  पैदा  किए  जाते  और
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्रारृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  वृद्धि  करने  से  प्रत्याशित  उपभोग  अनुमानों  पर  लगभग  530
 करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 और  रिफाइनरी  में  उत्पादित  उत्पादों  पर  राज्य  सरकारों  को  कोई  रायल्टी

 नहीं  दी  जाती  ।

 कृषि  उपकरणों  के  मूल्य  निर्धारित  करना
 1213.  क्री  दिलीप  विह  भूरिया  :  क्‍या  उद्योग  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  में  अपेक्षित  वृद्धि
 करने  के  लिये  कृषि  तेल  इ  जन  विद्युत  मोटर  हैंड  डस्ट्स  आदि  के  लिये  कोई
 भूल्य  नीति  तयार  की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये  और  राष्ट्रीय  स्तर
 पर  इनके  न्यूनतम  मूल्य  निर्शारित  करने  का  है  ताकि  किसानों  से  मनमाने  मूल्य  न  वसूल  किये  जायें
 ओर  कृषि  उत्पादन  की  लागत  में  कमी  हो  जिससे  किसानों  को  लाभ

 227
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 झ्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर
 विभिन्‍न  कृषि  उपकरणों  ओर  पंपों  आदि  की  वर्तमान  मांग  और  आपूर्ति  की  स्थिति  की  ध्यान  में

 रखते  हुए  सरकार  इन  वस्सुओं  के  मूल्य  निर्धारण  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  है  इसलिए  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ]
 जौनपुर  में  दूरसंचार  के  बलि  परियोजना  के  लिए  घनराज्ञी  की  मंज्रो

 1214.  श्री  कमला  प्रसाद  लिह  :  क्या  उद्योग  मनन्‍्त्रो  जौनपुर  में  दूरसंचार  के  बिल  परि
 प्लेजना  के  लिए  पघनरांशि  की  मंजूरी  के  बारे  में  3  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  सँख्या

 2181  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  पूजी  निवेश  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गयां
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 पेदि  तो  निर्णय कब  तक  लिए  जाने  की  है  ?

 ओद्धोगिंक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  पध्ररुणाचलम्‌ )  :  से
 विषय  में  सरकार  ने  अभी  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया

 इ  छीनियरिग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  और  साइकिल  कारपोरेशन
 धरीफ  इ  डिया  लिसिटेड

 1215.  श्री  आनन्द  पाठक  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  इजीनियंरिग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  और  साइकिल

 शोरेशन  आफ  इ  डिया  को-बंद  करने  का  निर्णय  किया
 ह

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संकड़ों  मजदूरों  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  ह्व्त  में
 इस  निर्णय  पुनः  विचार  करने  का  है  ?

 प्ोदयोमिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और
 इस  तथ्य  देखते  हुए  कि  इन  कम्पनियों  को  लगातार  घाटा  हो  रहा  ई०  पी०  आई०  तथा
 शाइकिल  कास्पोरेशन  आफ  इण्डिया  के  पुनर्गठन  हेतु  कुछ  प्रस्ताव  त॑यार  किये  गये  पुनर्गठन  के
 विभिम्न  पहलुओं  तथा  आशयों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा

 मश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इंडियन  हुग्स  एण्ड  फार्सास्यूटिकल्स  लिसिटेड  के  संचित  घाटे  को  बटटे  खाते  में  डालना

 12 6
 जो  हस्येत  नारायण

 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरंकारो  क्षेत्र  का कारखाना  इंडियन  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड
 अपना  धोटा  कम  करेने में  असफल  रहा  है  तथा  उसने  सरकार  से  अपने  160  करोड़  रुपये  के  संचित
 घाटे  को  बट्टे  खाते  में  डालने  के  लिए  कह्दा  है

 यर्दि  तो  क्या  सरेकार  इस  घाटे  को  बट्टे  खाते  डालने  पर  सहमत  हो  गई
 (ar)  थैंदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  घाटे  में  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र के  अन्य

 एककों  को  भी  इसी  प्रकार  को  रोहित  प्रदान  करेंने  का  है

 8
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 —  ऑ  रा  —

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इ'डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  को  वित्तीय  दृष्टि  से  सक्षम  बनाने के
 लिए  इसकी  सम्पूर्ण  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कैंदम  उठाए  जा t

 रहे  हैं  ?

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  ज्यचन्द्र
 ओर  31  1985  तक  आई०  डी०  पी०  एल०  की  संचित  हानि  143.42  करोड़  रुपए  थी  ।

 कम्पनी  ने  पृ'जी  को  पुनगंठित  करने  की  मांग  की  है  ।  आई०  डी०  पी०  एल०  को  सलाह  द॑ं

 कि  पूजी  पुनगंठनਂ  को  कम्पनी  के  पुनरुद्धार  ओर  पुनर्वास  की  दुढ़  योजनाओं  के  साथ  जोड़ा  जाए  ।
 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 (8)  प्रतिबंधों  तंथा  अवसरों  की  शिनाख्त  करने  के  लिए  आई०  डी०  पी०  एल०  द्वारा
 1985  में  आन्तरिक  कार्य  दल  गठित  किया  गया  था  जिसे  पुनर्वास  तथा  पुनरुद्धार  के

 लिए  ठोस  योजनाएं  प्रदान  करने  को  कहा  गया  का्यं  दल  के  कायकरण  को  तेज  करने  तथा

 इसे  आवश्यक  विश्लेषणात्मक  विशेषाज्ञता  प्रदान  करने  के  कम्पनी  द्वारा  अंशकालिक  आधार
 पर  का्यंदल  के  साथ  दो  सलाहकार  सहयोजित  किए  गए  थे  ।

 तेल  भंण्डार

 1217,  श्री  सी०  पी०  ठक्र  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राक,तिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हमारे  तेल  भंडार  छीघ्रता  से  घटते  जा  रहे  हैं  ओर  ये  लम्बे
 समय  तक  नहीं  चल  और

 है

 यदि  तो  सरकार  तेल  मंडारों  के  हेतु  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्रारृतिक  गैस  के  राज्य  मंत्रो  चन्र  रोशर  ओर
 उत्पादन  में  वृद्धि  से  मौजूदा  भण्डारों  में  कमी  आना  आवश्यम्मावी  अन्वेषण  प्रयासों  में  तेजी
 लाने  से  आने  वाले  वर्षों  में  ओर  मण्डारों  के  मिलने  की  सम्भावना  है  ।

 अखबारोी  कामज  का  उत्पादन
 1218,  श्री  वो०  तुलसो  राम  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :  पिछले

 तीन  वर्षों
 के  दौरान  समाचार  पत्र  उद्योग  में  उपयोग  के  लिए  देश  में  कागज  राज्यवार  कुल

 कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 ओदूयोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  न्यूजप्रिंट  का  राज्यवार  इस  प्रकार  है

 राज्य का
 नाम  उत्पादन  टनों  में

 .

 1983-84  1984-85  1985-86

 _  जनवरी 86  तक
 कर्नाटक

 ः

 53,906  71,420  60,196
 केरल  64,177  64,217  65,  ४46 '  मध्य  प्रदेश  58,315  64,910  55,144
 तमिलनाडु  न

 —  42,663
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 जपायादभिएयए  ५पैपएपए॒

 कनाड़ा  के  लिए  एस०  डो०  टेलोफ़ोन  सेवा

 1219.  श्री  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $
 क्‍या  मारत  और  कनाडा  के  बीच  तेजी  से  बढ़  रहे  सांस्कृतिक  और

 रिक  संबंधों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  भारत  और  कनाडा  के  बीच  एस०  टी०
 डी०  टेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  करने  का  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  ओर  पारस्परिक
 आधार  पर  ऐसी  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिए  कनाडा  के  दूरसचार  प्रशासन  उनकी  सहमति  और

 सुविधा  बताने  के  कहा  गया  है  ।

 ऋण  लाइसेंस  आधार  पर  झोषधियों  का  निर्माण

 1220.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  ओषध  एककों  ने

 उन  लोगों  को  अज्लुदान  देने  का  समर्थन  किया  जो  ऋण  लाइसेंस  प्रणाली  के  अनुसार  ओषध्यों
 का  निर्माण  करते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उन  ओऔषध  एककों  के  नाम  क्या  हैं  जो  ऋण  लेकर  औषधियों  का
 निर्माण  करवा  रहे  हैं  ?

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :
 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 सरकारी  क्षेत्र  क ेऔषध  अर्थात  आई०  डी०  पी०  एच०  ए०

 स०  एस०  पी०  वी०  सी०  पी०  एल०  और  बी०  आई०  एल०»  अत्यपेक्षा  के  समय  कुछ
 ओऔषध  फाम  लेशनों  तथा  किटों  को  ऋण  लाइसेंस  पद्धति  से  प्राप्त  कर  रहे  जंसे  कि  (1)  जहां
 मर्दे  उनके  उत्पादन  क्षेत्र  में  नहीं  आती  और  (11)  अनियत  क्षमता/पावर/श्रमिक  प्रतिबन्धों  और

 आपूर्ति  के लिए  अति  अल्प  समय  हो  ।  :

 उत्तर  प्रदेश  के  शहरों  में  सोर  ऊर्जा  से  बिजली  का  उत्पादन

 1221.  भ्रो  सानवेन्द्र  सिह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  शहरों  में  सौर  ऊर्जा  से  बिजली  के  उत्पादन  का  कोई
 क्रम  सरकार  के  विचाराधीन

 हु

 यदि  तो  उन  छाहरों  के  नाम  क्या  हैं  और  यह  कार्यक्रम  कब  तक  लागू  किया
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  बसन्‍्त  :  से  जी  नहीं  ।

 इस  समय  ऊर्जा  से  उन  गांवों  को  विद्युत  प्रदान  करने  पर  जोर  है  जो  विद्युत  ग्रिड
 लाइनों  से  दूर  हैं  जहां  ऐसी  विद्युत  लागत  प्रमावी  मानी  जाती  है  ।
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 झाजमगढ़  उत्तर  प्रदेश  में  पेट्रोल  और  डोजल  पम्प  फेल  खोलना

 1222.  भ्रो  राजकुमार  राय  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  हंपा
 करेंगे  कि

 )  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  जिले  में  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कितने  पेट्रोल  और
 डीजल  पम्प  केन्द्र  खोले  गए  और  वर्ष  1986-87  के  दौरान  किन  स्थानों  पर  ये  पम्प  केन्द्र  खोलने
 का  विचार

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  वर्ष  1984-85  के  दौरान  पेट्रोल  और  डीजल  पम्प
 केन्द्र  खोलने  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  लेकिन  अमी  तक  नहीं  खोले  गए

 इसके  क्‍या  कारण
 पम्प  केन्द्र  कब  तक  खोले  जायेंगे  और  इसमें  कब  तक  कार्य  शुरू  होने  की  संमावना

 और
 कया  उन  स्थानों  के  लिए  आवेदन  पत्र  मांगे  गए  हैं  जहां  वर्ष  1986-87  के  दोरान  इन

 पम्प  केन्द्रों  को  खालने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 ओर  (3)  1984-85  में  उ०  प्र०  के  आजमगढ़  जिले  में  मधुवन  और  बराघ  में  मात्र  एक-एक  डीजल

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोन्रा  गया  वर्ष  1986-87  के  लिये  तेल  उद्योग  की  विपणन  योतना  को  अभी

 तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  प्रत्येक  मामले  में  तेल  चयन  बोर्ड  द्वारा  चुनाव
 और  इस  बोर्ड  की  सिफारिशों  पर  नियुक्ति  की  निर्धारित  शणाली  के  अनुसार  तेल  उद्योग  की
 विपणन  योजनमों  में  सम्मिलित  क्षेत्रों  को समय-समय  पर  चालू  कर  दिया  जाएगा  ।

 से  वछ  1984-85  की  विपणन  योजना  में  मोहम्मदपुर  में  एक  ही  एच०  एस०
 डी०  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  को  सम्मिलित  कर  लिया  गया  और  चयन  प्रक्रिया  प्रगति  पर  इस

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  को  1986-87  में  चालू  हो  जाने  का  अनुमान  है  ।

 [  अनुवाव  ]
 कास्टिक  सोडा  एककों  में  किये  गये  सुरक्षोपाय

 1223.  श्री  राममूर्ति  भट्टम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे
 विभिन्‍न  राज्यों  में  क्लोरीन  तथा  कास्टिक  सोडा  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  तत्समान

 पदार्थों  का  निर्माण  करने  वाले  कितने  बड़े  एकक  हैं  और  वे  कहां-कहां  पर  स्थित  हैं

 क्या  सुरक्षोपायों  का  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिये  हाल  ही  में  कोई  कदम
 उठाये  गये  और

 क्‍या  सक्षम  अधिकारियों  द्वारा  नियमित  निरीक्षण  के  अतिरिक्त  इस  संबंध  में  कोई
 दिशा  निर्देश  जारी  किये  गये  हैं  ?

 रसायन  ओर  पेढ्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  झ्रार०  के०  जयचन्द्र  :
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विरवण  में  दी  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  कारखाना  निरीक्षणालयों  को  सुदृढ़  करने  तथा  प्रक्रियाओं  को

 सुप्रवाही  बनाने  की  सलाह  दी  गई  उन्हें  खतरनाक  पदार्थों  की  शिनाख्त  करने  तथा  और
 विक्षेषज्ञ  निरीक्षण  नियुक्त  करने  को  भी  कहा  गया  है  ।
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 सरकार  ने  एक  सरक्षा  और  स्वास्थ्य  दघंटना  न्‍्यूनीकरण  कार्यवाही  योजना  परिचालित
 की  है  जिसमें  नियोजकों  तथा  श्रमिक  संगठनों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारों  सुरक्षा  नियम  और

 बिनियमों  के  अनुपालन  से  संबंधित  सभी  पहलुओं  के  संबंध  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  निदिष्ट

 की  गई  है  ।  इस  संबंध  में  मुख्य  मंत्रियों  को  भी  लिखा  गया  अन्तराष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वास

 भेन्यूएल  आन  मेजर  हजाडडंस  कन्द्रोलਂ  तेय।र  किया  गया  है  और  इस  पर  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 आयोजित  कार्यंशालाओें  में  विचार  विमर्श  किया  गया  था  जिनमें  क्षेत्र  के  कारखाना  निरीक्षक्षों  ने

 भाग

 विवरण
 वविनिनिनिी  00.

 कऋरभांक  राज्य  एकक  तथा  उसका  स्थान

 2“ प$$$$&३/३£ऑझऑझआझािः
 1.  आश्ध्रा  प्रदेश  प्रा  सूगर

 वेस्ट  गोदावरी
 2.  सीरपुर  पेपर  सीरपुर
 3-  आसाम  अशोक  पेपर
 4.  बिहार  बिहार  कास्टिक  एण्ड  कैंमिकल्स  लि०

 रोहाला
 5.  रोहतास  इन्डस्ट्रीज  डालमिया

 डोहरिन  सोन
 6,  दिल्‍ली  डी०  सी०  एम०  कंमिक़ल्स  दिल्ली  ।
 7.  गुजरात  दि  अहमदाबाद  एम०  एफ्र०  जी०  एण्ड  केलिको

 प्रिन्टिग  कम्पनी
 8,  दि  अतुल  प्रोडक्‍्टस  लि०  बुलसर
 9.  गुजरात  एलकली  एण्ड  कंमिकल्स  बड़ौदा  ।

 10.  सौराष्ट्रा  पोरबन्दर  ।
 11.  टाटा  कंमिकल्स  मीठापुर  ।
 12.  हरियाणा  बलारपुर  इन्डस्ट्रीज  लि०  जगाघरी
 13,  करनाटका  बलारपुर  इन्डस्ट्रीज  लि०  कारवार
 14.  केरल  ट्रावनकोर  कोचिन  केमिकल्स  उद्योम

 मंडल  ।
 15.  मध्य  प्रदेश  ग्वालियर  रेयन  सिल्क  एम०  एफ०  जी०७

 वी०  कम्पनी  लि०  नागदा  ।
 16.  हुकमचन्द  जूट  अजामलेई  |
 17.  नेपा  लि०  नेपानगर  ।
 18.  महाराष्ट्र  अहमदाबाद  एम०  एफ०  जी०  एण्ड  केण्टको

 प्रिटिंग  कम्पनी
 19.  बलारपुर  इन्हस्ट्रीज

 महाराष्ट्र  ।
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 20.  सेन्चुरी  एस०  पी०  जी०  एश्ड  डब्ल्य्‌  ०  बी०
 मिल्स  लि०  जाना  ।

 91.  जे०  के०  केमिकल्स  थाना  ।

 22,  दि  नेशनल  रेयम  कार्पीौ०  लि०  मोहन्स  थाना
 ।

 23.  स्टेन्डडे  मिलस  कम्पनी  लि०,(स्टेन्डर्ड  अलकखी )
 थाना  ॥

 24,  उड़ीसा  जैश्री  केमिकल्स  खंजम
 25,  ओरियन्हल  पेपर  वृजराज

 सम्मलपुर
 26,  टीटागढ़  पेपर  मिल्स  चारवे  ।

 27.  पंजाब  पंजाब  एलकलीज  एण्ड  केमिकल्स  नंगल
 28.  परांडिचेरी  जैमफेव  एलंकलीज  पांडिचेरी  ।

 29,  राजस्थान  मोदी  अलकलीज  एण्ड  केमिकल्स  मेटसया
 इन्डस्ट्रीयल  इस्टेट  अलवार

 30.  श्रीराम  फटिलाइजर  एण्ड  कंमिकल्स
 कोटा  ।  -

 31.  तमिलनाडु  धारगन्ध्र  केमिकल्स  वक्‍से  साहुपुरम  ।

 32.  कोठारी  मनाली  ।

 33.  मैतुर  केमिकल्‍स  एण्ड  इन्डस्ट्रीयल  कार्पो०
 भेतूर  सलीम

 34.  उत्तर  प्रदेश  कनोरिया  फेप्िकल्स  एण्ड  इन्डस्ट्रीज

 35.  पश्चिमी  बंगाल

 36,

 37.

 मिर्जापुर  ।

 दुर्गापुर  कंमिकल्स  वर्दवान  ।

 हिन्दुस्तान  हेवी  खरधा  24
 परगना  ।
 टीटागढ़  पेपर  मिल्स  कम्पनी  24,  परगना
 टीटागढ़  ।
 प्रथम  इकाई-टीटागढ़

 दुसरी  इकाई--काकीनारां  ।
 टदुह2ो  ब कसर  स  कृपा

 बम्यई  हाई  में  तेल  भण्डार  का  अनुमान

 देश  श्री  शरव  दविधे  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  तेल  का  अनुमानित  भण्डार  कितना

 देश  के  मुख्य  तेल  क्षेत्र  बम्बई  हाई  से  तेल  निकालने  की  नवीनतम  तकनीकियों  के  साथ
 तेल  उपयोग  की  वर्तमान  दर  को  देखते  हुए  कब  तक  तेल  मिलते  रहने  का  अनुमान

 हाल  के  वर्षों  में  तेल  और  गैस  के  कितने  छोटे  क्षेत्रों  का  पता  चला  और
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 क्‍या  तेल  और  गैस  के  इन  छोटे  क्षेत्रों  से  तट  पर  तेल  कुओं  के  उत्पादन  में  गिरावट
 की  क्षतिपूर्ति  होगी  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  चन्द्र  शेखर  :  1.1.85
 को  कच्चे  तेल  के  शेष  प्राप्य  मंडार  494  मि०  मी०  टन  के  थे  ।

 उत्पादन  की  वर्तमान  दर  के  अनुसार  बम्बई  हाई  क्षेत्र  के  मण्डार  के  लगभग  15  वर्षों
 तक  चलने  की  सम्मावना  है  ।  इसके  दोरान  और  भण्डारों  के  मिलने  की  संभावना  है  ।

 33  ॥

 हाल  ही  में  निकले  मण्डार  यदि  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यवहायं  हुए  तो  उनसे  तटवर्ती
 उत्पादन  में  वृद्धि  करना  संभव  होगा  ।

 करनाल  और  भंगलोौर  में  तेल  शोषक  कारलानों  को  स्थापना

 1225.  श्रो  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  सरत्री  यह
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  करनाल  और  मंगलौर  में  तेल  शोधक  कारखाना  परियोजनाओं  कीं  स्थापना  के
 लिए  इस  बीच  ठेके  दिए  गए

 यदि  तो  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  ठेके  दिए  गए
 उक्त  ठेकों  की  छा्तें  क्या  और
 उक्त  दोनों  तेल  शोधक  कारखाने  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देंगे  ?,

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  चन्द्र  शेखर  :

 नहीं  ।
 :  से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 यवतमाल  जिले  में  घनश्ला-वानी  में  एक  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करना

 1226  :  श्री  उत्तमशाव  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मनत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  यवतमाल  )  जिले  में  चनखावानी  में  एक

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  दी  ॥
 यदि  तो  क्या  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  भथवा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  करने

 का  विचार  और

 इस  परियोजना  पर  कार्य  कब  आरम्म  किया  जाएगा  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  मन्‍त्रो  एम०  :  गौर
 महाराष्ट्र  राज्य  औद्योगिक  और  निवेश  महाराष्ट्र  को  महाराष्ट्र  के  यवतमाल  जिले  में  सीमेंट  संयंत्र
 की  स्थापना  करने  फे  लिए  1983  में  आशयपत्र  जारी  किया  सीकोम  के  यह
 परियोजना  संयुक्‍त  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जा  रही

 इस  संयंत्र  में  1989/90  में  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  सम्मावना

 केना  द्वारा  वित्तपोषित  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  फेरल  सरकार  का  प्रस्ताव
 1227.  श्रो  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  केन्द्र  द्वरा  वित्तपोषित  उद्योग
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा
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 कया  ब-पपयएणए

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  से
 उद्योग  रहित  जिलों  में  निर्धारित  विकास  केन्द्रों  मे ंअवस्थापनापरक  सुविधाओं  का  विकास  करने  के
 लिए  प्रति  जिला  लागत  की  एक  तिहाई  जिसकी  अधिकतम  सीमा  2  करोड़  रु०  तक  की  केन्द्रीय
 सहायता  राज्य  सरकारों  को  दी  जाती  है  ।  केरल  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह
 वीनाड  और  इदूकी  रहित  जिलों  में  विकास  केन्द्रों  का  निर्धारण  करें  और  उन्हें  इस  मंत्रालय  :

 से  अनुमोदित  करालें  ।  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  सम्माव्यता  अध्ययत  रिपोर्ट  तैयार  करें
 और  राज्य  स्तरीय  समितियों/मारतीय  औद्योविक  विकास  बेक  से  अनुमोदित  कराएं  |

 इस  योजना  के  अंतगंत  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  केरल  सरकार को  प्रतिपूर्त
 की  गई  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  निम्न  प्रकार  |

 1983-84  4.34  करोड़  रु०
 1984-85  0:29  करोड़  रु०
 1985-86  1.66  करोड़  रु०

 _  1986  तक )

 पांच  रुग्णश  औषधि  एककों  को  पुनः  चालू  करना
 1228.

 कीਂ  एलਂ  शेलेश  }
 :  क्या  उद्योग  मनन्‍्न्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  वर्ष  के.आरम्भ  में  सरकारो  क्षेत्र  के  प्रत्येक  रुप्ण
 ओषध  एककों  के  लिए  उच्च  स्तरीय  हाऊसਂ  कार्य  दल  का  गठन  किया

 यदि  तो  ऐसे  एककों  को-किन  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और
 उनकी  पुनः  चालू  करने  की  ठोस  योजनाएं  क्‍या  और

 इन  पांच  रुएण्ण  औषधि  एककों  के  संबंध  में  कार्य  दल  द्वारा  सुझाए  गये  सुधांरात्मक
 उपायों  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  किये  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर
 प्रो  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  आर०क  ०  जयचन्द्  रुकावट

 ओर  अवसरों  को  निदिष्ट  करते  हेतु  तथा  पुनर्वास  एवं  पुनः  चालू  करने  के लिए  ठोस
 प्रस्तुत  करने  के  लिए  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रत्येक-उप  क्रम  में  1985  में  आन्तरिक  कार्यदल
 गठित  किए  गये  थे  ।  इन  दलों  के  कार्यकरण  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  इन  कम्पनियों  द्वारा
 अंशकालिक  आधार  पर  कार्यंदलों  के  साथ  दो  परामर्शदाता  सहयोजित  किये  गये  हैं  ।

 धोर  कार्यदलों  ने  अपना  अध्ययन  अभी  पूर्ण  नहीं  किया  है  ।
 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  भ्रधिनियम  तथा  बिदेशी
 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  भझ्न्तगंत  आने  वाली  कम्पनियों  को  जारी

 किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंस  तथा  आज्ञय-पत्र
 भ्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार अधिनियम  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  को  कितने
 औद्योगिक  लाइसेंस  तथा  आशय-पन्न  जारी  किये  और
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अधिनियम  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  लाइसेंस

 मुफ्तत  औद्योगिक  क्षेत्रों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंकितनी  परियोजनाएं  आरंम  की  हैं  ?

 प्रोद्योगिक  विदास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  उद्योग
 ओर  बिनियमन  )  अधिनियम  की  छार्तों  क ेअधीन  वर्ष  1980-81  से  1984-85  में  एम०  आर०  टी०

 पी०/फेरा  कंपनियों  को  796  आश्षयपत्र  और  539  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  थे  ।

 एम०  आर०  टी०  फेरा  कम्पनियों  को  हाल  ही  में  केन्द्रीय  रूप  से  घोषित

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  लाइसेंसमुक्त  उद्योग  स्थापित  करने  के  संबंध  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय
 जैसे  सम्बन्धित  तकनीकी  प्राधिकारियों  के  साथ  पंजीकरण  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्र  मान  लिया
 गया  इस  छठी  योजना  अवधि  के  दौरांन  एम०  आर०  टी०  फेरा  कंपनियों  द्वारा
 उक्त  लाइसेंसमुक्त  करने  की  योजना  के  अंतर्गत  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ].
 कहलयांव  सें  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  स्थापना  के  लिए  विदेशी  सहायता

 1230.  श्री  डो०  पो०  यादव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कहलगांव  में  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्‍या  योजना  बनाई
 गई  .

 इस  ताप  विद्युत  केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  और

 उस  देश  का  नाम  क्‍्यां  है  जिसने  इस  योजना  के  लिए  सहायता  दी  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  से  बिहार  के  भागलपुर  जिले  में  1058.64
 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  (49८

 तथा  सम्बद्ध  पारेषण  प्रणाली  की  प्रतिष्ठापना  हेतु  सरकार  ने  में  अनुमोदन
 प्रदान  कर  दिया  पश्योजना  को  पहली  यूनिट  को  में  चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम

 जिसके  उपरान्त  शेष  यूनिटें  छः-छः  महीने  के  अन्तराल  से  चालू  की  जाएंगी  ।

 भारत  और  यू०  एस०  एस०  आर०  के  बीच  आर्थिक  एवं  तकनीकी  सहयोग  के  बारे  में  हुए
 समझोतले  के  अन्तर्गत  परियोजना  यू०  एस०  एस०  आर०  की  सहायता  से  शुरू  की  गई  है  ।

 ]
 ऊर्जा  की  खपत  और  वितरण  का  युक्तियुकतकरण

 थी  पो०  कुंलनदईबेलू  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :  ॥

 )  क्या  सरकार  को  ऊर्जा  की  खपत  और  वितरण  का  युक्‍ति-युक्तकरण  करने  के  बारे  में
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 कया  ऊर्जा  की  खपत  और  वितरण  के  युक्तियुक्तकरण  में  दोहरी  शुल्क  प्रणाली
 नाई  और

 उक्त  शुल्क  प्रणाली  से  वास्तव  में  उपभोक्ताओं  को  किस  तरह  लाभ  होगा  ?

 मंत्री  कक्कत  :  से  दोहरी  टेरिफ  प्रणाली  से  व्यस्ततमकालीन

 अवधियों  के  दोरान  चयनात्मक  आधार  पर  अधिक  टेरिफ  की  दर  लागू  की  जा  सकती

 2
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 भारों  को  अव्यस्ततमकालीन  अवधियों  में  शिफ्ट  किया  जा  सके  जबकि  मांग  को  अधिक  आसानी  से

 पूरा  किया  जा  सकता  इससे  अभ्यस्ततमकालीन  अवधियों  के  दोरान  ऊर्जा  का  उपयोग  करने

 तथा  मार  की  बेहतर  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  और  उपभोक्ताओं  और  सप्लाईकर्ता  दोनों

 को  लाम  मिलता  है  ।

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  समय-समय  पर  अपने  टैरिफ  के  ढांचे  को  बनाने  की

 सलाह  दी  जाती  है  ।

 हु  गेस  छोड़ने  वाले  उद्योगों  का  स्थानाग्तरण

 1232.
 प्रो  परे  किवारी  |

 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  शहरी  क्षेत्रों  में घनी  आबादी  वाली  बस्तियों  में  स्थित  द्वारा

 छोड़ी  जाने  वाली  गंस  से  जन-स्वास्थ्य  को  होने  वाली  खतरे  की  संमावनांओं  के  बारे  में  कोई  जांच

 की  गई

 यदि  तो  इन  जांचों  के  क्या  परिणाम  और

 क्‍या  उक्त  भाग  में  उद्योगों  को  बंद  करने  अथवा  उन्हें  आवासीय  क्षेत्रों  से  कहों  द ू«
 स्थानान्तरित  करने  केਂ  लिए  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केरल  को  मोमबत्तियें  के  निर्माण  के  लिये  मोम  का  झ्ाबंदन

 1233.  झलो  वक्‍कम  पुरुषोत्तम  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 के  रल  को  मोमबत्तियों  के  निर्माण  के  लिए  चालू  वर्ष  में  कितना  मोम  आबंटिस
 किया  और

 अब  तक  कितना  मोम  भेजा  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर  :
 ओर  पैराफिन  वेकक्‍्स  का  आबंटन  तिमाही  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  केरल  राज्य  को
 1986  की  पहली  तिमाही  के  लिए  1500  मी०  टन  का  आबंटन  किया  गया  है  जिसमें  से  19  फरवरी
 1986  तक  1200  मी  ०  टन  की  सुपुदंगी  कर  दी  गई

 बड़े  औद्योगिक  एककों  द्वारा  गंस-परम्परागत  स्रोतों  के  माध्यम  से  ऊर्जा  का  उत्पादन
 1234.  भ्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  ऊर्जा  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बड़े  औद्योगिक  एककों  को  इस  बात  के  लिए
 है  कि  ऊर्जा  की  अपनी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  गर-परम्परागत  स्रोतों  से  ऊर्जा  का

 कि

 यदि  तो  इस  प्रकार  उपलब्ध  अतिरिक्त  ऊर्जा  उत्पादन  की  शर्तें  क्या  और
 बड़े  भौद्योगिक  एककों  से  इस  प्रकार  उपलब्ध  अतिरिक्त  ऊर्जा  के  उपयोग  करने  के

 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ? ्
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 ऊर्जा  मंत्री  वसन्त  सरकार  सभी  ओऔद्योगिक  एककों  को  इस  बात  के

 लिए  प्रोत्साहित  करती  है  कि  जहां  तक  सम्मव  हो  वे  अपनी  आवश्यकताओं  की  पति  के  लिए
 अपारंपरिक  स्रोतों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  ।

 प्रत्येक  प्रसाव  पर  उसकी  वैयक्तिक  ग्रुण  के  अनुसार  विचार  किया  जाता  है॥  ..
 अतिरिक्त  ऊर्जा  यदि  उपलब्ध  हो  तो  उसको  स्थानीय  जाली  के  द्वारा

 योग  में  लाया  जा  सकता  है  बशतें  कि  उसका  तकनीकी  ओऔचित्य  हो  ।  ५
 प्रादेशिक  निर्वाचन  आयोग  को  स्थापना

 1236.  श्री  जी०  भूपति  :  कया  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने[की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  निर्वाचनों  का  प्रभावी  रूप  में  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  प्रादेशिक  निर्वाचन  आयोग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदिं  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 संसद  तथा  राज्य  विधान  मंडलों  के  निर्वाचन  कराने  संबंधित  सभी  मामलों  में
 निर्वाचन  आयोग  और  राज्यों  के  मुरूय  निर्वाचन  आफिसरों  के  बीच  किस  प्रकार  का  समन्वय

 विधि  और  न्यायमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर*०  भारद्वाज  )  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  घारा  के  निर्वाचन  आयोग
 संबद्ध  राज्य  सरकारों  के  पराम्य  से  राज्यों  के  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  को  नामनिदिष्ट  या

 भिहित  करता  उक्त  घारा  निर्वाचन  आयोग  के  निदेशन  और  नियंत्रण  के  अध्यधीन

 रहते  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  राज्य  में  सभी  निर्वाचक  नामावलियों  की  पुनरीक्षण
 ओर  शुद्धि  के  परयवेक्षण  के  लिए  भी  मुख्य  निर्वाचन  आफिसर  को  सशक्त  करती  लोक
 निधित्व  1951  की  धारा  20  में  यह  उपबन्ध  है  कि  मुख्य  निर्वाचन  निर्वैचिन
 आयोग  के  निदेशन  और  नियंत्रण  के  अध्यधीन  रहते  उक्त  अधिनियम  के  अधीन
 राज्य  में  सभी  निर्वाचनों  के  संचालन  का  पर्यवेक्षण  करेगा  ।  अतः  इस  प्रकार  संसद्‌  और  राज्य
 विधान  मंडलों  के  निर्वाचनों  के  संचालन  से  संबंधित  सभी  विषयों  में  निर्वाचन  आयोग  और  राज्यों
 के  सुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  के  बीच  समन्वय  है  और  इस  पद्धति  को  अ्रवर्तित  करने  में  किसी
 नाई  का  सामना  नहीं  करना  पड़ा

 विधिक  सहायता  बोडों  से  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्ति
 1237,  फूलरेणु  ग्‌  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 विधिक  सहायता  बोडों  द्वारा  1986  तक  कितने  व्यक्तियों  की  सहायता  की  गई  थी  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  श्राए०  :  विधिक  सहायता
 स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्य  विधिक  सहायता  औौर
 सलाह  बोडों  द्वारा  दी  गई  निःशुल्क  विधि  सहायता  से  4,61,901  व्यक्तियों  को  फायदा  पहुंचा  है  ।

 पेट्रो-रसायन  एककों  के  लिए  घनराशि
 1238.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  देझ्ष  में  पेट्रो-रसायन  एककों  की  उत्पादन  क्षमता  दुगनी
 करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आबंटित  घन  से  अधिक  निवेश  करने  का  और
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 यदि  हां  तो  प्रत्येक  पेट्रो  रसायन  एकक  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 ओर  सरकारी  क्षेत्र  में  वर्तमान  पेट्रोकेमिकल  एककों  में  आई  पी  सी  एल  ने  अनने  बड़ौदा
 कम्पलेक्स  में  अपने  कुछ  वर्तमान  उत्पादों  का  उत्पादन  क्षमता  वृद्धि  करने  के  लिए  विस्तार  का  क्रम
 आरंम  किए  इन  विस्तारों  आई  पी  सी  एल  कम्पलेक्स  के  लिए  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  परिव्यय  430.40  करोड़  रुपए  है  |  परिकल्पित  मुख्य  परिव्यय  निम्न  प्रकार

 ॥  न
 उत्पाद  परिकल्पित  विस्तार  पी

 एकाइलिक  करने का  से  24,000
 ध्

 लाइनर  एलकाइल  वेन्जीन  30,000  से  43,500

 प्रोपाइलीन  कोपोलाइमर  30,000  से  55,000

 जाइलेन्स  40,000  से  96,500
 डी  एम  टी  30,000  से  40,000
 अ-ा+  -  ९

 सम्पूर्ण  परिव्यय  को  आई  पी  सी  एल  के  आन्तरिक  स्त्रोतों  से  पूरा  किया  जाएगा  इस  समय
 उपरोक्त  विस्तार  कार्यक्रम  के  लिए  प्लान  आबंटन  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांप्रेस  द्वारा  आयोजित  प्रवशनियों  में  सरकारी
 उच्चमों  द्वारा  भाग  लेना

 श्री  नारायण  चौब  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  द्वारा  दल  के  शताब्दी  समारोहों  के  सम्बन्ध  में
 दिल्‍ली  और  जयपुर  में  आयोजित  प्रदर्शनियों  में  माग  लेने  वाले  सरकारी  उद्यमों  के  नाम  क्या

 आयोजनकर्ताओं  को  स्थान  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  व्यय  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मान्यता  प्राप्त  अन्य  राजनीतिक  दलों  द्वारा  आयोजित  अन्य
 ओऔर  प्रदर्शनियों  में  सरकारी  उद्यमों  को  भाग  लेने  की  अनुमति  देने  का  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  25
 कांग्रेस  को  राज्य  सभा  प्रदन  संख्या  985  के  उत्तर  के  बारे  में  गत  वर्ष  राजस्थान  में

 जित  कांग्रेस  शताब्दी  प्रदर्शनी  में  सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  गई
 थी  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  थी  जिस  से  पता  चलता  है  कि  यह  उद्यमों  ने  उक्त  प्रदर्शनी  में
 भाग  लिया  जहां  तक  दिल्ली  तथा  अम्य  स्थानों  का  सम्बन्ध  यह  जानकारी  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  उसे  समा-पटल  पर  रख  दिया  के

 प्रदर्शनियों  झादि  में  माग  लेने  सम्बन्धी  निर्णय  अपने  प्रचार  तथा  बिक्री  सम्बधंन  की
 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  स्वयं  लिये  जाते  हैं  ।

 विभिस्न  राज्यों  में  क्टुम्ब  न्यायालयों  को  स्थापना
 ओओ  रास  प्यारे  पनिका  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  फ  रेगे  कि  :

 देश में अब तक स्थापित किए गए कुदुम्ब न्यायालयों या लोक अदालतों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या 239
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 उन्होंने  कितने  मामले  तिषटाए  और

 यदि  अन्य  राज्यों  में  भी  ऐसे  न्यायालय  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  है  तो  उनका

 ब्योरा  क्‍या

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  झार०  :  राजस्थान
 राज्य  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  हाल  ही  में  जयपुर  में  एक  कुटुम्ब  न्यायालय  की  स्थापना

 की  गई  है  ॥  वहां  पर  लोक  न्यायालय  जेसा  कोई  न्यायालय  नहीं  है  ।  यदि  इस  प्रंइन  का  संबंध  लोक
 अदालतों  से  मी  तो  1-1-85  से  14-2-85  तक  की  अवधि  के  दोरान  आयोजित  लोक  अदालतों  के
 राज्यवार  ब्यौरे

 गुजरात  17
 आंध्र  प्रदेश  6

 बिहार  5

 हरियाणा  2

 महाराष्ट्र  6

 उड़ीसा  3

 राजस्थान  3

 तमिलनाडु  2
 उत्तर  प्रदेश  28

 2  .
 लोक  अदालतों  द्वारा  निपटाए  गए  मामलों  की  राज्यवार  संख्या  निम्नलिखित

 आंध्र  प्रदेश  2000  (1986  के  जनवरी  और  फरवरी

 मास  के

 बिहार  -  2595
 3724  े

 हरियाणा  5000

 महाराष्ट्र  11610
 उड़ीसा  490

 27180
 उत्तर  प्रदेश  11619

 दिल्ली  326

 कुटुम्ब  न्यायालयों  की  स्थापना  से  संबंधित  किसी  राज्य  का  कोई  प्रस्ताव  केंद्रीय

 कार  के  विचाराधीन  नहीं  लोक  अदालतों  के  बारे  में  प्रत्येक  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह
 बोंड  को  वर्ष  1986  में  लोक  अदालतें  आयोजित  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  रहा

 सारुतिकार  दन  हतु  पंजोकरण  कराने  संबंधो  नोति

 1241,  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्या  उद्योग  मन्त्रोी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  को  मारुति  उद्योग  की  नीति  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिसके

 अनुसार  मारुति  कार  के  लिए  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  वैन  लेने  की  अनुमति  है  किन्तु  बेन  के  लिए
 पंजीकृत  व्यक्तियों  को  मारुति  कार  लेने  की  अन्नुमति  नहीं

 240
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 क्‍या  सच  है  कि  जिन  व्यक्तियों  ने  प्रारम्म  में  मारुति  कार  के  लिए  बुकिंग  करायी

 किन्तु  बाद  में  शीघ्र  आबंटन  मिलने  की  संभावना  में  वेन
 को

 चुना  अब  उनको  मूल  बुकिंग  अपनाने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  के  अन्तगंत  मारुति  उद्योग
 के  इस  अन्लुचित  व्यापार  व्यवहार  के  बारे  में  क्या  सुधा  रात्मक  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :

 हां  ।

 एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  भ्रधीन  कोई  अन्तुचित  व्यापार
 व्यवहार  नहीं  हुआ

 मध्यम  और  उद्योग
 1242,  श्रो  थम्पन  थासस  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य  मध्यम  ओर  लघु  इकाइयों  कि  संख्या  कितनी

 उन  में  से  कितने  उद्योग  सरकारी  ओर  गंर-सरकारी  क्षेत्रों  में  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  मध्यम  और  लघु  उद्योग  बन्द  कर  दिये  गये  हैं  ?

 प्रौदयोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  एम०  :  ओर
 सरकारी  ओर  गर-सरकारी  क्षेत्रों  मे ंमझ्नोले  और  लघु  एककों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  राज्य-वार

 सूचना  इस  मंत्रालय  में  अलग  से  नहीं  रखी  जाती  ।

 कारखाना  1948  के  अन्तगंत  पंजीकृत  कारखानों  के  सम्बन्ध  में  देश  में  बन्द
 पड़  औद्योगिक  एककों  सम्बन्धी  सूचना  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  से  इकट्ठी  की  जाती  है

 और  इशण्डियन  लेबर  जर्नल  में  प्रकाशित  की  जाती  है  जो  कि  भारत  सरकार  का  मासिक
 प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 भारत  वेगन  एण्ड  ह  जोनिरिग  कम्पनी  पटना  को  एक  होल्डिग  कम्पनी  के
 अन्तगंत  लाना

 1243,  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 कया  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  मारी  उद्योग  विभाग  द्वारा  पूर्वी  क्षेत्र  में  अधिग्रहीत  किए

 गए  सभी  रुग्ण  उपक्रमों  से  मेसस  मारत  वंगन  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  रुग्णता  की
 स्थिति  से  बाहर  आ  गई  है  और  वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  उसने  लाभ  गर्जित  किया

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  की  सरकारी  क्षेत्र  को  उन  अनेक  वेगन  कम्पनियों  क ेसाथ  भारत
 वेंगन  एण्ड  इजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  को  एक  होल्डिग  कम्पनी  ने  अन्तर्गत  लाने  का  है  जिनक
 पिछले  कुछ  वर्षों  के  दोरान  वित्तीय  राहत  दिये  जाने  लगभग  300  करोड़  5०  के  उनकेਂ  संचयी  ६
 की  ज़ट्टे  खाते  में  डाले  जाने  और  लगमग  3700  कामगारों  की  छटंनी  किये  जाने  के  बावजूद
 वर्ष  करोड़ों  रुपयों  का  घाटा  हो  रहा  और

 यदि  तो  मारत  वेंगन  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  की  उक्त  दहोल्डिग
 कम्पनी  के  अन्तगंत  लाने  का  क्या  ओचित्य  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  पश्ररुणाचलम्‌  )  :  भारत  वेगन
 एंड  इजीनिरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ने

 वर्ष  1983-84  तथा  1984-85  में  लाम  कमाया  है  ।

 बा
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 ओर  उनको  स्वायत्ता  में  सुधार  लाने  और  एककों  के  बीच  समन्वय  को  बढ़ावा

 की  दृष्टि  से सरकारी  उद्यमों  के  ढांचे  सम्बन्धी  पुनर्गठन  के  भाग  के  रूप  उनके  परस्पर

 सम्बन्धित  उत्पाद-समूहों  का  ध्यान  में  रखते  भारत  वेगन  एंण्ड  इ'जीनिर्यारिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 झढ़ित  स्सकारी  उद्यमों  एक  धारक  कम्पनी  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  अमी  तक  प्रस्ताव
 पर  कोई  निर्णय  नहीं  किया  क्‍या  है  ।

 |
 हिमाचल  प्रदेश  में  नाहुन  फाउण्डरो  का  अधिप्रहण

 1244.  श्री  के०  डो०  धुल्तानपुरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  नाहन  फाउण्डरी  इ डस्ट्री  घाटे  में  चल  रही

 यदि  तो  क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  मांग  की  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 इसका  अधिग्रहण  किया

 कया  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  मी  अनुरोध  किया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इसका
 अधिग्रहण  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 ज्ोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 और  हां  ।
 ह

 मारत  सरकार  ने  इस  एकक  को  अधिकार  में  न  लेने  का  निश्चय  किया  है  ।

 ]
 खर्स्तो-दावरी  में  डाकधर  और  टेलोफोन  एक्सचेंज  के  लिए  नए  भवन  का  निर्माण

 1245.  भ्री  चिरंजी  लाल  शरर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चर्खो-दादरी  में  वर्तमान  डाकघर  और  टेलीफोन  एक्सबेंज  मवन

 बहुत  छोटा  और  संकुचित  और

 यदि  तो  उसका  विस्तार  करने  या  मवन  का  निर्माण  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  कए  हैं  ?

 खंचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निवास  चर्खी-दादरी  डाकधर
 में  लगमग  264  वर्गफुट  जगह  की  साधारण  कमी  है  वैसे  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  में

 कोई  कमी  यहों  है  ?

 उफत  डाकघर  में  स्थान  की  कमी  को  पूरा  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया
 जाएगा  बशतें  कि  निगम  का  अनुमोदन  मिल  जाए  और  निधि  उपलब्ध  हो  ।  टेलीफोन  एक्सचेंज  के
 खिए  नए  भवन  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 डायमंड  पश्चिम  बंगाल  में  ड्िलिंग  कार्य  में  विलस्ब
 1246.  थ्रो  अमल  दत्त  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  डायमंड  ह्ल्बर  में  ड्रलिंग  करने  पर  तेल  पाया  गया

 (@)  यदि  तो  यह  सकसे  पहले  कघ  पाया  गया
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 क्या  परीक्षण/उत्पादन  ड्रिलिंग  के  कार्य  को  आरम्म  करने  में  कोई  बिश्लम्ब  हुआ
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्पादन/प  रीक्षण  डिलिंग  के  कार्य  में  दर्घंटनां  के  कारण  और
 क्लम्ब  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 उस  क्षेत्र  में  ड्रिलिंग  कार्य  की  कर्तमान  स्थित्ति  क्‍या  है  ?

 पेट्रोल्लिम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो|  (  ओ  चन्द्र  शेखर  :  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ?

 से  वेघन  कार्य  में  पूरा  हो  गया  था  बाद  में  जिसका  परीक्षण
 कार्य  1981  तक  जारी  रहा  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  एक  अन्य  कार्डवैलरिंग  के
 विस्तार  द्वारा  आगे  परीक्षण  किए  जाएंगे  ।  1984  के  बाद  कुछ  और  पदर्थों  का  परीक्षण
 किया  गया  परिचालन  दुघंटना  के  कारण  कुछ  देरी  हुई  ।  4.7.  1985  को  स्ट्रग  लिविटंग  के
 दौरान  कार्डवेल  रिंग  का  जेक  बेस  बन्द  हो  गया  और  उनमें  दरार  पड़  गई  $  मरम्मत  का  काय॑
 13.8.85  को  पूरा  हुआ  ।

 डायमंडल  हार्बर  क्षेत्र  में  मावी  वेघन  वर्तमान  कूपों  के  परीक्षण  परिणाम
 पर  निर्भर  करेगी  ।

 भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  आयोजित  भोद्योगिकी  का  उपयोग

 1247.  श्री  सत्येल्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कमा  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ने  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  आयातित
 प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  पर  निमरानी  रखने  के  लिये  कदमਂ  उठाये

 यदि  तो  क्या  रायल्टी  के  रूप  में  विदेशी  मुद्राਂ  मंजने  की  स्वीकृति  देंकें  से  फ़हंसे

 तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट  मांगने  का  विचार  और

 क्‍या  औद्योगिक  लाइसेंस  में  चरणबद्ध  निर्माण  कार्यक्रम  का  क्र्त  श्वामिल  करने  का
 विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  में  र/ज्य  मंत्री  छु्म०  अरुणजाकषसम )  :  तकनीकी
 विकास  का  महानिदेशालय  कम्पनियों  द्वारा  तकनोलोज़ी  को  आत्मसात  करने  का  अध्ययन
 नात्मक  आधार  पर  करता  यह  कार्य  डी०  एस०  आई०  -आर०/एन०  आर०  डी०  सोौ०/सी०
 एस०  आई०  आर०/राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  के  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  किये  जाते  विशेष

 दल  द्वारा  किया  जाने  वाला  अध्ययन  व्यापक  किस्म  का  होता  हैं  ।

 नहीं  ।

 .  सामान्य  रूप  से  आवश्यक  द्वोने  पर  प्रावस्थाबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  अद्भुमोदन
 की  शर्त  पर  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  मंजूरी  दी  जाती  है  ।

 मिथाइल  सेलिसाइलेट  का  उत्पावन

 1248.  श्री  शंतारासम  नायक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मिथाइल  सेलिसाइलेट  ओषध  का  उत्पादन  बषु  क्षेत्र  के लिए
 आरक्षित
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 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कर्नाटक  में  डी०जी  ०टी  ०
 डी०  विकास  के  में  पंजीकृत  एक  यूनिट  जो  लघु  क्षेत्र  में  नहीं
 उपरोक्त  ओषध  के  उत्पादन  के  रूप  विज्ञापन  दे  रही  और

 इस  प्रकार  के  गे  र-कानूनी  उत्पादनों  के  विरुद्ध  उनका  मंत्रालय  क्‍या  कार्यवाही  करने
 का  विचार  कर  रहा  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  राज्य  मंत्रों  झ्रार०  के०  जयचन्द्र
 मेथाइल  सालिसिलेट  हुए  सेलीसिलिक  एसिड  पर  का  निर्माण  लघु  क्षेत्र  क ेलिए
 आरक्षित  हैं  ।  सालीसिलिक  एसिड  के  स्वतः  उत्पादन  पर  आधारित  मेथाइल  सालीसिलेट

 का  निर्माण  सघु  क्षेत्र  के  लिए-आरक्षित  नहीं  है  ।

 हां
 प्रश्न  ही  नह्ढीं  उठता  ।

 बंगलोर  के  डाकघरों  में  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  को  कमो

 1249,  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्‍या  संचार  मन्‍त्री  यह  बताने  को  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलोर  शहर  के  डाकघरों  में  राष्ट्रीय  बचत  योजना  पत्र  सुगमता  से  उपलब्ध
 न्जु

 नहीं  हैं

 क्‍या  यह  इस  कारण  से  है  कि  वहां  पर  आयकर  निर्धारितियों  द्वारा  आयकर  में  छूट
 प्राप्त  करने  के  लिए  इन  पत्रों  को  खरीद  के  लिए  असाधारण  भीड़  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संचारमन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रास  निवास  मिर्षा  :)  जी  नहीं  ।  10  रु०  मूल्य
 के  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  छठा  निर्गंम  को  छोड़कर  बेंगलूर  शहर  के  डाकघरों  में  अन्य  राष्ट्रीय  बचत  पत्र
 उपलब्ध  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 वेंगलूर  छहाहर  के  डाकघरों  के  जरिए  10  रु०  मूल्य  का  बचत  पत्र  छठा
 निर्गेम  जारी  कर  पाना  संभव  नहीं  है  क्‍योंकि  वित्त  मंत्रालल  द्वारा  इस  मूल्य  का  1-4-1986
 से  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिए  जाने  के  फलस्वरूप  मुद्रणालय  भारत  प्रतिभूति
 मुद्रणालय  द्वारा  इन  बचत  पत्रों  की  नई  सप्लाई  नहीं  की  जा  रही  तथापि  उन  निवेशकों  को

 इस  मूल्य  के  बचत  पत्र  जारी  किए  जाएंगे  जिन्होंने  इसके  लिए  पहले  से  ही  आवेदन  कर  रखा  है
 तथा  जिन्हें  डाकघरों  ने  प्राथमिक  रसीदें  दी  हैं  ।

 परिसोमन  आयोग  को  स्थापना

 1250.  भो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कँपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  किए  हैं  जिनमें  परिसीमन  आयोग की  क्षीघ्र
 स्थापना  का  सुझाव  दिया  गया

 क्‍या  वर्तमान  सत्र  के  दौरान  इस  प्रकार  का  कोई  विधान  लाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  ऐसा  है  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 विधि  और  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  झ्रार०  जीहां  ।

 और  तारीख  23.7.  1985  के  अतारांकित  सं०  25  में  दिए  गए  उत्तर

 की  और  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  जिसमें  उक्त  प्रस्ताव  और  सरकार  द्वारा  की  जा  रही
 कारंवाई  के  बयौरे  दिए  गए  हैं  ।  इस  प्रक्रम  पर  समय  सीमा  बताना  संभव  नहीं  है  जिसके  भीतर

 विघान  लाया  जा  सकता  है  ।

 महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  बिजलो  बोर्डों  की  समीक्षा

 1251.  भी  एच०  एस०  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  क्रियान्वित  की  जा  रही  परियोजनाओं  की  प्रगति  की
 समीक्षा  करने  के  लिए  अधिकारियों  का  एक  दल  नियुक्त  किया  गया

 क्या  उक्त  समीक्षा  समिति  के  निष्कर्षों  से यह  पता  चला  है  कि  विद्युत  क्षेत्र  में  कार्य
 निष्पादन  बहुत  निराशाजनक  रहा

 यदि  तो  क्या  कतिपय  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  कार्य  की  समीक्षा  की  गई  और

 महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  बिजली  बोडों  की  समीक्षा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  और  वर्ष  1985-86  में  जिन  परियोजनाओं  को

 चालू  करने  का  लक्ष्य  था  उन्हें  शीघ्र  चालू  करने  की  दृष्टि  बाधाओं  को  दूर  करने  में  सहायता
 प्रदान  करने  के  लिए  विद्युत  विभाग  और  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  कुछ
 परियोजनाओं  का  दोरा  किया  था  और  संबंधित  परियोजना  प्राधिकारियों/राज्य  विजली  बोर्डों  के
 साथ  विचार-विमशं  किया  था  ।  क्षेत्रीय  बंठकें  मी  आयोजित  की  गंई  जिनमें  निर्माणाधीन  स्कीमों
 की  प्रगति  की  समीक्षा  भी  की  गई  थी  ।  वर्तमान  मूल्यांकन  के  अनुसार  वर्ष  1985-86  के  दोरान
 जोड़ी  जाने  वाली  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  4349  मेगावाट  होने  का  अनुमान  है  जबकि  इसकी

 तुलना  में  लक्ष्य  4459.5  मेगावाट  का  था  ।

 वरिष्ठ  अधिकारियों  के  दलों  ने  राज्य  बिजली  बो्डों  की  समीक्षा  नहीं  की

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 बन्द  पड़  तथा  रुग्ण  उथोगों  को  पुनर्जोवित  करने  के  लिए  आवर्तो  निधि

 1252.  डा०  के०  जी०  प्रवियोडी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बंद  पड़े  मध्यम  और  लघु  उद्योगों  की  राज्यवार  संख्या
 कितनी

 इन  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और
 क्‍या  चालू  वर्ष  में  इन  रुपए्ण  उद्योगों  को  ब्याज  मुक्त  ऋण  या  ब्याज  की  कम  दर  पर

 ऋण  देकर  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  एक  आवर्ती  निधि  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?
 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  देश  में  बंद  पड़े

 औद्योगिक  एककों  के  बारे  में  सूचना  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  कारखाना  1948  केਂ  अधीन
 पंजीकृत  किए  गए  कारखानों  के  सम्बन्ध  में  इकटूठी  की  जाती  है  और  वह  इण्डियन  लेबर
 जनंल  में  प्रकाशित  की  जाती  जो  श्रम  भारत  सरकार  का  एक  मासिक  प्रकाशन  इस
 प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  मवन  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।
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 देश  में  औद्योगिक  रुग्णता  की  समस्या  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  विभिन्‍न  केन्द्रीय
 राज्य  सरकारों  और  बेंकों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के  मार्गदशन  के  लिए  1981

 में  कुछ  नीति  विषयक  मागर्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  ।  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  की  मुख्य  विशेषताएं
 लोक  समा  में  दिनांक  23.1.1985  को  पूछे  गए  अता०  प्रशइन  सं०  204  के  सम्बन्ध  में  दे  दी  मई  थी  ।

 इन  नीतिविषयक  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  बंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  से  सक्षम  रूप  से
 जीव्य  एककों  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  मामले  के  आधार  पुनरुं  थापन  कार्यक्रम  तेयार  करने  की
 आशा  की  गई  है  ।  इन  पुनस्  थापना  का  क्रमों  में  अल्पकाल़ीन  ओर  दीधेकालीन  उपाय  दिए  गए  हैं
 जिनमें  दण्ड  स्वरूप  ब्याज  को  समाप्त  ब्याज  के  लिए  धन  ब्याज  और  मार्जिन  की  दर
 में  कमी  नकद  राशि  की  आवश्यकता  पर  आधारित  कार्यशील  पजी  स्वीकृत  करने
 पर  निर्मर  होने  वाले  चरणबद्ध  ढंग  से  वसुलियों  के  लिए  बकाया  देयताओं/अनियमितताओं  की  समय

 सूची  बनाने  जैसी  वित्तीय  रियायतें  और  सावधिक  ऋण  सुविधाएं  तथा  प्रबन्धकों  में  परिवर्तन
 करने  जेसे  अन्य  उपाय  सम्मिलित  इसकेਂ  विलय  करके  रुग्ण  एककों  को  हाथ  में  लेने  के
 लिए  स्वस्थ  एककों  को  आय  कर  में  राहत  देकर  प्रोत्साहन  भी  किया  जाता  गत  प्रयोग  संयंत्र
 ओर  मशीनों  के  आधुनिकीकरण  और  उन्हें  बदलने  क ेलिए  तकनीकी  विकास  निधि  मौर  पूंजीगत
 माल  के  आयात  के  लिए  आयात  नीति  के  अधीन  भी  सहायता  उपलब्ध  करायी  जाती

 इस  समग्र  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 विभिन्‍्म  राज्यों  को  करे  तेल  पर  रायल्टी  को  विभिस्न  दरें

 श्री  डो०  बी०  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  घंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उन  राज्यों  जद्धां  कच्चा  तेल  निकलता  कच्चे  तेल  पर
 रायल्टी  अलग-अलग  दरों  पर  दी  जाती

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 विभिन्‍न  राज्यों  को  दी  गई  रायल्टी  को  दरें  क्या  हैं  ?

 ि
 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्र  शेसर  :

 नहीं  ।  ‘

 प्रद्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 कच्चे  तेल  61/-  रुपये  प्रति  टन  ।
 कोल  इण्डिया  लि०  का  कार्य-निष्वादन

 1254.  ओओ  गुरुदास  का्मत  :  क्‍या  ऊर्जा  संज्ो  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कोल  इण्डिया  लि०  सहायक  एकककार  कर््म-निष्मादन

 क्या

 इसके  कितने  सहामक  एकक  घाटे  में  चल  रहे
 कितना  घाटा  हुआ  है  मौर  घाटा  होंने  के  क्या  कारण  और

 कोल  इण्डिया  लि०  के  घाटे  में  चल  रहे  सहायक  एककों  को  आथिक  दृष्टि  से  सक्षम
 बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार
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 /$  रत  कोल  ्#ऊउ_उ_ऑ्घ"ौृौ  ््ऑः
 संत्रीਂ  भरी  श्रशन्त  साठे  )  :  पिछले  तीन  वर्षों  में  कोल  इंडिया  लि०  में  कोयला

 उल्पादन  का  ब्फैरा  नीचे  दिया  गया  है

 कम्पनी  का
 ......  .._

 लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य  वास्तविक

 ई०  को०  लि०  25.80  22-68  25.00  22.86  43.15  23.8
 आ०  को०  को०  लि०  23.50  24  00  24.50  0.80  24.50  0-81
 से०  को०  लि०  32.70  33.02  35.00.  36.77  37.50.  39.00
 बे०  को०  लि०  33.30  34.28  37.80  39.35  131.60  46:05
 ना०  ई०  को०  0.70.  0.70  0.80  0.75  लि०

 काप+++ऊ  -  नजज+
 कुल
 कोल  इण्डिया लि०

 कोल  इण्डिया  लि०  की  दो  सहायक  कम्पनियां  अर्थात  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  एवं
 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  घाटे  में  रही  हैं

 पिछले  तीन  वर्षों  में  ई०  को०  लि०  एवं  भा०  को०  को०  लि०  में  घाटे  का  ब्यौरा
 नीचे  दिया  गया  है  :---

 इन कम्पनियों में घाटा होने के मुख्य कारण  हैं  84  परिस्थितियां _
 ई०  को०  लि०  55.32
 भा०  को०  को०  लिए  3.64

 इन  कम्पनियों  में  घाटा  होने  के  मुख्य  कारण  हैं  कठिन  भूखनन  परिस्थितियां  जिनमें  इन्हें
 काम  करना  पड़ता  है  तथा  अन्य  लगाकर  चलने  वाली  समस्याएं  जेसे-.बिजली  की  अपषर्याप्त  एवं
 अमियमित  कानून  एवं  बतुपस्थिति  की  स्थानीय  युधकों  द्वारा  वाधा  डालने

 के  परिणामस्वरूप  नई  परियोजना  छुरू  करने  में  विलम्ब  आदि  ।  दिनांक  को० लि  से  प्रमावित

 तृतीय  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  समझौता  से  मी  ई०  को»  लि०  एवं  मा०  को०  को०  लि०
 में

 से  प्रत्येक

 को  वर्ष  से पूरी  में  रु०  40  करोड़  का  अतिरिक्त  आर्थिक  बोझ  उठाना  पड़ा  ।  मजहूरो  लागत  में

 बढ़ोतरी  से  पूरी  नहीं  हो  पाई  क्योंकि  कीमत  में  बढ़ोतरी  बहुत  बाद  में  अर्थात्‌  दिनांक  गए  से

 प्रमावी  की  गई  ।

 कम्पनियों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  एवं  उत्पादकता  में  सुधार  हेतु  किए  गए  विभिन्‍न
 उपायों  में  मुख्य  हैं  नई  खानों  में  विशाल  फहले  ही  बनी  खनन  क्षमता  का  पूणंतर
 उपकर  णों  का  अधिक  ख्रक्षम  प्रयोग  एवं  बेहतर  सामग्री  सूची  पर  कड़ा  नियंत्रण  एवं  मंडार
 सामग्री  के  उपयोग  में  अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  एवं  अनुशासन  के  पालन  तथा
 बैशी  कप्मगारों  का  पता  लगाकर  उपयुक्त  प्रशिक्षण  के  बाद  उन्हें  फिर  से  तेनात  करके  जनशक्ति

 बेहतर  विस्फोटक  लकड़ी  आदि  दुर्लम  उत्पादन  सामग्री  को  बेहतर
 तेज  ढुलाई  ओर  युक्तिपूर्ण  वितरण  से  खान  मुहाना  स्टाक  कम  नई  परियोजनाओं  का  तेजी
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 से  एवं  निर्धारित  समय  में  तथा  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  नई

 नॉलाजी  को  सरलता  से  लागू  करने  के  लिए  विशेषज्ञ  देशों  से  सहयोग  स  मशौते  किए  जाते  हैँ
 जिनमें  प्रारंभिक  उपकरणों  के  सेटों  की  सप्लाई  एवं  मारतीय  इंजीनियरों  और  कामगारों  की  देश

 के  अन्दर  एवं  विदेश  में  दोनों  ही  जगह  प्रशिक्षण  आदि  बातें  शामिल  हैं  ।

 सरकार  ने  ई०  को०  लि०  एवं  भा०  को०  को०  लि०  के  क्रियाकलाप  की  जांच  करने  एवं  इन
 कंपनियों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  के  उपाय  सुझाने  के  लिए  समितियों  का  गठन  भी  किया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  नांदेड  तथा  परभनी  जिले  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केंद्र  तथा  टेलीफोन

 एक्सचेंज  खोलना

 1255.  श्रो  उत्तम  राठौड़  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  महाराष्ट्र  में  नांदेड  तथा  परमनी  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  तथा
 फोन  एक्सचेंज  खोलने  का  काम  ठारों  तथा  अन्य  उपकरणों  की  कमी  के  कारण  रुक
 गया  और

 सरकार  इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  पूरा  करेगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  (1)  महाराष्ट्र  के  नांदेड़
 और  परभनी  जिलों  में  साव॑जनिक  टेलीफोनधर  और  छोटे  आटोमेटिक  एक्सचेंज  खोलने  पर  लाइन
 स्टोर  की  विभिन्‍न  मदों  की  कमी  के  कारण  दुष्प्रभाव  पड़ा  ।

 (2)  नांदेड़  और  परभनी  में  स्थानीय  एक्सचेंज  खोलने  का  कार्य  विभागीय  इमारतों  के
 अमाव  में  रुका  पड़ा  है  मामला  न्यायालय  में  होने  के  कारण  नांदेड़  एक्सचेंज  मवन  का  कार्य  रुका
 पड़ा  है  ।

 प्राथमिकता  दे  दी  गई  तथा  साज-सामान  मिल  जाते  पर  पी  सी  ओ  खोल  दिए
 परभनी  एक्सचेंज  के  सातवीं  योजना  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  संभावना

 चमड़  की  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  यूनिटों  को  लाइसेंस  देने  को  उदार  बनाना

 1256.  प्रो०  मिर्मेला  कमारो  शक्तावत  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चमड़े  की  बनाने  वाले  एककों  को  लाइसेंस  देने  में
 उदारता  बरती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
 क्‍या  यह  लाइसेंस  किसी  शर्त  पर  दिया  और

 क्‍या  इससे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मारत  के  हिस्से  में  वुद्धि  होगी  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  ओर
 चमड़  के  जूते  और  चमड़े  के  अन्य  सामान  सम्बन्धी  लाइसेंसिंग  नीति  को  हाल  ही  में  इन  वस्तुओं
 के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मारत  के  अंद्य  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  के  संदर्म  में  चमड़े  के

 जूते  और  चमड़े  का  अन्य  सामान  बनाने  के  लिए  संगठित  क्षेत्र  में  नये  एककों को  लाइसेंस  देने  तथा
 विद्यमान  एककों  का  पर्याप्त  विस्तार  करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  दिनांक  6  1986  के
 प्रंस  टिप्पण  द्वारा  उदार  बना  दिया  गया
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 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  लाइसेंस  दिया  जाएगा  :

 (1)  एकक  केन्द्रीय  रूप  से  अधिसूचित  पिछड़  क्षेत्र  में  स्थापित  किया

 (1)  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  होने  के  तीसरे  वर्ष  से  75%  की  देयता  प्रभावी  होगी  ।
 एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  के  लिए  कम्पनी  कार्य  विभाग  एम०  आर०
 टी०  पी०  अधिनियम  की  घारा  21/22  के  अधीन  अलग-अलग  मामले के
 आधार  पर  स्वीकृति  इसी  फरा  कम्पनियों  के  प्रस्ताव  ऐसी
 अतिरिक्त  जेसी  कि  फंरा  के  अधीन  के  अधौन  होगा  ।

 (0५)  विदेशी  तकनीकी  और  वित्तीय  दोनों  ही  की  इस  छत  पर  अनुमति  दी
 जाएगी  कि  अनिवासी  इक्विटी  मारतीय  कम्पनी  की  प्रदत्त  पूृजी  ओर  अछय
 पूजी  के  40  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  उदार  बनायी  गई  नीति  से  संगठित  क्षेत्र  चमड़े  के
 लेदर  बोर्डों  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सातवीं  योजना  के  लिए  निर्धारित  निर्यात  लक्ष्यों  को  प्राप्त
 करने  में  समर्थ  हो  सकेगा  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  मुख्यालबों  के  स्थल

 1257.
 थी  सर  कप  परणव  ]

 :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  अधिकांश  सरकारी  उपक्रमों  के
 लय  दिल्‍ली  या  इसके  समीप  स्थित  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 उद्योग  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  54  उपक्रमों  में  स ेकेवल  7  के

 मुख्यालय  दिल्ली  में  हैं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 रिग  दिल्‍्लों  में  पट्रोलपम्प

 1258.  श्री  बनवारो  लाल  बे  रवा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  रिंग  रोड  पर  पेट्रोल  पम्पों  की  संख्या  कितनी
 क्‍या  सरकार  का  विचार  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ..  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  इस
 समय  तेल  उद्योग  के  रिंग  रोड  पर  2]  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  तथा  आउटर  रिंग  रोड  पर  6  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र

 और  तेल  उद्योग  भूमि  के  उपलब्ध  होने  पर  अपनी  वाधिक  विपणन  योजनाओं  के
 अन्तर्गत  नए  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  स्थापित
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 ]
 कल्याण  टेलीफोन  डिवोजन  में  नये  टेलीफोन  कनेकक्‍्दनों

 के  लिए  प्रतीक्षा  सूची
 1259.  श्री  एस०  जौ०  घोलप  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कल्याण  टेलीफोन  डिवीजन  में  लोगों  को  शीघ्र  टेलीफोन  कनेक्शन  नहीं  मिल

 रहे  न

 यदि  तो  प्रतीक्षा  सूची  विशेषकर  कल्याण  तथा  उलास
 नगर  में  लोगों  की  संख्या  कितनी

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  ग्रए  ओर

 अमरनाथ  तथा  कौंसा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवनों  के  निर्माण  की  प्रगति
 क्‍या  ः

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 कल्याण  और  उल्हासनगर  की  प्रतीक्षा  सूची  में  2108,
 2989,  1479  और  4848  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  हैं  ।

 जहां  कहीं  संभव  होता  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  के  प्रयास  किए  णा  रहे  हैं
 वशर्ते  कि  इसके  लिए  संसाधन  प्राप्त  हो  जाएं  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  भवनों  के  निर्माण  की  प्रगति  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  कलगांव  प्लॉट  का  अधिग्रहण  किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  अमरनाथ  नक्शे  तंयार  किए  जा  रहे
 (3)  कौंसा  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 औरंगवाव  और  हैदराबाद  के  बोच  नई  कोएक्सीयल
 केबल  लाइनें

 श्री  आर०  एन०  यादव  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औरंगाबाद  ओर  हैदराबाद  के  बोच  नई  कोएक्सीयल  केबल  लाइनें  बिछाने  के  कार्य
 की  क्या  प्रगति  है

 इसके  कब  तक  पूरा  होते  की  संभावना  और

 क्या  जालना-प्रमानी  और  नांदेड  को  एस०टी०डी०  लाइनों  से  जोड़ा  जाएगा  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  रामनिवास  :  2.6  एम  एच  जंड
 600  की  रेंज  में  एक  कोएक्सियल  केबिल  प्रणाली  केबल  औरंगाबाद  से  नांदेड़  तक

 चालू  करने  की  योजना  है  ।  नांदेड  और  निजामावाद  के  बीच  संपक  स्थापित  करने  की  फिलाहल
 कोई  योजना  नहीं  निजामाबाद  से  हैदराबाद  कोएक्सियल  केबिल  संपर्क  पहले  ही  उपलब्ध
 ओरंगाबाद  नांदेड  के  लिए  को  एक्सिअल  केबिल  बिछाने  का  कार्य  पूरा  हो  गया  रिपीटर  और
 कुछ  एस  यू  एक्स  उपस्कर  भ्राप्त  हो  गए  हैं  लेकिन  लाइन  टमिनल  उपस्कर  में  मंससे  आई  टी  आई
 द्वारा  1986-87  में  सप्लाई  करने  का  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  गया
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 1987-88  के  अंत  तक  ।

 परभनी  एक्सचेंज  को  आटोमेटिक  बनाने  तथा  कोएक्सिनल  केबिल  प्रणाली  चालू  हो
 जाने  के  बाद  जालना-परमनी  और  नांदेड  को  मौजूदा  ओरंगाबाद  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के
 साथ  जोड़कर  वहां  एस०्टी०डी०  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  की  योजना  है  ।

 दिल्ली  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  प्रतीक्षा  सूची
 1261.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 5  दिल्ली  टेलीफोन  कनेक्शन  लेने  वालों  की  प्रतीक्षा  सुचियों  को  एक  क्षेत्र  को  दूसरे
 क्षेत्र  के  समान  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  यदि  कोई  अद्यतन  निर्णय  लिया  गया  तो  बह

 ड्रया  उनको  बात  की  जानकारी  है  कि  पूर्वी  दिल्ली  अथवा  मध्य  दिल्ली  ज॑ंसे
 दिल्‍ली  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  मामले  में  टेलीफोन  कनेक्दनों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  मारी  अध्षमानता

 और

 इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रामनियास  मांग  के  अनुसार
 नए  एसचेंज  खोलकर  तथा  जहां  कहीं  संमव  क्षेत्र  अंतरण  करके  दिल्ली  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 प्रतीक्षा  सूची  को  निपटाने  की  तारीख  में  ययासंमव  समानता  रखने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास
 किया  जाता  है  ।

 विभाग  ने  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दिल्‍ली  में  ज़गमग  1.3  लाख  अतिरिक्त
 लाइनें  स्थापित  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  तेयार  किया  है  ताकि  टेलीफोन  की  प्रतीक्षा  सूची  को
 यथा  संभव  बराबरी  पर  लाया  जा  सके  ।

 जी  हां  ।

 लक्ष्मीनगर  शाहदरा  में  15.000  लाइनों  का  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाया  जा  रहा  है
 जिसके  1986-87  में  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  इस  एक्सचेंज  के  चालू  हो  जाने  पर  पूर्वी  क्षेत्र
 ओऔर  सेण्ट्रल  क्षेत्र  की  प्रतीक्षा  सूची  में

 जो
 असमानता  उसमें  उत्तरोत्तर  कमी  आएगी ।  पूर्वी

 दिल्ली  को  आगे  और  राहत  देने  के लिए  8000  लाइनों  का  अन्य  उपस्कर  सातवीं  योजना  में  चालू
 AN

 तेंल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  हारा  के०  जी०  तेल  गवेषण  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  खोदे  गये  कुओं  के  बारे  में  जांच

 1262.  श्री  वो०  शोभनाद्रीश्वर  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  सन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कूर्पा  करेंगे  कि  :

 |

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  की  जानकारी  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  के०  जी०  तेल
 गवेषण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  द्वारा  अत्यधिक  लागत  पर  खोदे  गए  कुएं
 प्राषिकारियों  की  कुछ  चूकों  के

 कारण  अनुपयोगी'हो  गए
 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  जांच  कराई  गई  और
 यदि  तो  जांच  के  क्‍या  निष्कर्य  निकले  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
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 पेट्रो  लिपम  और  प्राक,तिक  गंस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर
 ऐसी

 कोई  भी  चूक  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई

 ओर  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 हजोरा  के  समीप  खाना  पकाने  को  गैस  के  सिर्वेडर  भरने  का  संयंत्र

 1263.  श्री  रणजोत  सिंह  गायवाड  :  क्या  पेद्रोलियम  भर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  हजीरा  के  पास  खाना  पकाने  की  गेस  के  सिलेन्डर  मरने  का  एक  नया
 स्थापित  करने  का  विचार

 उसकी  क्षमता  कितनी  होगी  तथा  उसके  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  संमावना
 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की  गस  के  प्रयुक्त  सिलेन्डरों

 के  स्थान  पर  भरे  सिलेन्डर  प्राप्त  करने  में  लगने  वाला  समय  काफी  कम  हो  जाने  की  संमावना
 और

 यदि  तो  इस  समय  प्रयुक्त  सिलेन्डरों  के  स्थान  पर  भरे  सिलेन्डर  प्राप्त  करने  में

 कितना  समय  लगता  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर  :

 हां  ।

 25,000  मी०  टन  प्रतिवर्ष  क्षमता  के  इस  संयंत्र  के  1987  तक  आरम्म  हो  जाने
 की  आशा

 और  इस  समय  गुजरात  के  अधिकतर  बाजारों  में  रिफिलों  की  आपूर्ति
 प्रतदित  आवार  पर  की  जाती  है  ।  हाजिरा  में  संयंत्र  के  आरम्म  हो  जाने  पर  रिफिलों  की  उपलब्धता
 में  और  वृद्धि  होगी  ।

 खादी  और  प्रामोद्योग  के  विकास  के  लिए  परिव्यय

 1264  :  श्रीमती  बसवराजश्य  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 कुल  कितना  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया

 1984-85  और  1985-86  के  दौरान  खादी  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  और
 उसका  मूल्य  क्या  और

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  उद्योगों  के  लिए  कुल  कितना  परिव्यय

 निर्धारित  किया  गया  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अब॒  तक  रोजगार  के  कुल  कितने  अवसर  प्रेदा  किए
 गए  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  खादी  तथा
 ग्रामोद्योगों  क ेविकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  540  करोड़  रु०  का  परिव्यय
 निर्धारित  किया  गया  है|  इसमें  खादी  पर  छट  देने  ओर  1984-85  में  किए  गए  व्यय  के  स्तर  पर

 सरकारी  ऋषों  पर  लगने  वाली  ब्याज  के  स्थान  पर  दो  जाने  वाली  राजेसहायता  का  परिव्यय
 शामित्र  नहीं  है  ।
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 वर्ष  1984-85  में  157.62  करोड़  रुपये
 की  1039.80  लाख

 वर्ग  मोटर  खादी  का  कुल
 उत्पादन  हुआ  ।  1985-86  में  बनायी  गई  खादी  के  उत्पादन  और  मूल्य  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 कराए  जा  सकते  क्‍योंकि  यह  वर्ष  31.3-1986  को  समाप्त  हो  जाएगा  ।

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  खादी  तथा  ग्रामोद्योगं  आयोग  के  अधीन
 ग्रामोद्योगों  के  लिए  निर्घारित  किया  गया  कुल  १रिब्यय  41.50  करोड़  रुपये  ओर  44.42
 करोड़  रुपये  है  ।

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  अंतर्गत  प्रदान  किया  गया  कुल  रोजगार

 37.89  लाख  व्यक्ति  13.05  लाख  व्यक्ति  और  ग्रामोद्योग  24.84  लाख  था  ।

 कंलशियम  कारबाइड  का  निर्माण  करने  वाले  कारखाने

 1265,  श्री  ई०  श्रयप्पू  रेड्डी  :  क्या  उधोग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंलशियम  कारबाइड  का  निर्माण  करने  वाले  कारखानों  की  संख्या  कितनी  है  ओर
 उनकी  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 ह

 क्‍या  बिजली  की  कम  सप्लाई  के  कारण  ये  कारखाने  अपनी  प्रतिष्ठापित  क्षमंता  का
 60  प्रतिशत  लक्ष्य  भी  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रहे  और

 क्‍या  बिजली  की  कम  सप्लाई  के  कारण  अपना  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  त  सकने
 वाले  उद्योगों  को  उत्पाद  शुल्क  में  कोई  छूट  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 रसायन  ओर  पेद्रो-रसायन  विभाग  में  राद॒प  मंत्रो  आर०  के०  जयचन्द्र  :
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  समय  देश  में  संगठित  क्षेत्र  में  कुल  1.85  लाख  टन  की  वार्षिक  क्षमता
 के  सात  कम्पनियां  कंलशियम  कारबाइड  का  उत्पादन  कर  रही  हैं  ।

 निम्न  क्षमता  उपयोगिता  न  केवल  पावर  कीं  कम  आपूर्ति  के  काण  है  परन्तु  अन्य
 प्रतिबन्धों  के  कारण  मी  हैं  ।

 सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवाह  के  पश्चात्‌  भ्रजित  सम्पति  में  पति  ओर  पत्नी  का  समान
 भागोदार  होना

 1266.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन्ड्यो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 कोई  ऐसी  विधि  अधिनियमित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसमें  पति  और  पत्नी  उस  सम्पत्ति  के  समान

 मागीदार  होंगे  जो  विवाह  के  पश्चात्‌  अजित  की  गई  हो  ?
 +  विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय  सें  राज्य  मम्त्रो  एच«शार०  :  जी  नहीं

 ह  देश  के  विभिस्त  भागों  में  खाना  पकाने  की  गैस  का  बिक्रो  मूल्य
 1267.  डा०  चन्द्रशेखर  वर्मा  :  कया  पंट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  यहूं  बंतानें  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्या  खाना  पकाने  की  गेस  के  सिलेम्डरों  के  बिक्री  मुल्य  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 अलग-अलग  हर  >
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की  गेस  देश  के  कुछ  भागों  में  दो  तीन  महीने  तक
 उपलब्ध  नहीं  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  क्ेतर  :

 और  चार  मुख्य  नगरों  में  खदरा  बिक्री  कीमतें  इस  प्रकार  हैं  :-
 की  =

 रुपये/प्रति  सिलिण्डर  14.2  कि०  ग्रा०

 बम्बई  56.15

 दिल्ली  57.61
 कलकत्ता  63.20

 मद्रास  57.24
 जप

 बाटलिंग  संयत्र  से  दूरी  से  कारण  लगने  वाले  माल  भाड़े  तथा  उन  स्थानों  पर  लागू  स्थानीय

 शुल्क  के  कारण  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थानों  में  कीमतों  में  अन्तर  होता
 और  कमी-कमी  देछा  के  कुछ  मागों  में  कई  कारणों  व  एल०पी०जी०  के  रिफिल

 की  सप्लाई  में  कुछ  दिन  का  बंक  लागू  हो  जाता  है  इनमें  अपर्याप्त  बार्टलिग  क्षमता  भी  शामिल  है
 बाटलिंग  क्षमता  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं  को  बढ़ाने  का  काम  किया  जा  रहा  है

 सातवों  पंचवर्धोय  योजना  ग्रवधि  के  दौरान  बायोगेस  संयंत्रों  को  स्थापनां

 1268,  श्री  हशिहुर  सोरन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  निधंन  लोगों  के  जीवन  को  कुछ  और  सुखमथ  बनाते
 के  लिए  और  अधिक  बायोगंस  संयंत्र  लगाने  का

 यदि  तो  सातवीं  यंचवर्षीय  योजना  में  बायोगेस  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  क्या
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  धन  राशि  आबंटित  की  गई
 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  से  सरकार  बायोगेस  विकास  के  लिए  एक

 राष्ट्रीय  परियोजना  का  कार्यान्वयन  कर  रही  है  जोकि  1981  से  परिवार  आकार  के
 बायोगेस  संयंत्रों  का  प्रबन्ध  कर  रही  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  1984-85  तक  3.5  लाख
 बायोगेस  संयंत्रों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ।  1985-86  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  1.50  लाख
 संयंत्रों  का  है  जिनमें  से  1986  तक  एक  लाख  से  अधिक  संयंत्रों  की  स्थापना  को  जा  चक्री
 हैं  ।  सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  177...0  करोड़  रुपए  की  लागत  सहित  5,5  लाख  परिवार
 आकार  के  बायोगेस  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 कोपिली  पनबिजली  परियोजना  से  पंचग्राम  प्रिड  को  उच्च  धाक्ति  को  लाइन
 1269.  श्री  सुदर्शन  दास  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मिजोरम  असम  में  बराक  घाटी  में  हो  रही  कठिनाइयों  दूर  करने  की
 दृष्टि  से  मेघालय में  पूर्वो  त्तर  विद्युत  निगम  इलेक्ट्रिक  पा
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 जप  फय्यययय  बन ———____—_—  6३२]

 कोपिली  पन  बिजली  परियोजना  से  असम  के  कछार  जिले  में  पंचाग्राम  ग्रिड  को  सीधे  उच्च  शक्ति
 की  विद्युत  लाइन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 हि

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  और  नहीं  ।  बदर॒पुर
 को  मेघालय  में  खलीहरीयात  उप-केन्द्र  के  जरिए  132  के०्वी०  सिंगल  स  किट  लाइन  के  द्वारा
 कोपीली  जल  विद्युत  परियोजना  के  साथ  जोड़  दिया  गया  है  और  तथा  जीरीबम  के

 जरिए  एक  अन्य  लिक  की  व्यववथा  की  जा  रही  है  |  कोपोली  जल  विद्युत  काम्प  से  इस  प्रणाली
 के  जरिए  को  विद्युत  पारेषित  की  जा  सकती

 गुजरात  को  बढ़िया  मिट्टी  के  तेल  के  श्राबंटन  में  वृद्ध
 270.  टे  बे  नि  2  ७  पन्स््ति भोमतो  पटेल  रमाबेन

 |  पेद्रो  लिक्म  और  प्राकृतिक  गेस  म॒त्रो  यह  बताने  की
 रामजी  भाई  सावणि  |

 *  *

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार ने  केन्द्र  से  गुजरात  को  बढ़िया  मिट्टी  के  तेल  के  आबबंटन  में

 15  प्रतिशत  की  दर  से  वृद्धि  करने  के  लिए  समय-समय  पर  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 उक्त  आबंटन  में  वृद्धि  कँसे  और  किस  दर  पर  की  गई

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गुजरात  को  पहले  और  अब  एस०के०ओ०  की  कितनी  मात्रा  दी
 गई  और

 और  वृद्धि  कब  तक  करने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रो  लिपम  ओरप्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  चन्द्र  दोखर  :  (F)
 हां  ।  1984  से  गुजरात  ग़रकार  केन्द्रीय  सरकार  के  राज्य  को  मिट्टी  के  तेल  का  आबंटन

 इस  अवधि  के  दौरान  इसकी  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  15  प्रांतशत  बढ़ी  हुई  दर  पर  करने

 के  लिए  अनुरोध  करती  रही  है  ।

 गुजरात  राज्य  सहित  अन्य  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  मिट्टी  के  तेल  की
 आवश्यकता  का  निर्धारण  पिछले  कष॑  की  तदनुरूपी  अवधि  में  4  महीने  के  ब्लाक  पर  आधारित
 आबंटित  मात्रा  पर  5  प्रतिशत  की  व्‌द्ध  देकर  किया  जाता  है  नियमित  आबंटन  के

 एल०पी०जी  ०/साफूट  कोक  आदि  की  कमी  की  विशिष्ट  परिस्थितियों  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  तदर्थ  आधार  पर  भी  आबंटन  किया  जाता  है  ।  1985  से  फरवरी  1986  तक
 की  सर्दी  की  अवधि  के  लिये  गुजरात  सहित  अन्य  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  अतिरिक्त  मांग
 को  पूरा  करने  के  लिए  73  प्रतिशत  की  बढ़ी  हुई  दर  पर  मिट्टी  तेल  का  आबंटन  किया  गया वर्ष

 1994,1985  तथा  1986  में  गुजरात  राज्य  को  आबंटित  मिट्टी  के  तेल
 मात्रा  इस प्रकार है  :-..- 080  ।

 वर्ष  हु  घ्ु  आबंटित  मात्रा

 '  568,420
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 की  बाकी  अवधि  में  ज्राबंटन  पिछले  उपयुक्त  आधार  पर  किया  जाएगा (3)  1986  ॥॒
 अर्थात्‌  वर्ष  बदनुरूपी  अवधि  में  किए  गए  आबंटन  पर

 5
 प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर  किया  जाना  ।

 खान  के  मुहाने  पर  कोयले  को  कोमत

 1271.  सेयद  श्ञाहब॒ददीन  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 31-12.1984  ओर  31.12.1985  को  खान  के  पर  कोयले  की  क्रीमत  क्या

 राज्यों  को  इस  समय  रायल्टी  किस  दर  पर  दी  जाती  है  और  इसमें  किस  तारीख

 को  अंतिम  संशोधन  किया  गया
 वर्ष  1985  के  दौरान  कोयले  का  राज्यवार  औसतन  मासिक  उत्पादन  कया  और

 क्या  राज्य  सरकार  या  संबंधित  राज्य  के  लोगों  से  रायल्टी  दर  में  वृद्धि  करने  और

 उसे  बाजार  मृल्य  से  जोड़ने  के  संबंध  में  कोई  मांग  की  गई  है  ?

 उर्जा  मंत्री  बंसत  :  कोल  इडिया  लि०  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी

 लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले  की  दिनांक  31.12.1984  और  दिनांक  31.12.1985  को  औसत  खान

 मुहाना  कीमत  क्रपशः  Go  183/-  प्रति  टन  थी  ।  उपर्युक्त  दोनों  तीरीखों  को आम  आदमी  के  ई  धन

 अर्थात्‌  साफूट  कोक  की  खान  मुहाना  कीमत  रु०  टन  थी  ।

 दिनांक  13.2.1981  से  कोयले  पर  स्वामिस्व  की  दरें  रु०  2.50  प्रति  टम  से  लेकर

 रू०  टन  तक  रहीं  ।
 हु

 केलेंडर  वर्ष  1985  के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  का  राज्यवार  ओसत  मासिक  उत्पादन
 नीचे  दिया  गया  है  :--

 राज्य का  कुल  मासिक
 टन  टन

 पद्चिम  बंगाल  19.08  1.59

 बिहार  49.47  4.12
 मध्य  प्रदेश  41.33  3-44

 महा  राष्ट्र  10.80  0.90

 उड़ीसा  5-51  0.46
 उत्तर  प्रदेश  3.59  0.30

 असम  0.83  0-07

 कुल

 पु  ः
 130.6]  10.88

 _  es  फऊझञऔ़
 कोयले  पर  स्वाभिस्व  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  अनुरोध  किया  है  ।

 केरल  के  लिए  आद्ययपत्रों/औद्योयिक  लाइसेसों
 विचाराधोन  आवदन

 1272.  भ्री  टी०  बल्चीर  :  कया  उद्योग  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 राज्य  सरकार  द्वारा  केरल  के  लिये  सिफारिश  किए  गए  आश्मपत्रों/मौद्योगिक

 सेंसों  सम्बन्धी  कितने  आवेदन  सरकार  के  विचाराधीन
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 उनके  नामों  का  ब्यौरा  क्या

 आशयपत्रों/भऔद्योगिक  लाइसेंसों  के  दिए  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कवम  उठाए  गए  हैं  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  फेरल  में

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  उद्योग  तथा  1951  के  उपबन्धों  के

 अधीन  आशय  पत्रों  की  मंजूरी  के  लिये  25-2-1986  को  17  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  विचारणा

 की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  थे  ।

 जब  तक  सरकार  अन्तिम  रूप  से  कोई  निर्णय  न  कर  लें  तब  तक  विचाराघीन
 गिक  लाइसेंस  आवेदनों  के  ब्यौरे  प्रकट  नहीं  किए

 से  सरकार  का  यह  सतत  प्रयत्न  रहता  है  कि  सभी  निर्णयाधीन  ओद्योगिक

 लाइसेंस  आवेदन  यथाशीघ्र  निपटा  दिए  जाएं  ।  इसका  सुनिद्चय  करने  के  लिये  प्रक्रियओं  को

 वाही  बनाया  गया  है  ।

 क्षय  रोग  को  औषधियों  का  उत्पादन  और  आयात

 1273.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत॑  तीन  वर्ष  के  दोरान  क्षय  रोग  की  औषधियों  का  वर्षवार  कितना  आयात  किया
 गया

 देश  में  उनके  उत्पादन  के  लिए  कया  संभावनाएਂ

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  कंपनियों  ने  इन  औषधियों  पर  मारी  अनैच्छिक  लाम
 कमाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 प्रत्येक  ओषध  पर  आधारित  प्रत्येक  औषधि  की  क्षमता  ओर  पैक  के  मूल्य  निर्धारित
 किया  गया  है  ?

 रसायन  ओर  फेट्रोरसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :
 उपलब्धि  की  सीमा  तक  अंकिडं  संलग्न  में  दिये  गये  हैं  ।

 में  पहले  से  ही  टी०बी०  निरोधी  ओषधों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।

 और  फामू  लेशनों  के  लिये  अनुमेय  रिफेम्पासिन  के  मूल्य  तथा  वास्तविक  आयात

 मूल्य  के  बीच  अन्तर  की  वसूली  करने  के  लिए  रिफेन्पासिन  के  फामू  लेशनों  के  निर्माताओं  को  नोटिस

 जारी  किये  गये  कानूनी  पद्धति  के  अनुसार  वसूली  की  प्रक्रिया  जारी

 टी०बी०  निरोंधी  फामू  लेक्षनों  कै  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लीडर  मूल्य  का  ब्यौरा
 .  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।
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 विवरण-ा

 1982-83,  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  आयात  किए  गए

 टी०बी०  निरोधी  ओऔबध  दह्नति  वाला  विवरण

 क्रम  सं०  औषध  का  नाम  निम्न  के  दौरान  आयातित  मात्रा
 1982-83  198+84  1984-85
 किग्राम  ०  किग्राम  ०  किग्राम०

 2  3  4  5

 1.  इथम्बुटोल  14548  2000  शुन्य
 2.  इथियोनामाइड  25  675  1175
 3,  आइसोनियाजिड  (आई<०एन०एच०)  शुन्य  श्न्य  12150
 4,  मोरफेजिनामाईड  6000  4201  “1100
 5.  पाइराजिनामाइड  18700  24550  8625
 6.  पी०ए०एस०  सोडियम  साल्ट  श्ुन्य  शुन्य  शुन्य

 पी०ए०एस०  केलसियम  साल्ट  शुन्य  शुन्य  शुन्य
 7,  रिफेम्पासिन  36894.5  75546  67005  35
 8.  स्ट्रें  प्टोमाईसिन  सल्फेट  8274.31  9704  शुन्य

 विवरणना

 टी०बी०  निरोधी  फामू  लेक्षनों  के  लोडर  मूल्य

 2  3  4.

 आई  एन०एच०  गोलियां  50  मिग्राम/गोलियां  1000  की  बोतल  17.46

 ॥  5000  की  बोतल  80.67
 100  मिग्राम/गोलियां  100  की  बोतल  4,94

 500  का  टिन/बोतल  91.35
 1000  की  बोतल  35.48
 5000  की  बोतल  167.00

 300  मिग्राम/गोलियां  30  की  बोत्तल  4.21
 250  की  बोतल/टिन/
 पता  25  55
 1000  की  बोतल  94.71

 आई०एन०एच०  थियासिटाजोन

 गोलियां  आई०एन  ०एच०  75  10  ><  100  का  पता  55.99
 10  का  पता  1.79

 ज्ञोन  37.5  मित्राम

 258



 13  1907

 पी०ए०एस०  ग्रेन्यूल्स

 पी०ए०एस०  गोलियां

 स्ट्रंप्टोमाइसिन

 केलसियम  बेन्जोयल
 पी०ए०एस०  गोलियां

 इथाम्बुटोल  गोलियां

 2

 आई०एन०एच०  300

 मिग्राम
 जोन  150  मिग्राम

 आई०एन०एच०  150
 मिग्राम  -|-
 जोन  75  मिग्राम

 80  प्रतिशत  सोडियम

 पी०ए०एस०  ग्रेन्यूल्स

 40  प्रतिशत

 पी०ए०एस०  ग्रेन्यूल्स

 50  ग्राम  सोडियम

 पी०ए०एस०  लियां

 मिग्राम/शीशी
 0.75  मिग्राम/शीशी

 1  मिग्राम/गोलि०

 100  मिग्राम/केप  ०

 800  मिग्राम/गोलि०

 600  मिग्राम/गोलियां

 400  मिग्राम/गोलि०

 200  मिग्राम/गोलि ०

 लिखित  उत्तर

 न

 500  का  टिन/बोतल/

 पता  67.89

 30  की  बोतल/पता/  टिन॒  6.03

 1000  जी  बोतल  150-97
 50  की  बोतल/पता/
 टिन  4.31

 100  की  बोतल/पता/टिन  9.59
 250  का  टिन/बोतल/  18.58
 500  की  बोतल/टिन/पता  40.05
 100  ग्राम/टिन/बोतल  15.68
 250  ग्राम/टिन/बोतल  36.96
 1000  ग्राम/टिन/बोतल  142.63
 100  ग्राम/टिन/बोतल.  14.74

 1000  ग्राम/टिन/बोतल  131.32
 100  की  बोतल  10  70

 1000  की  बोतल  86.24
 1  शीशी  2.77
 शीक्षी  2.41
 1(0  का  टिन/बोतल  20.88

 250  का  टिन/बोतल  49.50
 1000  का  टिन/बोतल  191.01
 12  का  पता  3-80
 6  का  पता/बोतल  १.80
 10  का  पता/बोतल  12.02
 12  का  पता/बोतल  15-41
 6  का  पता/बोतल  $.99
 10  का  पता/बोतल  9.81
 12  का  पता/बोतल  11.77
 10  का  पता/बोतल  6.76

 6  का  पता/बोतल  4-18
 10  का  पता/बोतल  4,
 6  का  पता/बोतल  2.37

 (*'
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 जा  2  3  4

 आई०एन०एच०-|-पी  ०ए०एस०  2.33  मिग्राम  100  ग्राम  टिन/बोतल  24.16

 ग्रेन्यूल्स  आई०एन०एच०
 77.39  मिन्राम  100  ग्राम  टिन/बोतल_  221.70
 पी०ए०एस०  सोडियम
 2.5  प्रतिशत  100  ग्राम  टिन/बोतल  24.74
 आई०एन०एच०
 7  प्रतिशत  पी०ए०एस०  250  ग्राम  टिन/बोतल  58.58
 सोडियम

 1000  ग्राम  टिन/बोतल  219.30
 2  प्रतिशत  आई०एन  ०

 एच०  -|-  80  प्रतिशत
 सोडि०  पी०ए०एस०  100  ग्राम  टिन  24.36

 आई०एन०एच०  ०  2.50  मिग्राम  100  का  ठिन/बोतल /

 गोलियां  आई०एन०एच०  पता  25-92
 500  का  टिन/बोतल/
 पता  116.52

 8.50  मिग्राम  पी०ए०  1000  का  टिन/बोवल/
 एस०  सोडि०  गोलियां  पता  227.24
 25  मिग्राम  100  की  बोतल  25.42
 आई०एन  ०एच०
 834  मिग्राम  पी०ए०एस०  1000  की  बोतल/टिन/
 सोडि०/गोलियां  पता

 '
 234.56

 आई०एन०एच०--केल्सियय  वी०  1  ग्राम  केल०वी ०  100  की  बोतल/टिन/

 षी०ए०एस०  गोलियां  25  पता  29.56
 मिग्राम  आई०एन  250  की  बोतल/टिन/
 गोलियां  पता  70.36

 1000  की  बोतल/टिन/
 पता  274.00

 आई०एन०एच०  ०  ग्राम  केल ०  100  का  टिन/बोतल/
 थी०  पी०ए०एस०-|-क्टि०  वी ०  बी०  पी०ए०एस०  पता  31.04

 शोलियां  50  मिग्राम  आई०एन०

 एच०  2.5  मिग्राम  250  का  टिन/बोतल/
 विटा०  वबी०  6  पता  ह  73:30

 1000  की  टिन/बोतल/

 पता  287.72
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 फ़ोरफाजिनामाइड  गोलियां  500  म्िग्राम/गोलियां_0  का  पता/बोतल  8.66
 पाईराजिनामाईड  गोलियां  509  मितन्नाम/गोलियां  ]  का  पता  15.30

 रिफेम्पासिन  150  मित्रास/केप  4  की  शीकी/पता  4.30
 12  की  बोतल/पता  11.05
 100  की  बोतल  85.45

 300  मिग्राम/केप  4  का  पता/कोतल  4.20
 100  की  बोतल  155.98

 450  मिग्राम/केप  3  का  प्ता/बोतल  6.93 ...
 तेल  खोज  मंत्रणा  सभ्तिति  को  स्थापना  777

 1274,  ओऔरी  एन०  डेसिस  :  क्या  फ्रे्रोलियम  और  प्राकृतिक  ग्रेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  की  खोज  सम्बन्धी  नीतियों  के  निरीक्षण  के  लिये  तेल
 खोज  मंत्रणा  समिति  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  सलाहकार  समिति  का  गठन  क्षक्तियां  और  कृत्य  क्या

 नहीं  |
 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  श्र  *

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  हू
 इ  डिया  लिमिटेडਂ  का  कार्य  निष्पादन

 1275.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  किसी  स्तर  पर  यह  जाँच  की  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम
 इण्डिया  लिमिटेडਂ  अपने  बड़  वायदों  को  पूरा  क्‍यों  नहीं  कर

 यदि  तो  इसकी  निराक्षाज़नक  कार्य  निष्पत्ति  गौर  किसी  भी  स्तर  पर  सक्षम

 यूनिट  न  बन  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  अब  इसे  बेचा  जा  रहा

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  में  भारत  के  एकमात्र  दो  और  तिपहिया  स्कूटर  निर्माण

 यूनिट  की  प्रस्तावित  बिक्रौ  के  क्या  कारण  और

 कौन-कौन  सी  पार्टियां  इसका  नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लेना  चाहती  हैं  ?

 जओौद्योगिक  विकास
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणांचलम्‌  )  से  स्कूटर्स

 इण्डिया  लिमिटेड  को  घाटा  होने  के  निम्नलिखित  मुख्य  कारण  हैं

 (1)  उत्पादन  में  रुकावटों  के  कारण  क्षमता  का  कमर

 (2)  उपभोक्ता  द्वारा  अन्य  मेकों  के  स्ूटरों  का  पसन्द  किया

 (3)  निरन्तर  हानियों  के  कारण  नकदी  की  खराब  हासत  ।

 स्कूटर्स  इण्डिया  लिमिटेड  को  जीव्य  एकक  बनाने  की  दृष्टि  से  पुनगंठन  के  प्रश्न  पर  ध्यान
 दिया  गया  है  तथा  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा
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 स्टपल  फाइवर  और  किलामेंट८  पालिस्टर  याने  बनाने  बाले  उद्योग
 को  लाइसेंस  मुक्त  करना

 1276.  श्री  सनत्  कुमार  मंडल  :  क्‍या  उद्योग  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  स्टेपल  फाइवर  और  फिलामेंट  पालिस्टर  यानें  बनाने  वाले
 उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उन  निर्माण  एककों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  पहले  लाइसेंस  युक्त  किया  गया  था  और
 उनकी  फाइवर  ओर  याने  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  कौन  से  एककों  को  कच्चे  माल  के
 रूप  में  टी०पी०ए०  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  गई

 क्ष्या  यह  उद्योग  बहुत  अधिक॑  लाभोन्मुखी

 (&)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पूरे  भानव  निर्मित  फाइवर  उद्योग  की  लागत  लेखा

 परीक्षा  के  आदेश  दिए  थे  और  उसके  निष्कषं  क्‍या  हैं;और
 इस  सम्बन्ध  में  ओद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  पर  सरकार  प्रतिक्रिया

 क्‍या

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचख  :
 जो  नहीं  ।

 )  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 पालिस्टर  स्टेपल  फाइबर  तथा  पालिस्टर  फिलामेन्ट  यान  एककों  के  नाम  तथा  उनकी

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  पालिस्टर  के  उत्पाद  के  लिए  डी०एम०
 टी०  ओर  पी०टी  ०ए०  वेकल्पिक  कच्चे  माल  हैं  ।  7

 उद्योग  का  लाभ  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  निमंर  करता  है  और  समय-समय  पर  भिन्‍न

 होता
 और  ओद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  कार्यालय  को  पालिस्टर  स्टैपल  फाइवर  के

 संबंध  में  अध्ययन  करने  को  कहा  गया  है  ।  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 विवरण
 पालिस्टर  स्टेपल  फाइबर

 क्रमांक  एकक  का  नाम  क्षमता  (टन/वाधिक )

 अहमदाबाद मैन्युफक्चरिंग एण्ड  कलिको अहमदाबाद  मंन्थुफंक्चारिग  एण्ड  कंलिको  हु
 ा

 प्रिटिय
 कं०

 '  बड़ौदा  हि  गुजरात
 2«  में०  इण्डियन  एक्सप्लोसिब्स  बंबई  महाशरष्ट्र  1220
 3.  भे०  इण्डियन  ओगेंनिक  कंमिकल्स  बंबई  तमिलनाडु  10,000
 4.  मै०  जे०के०  सिन्थेटिक्स  नई  दिल्‍ली  राजस्थान  नकका
 5.  मै०  स्वदेशी  पोलिटेक्स  गाजियाबाद  उत्तर  प्रदेश  12000
 6.  मे०  रिलिएम्स  इण्डस्ट्रीज  बम्बई  महाराष्ट्र  45,000
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 4.  मे०  बोंगाईगांव  रिफाइन  री  एण्ड

 पेद्रो  कैमिकल्स
 ये

 8.  मे  ०  इण्डिया  पो  लिफाइवर  लखनऊ

 9.  मै०  मध्य  प्रदेश  फाइवर  लि०  भोपाल

 10.  मं  उड़ीसा  सिन्येसिस  लि०  भुवनेश्वर

 ,  म०  सेन्चरी  इनका  पुना
 .  मं०  गारवेरे  नाइलोन्स  बम्बई Ww

 32
 #««»

 4.  में०  जे०के०  सिन्थेटिक्स  नई  दिल्ली
 मं०  मोदीपोन  मोदीनगर

 6.  में०  निरलोन  सिन्वेटिक्स  फाइवर  एण्ड
 कमिकल  बम्बई

 7.  मैं०  ओरके  सिल्क  मिल्स  बम्बई
 8.  मै०  पेट्रोफिल्स  कोपरेटिव  बड़ौदा

 रिलिएन्स  इण्डस्ट्रीज  बम्बई .  में
 में०  श्री  सिन्थेटिक  उज्जेन

 ,  म०  बड़ौदा  रेयन  कारपों०  बड़ौदा

 लिखित  उत्तर

 3  4

 ।

 आसाम  -  30,000
 उत्तर  प्रदेश  15,000
 मध्य  प्रदेश  15,000
 उड़ीसा  '

 पोलिस्टर  फिलामेन्ट  यान

 गुजरात

 महाराष्ट्र  6,540

 महाराष्ट्र  6,540

 राजस्थान  6,960
 उत्तर  प्रदेश  6,960

 महा  र  11723

 महाराष्ट्र  6,000
 गुजरात  9,000
 महाराष्ट्र  9,000

 मध्य  प्रदेश  2,056

 कलकत्ता  में  फार्मास्यटिकल्स  क्षत्र  के  लिए  एक  पृथक  निगम
 भ्रो  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  उद्योग  मन्द्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  कलकत्ता  में  फार्मास्युटिकल  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  सरकार  के  तलन  उद्यमों  को  एक
 प्रथम  निगम  के  अन्तग  त  लाने  का  कोई  प्रस्ताव

 )  यदि  तो  प्रस्तावित  निगम  की  विस्तत  रूपरेखा  क्‍या  और

 वह  इनके  कार्यों  को  किस  प्रकार  समेकित  करेगा  और  उनके  उत्पादों  का  विपणन
 किस  प्रकार  करेगा  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसांयन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचन्द्र  :
 फिलहाल  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दूर  संचार  विभांग  की  वित्तीय  स्वायत्तता  ,
 श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दुर  संचार  विभाग  ने  अधिक  वित्तीय  स्वायत्तता  की  मांग  की

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं

 क्‍या  बदले  में  इस  विमाग  का  विचार  उसके  अंतर्गत  आने  वाले  विभिन्‍न  दूर  संचार
 सकिलों  को  और  स्वायत्तता  देने  का  और
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 यदि  तो  कहां  तक  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 से  ही  नहीं  उठते  ।

 खाना  पकाने  की  गंस  के  सिलेंडरों  के  के  लिए
 वीघंकालोन  नीति

 1279.  श्रो  सेयव  ससुदल  हुसेने  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  के  निर्माण  के  लिए  कोई
 कालीन  नीति  बनाई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 उक्त  नीति  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  गत
 समय  में  मांग  की  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  देश  में  एल०पी०जी०  सिलेण्डरों  के  निर्माण  करने
 की  क्षमंता  में  काफी  वद्धि  हुई  इस  समय  एल०  प०  जी०  सिलेण्डरों  की  वाधिक  आवश्यकता

 अन्लुमानतः  45  से  50  लाख  के  आस-प्रास  है  ओर  निकट  भविष्य  में  मांग  को  देश  में  पहले  से  ही
 अभिष्ठापित  निर्माणकारी  सुविधाओं  से  पूरा  किया  जा  सकता

 क्षाना  पकाने  को  भेस  के  सिलेंडरों  के  निर्माण  के  लिए  मंजूर  किये  गये  संयंत्र

 1280.  श्री  सेयव  मसुदल  हुसेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आगामी  वर्षों  में  खाना  पकाने  की  ग्रेस  के  सिलेण्डरों  की  मांग  में
 काफ़ी  वृद्धि  होने  की  सम्मावना

 यदि  तो  क्या  मांग  में  सम्मावित  वृद्धि  को  खाना  पकाने  की  गंस  के  सिलेण्डरों
 का  निर्माण  करने  वाले  वर्तमान  संयंत्र  पूरा  कर  सकेंगे  अथवा  इस  द्वेतु  क्षीघ्र  ही  खाना  पकाने  की
 गस  के  सिलेण्डरों  के  निर्माण  के  लिए  नए  संयंत्र  मंजूर  किये  और

 )  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 औद्योगिक  विकास  विभाम  में  राज्य  एबक०  :  )
 पी०जी०  सिलेण्डरों  की  वाषिक  आवश्यकता  अब  45  से  50  लाख  के  आसपास  पहले  की
 अधिष्ठापित  क्षमता  सहित  एल०पी०जी०  सिलेण्डरों  की  मांग  को  भविष्य  में  स्वदेशी  स्रोतों  ही
 पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना

 डाकघरों  में  कम्प्यूटर  द्वारा  नियंत्रित  काउन्दर

 मश्ञीनों  का  रूपाया  जानता
 1281.  श्री  बी०  बो०  देसाई  ,  .

 यह  |
 ओो  ओबल्लभ  पाणिपग्रहो  |

 :  क्या  संचार  भर्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाकघरों
 में  विभिन्‍न  प्रकार  की  उपभोक्ता  सेवाओं  के  लिए  कम्प्यूटर  द्वारा

 त्रित  काउन्टर  मशीनें  लगाई  जायेंगी
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 यदि  तो  इन  मशीनों  के  कब  से  कार्य  करना  आरम्म  कर  देने  की

 सम्भावना  "

 क्‍या  इन  मशीनों  के  लगाये  जाने  से  मनीआ  ईर  जारी  करने  और  अदा  करने  का  जल्दी
 और  सही  हिसाब-किताव  रखने  में  मदद  मिलती

 यदि  तो  क्‍या  पंजीकृत  पत्रों  का  त्वरित  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  बीजक
 बनाने  की  एक  नई  प्रणाली  शुरू  को  गई  और

 यदि  तो  डाक  विभाग  की  गतिविधियों  में  सुधार  लाने  और  उनका
 करण  करने  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  *  डाकधरों  में  ग्राहक
 सेवा  के  लिए  माइक्रो-प्रॉसेसर  पर  आधारित  काउ  टर  मशीनें  चालू  करने  का  प्रस्ताव  देक्ष  में
 ऐसी  मशीनों  का  उपयुक्त  और  संतोषजनक  प्रॉटोटाइप  तेयार  करने  के  लिए  कुछ  विनिर्माताओं  के
 साथ  बातचीत  छुरू  हो  गई

 ये  मशीनें  अब  तेयार  ही  होने  वाली  हैं  और  इनके  प्रारम्भ  होने  की  तारीख  बताना
 कठिन

 ओर  उपयुक्त  और  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  क्‍योंकि  इन  मशीनों  का  अमी  उपयोग  नहीं  किया  गया

 ()  मनीआडेर  पेयरिग  कार्य  ओर  अंतर्राष्ट्रीय  डाक  सेवा  लेखा  कार्य  के  लिए  मद्रास  और
 दिल्‍ली  के  डाक  लेखा  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  चालू  करने  का  निर्णय  ले  लिया  गया  है  तथा  कम्प्यूटर
 लगाने  के  लिए  आदेश  दे  दिया  गया  कर्नाटक  डाक  सकिल  में  डाक  जीवन  बीमा  कार  के
 टरीकरण  की  परियोजना  अपने  अंतिम  चरण  में  है  ।

 डाक  का  तेजी  से  संचालन  करने  के  लिए  बंबई  में  इ  टीग्रेटेड  मेल  प्रॉसेसिग  सिस्टम  स्थापित
 करने  का  भी  निर्णय  ले  लिया  गया  इसके  लिए  परामर्शी  कार्य  टेलीकम्युनिकेशन  कंसल्टेंट्स
 इण्डिया  लि०  को  सौंपा  गया  परियोजना  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 आटोमेटिक  ढंग  से  डाक  शुल्क  अंकित  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  डाकघर  कउ  टरों  में
 डिजिटल  मापक  स्केल  चालू  करने  के  प्रस्ताव  पर  भी  काफी  काम  हो  चुका

 उड़ीसा  के  पिछड़  क्षेत्रों  में  बड़  औद्योगिक  गुहों  हारा
 स्थापित  छोटे  ओऔद्योगिक  यूनिट

 1282.  ओ  अनन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बड़  ओऔद्योगिक  गुृहों/बिदेशी  फार्मों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थापित
 छोटे  ओद्योगिक  यूनिटों  और  उनके  कार्य  प्रारम्म  करने  के  सम्बन्ध  में  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या

 और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  के  पिछड़  क्षेत्रों  में  ऐसे  कितने  छोटे  औद्योगिक

 यूचिद  स्थापित  किये  गये  ?
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 ओश्बोगिक  थिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  और

 सरकार  द्वारा  16  1973  को  जारी  आदेश  के  अनुसार  कोई  लघु/आतुषंगिक  उपक्रम  फिसी

 अन्य  उपक्रम  का  सहायक  अथवा  स्वामित्वाघीन  अश्ववा  नियन्त्रित  नहीं  होगा  ।  सरकार

 को  लघु  क्षेत्रों  के  लिए  आरक्षित  क्षेत्रों  में  बड़े/भझ्ोजे  एककों  विस्तार/प्रवेश  करने  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  शिकामतें  प्राप्त  हुई  हैं  ओर  इन  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन

 किया  गया  है  ।

 पश्च्सि  बंगाल  में  दुर्गापुर  में  खाना  पकाने  की  गस  के  सिलेंडरों
 के  निर्माण  एकक  को  स्वोकृति

 1283.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में

 खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  के  निर्माण  एकक  के  न  होने  के  कारण  राज्य  को  खाता

 पकाने  की  गंस  के  सिलेण्डरों  की  कमी  की  गम्भीर  समस्या  का  साम्रना  करना  पड़  रहा

 क्या  दुर्गापुर  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  का  एक  पूर्ण  रूपेण  सज्जित
 *  निर्माण  एकक  निर्माण  आरम्भ  करने  के  लिए  सरकार  की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  में  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  अरुणाचलम्‌  )  से
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  मंसर्स  बंगाल  टूल्स  दुर्गापुर  सहित  एल०पी०  जी०  सिलेंडरों  के
 विर्माण  करने  बाल  एकक  इन  एककों  में  एल०  पी०  जी०  सिलेंडरों  का  उत्पादन  तेल
 कम्पनियों  के  क्रयादेशों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 खाना  पकाने  को  गस  के  सिलेंडरों  का  निर्माण

 1284.  भरो  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  कुल  कितने  सिलेप्डरों का  निर्माण

 किया

 इसी  अवधि  के  दौरान  कुल  आवश्यकता  कितनी

 और  निर्माण  के  बीच  यदि  कोई  अन्तर  है  तो  वह  कितना

 इस  अन्तर  के  क्‍या  कारण  भोर

 ($)  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रोदयीगिक  थिकास  बिभ्तग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  पिछले  तीन
 अर्चों  भरें  संगठित  क्षेत्र  में  एल०पी  ०जी०  सिलेण्डरों  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  हुआ  है  :--

 1983  19.45  लाख  नग

 1984  32.94  लाख  नग

 1985  19.63  लाख  नग
 कक  अन्न  कक  ्डडसड्स  LS  फकककनक->+े, खिल  अ  अडडस  ससन्ल  5 प्र» +  नाक  नमन  कनक--+ओक

 खिो--नततत

 बन



 कसर

 से  जातकारी  इकट्छी  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी

 रानीगंज  को  भूमि  सें  घंसने  से  बचाना

 1285.  भ्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 रानीयंज  तथा  उसके  आसपास के  क्षेत्रों  को  घंसने  से  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  ठोस  उपाय  किए  गए  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  ओर  राष्ट्रीयकरण  से  पहले  के  दिनों  में

 कोथले  के  मंडारों  का  अवेज्ञानिक  दोहन  करने  के  रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  की  कुछ  बस्तियों

 में  भूमि  के  घंसाव  समस्या  भा  गई  घंक्षाव  से  उत्पन्न  समस्याओं  से  निबटने  के  लिए
 पश्चिम  बंगाल  आसनसोल-दुर्गापुर  विकास  प्राधिकरण  और  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  ने

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--
 ॥

 (1)  कानून  के  अंतर्गत  आबादी  के  लिए  असुरक्षित  घोषित  क्षेत्रों  पर  निर्माण-कार्य  का

 (2)  खान  अधिनियम  तथा  विनियम  और  उनके  अधीन  बनाए  गए  उप-नियमों
 को  कड़ाई  से  लागू

 (3)  भ्रमावित  क्षेत्रों  में  पिलर  हटाने  की  अन्लुमति  देते  स्लान-सुरक्षा  महानिदेशक
 द्वारा  लगाई  गई  शर्तों  का  कड़ाई  सें

 (4)  सतह  के  का  और

 (5)  वोर  होलों  के  जरिए  रेत-मराई  और  जल-स्लरी  जैसी  नई  प्रणालियों  से
 कार्य-स्थलों  को  स्थिर  करना  और  भू-मौतिक  प्रणालियों  द्वारा  इस  प्रौद्योगिकी  की
 उपयोगिता  की  राम॑जीवनपुर  में  पायलट-परीक्षण-कार्य  का  काम  कल  रहां
 है  और  यंदि  यह  सफल  रहां  ती  इसे  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  अपनाया

 खाना  पकाने  को  गंस  के  सिलंडरों  के  निर्माता  एककों
 द्वारा  निर्माण  कार्य  न  करना

 1286.  भो  पूर्ण  चन्द्र  सलिक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कंपी  करेंगे  कि  :

 खाना  पकाने  की  मैस  के  ऐसे  सिलेण्डरीं  सयंत्रीं  का  रौज्यवरि  ब्यौरों  क्या  है  जो  खाना
 पकाने  की  गेस  के  सिलेंष्डरों  का  निर्माण  नहीं  कर  रहे

 निर्माण  न  करने  के  क्‍या  कारण

 इन  एककों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  और

 उसके  कया  परिणाम
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 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  से
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी

 खाना  पकाने  को  गेस  क  सिलंडरों  के  निर्माण  के  लिए
 जारी  किये  गये  लाइसेंस

 1287.  भरी  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  उद्योग  मन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पिछले  दस  वर्षों  के  दोरान  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  की  कितनी
 परियोजनायें  स्वीकृत  की  गई

 उन  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  ये  परियोजनायें  स्वीकृत  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनमें  से  अधिसख्या  यूनिटें  बन्द  हो  रही  और
 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  के  बन्द  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ओवूधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  से
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी

 बिदेशी  सहयोग
 1288.  सेयव  धाहबुद्दीन  :  क्या  उद्योग  मन्नो  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 वष  1985  के  दोरान  कितने  विदेशी  सहयोगों  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई
 देश-वार  उनके  सहयोग  का  ब्योरा  क्‍या

 )  ओद्योगिक  क्षेत्र-वार  उनका  ब्यौरा  क्या

 मारत  में  राज्य-बार  उनके  स्थानों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 (8)  वष  1983  तथा  1984  के  लिए  उनकी  संगत  सख्या  क्या

 गक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  अरुणाचलम्‌ )  :  से
 सरकार  ने  वषष  1983,  1984  तथा  1985  भ  सहयोग  के  लिये  673,  752  ओर  1024
 प्रस्ताव  अन्लुमादित  किये  है  ।  सभी  सहयागा  के  सबध  में  मारतीय  तथा  विदेशी  फर्म  का  नाम
 उत्पादन  की  वस्तु  तथा  सहयोग  की  किस्म  के  बारे  मे  सबधित  ब्योरे  मारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा
 अपने  न्यूज  लेटरਂ  के  एक  पूरक  के  रूप  मे  त्रमासिक  आधार  पर  प्रकाशित  किये  जाते
 इस  प्रकाशन  की  भश्रांतयां  ससद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती  हैं  ।

 भारतोय  तेल  निगम  द्वारा  खोलो  गई  नई  पेट्रोल  तथा  शेस  एजन्सियां
 1289.  सयद  क्षाहबुद्दोन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा

 करेंगे  कि  :

 एकेियों तब
 विज  के  की

 सस्या
 कितनी  केਂ

 पोल  एवं  गैस

 वे  राज्यवार  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित

 श्रेणी-दार  कितनी  एजेन्द्रियां  विशेष  श्रेणियों  को  दी  गई  और
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 _  (ae)  उ  ौ[ई  [7  7.
 एजेन्सियों  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेसर  :

 वर्ष  के  दोरान  आई०  ओ०  सी०  द्वारा  चालू  की  गई  एल०  पी०  जी०  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  (पेट्रोल/डीजल  )  डीलरशिप  तथा  एस०के  ०ओ०--एल  ०डी  ०ओ०  एजेन्सियों  की  संख्या

 इस  प्रकार  है  :-...
 डीलरशिप

 एल०पी०जी०  वितरणश्िप  278

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  (पेट्रोल/डीजल )
 एस०के०ओ ०/एल  ०डी  ०मो  ०  एजेन्सियां  79

 ््म््््््
 से  संलग्न  विवरण  में  अपेक्षित  सूचना  दी  गई  है  ।

 विवरण

 एल०पी०जणी०  वितरणशिप

 क्रम  स्थान  राज्य  श्रेणी

 7  एनशशशिशीशशशशओ  4

 करीमनगर  आन्ध्र  प्रदेश  ओपन
 2.  नीजाम/बाद  यूजी
 3.  तदपात्री  --  ओपन
 4.  अदोनी  ओपन
 5.  जगदयाल  ओपन
 6.  मिरयालगुण्डा  arn प्रदेश  यूजी
 4.  विज्ञाखापत्तनम  एस  टी
 8.  दुष्डीगल  सरकारी  प्रोजेक्ट
 9,  सिकन्दराबाद  मंत्रालय  नोमीनी

 अनकापलले  एस  टी
 मरकापुर  हु  ---  पी  एच
 तदेपालीगुडम  एस  सी
 विजयवाड़ा  परी  एच

 9,  हैदरावाद/सिकन्दराबाद  ओपन
 10.  विजयापुरी  प्रोजेक्ट
 11.  वलतेयर  नं  सरकारी  प्रोजेक्ट

 रामाकृष्णापुर  सरकारी  प्रोजेक्ट
 येराग्रु टला  सरकारी  प्रोजेक्ट

 14.  वोधान  सरकारी  प्रोजेक्ट
 20:  विशाखापत्तनम  ओपन
 शक  सिकन्दराबाद  एस  सी
 22,  खमाम  ओपन



 23.  गोदावरी  खानी
 24.  नरासारोपेत
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 सरकारी  प्रोजेक्ट

 पी  एच



 113.  भदरावती

 114.  शाहपुर
 115,  नरणुण्ड
 116,  बंगलौर

 117.  कुंडार
 118.  मंगलोर

 119.  कोचीन

 120,  चेनगन्तुर
 121,  कोटायाम

 122.  कुण्डरा
 123.  कोचीन

 4  1986
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 ओपी
 ओपी
 डी  जी  आर

 एस  सी

 हिमाचल  प्रदेश  ओपी

 +-वही  --  ओपी

 यूजी
 ओपी

 जम्मू  और  काइमीर  मंत्रालय  नोमीनी
 ओ  पी

 कर्नाटक  एस  सी
 पी  एच
 जोपन

 ओपन
 -  सरकारी  प्राजेक्ट

 एफ  एफ
 ओपन

 पीएच
 ओपन
 ओपन

 एक्स---सर्विसमेन
 एस  सी
 एस  सी

 केरल  एस  सी

 वही  -  यू  जी
 ही  यूजी

 --  एस  सी
 सरकारी  प्रोजेक्ट

 +>जही--  ओपन

 यूजी
 ओपन

 पी  एच

 यूजी
 ओपन

 पीौएच

 .
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 138.  वारकला

 139.  भिलाई
 140.  राजनन्दगांव
 141-  जगदलपुर
 142,  चिरीमिरी
 143.  महासामुड
 144-  रायपुर
 145,  इन्दौर

 157,  दबरा
 158.  अमरावती

 159.  नागपुर
 160.  उमरेद
 161.  नागपुर
 162.  चन्द्रापुर
 163.  वरंगांव
 164.  तुली  ह

 राजगंगपुर
 166.  पटियाला

 लिखित  उत्तर

 3  4

 केरल  एस  सी

 यूजी
 पी  एच
 पी  एच

 यूजी

 केरल  एफ  एफ

 --  एस  सी
 ओपन

 मध्य  प्रदेश  पी  एच

 यूजी
 एस  टी

 सरकारी  प्रोजेक्ट
 ओ  पी
 पी  एच

 मंत्रालय  नोमीनी

 एस  सी
 सरकारी  प्रोजेक्ट

 एस  सी
 सरकारी  प्रोजेक्ट

 ओपी

 यूजी
 यूजी

 एस  टी
 पी  एच
 पीएच
 एस  सी

 पीएच

 महाराष्ट्र  एस  टी

 ओपी

 यूजी
 सरकारी  प्रोजेक्ट
 सरकारी  प्रोजेक्ट
 सरकारी  प्रोजेक्ट

 नागालेंड  सरकारी  प्रोजेक्ट
 उड़ीसा  परी  एच



 लिखित  उत्तर  4  1986
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 167.  लुधियाना  पंजाब  यूजी
 168,  रोपड़  सरकारी  प्रोजेक्ट
 169.  पटियाला  पीएच
 170.  पटियाला  यूजी
 171.  जालन्धर  ओपी
 172.  जालन्धर  मंत्रालय  नोमीनी
 173,  पठानकोट  सरकारी  प्रोजेक्ट
 174.  नंगल  ओपी
 175.  पठानकोट  ओपी
 176.  ससनगर  वही

 --

 177.  लुधियाना  पी  एच
 178.  बरसी  मंत्रालय  नोमीनी
 179.  जलियावाला  बाग  गोल्डन  टेस्पल  मंत्रालय  नोमीनी
 180.  जालन्धर  यूजी
 181.  हलवारा  सरकारी  प्रोजेक्ट
 182.  हिंडन  राजस्थान  यूजी
 183.  खेत रीनगर  सरकारी  प्रोजेक्ट
 184.  मद्रास  तमिलनाडु  ओपी
 185.  मद्रास  पी  एच
 186.  मद्रास  पीएच
 187.  मद्रास  एफ  एफ
 188.  मद्रास  यूजी
 189.  मद्रास  --  ओपन
 190.  विरुघाचलम  ओपन
 191.  मद्रास  वही  --  ओपन
 192.  मद्रास  ओपन
 193.  पल्‍लीपालयम  एस  सी
 195.  कोयम्बदूर  एस  सी
 196.  तमवारम  सरकारी  प्रोजेक्ट

 मद्रास  ओपन
 198.  कंचीपुरम  ओपन
 199.  मद्रास  --  एफ  एफ

 कोवीलपट्टी  मोपन
 200.  मोहनुर  सरकारी  प्रोजेक्ट
 202.  बाबाद  तमिलनाड  सरका री

 प्रोजेक्ट 202. तेनकासी/कोर्टालम/शेनकोच ओपन 274
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 ८03,  तिरुवरूर
 204.  मद्रास

 205.  कुरीचची
 206.  सरकाली

 207.  मद्रास
 208.  मेलुर
 209.  मरथानडम/कुजहीथुराय
 210,  मद्रास

 211.  मद्रास
 212.  पटटुकेट्टायम
 213,  मद्रास
 214.  मद्रास

 215.  कालकुरीची
 216.  तिरुची
 217.  तिरुची
 218.  तिरुची

 219.  नगरकोयल

 220.  खडीया
 221.  वुन्दावन
 222.  आगरा
 223.  गोरखपुर
 224.  सहारनपुर
 225.  फेजाबाद

 226.  फतेहगढ़
 227.  कानपुर
 228.  कानपुर
 229-  मेरठ

 230.  झांसी
 231.  लखनऊ
 232.  अमेठी

 233.  आगरा
 234.  जगदीछ्वपुर
 235.  लखनऊ
 336.  छतौनी
 337,  वाराणसी
 238.  वाराणसी

 सरकारी  उपक्रम
 ओ  पी
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 (पेड्रोल/डोजल

 1  2  ््ज  3  4

 1.  कुथर  उत्तर  प्रदेश  एस  सी

 2.  जलालपुर  एस  सी
 3,  उत्तरीपुरा  एस  सी

 5.  राधौली  एस  सी
 6.  संजय  आगर  एस  सी

 4.  बसानन  एस  सी
 8.  बामहोर  ञोपी
 9.  लीसघा  +-वढही  --  ञोपी

 9.  कुबाहान  —agt—  ञोपी
 10.  प्रतापपुर  --  ञोपी
 11.  ओसका  मंजनपुर  ञोपी
 12.  हरगांव  झ्ोपी
 13.  मटपारनी  नोपी
 14,  आगरा  फाउ  डरी  नगर  -  यूजी
 15-  करोल  .  यूजी
 16.  विसारख  यूजी
 17.  कुलफार  यूजी
 18.  गोला  बाजार  यूजी
 20.  नोएडा  यूजी
 20.  वरसोहदी  यूजी
 22.  सिकन्दरपुर  ---  पी  एच
 23-  सुजानगंज  पी  एच
 24-  बड़ोदामेन  राजस्थान  एस  टी
 25.  मनदना  एस  सी
 26.  धतरू  एस  सी

 28,  वौरी  पीएच
 29,  रेओषर  जी
 30.  देवलिया  बा  पा

 5
 पीएच  बी

 राजस्थान  ओपी
 32.  नेनवा  ओ  पी
 33-  मोहाना  एफ  एफ



 1986
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 राजस्थान  ओपी

 एस  सी

 पंजाब  एस  सी

 एस  सी

 --  ञ्योपी
 थोपी

 ही  ञोपी
 ओपी

 --  ओ  पी
 पी

 वही  --  यूजी
 यूजी
 पी  एच
 पी  एच
 पीएच

 हिमाचल  प्रदेश  पीएच
 एस  सी

 दिल्ली  ओपी
 जे  एण्ड  के  ओपी

 पश्चिम  बंगाल  गूजी
 यूजी

 यूजी

 ओपी

 --  ओ  पी

 एस  सी

 एस  सी

 एफ  एफ
 बिहार  एस  सी

 एस  स़री
 एस  सी

 सा  सा
 एस  सी

 एस  सी

 य्‌जी
 यूजी
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 72.  पटोरी  हिबार

 43.  अस्थवान
 74.  तलमोचों  --

 45.  लालमालिया
 76.  मीनापुर
 77.  नावीनगर
 78,  इबायसी
 79.  वेसोपथी

 80.  भुतानी
 81.  हिलसा  +जही  -

 82.  वलथार
 83.  वंकी  उड़ीसा
 84.  मदनपुर/रामपुर
 85.  मोटोर

 86.  राजखारीयर

 87:  चर
 एच

 शाम
 89.  हिररी
 ५0.  शिरपुर  महाराष्ट्र
 91,  सलबवी  विहार
 92.  नरघाना

 93.  तकली  दोकेश्वर
 94.  गोरेंगांव  इण्डस्ट्रीयल  इस्टेट
 95.  जून्नेर  --
 96.  पावर  महाराष्ट्र
 97.  उचेगांव  गुजरात
 98.  भिन्नाद  गुजरात
 99.  पालनपुर

 101.  भेसॉन  कहीਂ
 102.  लिलीया

 103,  दयोषार  वही --
 सुल्तानपुर

 106.  देवगंधावारिया
 107,  विजयनगर

 शोताना  हि
 कोयता



 लिखित  उत्तर

 1

 108.
 109,

 110,
 111:
 112.
 113.
 114.
 115.
 116:
 117.

 2

 वाकल
 जवाद

 सुसनेर
 रापुर
 पेदापल्ली

 सुख्तेश्वरम
 कानेकल

 वालाचेरूबू

 थु  गाथ्‌ रथी
 नागसामोदरेम

 118.  नरसापुर
 119.
 120.
 121.
 122.
 123,
 124.
 125.
 126.
 127,
 128.
 129.
 130.
 131.
 132,
 133,
 134,
 135.
 136.
 137.
 138.

 139.
 140.
 141.
 142.

 143.

 280

 गाजापथीनागरम
 वादापल्ली
 यादीकी
 अमोंगल

 हन्नूर
 हंंगल
 मुदगल
 कमलानगर

 हादागली
 देवाना  हिप्पारी
 प्षिद्यापुर
 अरकलगुड
 होलीलूर
 कलघाटची
 चुनचुनकेटा

 अमवुवे
 सुल्तानपुर
 सोलासीरोमानी

 अलंग्रुलम

 गुजीलामपराय
 वाइट  गेट

 कृष्णागी री  बाई  पास

 शेनको च
 अन्नावसल

 3

 मध्य  प्रदेश  )
 मध्य  प्रदेश

 आन्ध्र  प्रदेश

 4  1986



 13  1907  लिखित  उत्तर

 2  3  |॒  4

 144.  नेगमाम  तमिलनाडु  ओपी

 145.  कालियाकरालिया  --  एससी
 146.  तंदरमेंट  एस  सी

 147.  नेदुमकंडम  के  रल  एस  सी

 148.  इराटुपेटआ  --  पी  एच
 149.  कत्ताकदा  -  ओ  पी

 150.  पांडिचेरी  पांडिचेरी  एस  सी

 एस  के  शो--एल  डो  झो  एजेंसों

 क्रम  सं०  स्थान  राज्य  श्रेणी

 2  3
 ह

 थे

 1-  लखसर  ह  उत्तर  प्रदेश  एस  सी

 2,  शाहागंज  एस  सी

 3.  अमेठी  ओपी

 4.  जलालांबाद  यूजी
 5,  शाहपुरा  राजस्थान  एस  सी

 6.  रामगंज  मंडी  यूजी
 4.  खेतरी  ओ  पी

 8.  फलोदी  --  ओ  पी

 9.  नूह  हरियाणा  ओ  पी

 सोरनौल  यूजी
 11.  मंडी  गोविन्दगढ़  पंजाब  ओ  पी

 मेहलांखलां  --  एस  सी

 13  कंनगन  जे  एण्ड  के  ओ  पी

 14,  केतुग्राम  पश्चिम  बंगाल  एस  सी

 15.  जमालपुर  --  एस  सी

 16.  सेनथिया  यूजी
 17.  हुरा  +वही  --

 पी  एच
 18.  किद्रपुर

 ह  ञोपी

 19.  आलर्मनगर  बिहार  ओपी

 20.  कैसारिया  ओपी

 21.  तारापुर  ओपी
 22.  थाना-बीहपुर  पी  एच
 23.  रानीगंज  —  पीएच
 84.  भरे  यूंजी
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 26.  सुहूदा  उड़ीसा|  ओपी
 27.  बोलगढ़  ओ  पी|
 28.  पारलाकमु डी  --  यूजी
 29,  मरीयानी  असम  ञो  पी|
 30.  दाल्ली-राजहरा  मध्य  प्रदेश  यू  जी

 3].  बम्बई  क्षेत्र  महाराष्ट्र  ओपी

 32.  बम्बई  क्षेत्र  ओ
 33.  पूर्णे  सीटी-गा  ओपी

 34.  सगगमनेर  भ्रोपी

 35.  बम्बई  क्षेत्र  मओोपी

 36.  बम्बई  क्षेत्र  -  एस  सी
 37.  शेलगांव  एस  सी
 38.  राजगुरुनगर  पी  एच
 39.  पुड  एफ  एफ
 40.  पूणे  सीटी  और  हावेली टी  के  एस  डब्ल्यू
 41.  चनासमा  गुजरात  यू  जी
 42.  जगादिया  एस  टी
 43.  सोनगढ़  एस  टी
 44.  व्यारा  एसटी
 45.  पारदी  एस  टी
 46.  विशनगर  पी  एच
 47.  कलोल  मोपी
 48.  खेरालू  भोपी
 49.  दमान  वही -  ओपी
 50.  गसान

 ओ  पी
 51.  अहमदाबाद  एफ  एफ
 52.  कैलारस  मध्य  प्रदेश

 )  यूजी
 53.  पामारू  आन्ध्र  प्रदेश  यूजी

 56.  काड्ूमुरू  एस  सी
 57.  मालवाराम  पी  एच
 58.  राजेन्द्र  नगर  ह  भोपी
 59,  कंचीके  रला  -  ओ  पी
 60.

 हैदराबाद  मो  पी
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 61.  इन्दुकुरुपट  आन्ध्रप्रदेश  ओ  पी
 62,  हैदराबाद/सिकन्दराबाद  ओ  पी
 63.  पेनुमांतरा  एफ  एफ
 64.  रामानाग्रम  कर्नाटक  एस  सी
 65.  बंगलौर  सिटी  एस  सी
 66.  मगदी  रोड  --  यूजी
 67,  अंकल  टाउन  पी  एच
 68.  देवनगरी  पीएच
 69.  मेसुर  सिटी  ओपी
 40,  पांडवपुरा  --  भोपी
 71.  तरिचुर  के  रला  यूजी
 72.  कुटीयाडी/पेरमवारा  -  यूजी
 73.  त्रिसनागाड़ी  ओपी

 74.  जयामकांडन  तमिलनाडु  पी  एच
 75.  मेदू  र  एस  सी

 76,  शिवागिरी  एस  सी
 77.  मधुकराई  यूजी
 78.  मानामलगुंडी  ओपी
 79.  चय्यार  ओ  पी

 वर्ष  1985  के  दौरान  जारी  किए  गए  ओद्योगिक  लाइसेंस

 1290.
 Pe

 ४  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ओद्योगिक  क्षेत्र  द्वारा  वर्ष  1985  के  दोरान  राज्यवार  कितने  औद्योगिक  लाइसेंस
 जारी  किए  गए  और  उन  उद्योगों  में  कुल  कितना  निवेश  किया

 उपरोक्त  में  स ेकितने  लाइसेंस  एकाधिकार  घरानों  को  स्वीकृत  किए  गए  और
 वर्ष  1983  और  1984  तुलनात्मक  आंकड़  क्या  हैं  ?  ह

 झोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  उद्योग
 और  अधिनियम  की  शर्तों  के  अंत्गंत  1983,  1984  और  1985  के  दोरान

 दिए  गए  ओऔद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :---

 वर्ष  जारी  किए  गए  ओद्योगिक  लाइसेंस

 योग  एम०आरण०्टी०पी०  के  अन्तगंत  पंजीकृत
 किए  ग्रए  उपक्रमों  का  अंश

 घ्ु  संख्या  संख्या
 ा

 1983  "075
 1984  905  112
 1985  985  105

 ee  हम  काका  का
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 जिन  परियोजनाओं  कै  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  उम  परियोजनाओं  में  निहित
 वास्तविक  निदेश  से  सम्बन्धित  सूचना  उद्योग  मंत्रालय  के  ओद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  केंद्रीय
 रूप  से  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 1983,  1984  और  1985  के  वर्षों  के  दोरान  दिए  गए  भौद्योगिक  लाइसेंसों  का  राज्यवार
 ओर  अनुसूचित  उद्योग-वार  ब्यौरा  संलग्न  और  में  दिया  गया  है  ।

 1983,  1984  और  1985  के  दोरान  ज।रो  किए  गए  औद्योगिक  लाहसेंसों
 न  का  राज्यवार  भ्योरा  दर्शाने  थाला  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1983  1984  1985

 रः  2  4

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  63  45  10
 2.  अंडमान  और  निकोबार  _  2
 3.  अरुणांचल  प्रदेश  2  3  6
 4.  असम  6  12
 5.  बिहार  29  26  20
 6.  चंडीगढ़  3  6
 7.  दादरा  और  नगर  हवेली  --  2
 8.  दिल्‍ली  18  19  7
 9.  दमन  और  दीव  3  10  4

 10.  ग्रुजरात  115  82  69
 11.  हरियाणा  59  46  46
 12.  हिमाचल  प्रदेश  $  5  12
 13,  जम्मू  और  कदमीर  10  8  6

 14.  कर्नाटक  [65  49  69
 15.  केरल  22  2]  24
 16,  लक्षद्वीप  न  न

 17,  मध्य  प्रदेश  30  36  39
 18.  महा  राष्ट्र  171  140  134
 19.  मणिपुर  न  न  न

 20.  मिजोरम  न
 --  न

 21.  मेघालय  पद  -  न

 22-  नागालेंड  2  2  लि
 23.  उड़ीसा  14  15  25
 24.  पांडिचेरी  3  3  12
 25.  पंजाब  169  94  72
 26-  राजस्थान  25  25  38
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 27.  सिक्किम  न  2  --

 28.  तमिलनाडु  16  85,  177
 29.  त्रिपुरा  1  त+
 30.  उत्तर  प्रदेश  98  80  79

 31.  पद्िचम  बंगाल  93  51

 32.  राज्य  जो  दर्शाया  नहीं  न्‍ा  5  3
 एक  से  अधिक  राज्य

 योग  :  1075  905  985

 विवरण-]ा ज
 1983,  1984  धोर  1985  के  दोरान  जारो  किए  गए  भ्रौद्योगिक  लाइसेंसों

 का  अनुसूचित  उद्योगवार  भ्योरा  दशनि  वाला  विवरण

 अनुसूचित  उद्योग  1983  1984  1985

 1
 रा

 2
 आज  3  4

 1.  धातुकर्मी  उद्योग  40  389  235.
 2.  ईघन  ब्य

 -  2
 3,  बॉयलर  और  भाष  जनित्रक  संयंत्र  1  व
 4.  प्राइम  मूवर्स  जेनरेटरों  को  5  न्नन  न

 5.  विद्युत  उपकरण  101  100  96
 6,  दूर  संचार  18  33  34
 7.  परिवहन  30;  45
 8,  औद्योगिक  मशीनरी  43  51  (29
 9.  मश्नीनी  औजार  12  3  5

 10.  कृषि  मशीनरी  1  1  13
 11.  अर्थ  मूविंग  मशीनरी  2  _  2
 12.  विविध  यांत्रिकी  और  विद्युत  इन्जीनियरी  19  13  13
 13.  वाणिज्यिक  कार्यालय  और  घरेलू  उपकरण  5  8  17
 14.  चिकित्सा  और  छल्य  कार्य  (  सर्जिकल  ).

 उपकर  ण  तन  1
 15,  औद्योगिक  उपकरण  15  9  12
 16.  वैज्ञानिक  उपकरण  2  1
 17.  मैथे  मैटिकल  सवह  ग  ड्राइग  उपकरण  का  नए

 ्िथ

 18.  उर्वरक  5  8  3
 9.  रसायत  को  125  102  64
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 20.  फोटोग्राफिक  रॉ  फिल्म  एण्ड  पेपर  -  --

 21,  रंजक  पदार्थ  1  1  1
 22.  ओषधियां  औरमेषज  24  22  22
 23,  वस्त्र  छपाई  या  अन्यथा  संसाधित

 शामिल  44  30  299

 24,  कागज  और  लुग्दी  कागज  के  उत्पाद  सहित  15  4  2
 25  चीनी  16  28  13
 26.  किण्वन  उद्योग  न  6
 27.  खाद्य  परिष्करण  उद्योग  84  8  9
 28.  तेल  और  वनस्पति  खाद्य  17  10
 29.  प्रसाधन  सामग्री  और  नहाने

 के  साबुन  2  2  1
 30.  रबर  की  वस्तुए  13  5  8
 31.  चमड़े  की  वस्तुएं  और  पिकरंर  6  1]  5
 32.  ग्लू  एण्ड  जिलेटिन  ज+
 33,  कांच  5  4  3
 34,  चीनी  मिट्टी  5  5  6

 35.  सीमेंट  और  जिप्सम  उत्पाद  19  21  14
 36.  काष्ठ  उत्पाद  43

 9  13

 3..  सुरक्षा  से  सम्बन्धी  उद्योग  —  लि

 38.  विविध  उद्योग  2  न  1

 योग  :  1075  905  985

 ऊना  और  धर्मशाला  को  जाह्ंघर  स्वचालित
 टक  एक्सचेंज  से  जोड़ना

 1291.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  संचार  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  की  राजधानी  शिमला  के  साथ  सीधी  डायल  सेवा  आरम्भ  करने  के  लिए
 हिमाचल  प्रदेश  में  ऊना  और  घर्मशाला  के  जिला  मुख्यालेयों  को  जालंघर
 स्वचालित  ट्रक  एक्सचेंजों  से  जोड़ने  का  कार्यक्रम

 यदि  तो  क्या  इस  कार्यक्रम  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  और  उन्हें  अब  चंडीगढ़
 स्वचालित  ट्रक  एक्सचेंज  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  और

 )  यदि  तो  क्या  इस  परिवर्तन  के  परिणामस्वरूप  सीधी  डायल  सेवा  आरम्म  करने
 में  विलम्ब  होने  की  संभावना  है  क्योंकि  जालंघर  स्वचालित  ट्रक  एक्सचेंज  की  तुलना  में  चण्डीगढ़
 स्वचालित  ट्रक  एक्सचेंज  के  पूरा  होने  में  अधिक  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 286
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 संचार  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  राम  निवास  ओर  राज्य  का

 राजघानी  शिमला  के  साथ  एस०  टी०  डी०  चाल्‌  करने  के  लिए  धमंशाला  को  जालंधर  ट्रक  ऑटो
 सर्चेज  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  था  |  एस०  टी०  डी०  के  लिए  हमीरपुर  बिलासपुर  और  ऊना

 को  धर्मशाला  टी०  ए०  एक्स०  के  साथ  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  था|  स्वचलीकरण  के  बाद

 राज्य  की  राजधानी  छ्षिमला  के  साथ  एस०  टी०  डी०  चालू  करने  के  लिए  इन  स्थानों  को  चंडीगढ़

 ट्रक  आटो  एक्सचेंज  के  राथ  जोड़ने  की  योजना

 जंसा  कि  उपयु कत  भाग  और  में  बताया  गया  योजना  में  किसी  प्रकार
 का  परिवततंन  नहीं  किया  गया  बिलासपुर  और  ऊना  से  राज्य  की  राजधानी  शिमला
 के  साथ  शीघ्र  एस०  टी०  डी०  चालू  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 जंडीगढ़  में  ट्रंक  भ्राटो  एक्सच्रेंजों  को  स्थापना

 1292.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराश्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चंडीगढ़  में  आटो  एक्सचेंज  की  स्थापना  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  मवन
 के  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ  हो  गया

 यदि  तो  मवन  निर्माण  के  लिए  कब  मंजूरी  दी  गई  थी  ओर  कार्य  आरम्म

 हुआ  मवन  के  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  और  ट्रक  आठो  एक्सचेंज  कब
 स्थापित  किया

 क्‍या  मवन  के  निर्माण  और  एक्सचेंज  की  स्थापना  में  कोई  विलम्ब  हुआ  है
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  कितना  विलम्ब  हुआ  है  ओर  इस  क्षेत्र  में  सीघी

 डायल  सेवा  आरम्म  करने  में  इस  विलंब  का  क्‍या  प्रमाव  और

 (8)  चंडीगढ़  एक्सचेंज  के  मवन  के  निर्माण  और  उसकी  स्थापना  के  कार  में  तेजी  लाने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  तथा  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  कितनी  लागत  आने  का

 अनुमान  है  तथा  मूल  अनुमान  क्या  था  ?

 संचार  मंत्रालय  के  रॉज्ए  मंत्री  राम  निवास  :  जी  नहीं
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 (&)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  चंडीगढ़  में  एक  ट्र|क  आटोमेटिक  एक्सचेंज
 संस्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  एक्सचेंज  चंडीगढ़  सेक्टर  34  में  एक  इमारत  में
 संस्थापित  करने  की  योजना  इसके  लिए  कारंवाई  प्रारम्म  कर  दो  गई

 डाक-घरों  में  सिगल-विडो  प्रणाली  लागू  करना

 1293.  प्रो०  ना  रायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  देश  में  कुछ  डाकघरों  में  विडोਂ  प्रणाली  लाग  की  गई

 यदि  तो  इस  प्रणाली  की  मुख्य  विश्वेषताएं  कया  हैं  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली
 में  ऐसे  कितने  उप  डाक-घर  हैं  और  इस  प्रणाली  को  लाग  करने  से  क्‍या  पा  ५ 1  परिणाम

 भ्हा
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 दिल्ली  संघ-राज्य  क्षेत्र  में  ऐसे  उपडाक-घरों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  यह  प्रणाली

 लांगू  की  गई

 इस  प्रणाली  को  लागू  करने  के  क्या  परिणाम  और

 क्‍या  इस  प्रणाली  को  अन्य  नगरों  में  नए  उपडाक-घरों  में  लागू  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  जी  हां  ।

 से  इस  प्रणाली  की  विश्लेषता  यह  है  कि  कोई  भी  ग्राहक  डाकघर  द्वारा
 प्रदान  की  गई  सभी  सेवाएं  डाकधर  के  एक  ही  काउ टर  से  प्राप्त  कर  सकता  हसमें  बचत  बंक
 और  मनीआडेंर  सेवा  शामिल  नहीं  संघ  शासित  क्षंत्र  दिल्ली  में  ऐसे  तीन  उपडाकघर  हैं  जहां
 सिंगल  विडो  प्रणाली  की  सुविधा  स्टाफ  की  कुछ  प्रचालन  संबंधी  दिक्कतों  को  छोड़कर  यह
 प्रणाली  भामतोर  से  संतोषप्रद  पाई  गई

 (३)  दिल्ली  से  बाहर  के  शहरों  में  कुछ  डाकघरों  में  यह  प्रणाली  पहले  से  ही  कार्य  कर  रही

 है  ।  दिल्ली  से  बाहर  के  नए  उप  डाकघरों  में  इस  प्रणाली  को  चालू  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 डाक-घरों  तथा  टलोफोन  एक्सचेंजों  के लिए  विभागोय  भवनों  का  निर्माण
 1294.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराहर  :  कया  संचार  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जिला  सब-डिवौजनों  मुख्यालयों  तथा

 सामुदायिक  विकास  खंड  मुख्यालयों  में  प्रधान  डाक-घरों/उप  डाकघरों  और  टेलीफोन
 एक्सचेंजों  के  लिए  विभागीय  भवनों  के  निर्माण  को  कोई  प्राथमिकता  दी

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  में  ऐसे  मुख्यालयों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  जहाँ

 ऐसे  प्रत्येक  स्थान  में  डाक  तथा  दूर-संचार  स्कन्धों  में  कम  से  कम  एक  विभागीय  मवन  और
 प्रत्येक  श्रेणी  में  ऐसे  सभी  मुख्यालयों  में  डाक  तथा  दूरसंचार  विभागों  के  लिए

 विभागीय  भवनों  की  व्यवस्था  कब  तक  हो  जाने  की  संभावना  है  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशक्षि  नियत  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  जी  विभागीय
 भवनों  का  निर्माण  प्रचालन  भूमि  और  घन  की  उपलब्धता  ज॑ंसे  पहलुओं  को  ध्यान  में
 रखकर  किया  जाता  जहां  तक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  प्रश्न  केबल  एम०  ए०  किस्म  के

 एक्सचेंजों  के  लिए  विभागीय  भवनों  का  निर्माण  किया  जाता  है  ।

 और  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 गर-सरकारो  क्षेत्र  का  उद्योग  में  अधिक  सक्रिय  होना
 1295.  श्रो  मुल्लापल्लो  रामचन्त्नन  :  क्या  उच्चोग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  नीति  उद्योग  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  संबद्धता  को  बढ़ाने  तथा
 सरकारों  क्षेत्र  की  संबंद्धता  को  कम  करने  की

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  देश  में  बेरोजगारी  की  दर  और  आशिक  संतुलन  बनाए
 रखने  पर  उपयुक्त  नीति  के  प्रमावों  का  कोई  अध्ययन  किया

 (५)  बदि  तो  भिथ्कर्ष  क्‍या  है  ?
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 |क  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  एम०  :  जी
 सरकार  की  नीति  का  उद्दे

 श्य  निर्धारित  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  उद्योगों  द्वारा  सहयोग  करने  में

 आने  वाली  बाधाओं  को  दूर  करते  हुए  औद्योगिक  विकास  की  दर  में  वृद्धि  करना  रहा  है  ।  .
 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  को  कुल  विदुयत  आवश्यकता  ओर  उसमें  वृद्धि  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य

 डा०  कृपा  सिन्धु  भोई
 श्रीमती  जयन्ती  पटनायफ

 उड़ीसा  को  उसकी  कुल  आवश्यकता  की  तुलना  में  इस  समय  कितनी  बिजली  सप्लाई
 की  जा  रही

 है  और  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इस  राज्य  की  कुल  विद्युत  आवश्यकता
 या  और

 |
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का
 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ओर  इसके  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मन्‍त्री  वसन्‍्त  :  1986  महीने  के  अन्य  प्रणालियों
 से  प्राप्त  सहायता  को  शामिल  करके  उड़ीसा  में  उपलब्धता  37]  मिलियन  यूनिट  थी  जिसकी  तुलना
 में  प्रयाशित  आवश्यकता  457  मिलियन  यूनिट  विद्युत  सर्वेक्षण  में  सातवीं  योजना  अवधि
 के  अन्त  तक  उड़ीसा  की  आवश्यकता  का  अनुमान  10552  मिलियन  यूनिट  लगाया  गया

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  में  लगभग  484  मेगावाट  क्षमता  के  जोड़े
 जाने  की  संकल्पना  की  गई  उड़ीसा  की  सातवीं  योजना  को  2700  करोड़  रुपये  पर  अन्तिम  रूप
 दिया  गया  है  जिसमें  1152.43  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सहायता  शामिल  है  ।

 सम्बलपुर  जिला  के  उप-मंडलोय  भुरुयालयों  को  जिला

 मुख्यालय  से  जोड़ना  तथा  टेलोफोन  हारा  सम्पर्क  स्थापित  करना
 1297.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  के  समी  उपमंडलीय  मुख्यालयों  की  जिला  मुख्यालयों
 के  साथ  टेलीफोन  और  तार  संपक

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  के  नाम  कया  हां  अमी  तक  टेलीफोन  और  तार  सम्पर्क
 स्थापित  नहीं  किया  गया  और

 इनके  बीच  कब  तक  टेलीफोन  व  तार  सम्पर्क  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 देवगढ़  और  कुचिडा  ।

 इन  उप-मंडलों  तथा  संबलपुर  के  बीच  परियात  के  आधार  पर  सीधे  तार  और
 फोन  संपर्क  का  औचित्य  नहीं  बनता  है  ।  पदमपुर  फिलहाल  बाड़गढ़  के  माध्यम  से  संबलपुर  तार
 द्वारा  जुड़ा  हुआ  है  -  कुचिडा  और  देवगढ़  तार  द्वारा  झारसुगडा  के  माध्यम  से  संबलपुर  से  जुड़े  हुए
 हैं  ।  इन  उप  मंडलों  तथा  संबलपुर  के  बीच  सीधा  सम्पर्क  सुलम  कराने  के  प्रस्ताव  पर  तब  विचार
 किया  जाएगा  जब  परियात  वृद्धि  होने  पर  उसका  ओचित्य  बनेगा

 289



 लिखित  उत्तर  4  1985

 भारतोय  टली  य
 किया  आना

 1298.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍य  |य  टेलीफोन  उद्योग  ने  1986  से  सावंजनिक  बांड  जारी  करने  का
 निर्णय  किया  है  ताकि  आध  निकीकरण  का  कायंक्रम  शुरू  किया  जा  सके

 यदि  तो  क्या  आधुनिकीकरंण  कार्यक्रम  के  लिए  अगले  पांच  वर्षों  में  610  करोड़
 रुपए  के  निवेश  की  आवश्यकता

 क्‍या  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कुल  पूजी  निवेश  केवल  335  करोड़  रुपए

 क्‍या  सरकार  ने  मारतीय  टेलीफोन  उद्योग  को  335  करोड़  रुपए  से  अधिक  घनराशि
 एकत्र  करने  अथवा  बांड  जारी  करने  की  अनुमति  दे  दी  और

 यदि  तो  जनता  ने  कितने  मूल्य  के  बांड  खरीदे  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  रास  निवास  :  से  (=)  चाल  वित्त
 वर्ष  के  दोरान  सरकार  ने  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  की  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  खर्च
 के  लिए  पूजी  उपलब्ध  कराने  100  करोड़  रुपए  के  बांड  जारी  करने  के  प्रस्ताव  को  मं  ज्री
 दी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  किए  गए  ब्रावधानों  में  इण्डियन  टेलीफोन  इृण्डस्ट्ीज  ने
 योजना  अवधि  में  कम्पनी  की  वृद्धि  और  दूरसंचार  की  आधारभूत  मांगों  की  पूर्ति  के  लिए  610
 करोड़  रपए  के  निवेश  की  मांग  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सरकार  ने  इण्यिडन
 ढेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  के  परिव्यय  के  335  करोड़  रुपए  की  मंजूरी  दी  बांड  जारी  कर

 निधि  एकत्रित  करने  की  अनुमोदित  100  करोड़  रुपए  में  50  करोड़  रुपए  अलग  से  रखे
 गए  इस  राशि  में  25  करोड़  रुपए  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  20  करोड़  रुपए  जीवन  बीमा
 निगम  द्वारा  और  5  करोड़  रुपए  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  नियोजित  किए  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  और  जीवन  बीमा  निगम  ने  अपने  बांड  खरीद  लिए  हैं  और  साधारण  बीमा  निगम  का
 अंशदान  अभी  आना  बाकी  50  करोड़  रुपए  के  बांड  जनता  के  लिए  3  1986  से  खुले  ।
 इन  बांडों  के  लिए  अंशदान  25-2-1986  को  पूरा  हो  गया  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  उच्च  पदों  को  नियुक्ति  के  लिए  भर्ती  मानदण्ड

 1299.  श्रो  बालासाहेब  विल्ले  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उक्च  पदों  की  नियुक्ति  के  लिए
 भर्ती  मानदण्डों  में  सुधार  करने  और  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  परीक्षण  देने  का

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०
 )  :  से

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्तमों  में  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  भर्ती  मानदण्डों  को  कारगर  बनाने  तथा  इस
 सम्बन्ध में  उन्हें  प्रशिक्षण  देने

 का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  आवद्यकताओं
 का  आवधिक  रूप  से  मूल्यांकन  किया  जाता  है  तथा  परिस्थितियों  के  अनुरूप  उसमें  परिवर्तन  किये
 जाते  हैं  ।
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 ]  उत्तर  प्रदेश  में  मंत्रालय  के  भ्रन्तगंत  चल  रहे  सरकारों  उपक्रम

 1300.  ञ््ी  हर  श॒  रावस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  हब  ने  की  कृपा  करेंगे  कि
 उनके  मन्त्रालय  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  में  चल

 रहे/कार्यरत  सरकारी  क्षेत्र  के  उन
 ीपि  1  $« उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  मुख्यालय  भी  उसी  राज्य  में  ही

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  अधिकांश  काय॑  क्षेत्र  उत्तर

 प्रदेश  में  ही  है  परन्तु  उनके  और  मुख्यालय  राज्य  से  बाहर  हैं

 ऐसे  प्रतिष्ठानों  के  मुख्यालय  भी  राज्य  में  ही  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?  गे

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  मारत  पम्प्स

 एण्ड  कम्प्रे  स्स  इलाहबाद  ।

 त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल्स  इलाहाबाद  ।

 स्कटस  इण्डिया  लखनऊ  ।

 .  भारत  लेदर  आगरा  |

 टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  भाफ  इण्डिया  कानपुर  ।
 कोई  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]  ु
 ध  भारतोय  बाजार  में  प्रवेश  के  लिए  पेपसो  कोला  का  पुनः  प्रयास

 130].  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  कलकत्ता  के  17  1986  स्टंन्डड्डਂ  में

 डाई  पेपसी  कोलाਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 क्‍या  यह  सच  है  कि  मारत  के  लामकारी  बाजार  में  आने  के  लिए  नम्बर  2  अमेरिकन

 शीतल  पेय  कम्पनी  अभ्यास  कर  रही  और
 यदि  तो  पेपसी  कोला  के  इस  प्रयास  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कया  नीति

 अपनाई  है  ?  -  दि
 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  र/ज्य  मंत्री  एम०  :  जी  हां  ।

 सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।
 प्रश्न  ही  नहीं

 ]
 बिहार  में  मध्यम  भ्रणो  के  तथा  लघु  रुग्ण  उद्योग  को  पुनर्जोवित

 करने  के  लिए  कदम

 भरी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार
 ने  बिहार  में  मध्यम  श्रेणी  क ेओर  लघु  रुग्ण  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  क्‍या  कंदम

 उठाए  हैं  ?
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 :  अक्तूबर  1981  में

 सरकार  ने  सम्मवतः  जीव्य  एककों  के  पुनरुज्जीवन/पुनः  स्थापन  के  लिए  केन्द्रीय  राज्य
 सरकारों  सरकार  और  वित्तीय  संस्थानों  के  मार्गदर्शन  के  लिए  कुछ  नीति  संबंधी

 मार्गदश्ी  सिद्धान्तों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  23-1-1985  को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रदइन  सं०  204  के
 उत्तर  में  बताई  गई  थी  ।  उस  मामले  में  जहां  बेंकों  ओर  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  तेयार  की  गई  पुनः
 स्थापना  योजना  के  हिस्से  के  रूप  में  रुण  एककों  का  अभिग्रहण  किया  जाता  है  वहां  ऐसी  पुनर्स्थापना
 योजनाबों  में  पू  जी  की  ब्याज  उत्तरदायित्यवों  के  लिए  पैसा  उदार  शर्तों  पर

 पूजी  और  कार्यशील  पूजी  ऋण  ऋण  सेवा  उत्तरदायित्वों  की/का  राहत  अथवा  पुननिर्षारण
 आदि  जंसी  विभिन्‍न  प्रकार  की  राहत  और  सहायता  प्रदान  की  जाती  केन्द्र  सरकार  और

 राज्य  सरका रें  अलग-अलग  रुग्ण  एककों  के  लिए  बंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  प्रतिपादित
 स्थापन  पंकेजों  के  हिस्से  के  रूप  में  विभिन्‍न  राजकोषीय  और  अन्य  राहतें  भी  प्रदान  करती  हैं  ।

 इसके  आयकर  में  रियायतें  देकर  स्वस्थ  एककों  को  रुग्ण  एककों  का  विलयन  द्वारा

 अभिग्रहण  करने  के  लिए  भी  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  क्‍्ररुणाचलम्‌  )

 बायात  के  कारण  पृ  जोगत  माल  उद्योग  में  मन्‍्दो

 1303.  ्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेक्षों  से  प ूजीगत  माल  के  बढ़ते  जा  रहे  आयात  के  कारण  देश
 में  प ुजीगत  माल  उद्योग  में  मन्दी  आ  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 घरेलू  पू  जीगत  माल  उद्योग  में  मन्‍्दी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  विशिष्ट  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  भनत्रो  एम०  :  और

 अप्र  1985  की  अवधि  में  पू  जीगत  सामान  क्षेत्र  में  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  जिसके
 नतम  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।  इस  अवधि  में  जिन  प्रमुख  उद्योगों  ने  उत्पादन  में  वृद्धि  प्राप्त  की  है  वे

 हैं--सीमेंट  मशीनें  (61%),  बायलर  (83%),  धातुकर्मी  मशीनें  (38%  )  तथा  रोड  रोलर

 (160%,  )  ।  फिर  इस  अवधि  में  कुछ  उद्योगों  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  जंसे  खनन  मशीनें

 (--20  रसायन  व  मेषज  मशीनें  (--3  तथा  रेल  कंगन  (--45  ।

 पूजीगत  सामान  उद्योगों  के  उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  हेतु  अनेक  उपाय  किये  गये  हैं
 और  अनेक  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  इनमें  नीतियों  में  उपयुक्त  संशोधनों  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा
 का  सामना  करने  के  लिए  उनकी  क्षमताओं  में  वृद्धि  आधुनिकीकरण  की  योजनाओं  को

 श्ोत्साहन  देना  तथा  अन्तर्व॑स्तुओं  की  पर्याप्त  उपलब्धता  में  सहायता  प्रदान  करना  सम्मिलित  है  ।

 खाना  पकाने  को  गंस  पर  राज  सहायता

 1304.  प्रो०  पौ०  छ०  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  इस  समय  खाना  पकाने  की  गस  पर  राज्य  सहायता  देती
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 यदि  तो  इसकी  वर्तमान  कीमत  में  राज  सहायता  की  प्रतिशतता  कितनी  और

 खाना  पकाने  की  गेस  पर  कुल  कितनी  उत्पादन  लागत  आती  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन््र  शेखर  ओर
 आर्थिक  सहायता  की  राशि  13.05  रुपये  प्रति  एल०  पी०  जी०  सिलिण्डर  हैं  ।

 रिफाइनरी  में  उत्पादन  के  बाद  एल०  पी०  जी०  को  ले  बाटलिंग  संयंत्रों
 में

 सारे  देश  में  फंले  बाजार  में  इसके  आवागमन  तथः  इसके  बाद  उपभोक्ताओं  को  विपणन  की

 कुल  लागत  लगमग  4950.00  प्रति  मी०  टन  पड़ती  है  जबकि  गोदाम  पर  इसका  बिक्री  मूल्य
 3448,  98  रुपये  प्रति  मी०  टन  पैक  है  ।

 झनिवासी  भारतीयों  का  बिहार  में  उद्योग  स्थापित  करने  को  इच्छुक  होना

 1305.  डा०  गोरी  झंकर  राजहुंस  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  अनिवासी  भारतीयों  ने  बिहार  में  शांतिपूर्ण  औद्योगिक  वातावरण  होने  के
 कारण  वहां  पर  उद्योग  स्थापित  करने  की  इच्छा  प्रकट  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उन्हें  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  क  रने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 ओदव्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एमਂ  :  से
 विशेष  स्वीकृति  समिति  के  नवम्बर  1983  में  गठन  होने  से  लेकर  उद्योग  और

 1951  के  अन्तगंत  बिहार  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  क  रने  हेतु
 केवल  2  आवेदनपत्र  ही  प्रवासी  मारतीयों  से  प्राप्त  हुए  थे  ।  इनमें  से  एक  आवेदन  केपरोलेक्टम  के
 उत्पादन  के  लिए  ही  था  ॥  इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  इस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  क्षमता

 पहले  ही  अनुमोदित  की  जा  चुकी  सरकार  ने  हाल  ही  में  मोसस॑  बिहार  राज्य  औद्योगिक
 विकास  निगम  के  बिहार  में  जिला  बेगुसराय  में  इसी  मद  के  लिए  अन्य  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  है  ।
 राज्य  निगम  को  इसके  साथ  ही  इस  परियोजना  में  प्रवासी  भारतीय  आवेदक  को  सम्बद्ध  करने  की

 सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाने  की  सलाह  दी  |  अन्य  प्रस्ताव  नेफयालीन  आदि  के  उत्पादन  के
 सम्बन्ध  में  था  ।  इसे  मी  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  प्रस्तावित  परियोजना  केਂ  लिए  कच्चे  माल
 की  उपलब्धता  के  बारे  में  बारोनी  रिफाइनरी  से  कोई  आश्वासन  नहीं  मिला  था  ।

 वासोद र  घाटो  रिगम  द्वारा  बर्मों  कोयला  श्वानों  को  सेंट्रल  कोलफ़ोल्डज  लि०
 को  अन्तरित  करना

 1306.  डा०  गौरी  झंकर  राजहुंस  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दामोदर  घाटी  निगम  प्राधिकारियों  द्वारा  15  बर्मों  कोयला  खानों  को  सैन्ट्रल
 कोलफील्डज'लि०  को  अन्तरित  करने  के  प्रस्ताव  का  बिहार  राज्य  में  खान-कर्मंचारियों  ने विरोध
 किया

 यदि  तो  क्या  खान  कमंचारियों  के  संघों  ने  इस  अन्तरण  को  गैर-कानूनी  बताया

 है  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  ने  इसके  परिचालन  पटूटे  को  अन्य  35  वर्षों  के  लिए  पहले  ही  बढ़ा  दिया
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रो  वसंत  :  से  ऐसी  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि दामोदर  घाटी

 निगम  के  कुछ  खान  कमंचारी  बर्मों  कोयला  खानों  को  क  ँ_्रमिटेड  को  अन्तरित  करने  के

 दामोदर  घाटी  निगम  के  प्रस्ताव  से  खुश  नहीं  हैं  ।  इससे  दामोदर  घाटी  निगम  ने  पट्टे  की

 अवधि  तीस  वर्ष  के  लिए  और  बढ़ाने  के  लिए  पहले  ही  आवेदन  किया  था  ।  सरकार  ने  बर्मों  कोयला

 खानों  को  अन्तरित  करने  के  दामोदर  घाटी  निगम  के  प्रस्ताव  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  है  ।

 पुनः  उपयोग  में  लाई  जाने  वालो  ऊर्जा  ज्रोतों  द्वारा  विद्यूतोकरण

 1307,  श्री  यशवंत  राव  गडाख  पाटिल  ]
 चोधरी  अख्तर  हुसन

 |  ~
 है  किझो

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  .
 झोमत्त  रो  सिह  ॥

 ६  ;

 श्री  के०  प्रधानी  )

 )  कया  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  ने  ऊर्जा  के  उपयो  लाये  जाने  वाले
 स्रोतों  का  उपयोग  कर  10,000  गावों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया

 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  पर  कुल  कितनी  लागत  और

 क्‍या  इस  कायंत्रम  में  ग्रामीणों  को  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  निमंरता  की  समस्याओं
 से  मुक्त  अपनी  ऊर्जा  प्रणालियां  स्थापित  करने  में  मदद  मिलेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विमाग  ने  ऊर्जा  के
 करणीय  स्रोतों  का  उपथोग  करके  ग्रामों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  एक  कार्ंत्रम  प्रारम्म  किया
 इस  पर  भी  विद्युतीकरण  करने  वाले  ग्राम  तथा  उनके  पहलू  वित्तीय  साधनों  की  उपलब्धता
 पर  निमंर  होंगे  ।

 स्थानीय  स्रोतों  से  [0,000  ग्रामों  क ेलिए  ऊर्जा  की  समी  आवश्यकताओं  को
 लब्ध  करने  के  लिए  अन्नुमानित  लागत  लगभग  1000  करोड़  रुपये  होगी  ।

 जी
 टेलीफोन  श्ञ  लक  में  वद्ध

 1308.  श्री  यश्ञवन्त  राव  गडाख  पाटिल  ]
 श्री  राज  कुमार  राय  #  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 डा०  टी०  कल्पना  देवो  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  टेलीफोन  शुल्क  में  वृद्धि  करने  का
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वृद्धि  करने  के  क्या  कारण  और

 दूरसंचार  विभाग  के  लिए  वर्ष  1986-87  के  लिए  लक्ष्य  और  परिव्यय  कितना  रखा
 गया

 संचार  मस्जालथ के  राज्य  मस्त्रो  राम  निवास  फिलहाल  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न
 ही  नहीं  उठता  ।
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 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 1986-87  के  लिए  दूरसंचार  विमाग  के  लक्ष्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 1986-87  के  लिए  रुपए  के  परिव्यय  की  म्रंजूरी  दी  गई  है  ।

 नवमी  विवरण

 __
 1986-87  के  लिए  लक्ष्य

 स्थानोय  टेलीफोन  प्रणालो
 स्विचन  क्षमा  लाइनें  )  2.80

 डी०  एल०  2.20
 लम्बो  दूरो  को  स्विचन  प्रणाली

 )  टो०  ए०  एक्स  )  4
 टी०  ए०  एक्स  क्षमता  9600

 मैनुअल  ट्रक  बोर्ड  )  120
 लम्बो  दूरो  की  संचारण  प्रणालो

 कोएक्सिअल  केबिल  प्रणाली--मार्ग  कि०  मीटर  1100
 माइक्रोवेव  प्रणाली  किषि  2225

 यू  ०  एच०  एफ०  प्रणाली  ,,  1520
 श्रॉपन  वायर  तार

 तार  घर  -  1120
 लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर

 संख्या  )  1120

 )  टेलेक्स  एक्सचेंज  14
 टेलेक्स  क्षमा  लाइनें  3000  स्थानीय

 1500  द्रांजिट

 भारतोय  क्रिश्चियन  विवाह  अधिनियम  का  संशोघन

 1309.  श्री  यशवंत  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारतीय  क्रिश्चियन  विवाह  1872  को  पुनरीक्षित  करने  के  लिए

 संयुक्त  महिला  कार्यक्रम  वीमेंस  द्वारा  सरकार  को  ज्ञापन  दिया  गया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  झ्ार०  :  जी  हां  ।

 सरकार  ने  संशोधन  करने  के  प्रस्तावों  पर  अमी  तक  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  है
 क्योंकि  अमी  उनका  गहन  अध्ययन  किया  जाना  फिर  भी  यह  उल्लेखनीय  है  कि  अल्पसंल्यक

 समुदाय  की  स्वीय  विधि  में  तब  तक  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  उस  समुदाय  द्वारा
 ऐसा  करने  की  पहल  न  की  जाए  और  सम्बद्ध  समुदाय  में  निश्चित  मतंक्‍्य  न  हो  जाए  ।

 : :99 रे
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 राजस्थान  में  विहोन  जिलोंਂ  में  स्थापित  उद्योगों  द्वारा
 प्राप्त  राज  सहायता

 1310.  श्रो  वृद्धि  चल  जेन  :  क्या  उद्योग  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  उन  विहीन  जिलोंਂ  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  केन्द्र  से
 सहायता  प्राप्त  हुई

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  मांगी  है  ताकि

 विहवीन  जिलोंਂ  में  औद्योगिकीकरण  के  बारे  में  हुई  प्रगति  का  मूल्यांकन  किया  जा  सके  और
 योजना  के  वांछित  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  उपचारात्मक  उपाय  करने  हेतु  राज्य  सरकार  को

 आवश्यक  परामर्श  दिया  जा  ओऔर

 यदि  तो  क्या  इन  विहीन  जिलोंਂ  विशेषकर  जंसलमेर  के  बारे  में

 राजस्थान  सरकार  से  कोई  ऐसी  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थी  ?

 ओऔदयोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  झरुणाचलम्‌  )  :  केन्द्रीय
 निवेश  राजसहायता  के  लिए  हकदार  उद्योगों  की  किस्मों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
 है  ।  केन्द्रीय  राजसहायता  की  प्रतिपूर्ति  प्रत्येक  औद्योगिक  एकक  को  राज्य  सरकारों/वित्तीय  संस्थानों
 द्वारा  की  जाती  केन्द्रीय  राजसहायता  की  प्रतिपूर्ति  के  बारे  में  उद्योग-वार  केन्द्रीय
 रूप  से  नहीं  रखी  जाती  ।

 केन्द्रीय  निविश  राजसहायता  योजना  के  अन्तगंत  राजस्थान  सरकार  को  वर्ष  1983-84,
 1984-85  तथा  1985-86  (31-1-1986)  में  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  गई  राशियां  निम्नलिखित  हैं  :-..

 1983-84  5.10  करोड़ रु०
 1984-85  7.98  करोड़  रु०

 1985-86  7  56  करोड़  रु०

 (31-1-1986

 .  ओर  योजना  के  अधीन  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  लेने  वाले  औद्योगिक  एककों
 को  उत्पादन  आरम्भ  करने  की  तारीख  से  पांच  वर्षों  की  अवधि  तक  उत्पादन  जारी  रखना  पड़ता

 है  और  ऐसा  न  कर  सकने  की  स्थिति  में  राजसहायता  की  राशि  लोटानी  पड़ती  है  ।  किन्तु  कच्चे
 माल  और  बिजली  आदि  की  कमी  के  कारण  अधिक  से  अधिक  महीने  सक  की  अल्पावधि  के  लिए
 उत्पादन  न  कर  सकने  पर  माफी  दी  जा  सकती  इन  दोषी  एककों  के  बारे  में  सूचना  देते  की

 अपेक्षा  राज्य  सरकारों  से  की  गई  राजस्थान  सरकार  से  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 विवरण
 केन्द्रीय  नियेश  राजसहायता  के  लिए  पात्र  उद्योग

 1,  यथा  समय  संशोधित  उद्योग  और  1951  की  पहली
 अनुसूची  में  सूचीबद्ध  उद्योग  ।

 ह

 2.  निम्नलिखित  बोर्डों/अभिकरणों  के  काय॑  क्षेत्र  में  आने  वाले  उद्योग  :-..

 लघु  उद्योग  बोर्ड
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 कॉयर  बोर्ड

 रेशम  बोर्ड

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड

 अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोर्ड
 ओद्योगिक  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  कोई  अन्य  अभिकरण  ।

 3.  (1)  मुर्गीपालन  ओर  सभी  कृषि  उद्योग  |  भूमि  मवन  तथा  उपकरणों  पर  ही  पू'जीगत
 व्यय  के  पात्र  होंगे

 (2)  संकर  बीज  ।

 (3)  खनन  ।

 (4)  क्षीत  मंडार  ।

 (5)  होटल  ।

 (6)  मरम्मत  करने  वाली  वर्कशाप  सहित  सामान्य  किस्म  की  कार्यशालाओं  जैसे  सेवा
 उद्योग  अन्य  कोई  सेवा  उद्योग  राजसहायता  का  पात्र  नहीं  है  ।

 (7)  यांत्रिकी  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  ड्राइ-क्लीनिंग  ।

 (8)  लघु  सेवा  प्रशासन/स्थापना  ।

 ]
 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  क्षमता  उपयोग

 311,  श्री  के०  राममूति  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ;  क्या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ताप
 बिद्यत  उपक  रणों  के  निर्माण  के  लिए  अपनी  क्षमता  का  औसतन  44.)  प्रतिशत  उपयोग  करने  की
 योजना  बनाई  है  तथा  पन-बिजली  उपकरणों  के  लिए  अपनी  क्षमता  30.1  प्रतिशत  उपयोग  करने  का

 अनुमान  लगाया  गया

 क्या  विद्युत  उत्पादन  उपकरणों  की  सप्लाई  के  लिए  विदेशी  पेशकश  की  मरमार  होने
 के  कारण  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  कम  संख्य्रा  में  निर्माण-आदेश  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  क्षमता  का  60-65  प्रतिशत

 योग  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  ताकि  लाभ  न  मी  हो  तो  घाटा  पूरा  किया  जा
 सके  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  से
 वर्तमान  क्रयादेक्षों  के आधार  पर  थमंल  तथा  हाइड़रो  निर्माणकारी  सुविधाओं  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय
 ग्रोजना  अवधि  में  बी०  एच०  ई०  एल०  की  औसत  क्षमता  का  उपयोग  48  प्रतिशत  तथा  3]

 प्रतिशत  है  ।  नये  विद्युत  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  संसाधनों  की  अड्चन  कम  क्रयादेश
 स्थिति  का  मुख्य  कारण  क्षमता  उपयोगिता  में  सुधार  करने

 हेतु  बी०  एच०  ई०  एल०  द्वारा

 गा

 तथा  सेवाओं  व  फालतु  पुर्जों  की  को  सशक्त  बनाने  का  काम  शुरू  किया
 गया  है  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  का  कायकाल

 1312.  थभ्री  के०  रामम॒ति  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  के  अर्थशास्त्रियों  के  एक  दल  द्वारा
 दिये  गये  अध्ययन  से  पता  लगे  उस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  22  उद्यमों  में  वर्ष
 1975-82  की  अवधि  के  दौरान  मुर्य  कार्यकारी  अधिकारियों  का  कावंकाल  दो  वर्षों  से  कम  नौ

 उद्यमों  में  तीन  वर्ष  था  और  12  संगठनों  में  पांच  वर्ष

 क्‍या  24  उद्यमों  में  नियमित  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  की  नि  युक्ति  के बीच  कई
 वर्षों  का  अन्तराल

 क्‍या  इस  अध्ययन  के  बेहतर  नियमित  कार्य-निष्पादन  के  उदं श्य  से  49
 उद्यमों  ने  5  वर्ष  के  का्यंकाल  की  तथा  6  उद्यमों  ने  लम्बी  अवधि  के  कार्यकाल  को  अपनाना  चाहा

 और है
 +्स  रा  अध्ययन  के  निष्कर्षों  पर  सरकार  द्वारा  रु

 यदि
 तो  क्या  इस  अध्ययन  के  निष्कर्षों  पर  सरकार  द्वारा  कोई  कायंवाही  करने

 धोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  से
 जानकारी  एकत्र  की  जायेगी  ओर  समा-पटल  पर  रख  दी  जाग्रेगी  ।

 राष्ट्रोय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  छोट  प॑माने  के  एककों  को  किराया  खरीद  के  आधार
 पर  सप्लाई  की  गई  मशीतों  के  सम्बन्ध  में  बकाया  राशि  को  वसूलो

 1313.  थ्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  जिसने  किराया-खरीद  के  आधार  पर  मशीनें
 सप्लाई  की  देश  में  4286  लघ  इकाइयों  से  15.78  करोड़  रुपये  की  बकाया  राशि  वसूल  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 )  दोषी  इकाइयों  के  कितने  मामलों  में  मशीनें  कब्जे  में  लेने  ओर  बकाया  राशि  की
 वसूली  के  लिए  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 भौद्यो  गिक
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  किराया

 खरीद  की  देयताओं  को  प्राप्त  क  रने  को  सुनिदिचत  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  लघ  उद्योग  निगम  ने  अनेक
 कदम  उठाए  हैं

 (1)  किराया-खरीद  देयताओं  के  निरीक्षण  और  वसूलो  के  लिए  विस्तृत  कार्यविधि
 निर्धारित  की  गई

 (2)  जहां  पार्टी  चूक  करदी  वहां  नियमित  रूप  से  नोटिस  जारी  किए  जा  रहे
 (3)  वरिष्ठ  विभागीय  भूल-चूक  समीक्षा  पम्िति  निरंतर  ऐसे  मामलों  की  समीक्षा कर

 रही  है  ओर  क्षेत्रीय  कर्मचा  रियों  द्वारा  रठुवर्ती  कारंबाई  की  जाती  है  ।  इसमें
 मुकदमें  दर्ज  मशीनों

 का  ग्रहण  और  देयताओं  की  श्षीक्रविशीज्र

 वसूली  के  लिए  आवश्यक  समझे  जाने  वाले  ऐसे  कृत्य  कई  उपाय  शामिल  हैं  ६
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 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  देयताओं की  वसूली  और  मशीनों  के  पुनः

 के  लिए  713  त्रामलों  पर  कानूनी  कार्रवाई  शुरू  की  गई  है  जिसमें  6,96  करोड़  रु०  की  राशि

 निहित  है  ।
 पिछड़  क्षेत्रों  में राज  सहायता  से  स्थापित  को  गई  कस्पनियां

 1314.  श्रीमती  गीता  सुश्नर्जो  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  में  चुनींदा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  मौद्योगिक  एकक
 स्थापित  करने  के  लिए  राज  सहायता  प्राप्त  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या

 प्रत्येक  एकक  को  राज  सहायता  की  कितनी  राशि  दी

 कमा

 इन  एककों  में  कितने  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  है

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितने  ऐसे  सहायक  एकक  स्थापित  हुए  हैं  जो  राज  सहायता  प्राप्त
 नए  औद्योगिक  उपक्रमों  के सहायक  एकक  ओर

 इन  नए  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  से  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  को  क्या  लाम  मिला  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  (F)
 केन्द्रीय  निवेश  राजसहाथता  के  लिए  गात्र  उद्योगों  की  किस्म  को  बताने  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  राजसहायता  अलग-अलग  ओद्योगिक  एककों  की  राज्य  सरका  रों/वित्तीय
 संस्थाओं  द्वारा  वितरित  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  राजसहायता  का  एकक  बार  वितरण  इन  एककों  में
 स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  और  अन॒षंगी  एककों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  जानवा  री  केन्द्रीय  रूप  से
 नहीं  रखी  जाती

 ब  1983-84,  1984-85  और  1985-86  में  (31  1-1986  के  वर्षों  के  दोरान
 सघ  राज्य  प्रष्चासनों  को  बे  न्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  राशियों  की
 प्रतिपति  की  गई  है  :-...

 1983-84  51.93  करोड़  रुपये

 1984-85  82.03  करोड़  रुपये

 1985-86  80.91  करोड़  रुपये

 (31-1-1986

 केन्द्रीय  रियायती  औद्योगिक  ला  इसें  स॒  देने  में  आयकर  से

 छुट  आदि  जंसे  लामों  द्वारा  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन
 मिला है  और  इनसे  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  मिलेंगे  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  के  लिए  पात्र  उद्योग
 1.  यथासमय  संशोधित  उद्योग  और  1951  की  पहली

 अनुसूची  में  सूचीबद्ध  उद्योग  ।

 2.  निम्नलिखित  बोर्डों/अभिक  रणों  के  कायं  क्षेत्र  में  आने  वाले  उद्योग  :-....

 लघु  उद्योग  बोढ
 कक्‍्यर  बोई
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 रेशम  बोड्ड

 अखिल  भारत  हस्तशिल्प  बोर्ड

 अखिल  भारत  हथकरघा  बोर्ड

 (=)  ओद्योगिक  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  बोर्ड  कोई  अन्य  अभिकरण  ।

 3.  (1)  मुर्गीग्रालन  और  सभी  कृषि  उद्योग  ।  भूमि  मवन  तथा  उपकरणों  पर  ही  प  जीगत

 व्यय  के  पात्र  होंगे  ।

 (2)  संकर  बीज  ।

 (3)  खनन  ।

 (4)  ज्ीत  मंडार

 (5)  होटल  ।

 (6)  मरम्मत  करने  वाली  वर्कशॉप  सहित  सामान्य  किस्म की  कायंशालाओं  जेसे  सेवा

 उद्योग  अन्य  कोई  सेवा  उद्योग  राजसहायता  का  पात्र  नहीं

 (7)  यांत्रिकी  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  ड्राइक्लीनिंग

 (8)  लघु  सेवा  प्रश्मासन/स्थापना  ।

 स्विटजरलंण्ड  में  कम्पनियों  के  लाभांश  के  प्रत्यावतेन  के  बारे  में  गोध्ठो

 1315.  श्रीमती  गोता  सुखर्जो  :  क्या  उद्योग  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  1986  में  स्विटजरलेंड  में  किसी  बंठक  अथवा
 किसी  गोष्ठी  में  माग  लिया  था

 यदि  तो  क्‍या  उन्होंने  ग्यारह  प्रमुख  अमेरिका  कम्पनियों  के  लामांछ  के  प्रत्यावतंन
 के  अध्ययन  का  उल्लेख  किया

 उक्त  अध्ययन  किसने  किया

 अमेरिका  की  किन  कम्पनियों  का  अध्ययन  किया  गया

 (&)  इन  कम्पनियों  का  अपेक्षित  पूजी  निवेश  कितना  है  और  जिन  वर्षों  का  अध्ययन  किया
 गया  है  उनमें  लाम  के  रूप  में  कितनी  पू'जी  प्रत्यावरतित  की  गई

 क्या  लामांश
 के

 प्रत्यावर्तत  की  उक्त  दर  विदेशी  पू  जी  निवेश  को  आकृष्ट  करने  हेतु
 सरकार  की  नीति  का  एक  भाग  ओर

 क्या  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  इस  प्रकार  की  नीति  लाभदायक  होगी  ?
 -  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  और

 हां  ।
 से  इंडो  अमेरिका  चेम्बर  आफ  कामसं  द्वारा  अध्ययन  किया  गया  चेम्बर

 ने  इन  11  कम्पनियों  की  सूची  नहीं  दी  चेम्बर  की  रिपोर्ट  के  1975  से  1980
 कुछ  मे  1976  से  1981)  के  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  ]]  अमेरिका  कम्पनियों  ने  .
 48.4  अमेरिकी  डालर  की  कुल कुल  पूजी  का  योगदान  किया  था  जिस  पर  उन्होंने  116  लाख
 अमेरिकी  डालर  का  लामांश  अजित  किया  ।
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 लामांश  की  दर  का  सरकार  द्वारा  नियंत्रण  नहीं  किया  जाता  बल्कि  इसका  निर्धारण
 नियों  की  लामदायकता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 गाड़ियों  के  नकलो  तथा  घटिया  फालतु  पुर्ज
 1316.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍्यਂ  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  |]  1986  के  फाइनेन्शियन  एक्सप्रेसਂ  से

 मेक  कनसने  ओवर  स्पूरिस  पार्टस
 '

 शीषंक  से  छुपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 *

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिवर्ष  पुर्जे  बदलने  के  लिए  1350  करोड़  रुपये  के

 फासतु  पुर्जों  को  बिक्री  में  से  350  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  नकली  पुर्ज  तथा  200  करोड़  रुपये  के

 मूल्य  के  पुर्जे  बेचे  जाते

 क्‍या  नकली  तथा  घटिया  पुर्ज़ों  के  कारण  प्रतिवर्ष  2500  व्यक्तियों  की  मृत्यु  होती  है
 तथा  10,000  व्यक्ति  घायल  होते  और  प्रतिवर्ष  200  कर'ड़  रुपयों  का  कर  अपवंचन  किया
 जाता  रहा  और

 यदि  तो  ओद्योगिक  गुण-प्रकार  नियंत्रण  में  आवश्यक  परिवर्तन  करने  तथा  कानूनी
 तथा  राजस्व  सम्बन्धी  उपाय  करने  हेतु  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  तथा  उठाने  का
 विचार  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  अरुणाचलम  )  :  हां  ।

 ओर  दिए.गए  आंकड़े  गर-सरका  री  अध्ययन  परਂ  आधारित  हैं  ।  सरकारी  अनुमान
 तेयार  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 सरकार  ने  मोटर  सहायता  को  लाइसेंस  मुफ्त  ब्रांड  क्षमताओं
 को  अनुमोदित  करने  आदि  के  जरिए  कई  नीति-निर्णय  लिए  हैं  तथा  इस  क्षेत्र  में  तेजी  से
 क्िकीकरण  और  नई  प्रौद्योगिकी  को  प्रारम्म  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  ई'घनक्षमਂ  वाहनों
 के  लिए  विज्लेष  प्रकार  के  जटिद्य  मोटर  गाड़ी  हिस्प्ते-पुर्जों  के  निर्माण  हेतु  उप-हिस्से-पुर्जों  क ेभायात
 के  लिए  कुछ  वित्तीय  रियायतें  मी  प्रदान  की  गई  कानूनी  पहलुओं  की  मी  जांच  की  गई  यह
 आशा  है  कि  उपयुक्त  उपायों  से  अच्छी  किस्म  के  हिस्से-पु्जों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  तथा  बेहतर
 उपलब्धता  और  अधिक  प्रतियोगिता  होने  से  नकली  और  घटिया  किस्म  के  हिस्से-पुजों  की  बिकी
 तथा  उत्पादन  हतोत्साहित  होगा  ।

 नए  साबंजनिक  टेलोफोन  फेनलद्र  खोलना
 1317.  शो  विग्विजय  सिंह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  और  1985  में  राज्य-वार  कितने  नए  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोले

 उसके  अनुपात  में  कितने  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  की

 क्‍या  नए  पदों  का  सूजन  करने  पर  प्रतिबन्ध  और

 यदि  तो  इन  सार्वजनिक  केन्द्रों  का  प्रबन्ध  किस  तरह  किया  जा  रहा  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  1984-58  में  खोले  गए

 नए  सावंजनिक  टेलीमोन  धोरों  की  संख्या

 1.  आम्ध्न  प्रदेश  470
 2.  बिहार  410
 3.  गुजरात  152
 4.  जम्मू  और  कश्मीर  26

 ह
 5.  कर्नाटक

 ह
 274

 6  केरल  ll

 7,  मध्य  प्रदेश  372
 8.  महाराष्ट्र  138
 9.  उत्तर  पूर्व  मेघालय  त्रिपुरा

 अरुणाचल  प्रदेश  एवं  नागालंण्ड  6

 10.  उत्तर  पर्चम  हरियाणा  एवं
 हिमाचल  प्रदेश  )  69

 11.  उड़ीसा  139
 12.  राजस्थान  193
 13,  तमिलनाड़्‌  सहित  278
 14.  उत्तर  प्रदेश  113
 15.  पश्चिम  बंगाल  और

 ह

 अण्डमान  द्वीप  समूह  सहित  )  58

 कुल  2709

 ध्  ओर  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  उसके  अन्लुपात  में  कोई
 आ्ञारी  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  खाले  गए  नए  सावंजनिक  टेलीफो  कुल  खोले  गए  नए
 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  की  लाइनों  आदि  की  देखमाल  करने  के  लिए  अतिरिक्त  स्टाफ  की  मजूरी
 देने  का  कार्य  भी  शामिल

 केवल  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  के  लिए  ही  स्टाफ  रखना  उचित  नहीं  है
 सम्बन्धित  डाकघर/तारघरों  में  का्यंरत  डाक/तार  कमंचारी  अपने  कार्य  के  अलावा  इन
 धरों  को  चलाने  का  मी  कायं  करते  हैं  ।

 उद्योगों  पर  लाइसेंस  समाप्त  करने  को  योजना

 1318,  श्रो  बो०  थी०  देसाई  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  ओर  विदेशी  मुद्रा  वनियमन

 नियम  के  अन्तगंत  आने  वाली  यदि  वे  पिछड़े  घोषित  किये  गये  क्षेत्रों  में  स्थित  हों  तो  वे
 सरकार  द्वारा  और  अधिक  उदार  की  गई  नीतियों  के  अन्तगंत  स्वयं  के  लिए  उद्योग  पर  लाइसेंस
 समाप्त  करने  की  योजना  का  लाभ  प्राप्त  कर  सकती

 क्‍या  यह  योजना  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  थ्यापारिक  ब्यवहार  अधिनियम  के
 अन्तगंत  छूट  प्राप्त  27  उद्योगों  में  से  22  पर  लागू  होतो  हैं
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 यदि  तो  अब  तक  इस  उदार  नीति  की  इस  छूट  के  अधीन  कितनी  कम्पनियों  ने
 फायदा  उठाया

 क्‍या  इन  कम्पनियों  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  में  यूनिट्ें  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  को
 अपनी  योजनाएं  प्रस्तुत  कर  दी  औौर

 इन  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए  कोन से  क्षेत्र  निर्धारित  किए  गए  हैं  !

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 कुछ  उद्योगों  को  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  की  घारा  2]  और  22  से  छट  दे  दी  गई  है  ।
 केन्द्रीय  रूप  से  घोषित  पिछड़  क्षेत्रों  मे  पांच  को  छोड़व.र  ऐसे  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  एम०
 आर०  टी०  टी०/फेरा  कम्पनियों  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 और  चू कि  योजना  अभी  हाल  ही  में  घोषित  की  गई  है  अपेक्षित  सूचना
 देना  समय  से  पूर्व  होगी  ।

 )  जैसा  27-4-83  को  अधिसूबित  किया  गया  पिछड़े  क्षेत्रों  को  3  वर्गों  में  वर्मोकृत
 किया  गया  है  :  वर्ग  वर्ग  और  वर्ग  «“गਂ  ।

 ह

 उच्च  न्‍्य  यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  श्रोर  अनुसूचित
 जनजातियों  के  न्यायाधोश

 1319,  श्री  के०  कुन्जाम्ब  :  क्या  विधि  ओर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  कुल  संख्या  कितनी

 भनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  न्यायाधीश  और

 इन  प्रवर्गों  के  सक्षम  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  न्यायाधीश  के  रूप  में  नियुक्त
 करने  के  लिए  गत  पांच  वर्षो  के  दोरान  क्‍या  प्रयास  किए  गए  ।

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :  )  1-2-86
 को  देश  के  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  369  न्यायाधीश  थे  ।

 उच्च  न्यायालयों  से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्‌ठी  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही
 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 1980  में  सरकार  ने  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  और  मुख्य  न्यायमूर्तियों  को  पत्र
 लिखा  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  वे  वकीलों  में  से  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति
 के  ऐसे  व्यक्तियों  का  पता  लगाएं  जो  ऐसी  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त  हैं  जिससे  कि  उन्हें  उच्च
 न्यायालयों  में  बेहतर  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  हो  सके  ।  इन्हीं  अनुदेशों  को  1984  में  भी  दोहराया
 गया  है  ।

 बंद  पड़  उद्योग
 1320.

 हि  लंम्पन  कब  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे
 इस  समय  देझ्ष  में  बन्द  पड़े  मध्यम  और  बड़े  उद्योगों  का  राज्य-बार  ब्यौरा

 क्या
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 बन्द  प  डे  उद्योगों  को  खोलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 उद्योगों  के  इस  प्रकार  बन्द  होने  क ेकारण  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  ओर
 देश  में  बन्द  पड़े  भौद्योगिक  एककों  के  बारे  में  सूचना  ओर  उनसे  सम्बन्धित  ब्यौरा  मंत्रालय  में

 केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखा  जाता  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  कारखाना  1948  के
 अधीन  पंजीकृत  उन  कारखानों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  रूप  से  सूचना  इकट्ठी  की  जाती  है  जो  दीघ॑
 काल  या  अल्पकाल  से  बन्द  पड़  यह  सूचना  इण्डियन  लेबर  जन॑ल  में  प्रकाशित  की  जाती  है  ।
 जो  श्रम  मारत  सरकार  का  मासिक  प्रकाशन  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  के
 कालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 )  अनेक  आंतरिक  ओर  बाह्य  जो  साथ  चलते  औद्योगिक
 रुग्णता  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  ।  दोषपूर्ण  प्रबन्ध  सम्बन्धी  अदक्ष  वित्तीय
 स्रोतों  का  अन्यत्र  अनुसंधान  और  विकास  की  ओर  अपर्याप्त  ध्यान  प्रौद्योगिकी  मौर
 मशीनों  की  गत  मांग  की  अपर्याप्तता  कच्चे  माल  और  अन्य  निविष्टियों  की  कमी  तथा
 अवस्थापना  सम्बन्धी  अड़चनें  रुग्णता  के  कुछ  प्रमुख  कारण  हैं  ।

 कोई  एकक  बन्द  हो  जाने  के  कारण  बेरोजगार  हो  सकने  वाले  ब्यक्तियों  को  केवल
 रोजगार  संरक्षण  देने  हेतु  प्रत्येक  बन्द  ओद्योगिक  एकक  को  सरकार  द्वारा  पुनः  चालू  किया  जाना
 न  तो  संमाग्य  है  मौर  न  ही  वांछनीय  ।  सक्षम  रूप  से  जीव्य  रुग्ण  उद्योगों  को  पुनरुज्जीवित
 करने  के  लिए  सरकार  न  1981  में  कुछ  नीतिविषयक  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  ।

 इन  मार्गदर्शी  स्विद्धांतों  की  मुख्य  विशेषताएं  लोकसमा  में  दिनांक  23-1-85  को  पूछे  गए  अतारांकित
 प्रद्म  संख्या  204  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  उत्तर  में  दे  दी  गई  हैं  ।

 डाक  झोर  तार  विभाग  में  विभागेतर  कर्म  चारो
 प्रणालो  समाप्त  करना

 1321,  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 कया  डाक  औौर  तार  विमाग  में  इस  समय  कुल  कितने  विभागेतर  कमंचारी  काम  कर

 रहे  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  डाक  और  तार  विभाग  में  विभागेतर  कर्मचारियों  की  भर्ती
 प्रणाली  की  समाप्त  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :
 31-3-1985  तक  30085.

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 पच्चिम  बंगाल  में  नए  विद्युत  संयंत्र
 1322.  थ्री  हन्तान  मोल्लाह  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  सरकार  का  चालू  वर्ष  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  में  एक  नए  विद्युत  संयंत्र  की
 स्थापना  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सूचित  किया

 है  कि  उनका  विच;र  बक्रेश्वर  ताप  विद्युत  संयंत्र  (630  ओर  तीस्ता  नहर  प्रपात
 योजना  (67.5  को  छुरू  करने  का  है  ।  इन  दोनों  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  विद्युत
 करण  ने  तकनीकी-आश्थिक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  तीस्ता  नहर  प्रपात  परियोजना  को  सरकार
 ने  अनुमोदित  कर  दिया  है  तथा  बक्र  वर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  लिए  निवेश  संबंधी  अनुमोदन
 किया  जाना

 तैल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  द्वारा  वेकल्पिक  सप्लाई  आधार  के  रूप
 में  महाराष्ट्र  मे ंमारद  को  चयन

 1323.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सन्त्री  यह  बतामे  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  महाराष्ट्र  सरकार  की  सहमति
 से  अपने  वेकल्पिक  सप्लाई  आधार  के  लिए  महाराष्ट्र  मे ंमारुद  की  चयन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चल्र  शेखर  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  उच्चयोग  रहित  जिले

 1324.  श्री  बो०  तुलसी  राम  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  31  1986  को  कुल  कितने  उद्योग  रहित  जिले  थे  और  उनका

 वार  ब्यौरा  क्या
 |

 आंध्र  प्रदेश  में  ऐसे  कुल  कितने  जिले  हैं  और  वहां  इनकी  संख्या  इतनी  कम  होने  के
 क्या  कारण

 आंध्र  प्रदेश  को  राज्य  में  ओर  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  ओर

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  आवश्यक  धनराशि  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  इस  समय  93

 रहित  जिलेਂ  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  जिलों  की  एक  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  यई

 1979-80  में  बड़  या  मझौले  उद्योग  रहित  जिलों  को  रहित  जिलेਂ  के  रूप
 में  निर्धारित  किया  गया  आन्ध्र  प्रदेश  का  कोई  भी  जिला  इस  मापदण्ड  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  ।

 और  विशिष्ट  जिलों/क्षेत्रों  का  औद्योगीकरण  मुख्य  रूप  से  सम्बद्ध  राज्य
 कार  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  निर्धारित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के

 लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  और  रियायतें  देकर  उनके  प्रयत्नों  को  बढ़ाती  उनको  स्वीकाय  रियायतों
 से  सम्बन्धित  भ्यौरे  केन्द्रीय  निविश  राजसहायता  योजना  फार  इण्डस्ट्रीज  इन  बंकवर्ड

 एरियाजਂ  से  संबंधित  पुस्तिका  में  दिए  गए  सरकार  और  वित्तीय  संस्थाओं
 1984,  दिनांक  9-4-85  के  प्रैस  टिप्पण  संख्या  --  ]  ०  बो०  के  साथ  पढ़ित  जिसकी



 1983  84  4.63  करोड़  रु०
 1984-85  1.14  करोड़  रु०

 1985-86  5-86  6.33  करोंड  रु
 (31.1.1986

 क्िता+  2६७५4  ० कक  3७०० ७+०नननम-म-म%ंनमनम
 विवरथ

 उन  जिलों  की  सूची  जिनमें  कोई  ख्री  धड़ा  अथवा  बभोोल्स  उद्योग  नहीं  है  ।

 1.  असम  6.  कर्नाटक
 1.  लखीमपुर

 रा
 1.  बीदर

 2  अब

 कछार  पहाड़िया
 4.  केरल

 ' 1.  औरंगाबाद  ।,  ब्यानाड

 2.  भोजपुर  2.  इदुक्की

 3.  खगरिया  8.  महाराष्ट्र
 4.  नालन्दा  1.  गादचिरोली
 5.  पृणिया  9,  मध्य  प्रदेक्ष
 6.  सहरसा  माधोपुर  से  बना  नया  1.  बाबाघाट

 जिला  सम्मिलित  2.  सिण्ड
 3,  गुजरात  3.  छतरपुर

 1.  डॉग  4,  छिंदवाड़ा
 4  हिमाचल  प्रदेश  5.  दमोह

 2.  चम्बा  6.  दतिया
 2.  कांगड़ा  7.  धार
 3.  किन्नौर  8.  गुना
 4  कुल्लू  9.  झबुआा
 5.  लाहोल  और  स्पीती  11-  मांडला

 5.  अम्भू  ओर  कक्सोर  13,  नरसिहपुर

 2.  कुपवाड़ा  14.  राजगढ़
 3.  लद्ाल  हैं  15.  सिवनी

 16.  ब्विबपुरी
 5  फुलवामा  17.  सीधी
 6.  राजोरी  18-  सुरग्रु जा

 7. ऊषमप्रुर टीकमयढ़ |
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 10,  सनिपुर  17,  उत्तर  प्रवेक्न

 1.  मणिपुर  1.  बांदा
 2.  मणिपुर  2.  चमोली
 3.  मणिपुर  3.  फतहपुर
 4.  मणिपुर  4.  हमीरपुर 5.  मणिपुर

 5.  जालौन 6.  टांगलोपाल
 *

 «  6.  जौनपुर
 11.  संघरालब

 9.  पौड़ी
 1.  पूर्वी  गारो  पहाड़ियां  8.  झुल्तानपुर

 पर

 2.  पश्चिमी  गारो  पहाड़ियां  9.  विहरी
 3.  जयन्तिया  पहाड़ियाँ

 109.  उत्तर  काशी 4,  पश्चिम  खासी  पहाड़ियां  iL  बेहाल

 2.  18.  पश्चिचस  बंगाल
 1:  तुएनसांग  1.  बांकुरा

 13.  उड़ीसा  2.  कु  बिहार
 1.  बालासौर

 3.  दाजिलिगਂ 2.  बोलनगौर
 4.  जलपाईगुड़ी 3.  बोदखडिमल्स  3  5.  माल्दा

 14  राजस्थान  19.  अषण्डमान  और  निकोबार
 1.  जैसलभेर  1.  निकोबार  द्वीप  समूह -  ब्रिद्येही

 प्रवेकष
 3.  बाड़मेर  20,

 सपलाइल

 4.  चुरू  2  किंग
 15,  क्िक्किम

 ड  सुबनसीडी
 1.  गंगटोक  4,  तिरण  म

 3.  मगन  1.  लक्षद्वीप
 4.  नामची  22-

 16,  त़िपुरा  1.

 1,  उत्तर  त्रिपुरा  2.  लुगलेज
 2.  दक्षिण  त्रिपुरा  23.  बादरा  और  नगर  हवेलो
 3.  पद्दिचम  त्रिपुरा  1.  दादरा  और  नगर  हवेली
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 1325.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  देश  में  बिजली  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई ड

 यदि  तो  क्या  इसके  साथ  बिजली  की  खपत  में  भी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के दोरान  राज्य-वार  बिजली  की  खपत  हुई  तथा  उन्हें

 राष्ट्रीय  प्रिड  से  कितनी  बिजली  सप्लाई  की

 क्या  राष्ट्रीय  ग्रिड  से  आंध्र  प्रदेश  को  बिजली  की  सप्लाई  उसके  सभी  क्षेत्रों  विशेषकर

 कृषि  और  उद्योग  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  और

 (३)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  आंप्र  प्रदेश  में  और  बिजली  देने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  सन्‍्त्रोी  वसस्त  :  ओर  जी  हां  ।

 प्रत्येक  राज्य  की  विद्युत  सम्बन्धी  आवश्यकता  उसके  अपने  विद्युत  केन्द्रों  से  होने  वाले

 विद्युत  सांझा  परियोजनाओं  के  विद्युत  उत्पादन  में  उसके  केन्द्रीय  परियोजनाओं  के

 विद्युत  उत्पादन  में  उसके  हिस्से  और  पड़ोसी  प्रणालियों  से  प्राप्त  सहायता  से  पूरी  की  जाती  है  ।

 वर्ष  1983-84,  1984-85  और  अप्रै  1985  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान

 वार  विद्युत  की  आवश्यकता  और  उपलब्धता  दिखाने  वाला  विवरण-एक  संलग्न  केन्द्र  सरकार

 के  विद्युत  केन्द्रों  से होने  वाला  विद्युत  उत्पादन  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  विभिन्‍न  राज्यों  को  वितरित

 किया  गया  था  ।  केन्द्र  सरकार  के  विद्युत  केन्द्रों  से विभिन्‍न  राज्यों  को  की  गई  सप्लाई  बिरबण-दो

 में  दी  गई

 (3)  और  (3)  चालू  वर्ष  के  आन्ध्र  प्रदेश  अब  तक  बिना  कोई  विद्युत  कटौती

 लागू  कुल  मिलाकर  ऊर्जा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सफल  रहा  है  ।

 आन्प्न  प्रदेश  में  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  चालू  हो  जाने  ओर  केन्द्र  सरकार  के  विद्युत  केन्द्रों  में

 इसके  विद्युत  के  हिस्से  से  आंध्र  प्रदेश  में  विद्युत  उत्पादन  को  स्थिति  में  ओर  सुधार  होने  की

 उम्मीद
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 विवरण-दो

 केन्द्रोय  क्षेत्र  के  विज्यूत  केन्द्रों  से  विद्च,त  को  सप्लाई

 रामगुण्डम  सुपर  ताप  विद्य,त  केन्द्र  से  1983-84  1984-85.  .  85  से
 86

 आंध्र  प्रदेश  131.3  662.3  1620.1

 केरल
 गा  ा

 तमिलनाडु
 न  111.5  308.9

 कर्नाटक  28.0  434.2  658.5

 गोआा  15-8  7.3  68.2

 बरा  स्यूल  जल  विद्युत  परियोजना  से

 दिल्ली  334.2  312.0  364.4

 हरियाणा  128.8  84.4  29.6
 हिमाचल  प्रदेश  45.5  30.5  15.4

 जम्मू  व  कश्मीर  57.6  67.1  76.5

 पंजाब  194.5  127.9  44.8

 सिग  रोली  सुपर  विद्युत  केसर  से

 दिल्ली  97.1
 344.4

 677.0

 हरियाणा  93.0  143.4  313.5

 पंजाब  61.4  93.0  44,9

 राजस्थान  412.3  508.2  556.5
 उत्तर  प्रदेश  1791-3  3305.2  2840.6
 हिमाचल  प्रदेश  10.7  24.1  25.0
 जम्मू  व  कश्मीर  22.9  38.6  54.5
 बी०  बी०  एम०  बी०  7.9  5.5  14,1
 चण्डीगढ़  2.0  3.0  12.4

 बिहार  370.8  134,8  87.4

 कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  केमा  से

 मध्य  प्रदेश  _  536.6०  1241.6

 महाराष्ट्र  --  284  8४  1009.5

 गुजरात  _  171.0  548.1

 गोआा  न  61.3*  118-2

 कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  से विभिन्‍न  लाभ  प्राप्त  करने  वालों  को  वर्ष  1984-85  के
 दोरान  विद्युत  को  सप्लाई  1984  से  1985  तक  की  अवधि  से  सम्बन्धित

 312
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 --  - धो स्‍चचत्चचचचत्् “5  ओओओ  उस  छ  यकअ  से  न

 उत्तर  प्रदेश  में  तेल  को  श्ञोज

 झा०  कषा  लिशु  भोई  :  क्या  पेट्रोलिग्रम  झोर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  तेल  को  खोज  के  लिये  प्रयोत्र  जारी
 क्या  राज्य  में  किसी  स्थान  पर  तेल  और  मंस  के  भंडार  पाये  गये  और

 प्रत्येक  परियोजना  पर  क्रितनी  धनराष्ि  खर्च  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर

 नहीं  ।

 तक  अन्वेषक  खनन  प५  लगभग  6.28  करोड़  रुपये  खर्च  किए

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  निवेश

 श्री  राममसूर्ति  भट्टस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  अन्य  र  ज्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 अब  तक़  कितना  निवेश  किया  गया

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  इस  प्रकार  के  निवेश  का  प्रति  व्यक्ति
 आधार  क्‍या  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  की  जाने  वाली  नई
 परियोजनाओं  में  कितना  निवेश  किया  जायेगा  ?

 फौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  माननीय
 सदस्य  का  आशय  विभिन्‍न  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  हुए  पू  जीनिवेश  से  रखे
 को  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  सकल  परिसम्पत्ति  आदि  के  रूप  में  किये  गये  पू  जीनिवेश  का
 वार  जिसमें  आन्ध्र  प्रदेश  भी  हामिल  निर्णय प्रति  को  समभा-पटल  पर  रखे  गये
 लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  भौद्योगिक  के  के  पृष्ठ  पर  वितरण  संख्या  आशिक्र  में  उपलब्ध

 विभिन्‍न  राज्यों  में  केन्द्रीय  पू  जीनिवेश  का  निर्णय  प्रति  व्यक्ति  आधार  पर  नहीं  किया
 जाता

 ओऔद्योगिक  परियोजनाओं  की  अवस्थिति  का  निर्णय  तकनीकी  आशिक्र
 ताओं  केਂ  आधार  पर  किया  जाता  है  तथा  इसे  राज्यवार  आधार  पर  पूर्व  निर्धारित  नहीं  किया  जा

 सकता
 सोर  ऊर्जा  के  द्वारा  विदयतोकरण

 श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  ऊर्शा  संत्रो  यह  बठाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  से  कितने  गांवों  का  सौर  ऊर्जा  के  प्रयोग  से  विद्युतीकरण  किया  गया

 ओर वर्ष के दोराल राज़्यआ्र क्वितते गांवों का विद्युसोकरण किक जाख्झा ?
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 ऊर्जा  मंत्रों  बसन्‍्त  :  1986  के  अंत  सौर  ऊर्जा  का  प्रयोग

 मुख्यतया  गली  रोशनी  एककों  और  अन्य  सामुदायिक  सुविधाओं  के  माध्यम  से  187  गांवों

 का  विद्युतीकरण  किया  जा  चुका

 1986  के  लिए  राज्यवार  लक्ष्य  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 महाराष्ट्र  को  मिट्टी  के  तेल  का  आवंटन

 1329.  क्री  आर०  एसम०  भोये  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  सत्त्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  को  वर्ष  1985  के  दोरान  मिट्टी  के  तेल  का  मासिक  आबंटन  ब्यौरा  क्या  है
 और  उस  राज्य  द्वारा  वास्तव  में  कितना  मिट्टी  का  तेल  उठाया  गया

 संबंधी  आधारों  का  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1986  में  मासिक  आबंटन  के  लिए  महाराष्ट्र  की  अनुमानित  मांग  क्‍या  है  और
 महाराष्ट्र  राज्य  को  कितना  आबंटन  किए  जाने  की  संभावना  और

 महाराष्ट्र  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्‍या  कदम
 उठाए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  चस्र  शेखर  :
 वर्ष  1985  के  दौरान  महाराष्ट्र  को  किए  गए  मिट्टी  के  तेल  का  आबंंटन  इस  प्रकार  है  :--

 महीना  आबंटन  बिक्री

 1  2  3

 जनवरी  92.400  93,002
 फरवरी  95,400  94,292

 मार्च  84,360  84,543
 अप्रल  84,160  83,469
 मई  न्‍  83,160  83,124
 जून  83,160  81,408
 जुलाई  89,530  89,811
 अगस्त  89,530  88,870
 सितम्बर  90,500  89,933
 अक्तूबर  89,530  89,982.
 नवम्बर  99,530  98,829
 दिसम्बर  99,330  98,239

 जोड़  99,330  98,239  502

 से  महाराष्ट्र  सहित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  मिट्टी का  अनुमान  पिछले  वर्ण  को  4  महीनों  के  ब्लाक  के  आधार  पर  तदनुरूपी
 के  तेल  की  आवश्यकता

 अवधि  में  किए  गए
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 टन  में  5%  की  बढ़ोत्तरी  करके  लगाया  जाता  है  और  उसके  अनुसार  आबंटन  किया  जाता
 नियमित  आर्बटन  के  अतिरिक्त  बाढ़  एल०प०जी०/साफ्ट  कोक  आदि  की  कमी  की
 स्थितियों  से  मुकाबला  करने  लिए  भी  तदर्थ  आधार  पर  अतिरिक्त  आबंटन  किया  जाता  है  ।

 1986  के  महीनों  में  आबंटन  इस  प्रकार  किया  गया  है  :--

 महीना  आबंटन
 प्र

 77
 जनबरी  99,490

 फरवरी  99,330
 मार्च  87,320

 अप्रल  87,320
 मई  87,320

 जून  87,320

 1986  की  बाकी  अवधि  के  दौरान  उपयुक्त  तरीके  से  आबंटन  किया  जाएगा  ।  पहले  की
 तरह  तेल  विपणन  कम्पनियां  महाराष्ट्र  को  आबंटित  मात्रा  की  पूर्ति  करने  का  प्रयास  करेगी  ।

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टासाइड्स  उद्योग  द्वारा  उत्पादन  लक्ष्य

 1330.  प्रो०  के०  थो०  थासस  :  क्‍या  उवयोग  मसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टा  साइड्स  उद्योग  मंडल  ने  अपना  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई
 और

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टासाइड्स  लि०  उद्योग  मंडल  की  दूसरी  इम्पेक्स  मिल  के  कब  शुरू

 होने  की  सम्मावना  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झार०  के०  जयचन्द्र  :

 नहीं  ।

 (@)  उत्पादन  में  कमी  के  मुख्य  कारण  कच्चे  माल  अर्थात्‌  अपेक्षित  सीमा  तक  अलकोहल
 और  क्लोरीन  की  अनुपलब्धि  अपेक्षित  मात्रा  में  कच्चे  माल  की  नियमित  आपूर्ति  के  लिए
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जब  कभी  आवश्यक  होता  है  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टेसाइड्स  उद्योग  मण्डल  में  स्थित

 इम्पैक्स  मिल  का  पहले  ही  उपयोग  किया  जा  रहा

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टासाइड्स  उद्योग  मंडल  द्वारा

 बी०एच०सी०  को  घटिया  किस्म  का  उत्पादन

 1331.  प्रो०  के०  बी०  थासस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टासाइड्स
 उद्योग  मण्डल  द्वारा  उत्पादित  डी०डी०टी०  और  बी०  एच  ०  सी०  तथा  अन्य  रसायन  घटिया  किस्म

 के  ओर

 35
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 क्‍या  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टासाइड्स  उद्योग  स्थित  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन

 काँये  क्रम  एकक  ने  भारी  मात्रा  में  डी०डी०टी  ०,वी  ०एच०सी०  तथा  अन्य  रसायनों  के  नमूने  घठिया
 किस्म  होने  के  कारण  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ?

 रसावन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 एकक  प्रत्येक  बेच  के  वभूनों  का  परीक्षण  करता  है  और  उन  नमूनों  को  अस्बीकृत
 कर  देता  है  जो  आई०एस०आई०  के  मार्पंदण्डों  के  अन्नुसार  नहीं  होते  ।  इन  बंचों  की  पुनः
 मामित  किया  जाता  है  तथा  सामान्य  पद्धति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्समूलेने  कीयंक्रम
 द्वारा  नमूना  स्वीकृत  किये  जाने  के  बाद  ही  इसकी  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  की  आपूर्ति
 की  जाती  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  और  उन्ल  न्यायालयों  के  न्यायाधोशों  के
 बेतन  तथा  अन्य  परिलब्धियों  में  वृद्धि  करना

 1332.  प्रो०  के०  थी०  थासस  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  संत्री  यह  बतांनें  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  कें  वेतन  तथा  अन्य
 परिलब्धियों  में  वृद्धि  के  रने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 येंदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झ्ार०  :  हाँ  |

 प्रईने  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  तेल  निगम  द्वारा  ठंकेदार  के  माध्यम  से  सुरक्षा  प्रबंध

 333.  ०  रेड्डी
 |

 नल
 बताने

 1533
 थे  पी  मस्लिक

 :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  कंरंगे  कि  :

 )  क्या  मारतीय  तेल  निगम  एक  ठेकेदार  के  माध्यम  से  सुरक्षा  कर्मचारी  रख  रहा
 यदि  तो  ठेके  की  शर्तें  क्या

 यह  क्या  सरकार  का  विचार  मारतीय  तेल  निगम  में  इस  ठेका  प्रणाली  को  समाप्त
 करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चलन  शेखर  :
 रिफाइनरियो  स्थलों  पर  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  लगाने  के  अतिरिक्त  कुछ  स्थानों  पर
 पुरक्षा  का  प्रबन्ध  आई०मो०्सी०  ने  विशेषज्ञता  प्राप्त  निजी  एंजेंसियों  के  साथ  संविदा  के  आधार

 पर  किया

 संविदा  की  है्तें  और  यूनिट  विशेष  के  आंधार  पंरं  अलग-अंलग  होती  जो  अपेक्षित
 सुरक्षा  के  प्रकार  पर  निर्मर  करती

 316
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 (m)  मेंहीं  ।

 ऐसे  सुरक्षा  प्रबन्ध  आवश्यक  समझे  गए

 यवतेमाल  टेलीफीन  एक्सचेंज
 से  नये  टेलीफीन  कने्शन

 1334  श्री  उत्तम  राव  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  येंह  संच॑  हैं  कि  यव॑तमॉल  टेलीफोंन  एक्सचेंज  की  क्षमता  विरुद्ध  है
 और  नए  टेलीफोर्न  कैनेंक्शन॑उंपलेंन्ध  कराने  में  असमर्थ  है  ओर  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए
 बहुत  संच्बी  अतीक्षों  सु्ती  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  गौर  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंजरलय  के  राय  भंत्री  साभ  निजल्स  :  जी  एक्सचेंज  में
 और  अधिक  क्षमता  न  होने  के  क्षररण  इलमें  से  कंकेक्सन  नहीं  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 )  1987-88  के  दोरान  इस  श्क्‍सकेंज  का  300  लाइनों  में  विस्तार  किया  जाएगा  और
 उसके  बींद  नए  कनेक्शन  दिए  जाएंगे  ।

 विद्युल  संयध्षों  हारा  समता  से  कन  कोर्य  किया  जाना

 1335.  भी  अक्षतर  हसन  :  कया  मस्ती  यह  क्‍तसने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्यह  यह  सच  है  कि  देझ्ष  में  कुछ  महत्वपूर्ण  विद्युत  संयंत्र  अपनी  क्षमता  से  बहुत  कम
 कार्य  केर  रहे  हैं  जिससे  औद्योगिक  ओर  हूँबिं  उर्त्वांदन  में  मिरावट  आई

 यदि  तो  उन  संयंत्रों  के  भीमे  कया  हैं  और  वहां  विद्युत  उत्पादन  में  कितनी  कभी
 आईं  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्यो  उपाय  अँपनाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसम्त  और  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  100%  समुपयोजन
 करना  सम्भव  नहीं  जल  विद्युत  केन्द्रों  केਂ  ऑकलों  में  उत्पादन  जल  की  उपलब्धता  पर  निर्मर

 तथा  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के मामले  भें  बायलर  की  अनिवाये  ओवरहालिंग  तथा  टरबाइनों
 के  आशद्योपान्त  अनुरक्षण  के  लिए  विद्युत  उत्पादव  कुनिटों  की  बन्द  करना  होता  जो  कि  यूनिटों
 की  स्थिति  तथा  निर्माताओं  के  निर्देशों  पर  निमर  प्रणाली  में  मार  की  मिन्‍नता  के
 कारण  क्षमता  का  गे  र-समुपयोजन  मी  होता  अप्रैल  1985  से  जनवरी  1986  तक  की  अवधि
 के  दौरान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  मार  अनुपोत्त  51,3%,  इस  अवधि  के  दोंरान
 32  ताप  विद्युत  केन्द्रों  ने  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  फरु  प्रचालन  कार्य  किया  इन  विद्युत  कंद्रों  के
 नाम  तंथो  उनका  संयंत्र  मार  अनुपात  सलेग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विद्युत  केंद्रों  के  कार्य  मिथ्यादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए
 जिनमें  निम्नलिखित  उपाय  :---

 (1)  अपेक्षित  गुणवत्ता  ओर  मात्रा  में  कोयलों  प्राप्त  करने  तथा  स्वदेशी  और  विदेशी

 स्रोतों

 से  फुटकर  पुर्जे  प्राप्त  करने  में  राज्य  बिजली  बोडों  विद्युत  केंद्रों  को  सहायता
 ना
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 (2)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लेने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोड्डों/विद्युत  केंद्रों
 को  सहायता

 (3)  ऐसे  कमजोर  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  जिनमें  सुधार  किया  जाना  अपेक्षित
 तथा  सुधार  के  लिए  समयवद्ध  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  कंतिक  बलों  और
 अ्रमणशील  दलों  द्वारा  दौरे  किया

 (4)  इन्जीनियरों  तथा  प्रचालन  और  अनुरक्षण  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण

 (5)  कुल  500  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  से  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण
 ओर  आधुनिकीकरण  स्कीम  क़्ियान्वित  जिसमें  32  ताप  विद्युत  केन्द्र
 शामिल  हैं  ।

 विवरण

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  सूची  जिनका  संयंत्र  भार  प्रन॒ुफात  85--
 86  के  दौरान  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  था

 राज्य/केन्द्र

 '
 राज्य/केद्  कक  भर

 _  .
 I

 1  न  2

 दिल्ली  13.  पारस  द  44.3

 1,  बदरपुर  43.2.  14,  चन्द्रपुर  42.6

 हरियाणा  आंध्र  पदेदा
 2.  फरीदाबाद  विस्तार  21.4  15.  कोठागुडम  ख  36.3

 3.  पानीपत  39.6  16.  कोठागुडम  ग  49.8

 उत्तर  प्रदेश  17.  नेल्लौर  40.8

 4.  ओबरा  41.3  कर्नाटक

 5.  हरदुआगंज  ख  व  ग  30.6.  18.  रायचूर  99.7
 6,  हरदुआगं  जक

 22  $  तमिलनाडु
 7.  पंकी  3  19  इन्दौर  499

 एच  :  1!  16.5  है  '

 मत

 गा  16.5
 20.  बैसिन  दिज  ५3

 9,  उकई  48.9.  विहार

 10.  वानकबोरी  46.9
 हा  बरोनी  406

 सध्य  प्रदेश
 *  हैं

 11.  कोरबा  पश्चिम  44.0.  बामोदर  घाटो  निगम

 महाराष्ट्र  23.  चन्द्रपुर  46.5

 12.  खापरखेड़ा  29.5  24,  दुर्गापुर  50.6
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 2  2

 डड़ोसा  46.8

 25.  तलचेर  30.  सम

 कब  सणालरीह  23,3  30  नामरूप
 44.9

 27.  सी०ई०एस०सी०  49.7.  31.  चन्द्र  35.9

 28.  दुर्गापुर  परियोजना  लि०  26.7  32.  बोंगाईगांव  3.2

 ]
 पहाड़ी  जिलों  में  डाकू  वितरण  सेवायें

 1336.  भ्री  हरौश्  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में
 विभिन्‍न  स्थानों  पर  अच्छी  डाक  सेवा  न  होने  के  कारण  डाक  वितरण  में  अत्याधिक  विलम्ब  हो  रहा

 और

 यदि  तो  इस  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने
 का

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 डाक  व्यवस्था  स्थानीय  सड़क  परिवहन  सेवाओं  की  कार्यप्रणाली  पर  निर्भर  करती  इस  समय
 उपलब्ध  सड़क  परिवहन  सेवाओं  को  देखते  हुए  डाक  की  दुलाई  की  व्यवस्था  संतोषजनक  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बागेश्वर  और  रानोखेत  को  बरेली  के  साथ
 डायलिग  प्रणालो  से  जोड़ना

 1337,  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अल्मोड़ा  स्थित  यू०एच०एफ०  ने  काम  करना  शुरू  कर  दिया  और
 यदि  तो  बागेश्वर  और  रानीखेत  को  उक्त  सेल्टर  के  माध्यम  से  बरेली  के  साथ

 ट्रंक  डायलिंग  प्रणाली  से  कब  तक  जोड़  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रीं  राम  निवास  अल्मोड़ा  को  बरेली  से
 जोड़ते  हुए  एक  यु  ०एच०एफ०  प्रणाली  2-12-85  से  चाल  की  गई  है  ।

 रानीखेत  और  बागेह्वर  में  यू०एच०एफ०  लिक  सुलभ  कराने  के  सम्बन्ध  में  फिलहाल
 कोई  योजना  नहीं  है  क्‍योंकि  ये  लिंक  वित्तीय  दुष्टि  से  व्यवहार  वहीं  है  ।

 :  उत्तर  प्रदेश  से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिये  प्रस्ताव

 1338.  भरी  हरोश  कया  ऊर्जा  मंत्रौ  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  उत्तर  प्रदेश  से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  संबंधी  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 ‘slp



 उनमें  से  कितने  प्रस्तावों  को  स्वीकृत  दी  गई  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  संत्री  वसन्‍्त  :  वर्ष  1985-86  के  दोरान  ]986
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोडं  ने  ग्राम  ब्रिद्यतीकरण  निगम  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  श्रेणियों  की  कुल  152  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  प्रस्तुत  की  हैं  ।

 और  उपयुक्त  में  1986  के  अन्त  तक  निगम  ने  कुल  830  लाख
 रुपये  की  ऋण  सहायता  की  28  स्कीमें  अनुमोदित  की  हैं  ।

 ]
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 देश  में  नितित  अखबारों  कागज  के  मूल्य  में  वृद्धि

 1339  डा०  ए०  के०  पटेल  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  निभित  अखबारी  कागज के  मूल्य  में  हाल  ही  में  वृद्धि  की  गई

 यदि  तों  उसके  क्‍या  कारण
 |

 क्या  छोटी  कागज  मिलों  ने  अख़बारी  काग्रज  कत  बुब़्नतीय  मूल्यों  पर  निर्माण  कदसे  का
 प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  क्या  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  कर  लिमा  गग्मा

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  एसम०  :  और

 मुख्यतया  कल्चे  ब्रियजी  श्रत्त  तका  अन्य  ऊपरी  खबरों  पर  लागत
 बढ़  जाने  से  उत्पादन  की  लागत  में  ब्रृद्धि  हो  जासे  के  क्रह्ण  देशी  अखबारी  काकज  उत्तदकों
 को  31-12-1985  से  अपने  कागज  की  मिल  कोमतें  बढ़ावे  की  अनुमति  दी  ग्रई

 और  पर्याप्त  समर्थन  निविष्टियों  की  ककाष  पर्याप्त  धन  की
 व्यवस्था  तथा  उत्पादन  की  खरीद  की  गारन्टी  की  शर्द  पर  ब्मल  इण्डिया  स्माल  पेपर  मिल्स
 सिएशन  ने  इस  प्रकार  कौ  पेशकश  की  5  करोड़  रुपये  तक  के  निवेश  हेतु  औद्योगिक
 लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  बड़ी  परियोजनाओं  सम्बन्धी  अनुरोध  पर  ग्रुणावगुणों  के
 आधार  पर  विचार  किया

 पु

 ऊर्जा  परियोजनाओं  के  लिये  अंतर्राष्ट्रीय  पेझचरप्म

 1340.  डा०  बो०  एल  ०  दोलेश  :  क्‍या  ऊर्जा  सम्त्ो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  अन्तर्राष्ट्रीय  विद्युत  कम्पनियां  विद्युत  परियोजनाओं  को  वित्तीय
 स्वाच़सम  प्रत्घन  करने  की  पेशकप्  के  क्ाथ  सरकार  ओर  सब्दीय  ताप  किल्क्त  दित्रभ  सम्पर्क  कर

 रहे  हैं  रे
 ग्रद्दि  तो  भ्द्र  तक  आपक  व्रिकलति  किशुत  सरीस्फोजसपओं  के  क्‍ीकए  क्िमिनन  पेशकशों

 का  ब्यौरा  क्या  है;और

 साहकी  पंडवर्रोम  सेज़ाम  ओकतल  किललक्लि  प्ररियोजनाओं  को  शुरू  करने
 का  विचार  है  ओर  आठ़वों  पंश्वकर्धीय  योजना  के  दौरान  पूरी  की  झने  काली  त़्॒ई  परियोज
 कौन-सी  हैं  ?

 ;

 ॒
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 ऊर्जा  मत्री  वसनन्‍्त  ओर  रोमानिया

 यू०एस०एस०आर०  डेमीक्र  टिक  फेडरल  रिपब्लिक  आफ

 यू०के०  कनाडा  और  स्वीडन  अनेक  देशों  से  द्विपक्षीय  सहायता  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं
 प्रःताव  सर्देव  किसी  विशिष्ट  जल  विद्युत  अथवा  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  नहीं  होते  हैं  ।

 कुछ  प्रस्तावों  का  स्वरूप  प्रारम्मिक  किस्म  का  होता  है  ।

 )  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  22,245  मेगावाट  क्षमता  जोड़  जाने  की  परिकल्पना
 की  गई  है  |  प्रमुख  परियोजनाओं  मेगावाट  और  उससे  अधिक  )  के  ताम  सलस्‍्द  क़िश रण  में

 दिए  गए  वतंमान  संकेतों  के  अनुसार  आठवीं  योजना  में  निर्माणाधीन/रल्वीक्ृत  स्कीम्रों  तथा
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  मंजूर  की  गई  सस्‍्कीमों  से  जअगरभय  23,000  मेगादाट  क्षमता  जोड़े
 जाने  की  उम्मीद  उसके  बाद  के  भावी  कार्यत्रम  के  बारे  में  निर्णय  आठवीं  योजना  तेयार  करते
 समय  लिया  जाएगा  ।

 विवरण

 सातवां  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  विव्‌युत  सतपादन  स्कोों  से लाख  -
 नी  रस  ख

 क्रम  सं०  स्कीम  लाम
 गज्जरणण

 2  |  के प्रस्ताव प्राप्त  हुए कज््ज----+>कअफननसककनकफककृ्‌न्‍ृौृृक्अफक्तत्तम
 पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र

 .
 220

 2.  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र
 3.  भाभा  जल  विद्युत  स्कीम
 4.  मुकेरियां  जल  विद्युत  स्कीम

 5.  रोपड़  ताप  विद्युत  केन्द्र  430
 6.  आनन्दपुर  साहिब  जल  विद्युत  स्कीम
 7.  कोटा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 8.  माही  जल  विद्युत  स्कीम
 9.  मनेरी  माली  जल  विद्युत  स्कीम  304

 की  अनपारा  *  क  ताप  विद्युत  केन्द्र  630
 ठटाडा  ताप  विद्युत  केन्द्र  4%

 दिए  ऊचाहार  ताप  विद्युत  केन्द्र  420
 केन्द्रीय  सलाल  जल  विद्युत  स्कीम  345

 चमेरा  जल  विद्युत  स्कीम  करते
 समय  सिंगरोली  सुपर  ताप  विद्युत  .

 सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  ee
 नरेरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  .,  470
 कडाना  पम्पड  स्टोरेज  जल  विद्यत
 वानकबोरी  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्कीम

 20.  सिक्‍का  ताप  विद्युत  केन्द्र

 गांधी  नगर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार



 लिखित  उत्तर  4  1986

 1  21  3
 ne

 22.  हसदेव  जल  विद्युत  स्कीम  320
 23.  कोरबा  पदिचम  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210
 24.  संजय  गांधी  ताप  विद्युत  केन्द्र  210
 25.  बाणसागर  जल  विद्युत  स्कीम  210
 26.  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  420
 27,  उरान  गैस  केन्द्र  विस्तार  324

 28.  खापरखेड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  420
 29.  पारली  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210
 30.  उरान  गैस  टर्बाइन  केन्द्र  यूनिट  सं०  8  10&
 31.  पेच  जल  विद्युत  स्कीम  160,
 32.  को  रबा  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  500  .
 33.  कोरबा  सुपरं  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  1000
 34.  विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  1260
 35,  नांगाजु  नसागर  जल  विद्युत  स्कीम  100
 36.  सिरिसेलम  जल  विद्युत  स्कीम  330
 37.  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210
 38.  वाराही  केनाल  जल  विद्युत  स्कीम  239
 39.  सूपा  बांध  जल  विद्युत  स्कीम  100
 40,  रायचूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  210
 41.  इदुक्‍्की  जल  विद्युत  स्कीम  390
 42.  कदमप  राई  जल  विद्युत  स्कीम  400
 43.  लोवर  मेट्टयूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  120
 44.  मेट्टयूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  420
 45.  मेट्टयूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210
 46.  तूृतिकोरिन  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210
 47.  रामागुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  1000
 48.  नेवेली  दूसरा  माइन  कट  ताप  विद्युत  केन्द्र  630
 49.  नेबेल्ी  बूसरा  माइन  कट  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210
 50.  कलपक्कमस  परमाणु  विद्युत  परियोजना  235
 51.  पतरातु  ताप  विद्युत  केन्द्र  110
 52.  मुजफ्फरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  ao
 53.  तैनुघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  210
 54.  अपर  कोलाब  जल  विद्युत  स्कीम  240
 55.  रेंगाली  जल  विद्युत  स्कीम  100
 56.  रेंगाली  जल  विद्युत  स्कीम  विस्तार  100

 '.  को  लाघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  420

 322
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 58.  कोलाघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  110
 59.  परियोजना  लि०  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210
 60,  बोका रो  ताप  विद्युत  केन्द्र  420
 62.  बोकारों  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  426  .
 62.  फरकवका  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  630
 63.  लोअर  बोर  पानी  जल  विद्युत  स्कीम

 64.  कोपाली  जल  विद्युत  स्कींम॑

 चनापुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  द्वारा  वाय  प्रदूषण

 भ्री  बृुज  मोहन  महम्ती  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दामोदर  घाटी  निगम  का  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  वायु  प्रदूषण  फैला रहा
 और  यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्‍या  दामोदर  घाटी  नविग्रम  के  कर्मचारियों  ने  प्राधिकारियों  द्वारा  उपचारात्मक  उपायों
 के  प्रति  उदांसीनता  बरते  जाने  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  वसंत  :  अपने  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  कर्द्र  में  प्रदूषण  रोधी  उपायों
 को  और  सुदृढ़  करने  की  दृष्टि  से  दामोदर  घाटी  निगम  ने  केन्द्र  क ेनवीकरण  ओर  आधुनिकीकरण
 कायं  क्रम  में  [2  करोड़  रुपये  की  लागत  से  इलैक्ट्रोस्टेटिक  प्रिसिपिटेट्टरों  की  क्षमता  में  वृद्धि  करते
 का  एक  प्रस्ताव  शामिल  किया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  दोश्यालई  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 भ्री  बक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या  संचार  सन्त्री  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  केरल  में  शेरथालई  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  वर्ष  ;982
 में  धनराशि  करने  वाले  लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  नहीं  दिए  गए  हैं;ओऔर

 क्‍या  सरकार  उन्हें  शीघ्र  टेलीफोन  कनेक्शन  दिलाने  के  लिए  कदम  उठाएगी  ?
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।  |

 शेरथालई  स्थित  टेलीफोन  एक्सर्जेंज  का  के  दोरान  विस्तार  किए  जाने  की
 संभावना  है  और  तत्पश्चात्‌  उत्तरोत्तर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जा  सकेंगे  ।

 ह

 महाराष्ट्र  में  उप  डाकधर  और  शाखा  डाकघर
 श्री  हुसेन  दलवाई  ;  क्‍या  संचार  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  पूरे  महाराष्ट्र  राज्य  में  उप  डाकधरों  की  जिलावार  संख्या  क्‍या  और

 इस  समय  महाराष्ट्र  राज्य  में  शाखा  डाक  घरों  की  संख्या
 कितनी  है  ?

 ह  ष

 523 :
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 सचार  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्नी  राम  निवास  ओर  जानकारी

 संलग्न विवरण  में  दी  गई
 है  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  राज्य  में  उप  डाकघरों  और  शाखा  डाकघरों  को  जिलावार  संरुया

 क्रम  उप  डाकघरों  शाखा  डाक  घरों
 संख्या  ॥  ,  की  संख्या  की  संख्या  ,

 1.  2  3
 |

 4

 1.  शीलापुर  118  400
 2.  पुणे  102  613
 3.  103  389

 *  4,  ओसमनाबाद  60  478
 5.  लंहुर
 6,  सतारा  96  192
 4.  औरंगाबाद  74  581
 8.  जलना
 9.  खुले  54  368  ,

 10.  नागपुर  166  515  .
 11.  भोंदरा  )
 12.  अरहमनमर  108  501
 13.  सिषुदुर्ग

 रे
 276

 14  नासिक  104  812

 पं
 वर्षों

 )
 83  449

 17.  रत्नगिरि  9]  528
 18.  कोल्हापुर  100

 ह
 387

 19.  अकोला  57  324
 20,  20.  भाणे  113  278

 22  een  |
 65  .  387

 23.  सांगली  100  310
 24,  रायगढ़  60  326

 १  i
 102  613

 27.  बम्बई  166  13
 28.  वुलढाना  49  282
 29.  मौद  43  262

 30.  M85
 वि.बजी  कि  ्े  78  366 .

 टिप्पणी  :  संयुक्त  जिले  एक  ही  डाक  मंडल  के  अधीन  हैं  ।

 $52&

 श
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 ज+  जज-+  “5  “
 महाराष्ट्र  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  और

 सार्वजनिक  टे  लोफोन  केन्द्र

 1344.  श्रो  हुलेन  बलवाई  :  क्या  संचार  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  महाराष्ट्र
 में  जिला-वार  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  कितनी  है;और

 महाराष्ट्र  में  इस  समय  सांवंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  जिला-वार  संख्यां
 क्‍या

 ह॒

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सनत्रो  राम  निवास  :  ओर  जानकारी
 संलग्न  विवरण  में  दी  मई  है  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  सकिल  में  एक्सचेंओं/एल०डी०पी०टो  ०

 सो०सी०ओ०  की  जिले  वार  संख्या

 जिले  का  नाम  एक्सचेंजों  की  पी०सी०ओ०  की  सं०  टिप्पभी

 सं०  संख्या  तथा
 हैं

 ः
 1  2  3  4  5

 1.  अहमदनग र  85  “  100
 2.  अकोला  24  140
 3.  अमरावती  30  190
 4.  औरंगाबाद  31  66
 3,  भंडारा  31  3  नागपुर  मेडल  में  कॉमिल
 6.  बिहार  16  --  अहमदनगर  मण्डल  में

 शामिल
 7.  बुलडाणा  33  --  अकोला  मण्डल  में

 ॥  शामिल
 8.  चन्द्रपुर  22  182
 9.  घुले  _  46  136.

 10.  गाडची  रोली  10  —  चन्द्रपुर  मंडल  में  शामिल
 11.  जलगांव  89  191
 12  जालना  19  --  ओरंगाबाद  मण्डल  में

 13.
 कोल्हापुर  48  294

 14.  लदूर  21  --  सोल्हापुर  मण्डल  में
 शामिल

 15.  नागपुर  25  57
 16,  नांदेड़  33  98

 329°.

 .
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 2  3  4  5

 17.  नासिक  78  35

 18.  ओसमानाबाद  14  --  सोल्हापुर  मण्डल  में

 शामिल

 19.  परबानी  23  —  ओरंगाबाद  और  नांदेड
 मण्डल  में  शामिल

 20.  पुणे  -65  170
 21.  रायगढ़  46  132  ५
 22.  रत्नागिरी  33  --  कोल्हापुर  मण्डल  में

 ॥
 शामिल

 23,  सांगली  52  169
 24.  सतारा  39  --  पुणे  और  सांगली  मण्डल  में

 शामिल

 25,  सिन्घुगढ़  27  --  कोल्हापुर  मण्डल  में

 शामिल

 26.  सोल्हापुर  40  238
 27.  थाण  हि  ।  27
 28.  वर्षा  20

 —
 चन्द्रपुर  मण्डल  में  शामिल

 29.  यवतमाल  26
 --  अमराबती  मण्डल  में

 शामिल

 30.  गोवा  _35  103
 1108  2328

 नोट  :-  कुछ  जिलों  के  मामले  में  प्रत्येक  राजस्व  जिले  में  कार्य  कर  रहे  सार्वजनिक
 फोन  घरों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  ऐसे  मामलों  में  दो  या  तीन  राजस्व  जिलों  में  कार्य  कर

 रहे  सावंजनिक  टे  लीफोन  घरों  की  संख्या  उस  राजस्व  जिले  के  सामने  दी  गई  जिसमें  दुरसंचार
 मण्डलीय  मुख्यालय  स्थित  है  ।  हैं

 बिजली  को  झ्रावश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये
 पवन  चक्कियों  को  स्थापना

 1345,  शी  हुसेन  वलबाई  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पवन  चक्कियों  के  माध्यम  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  का  सरकार  का  कोई
 प्रस्ताव

 ये  पवन  चक्कियां  स्थापित  करने  के  लिए  कौन से  क्षेत्रों  को  उपयुक्त  पाया  गया
 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  को  ऊर्जा  की अपनी  आवश्यकता  को  पूरा  करने
 के  लिए  अपनी  पवन  चक्कियां  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  बसंत  साठ े);  जी  हां  ।

 826
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 $e
 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  वायु  से  विद्युत  उत्पन्न  करने  के  लिए  कच्छ  के  तटीय

 कोंकण  उड़ीसा  तथा  गुजरात  और  लहाख  के  कुछ  स्थानीय

 भागों  में  वायु  की  उप्युक्त  दक्षाएं  मौजूद  के  विभिन्‍न  भागों  में  वायु  उत्पादन
 के  लिए  अन्य  वायु  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  इसके  अतिरिक्त
 जल  पम्पन  वायु  चक्कियों  के  लिए  कई  अन्य  स्थानीय  क्षेत्र  उपयुक्त  हैं  जो  कि  संबंधित  कम  गति  की
 वायु  में  कार्य  कर  सकते

 जी  हां  ।  जहां  ऐसा  सम्मव  हो  सकता  है  ।

 पारेषण  के  दोरान  बिजली  को  हानि  को  रोकने
 के  लिए  आध॑निक  तकनोक

 1346.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  ऊर्जा  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पारेषण  के  दोरान  बिजली  की  हानि  को  रोकने  के  लिए  आधुनिक  तकनीक
 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  सरकार  दूरस्थ  पन-बिजली  उत्पादन  एककों  में  काफी  नुकसान
 रह

 सरकार  का  क्या  कारगर  कदम  उठाने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिजली  उत्पादन के  क्षेत्र  में  उन्नत  देशों  में  प्रयोग  की  जाने
 वाली  आधुनिक  तकनीक  का-अध्ययन  करने  के  उहं श्य  ते  मारतीय  तकनीशियनों  को  विदेश  भेजने
 का  है  ताकि  इसे  भारत  में  अपनाया  जा  सके  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 देश  में  विद्युत  उत्पादन  की  प्रौद्योगिकी  को  समय-रुभय  पर  अद्यतन  किया  जा

 रहा  है|
 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  कल्याणकारो  उपायों

 पर  खर्य  को  गई  घनराशि

 1347.  श्रो  योगेध्व र  प्रसाद  योगेश  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 मारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  वर्ष  1982-83,  1983-84.  तथा  1984-85  के

 दौरान  कल्याणकारी  उपायों  पर  क्षेत्रवार  तथा  कोयला  खानवार  कितनी  राशि  खर्च  की  और

 स्वीकृत  की  गई  घनराशि  की  तुलना  में  यह  राशि  कितनी  है  ?

 ऊर्ज़ा  मंत्रो  वसंत  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  -
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  आमलापुरम  के  निकट  गोदावरो
 बेसिन  के  गेस  भण्डार  का  उपयोग

 1348.  श्री  जो०  भूषति  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आन्श्न  प्रदेश  में  आमलापुरम  के  निकट  गोदावरी  बेसिन  में  हाल  में  मिले  प्राकृतिक

 गैस  के  मंडार  की  वास्तविक क्षमता  और मूल्य  कितना
 हि
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 कया  नये  मिले  इस  गैस  मंडार  का  उपयोग  करंने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  कोई  गेस  पर

 आधारित  उवंरक  संयंत्र  लगाने  का  विचार  और

 गेंस  भंडार  के  उपयोग  और  आमन्ध्न  प्रंदेश  को  प्राप्त  होने  वाले  फायदों  के  लिये  किस
 प्रकार  को  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ?

 पेट्रोलियम  श्लौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन््र  झेखर  :

 अमलापुरम के  प्रत्याशित  क्षेत्रों  में  अन्वेषण  सम्बन्धी  कार्यकलाप  प्रारंभिक  अघस्था  में  क्षेत्र
 की  सम्माब्यता  का  मूल्यांकन  करने  से  पूर्व  यहां  और  अन्वेषी  कुएं  आवश्यक  यह  कार्य
 प्रगति  पर

 और  बताई  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इतना  शीघ्र  गेस
 गिता  योजनाओं  को  तैयार  करना  उचित  न  होगा  ।

 भू-केंद्रों  अथोे  प्रोर  परिवहनीय  केंद्रों
 को  स्थापना

 1349.  श्री  राय  प्रधान  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  क  रेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  देश  में  कुछ  स्थित

 भू-केन्द्रों  स्टेशन  )  और  परिवहनीय  केन्द्रों  स्थापित  करने  का
 और

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  उन्हें  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  सातवीं  पं
 वर्षीय  योजनः  में  स्थिर  एवं  परिवहनीय  भू-केन्द्रों  सहित  लगभग  80  अतिरिक्त  भृ-केन्द्र  स्थापित
 करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 अनेक  प्रस्ताव  विचाराधोन  हैं  ।

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  भू-केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  निम्नलिखित  योजनाएँ  मंजूर
 की  गई  हैं  :--

 ह

 1,  दूरवर्तो  पिछड़  ओर  पहाड़ों  क्षेत्रों  में  भू-केन्द्र

 र  सभी  पहाड़ी  क्षेत्र

 उड़ीसा  र/ज्य  और  पिछड़

 हिमाचल  प्रदेश  पहाड़ी  और  चिछड़े

 अरुणाचल  प्रदेश  सभी  पिछड़  क्षेत्र

 राजस्थात

 7२9०

 |
 चना

 2
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 13.  श्रीनगर
 14.  जोशी मठ

 |
 उत्तर  पहाड़ी  क्षेत्र

 15.  उत्तर
 ह

 16.  कंपबल  बे  ॥
 17.  डिण्लीपुर  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 18.  मायाबंदर

 ,  इनसेट-|  सो  योजना  के  अंतर्गत  भू-कें्र
 1.  नई  दिल्‍ली

 2,  बंबई
 3-  कलकत्ता
 4,  मद्रास

 उत्तर  वूव॑  क्षेत्र  में  26  भू-केन्द्र  ।  वास्तविक  स्थानों  के  बारे  में  अभी  निर्णय  लिया  जा ...
 रहा
 परिवहनीय  भुकेन्द्र  ।  इन्हें  देश  के  विभिन  भागों  में  स्थापित  किया जा  सकता  है  ।

 ग्रामोण  क्षत्रों  में  तार  सेवाएं

 1350.  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  दूरस्थ  क्षेत्रों  मे ंतार  सेवा  बहुत  खराब  और
 असंतोषजनक  और

 | (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  सातवीं
 वर्षीय  योजना  में  क्या  कायंवाही  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  ग्रामीण  और  दुरवर्ती
 क्षेत्रों  में  तार  सेवा  पूर्ण  रूप  से  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 असंतोषजनक  तार  सेवा  के  प्रमुख  कारण  निम्न  प्रकार  हैं

 )  तार  लाइनों  में  व्यवषान  |
 बिजली  बार-बार  फंल  हो  जाना  ।

 हि
 )  डाक-संकेतक  उपलब्ध  न

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  दिशा  में  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  :-.

 )  तार  नेटवर्क  को  आधुनिक  बनाना  ।

 लाइन  रखरखाव  कायं  में  सुधार  ।

 यथासंमव  आपातकालीन  पावर  सप्लाई  कौ  व्यवस्था  करना  ।

 बेहतर  ढंग  से  स्टाफ  को  काम  पर  लगाना  ।

 हिमाचल  प्रदेश  उच्च  स्यायालय  में  लंबित  पड़
 सिविल/शापराधिक  मामले

 1351.  ओरी  कृष्ण  दत्त  सुल्तामपुरी  :  क्या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  पिछले  पांच  वर्षों  से  कितने  सिबिल  और  आपराधिक  मामले
 लंबित  पड़े  हें  ओर  उन्हें  क्षी्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हे  ?

 329



 लिखित  उत्तर  4  1986

 विधि  और  न्यायमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  सिविल  और
 दांडिक  मामलों  के  बकाया  के  बारे  में  उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी  गई  जानकारी  संलग्न
 विवरण-एक  में  दी  गई  है  |  उच्च  न्यायालयों  जिसमें  हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय
 भी  सम्मिलित  लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  संलग्न  विवरण-दो  में

 बताए  गए  हूं  ।
 |

 विवश्ण-एक

 हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  सिविल  और
 दांडिक  सामलों  की  संख्या

 31-12-82  31-12-83  31-12-84  .  30-6  85
 को  को  को  को  को

 सिविल  6792  8477  8388  8383...  9263

 दाण्डिक  541  |  564  665  476  505

 7333  9041  9053...  959...  क्र

 विवरण-दो

 संबित  मासलों  को  कम  करने  के  लिये  समय-समय  पर

 उठाए  गए  कदम
 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  हाल  ही  के  वर्षों  में  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 1.  उच्च  न्यायालय  के  एकल  ज़्यायाधीश  के  द्वितीय  अपील  में  निर्णय  से  लेटस  पेटेंट
 अपील  को  समाप्त  करने  के  लिए  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  1976  में  संशोधन
 किया  गया  घारा  ।

 2.  विंधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  वर्ष  1973  में
 नियमित  की  गई  1

 3.  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीक्षञों  की  स्वीकृत  संख्या  1977  में  35  थी  जिसे
 1  1986  को  बढ़ाकर  430  कर  दिया  गया

 उपयुक्त  के  कुछ  उच्च  न्यायालय  मामलों  के  बेहतर  निपटारे  को
 श्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहे  हैं  +-.-

 (8)  कई  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  ऐसे  मामलों  को  एक  ग्रुप  में  रखा  जाता  है
 जिसमें  एक  जेंसे  प्रश्न  अन्तवलित  होते

 सूचना  की  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिये  मामले  नियत

 अभिलेख  के  मुद्रण  की  आवश्यकता  को  समाप्त

 कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  मामलों  में  शी  क्र  कारंवाई  करना  ओर  उन्हें
 -  पूबिकता  देवा  ।
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 5.  विंधि  आयोग  की-79वीं  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  की  सम्रीक्षा  की  गई  है  |
 अछ्कांश  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  कारंवाई

 की  जानी  इसलिए  वे  सिफारिशें  संघ  सरकार  के  विचारों  सहित  उनको  भेज  दी
 गई  हैं  ओर  उनसे  आवश्यक  कारंबाई  करने  का  अन्नुरोध  किया  गया

 6.  सरकार  ने  विधि  आयोग  आवश्यक  सुधार  लाने  के  लिए  न्यायिक  पद्धति  का
 अध्ययन  करने  का  कार्य  सौंपा  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :--

 (3)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में विवादों  के  निपटारे  के  लिए  न्याय  पंचायत  या  अन्य
 तंत्र  की  स्थापना  उसका  विस्तार  करके  और  उसे  सुदृढ़  करके  ;

 (४)  उपयुक्त  क्षेत्रों  और  केंद्रों  मे ंपरिनिश्चित  अधिकारिता  और  शक्तियों

 सहित  माग  लेने  वाली  न्याय  पद्धति  स्थापित

 (ii)  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  कांयं  की  मात्रा  को  घटाने
 के  लिए  न्यायिक  श्रेणी  के  मीतर  अन्य  पंक्ति  या  पद्धति  स्थापित

 म्थाय  प्रशासन  की  पद्धति  का  विकेंद्रीकरण  करने  की  आवश्यकता  ।

 ऐसे  विषय  जिनके  लिए  संविधान  के  भाग  |4-क  में  यथा  परिकल्पित
 अधिकरणों  अधिकरणों  को  अपवर्जित  करते  को  शीक्र
 स्थापित  करने  की  आवश्यकता  है  और  उनके  स्थापन  और  कार्थकरण  से
 घित  विभिन्‍न

 प्रक्रिया  संबंधी  मामलों  के  शीघ्र  अनावष्यक

 मुकदमेबाजी  को  और  मामलों  की  सुनवाई  विलंब  को  कम  करने  कौ

 दृष्टि  से  और  प्रक्रिया  तथा  प्रक्रिया  संबंधी  विधियों  में  सुघार  और  विशेष  रूप
 से  मद  क  (i)  और  क  (४)  में  परिकल्पित  विषथों  के  अनुरूप  प्रक्रियाओं  के

 लिए  उपाय  करना  ।

 अधीनस्थ  न्यायालयों/अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुक्ति  का  ढंग  ।

 न्यायिक  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण  ।

 न्याय  प्रशासन  की  पद्धति  को  सुदृढ़  करने  में  विधि  व्यवसाय  की  भूमिका  ।

 ऐसे  मानदण्डों  को  निश्चित  करने  की  वांछनीयता  जिनका  सरकार  ओर
 पब्लिक  सेक्टर  उपक्रमों  द्वारा  विवादों  के  निपटारे  में  पालन  किया  जाना

 इसके  अंतगंत  सरकार  और  ऐसे  उपक्रमों  की  ओर  से  मुकदमों  के
 संचालन  के  लिए  वतेमान  पद्धति  का  पुनविलोकन  भी  है  ।

 मुकदमेबाजी  का  खर्च  मुकदमा  लड़ने  वालों  पर  कम  करने  की

 दृष्टि  से  ।

 अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  का  और

 ऐसे  अन्य  विषय  जो  आयोग  उपयुक्त  अप्रयोजनों  के  लिए  उपयुक्त  या
 आवश्यक  समझे  या  जो  सरकार  द्वारा  उसे  समय-समय  पर  निर्देशित  किए
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 १,  सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  में  लवित  मामलों  के  बकाया  की  समस्या  की  समीक्षा

 करने  के  लिए  और  उसके  लिए  उपचारात्मक  उपाय  सुलझाने  के  तीन  मुख्य
 न  स्यायमूतियों  की  एक  अनौपचारिक  समिति  गठित  की  है

 ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  नए  उद्योग
 1352,  भ्री  कृष्ण  दत्त  सुल्लानपुरी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1986-87  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  उद्योग  स्थापित  किए  जाने

 (a)  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  ये  उद्योग  स्थापित  किए  और

 उन  पार्टियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  लाइसेंस  जारी

 किए  गए  हैं

 प्रौदयोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से
 उद्योग  और  विनियमन  )  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अन्तगंत  वर्ष  1983  से  1985  के  दोरान

 हिमाचल  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  67  आशयपत्र  और  22  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 किए  गए  थे  ।  एक  ओद्योगिक  परियोजना  के  फलीभूत  होने  में  3  से  4  वर्ष  लगते  हैं  ।
 वास्तविक  प्रारम्मिक  अवधि  एक  परियोजना  से  दूसरी  परियोजना  में  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के ढोरान  जारी  किए  गए  उपयुक्त  आशय-पत्रों/औद्योगिक  लाइसेंसों  में  से  कुछ  के

 1986-87  के  दौरान  कार्थान्वित  होने  की  आष्या

 जारी  किए  गए  आशय-मत्रों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  सम्बन्ध  में  उपक्रम  का  नाम  ओर
 स्थापना-स्थल  के  नाम  उत्पादन  की  वस्तु  और  आदि  ज॑से  ब्यौरे

 भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  उसके  न्यूजलेटरਂ  में  नियमितं  रूप  से  प्रकाशित  किए  जाते
 इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती  हैं  ।

 कोयले  पर  रायल्टी  बढ़ाने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 1353.  श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  ऊर्जा  मनन्‍्त्रो  यह  बंताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 1984-85  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  को  कोयले  के  खनन  पर  कितनी  रायल्टी  दी
 सरकार  को  कोयले  पर  रायल्टी  बढ़ाने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ओर
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  गई

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  वेस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०  ओर  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स
 लि०  द्वारा  कोयले  के  खनन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  वर्ष  1984-85  के  दोरान  दिया  गया
 स्थामिस्व  रु०  13.92  करोड़  और  To  3.28  करोड़  है  ।

 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कोयले  के  स्वामिस्व  की  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 एक  अभिवेदन  भेजा  था  ।  कोयले  के  स्वामिस्व  की  दर  में  फिर  संशोधन  के  प्रइन  पर  विचार  करने
 के  लिए  1984  में  एक  अध्ययन  दल  का  गठन  किया  गया  अध्ययन  दल  ने  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  मारत  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही

 रतलाम  ओर  उज्जन  में  गंस  पर  आधारित  उद्योग

 1354.  झो  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करंगे
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  रतलाम  ओर  उज्जेन  में  से  होकर  जा  रही  गंस
 की  सप्लाई  लाइन  जिसका  मध्य  प्रदेश  गुना  जिले  में  गंस  सप्लाई  के  लिये  प्रयोग  हो  रहा  है  इन

 जिलों  में  गैस  सप्लाई  कर  गंस  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  का  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  विशेष  उद्योगों  के  लिए  इस  बीच  कोई  प्राथमिकता

 रित  की  गई  ओर  '

 तत्सम्कन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बद्ध  शंलर  .
 रतलाम  तथा  उज्जैन  जिलों  में  भ्ौद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  गेस  की  अ  पूर्ति  करने  के

 लिए  मन्त्रालय  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  दक्षिण  बेसिन  की  गैस  क्षेत्रों  से  उत्पादित  की  जाने  वाली  एच०बी०जे०  गेस
 पाइप  लाइन  द्वारा  परिवहन  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  प्राकृतिक  गैश्ष  की  पूर्ण  मात्रा  को आठ  उर्वरक ‘gaat
 संयंत्रों  की  फीडस्टाक  आवश्यकताओं  तथा  पाइपलाइन  के  मार्य  पर  स्थापित  किये  जा  रहै
 आधारित  विद्युत  संयंत्रों  की  ईंधन  आत्रश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  नियमित  आधार  पर

 आपूर्ति  करने  हेतु  पहले  ही  वचनबद्धता  की  जा  चुकी  है  |  उपयुक्त  स्थानों  पर  इस  गैस  से  एल०
 पी०  जी०  के  निष्कषंण  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 रण  लघु  उद्योग  एकक

 1355,  श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  पर  रुग्ण  लघु  उद्येथ  एककों  की  संख्या  कितनी
 थी  तथा  उनमें  कूल  कितनी  पूजी  लगी  हुई

 क्‍या  35  लाख  रुपयों  तक  की  पूंजी  एककों  को  जधु  उद्योग  क्षेत्र  में  शामिल
 करने  से  इस  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  सामान  के  उत्पादन  में  बुद्धि  हुई  है  अथवा  इससे  रुग्ण  एककों
 की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  और

 क्‍या  इन  रुग्ण  एककों  को  स्थापित  करने  तथा  उनमें  अवरुद्ध  पूजी  को  शतिशील
 बनाने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  विशेष  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 झ्रोदयोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भारतीय  रिजर्व
 बेंक  जो  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  निवेश  सूची  में  रुग्ण  लघु  औद्योगिक  एककों  से  सम्बन्धित
 आंकड़े  एकत्र  करने  के  लिए  प्रमुख  अभिक रण  से  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार
 1984  के  अन्त  तक  रुग्ण  लघु  एककों  की  संख्या  91,450  थी  ओर  उनके  पास  कुल  बकाया  राशि
 880  करोड़  रु०  थी

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  लघु  भ्ौर  अन्लुषंगी  उपक्रमों  में  निवेश  की  सीमा
 में  वंद्धि  की  घोषणा  मारत  सरकार  द्वारा  18  1985  को  की  गई  उत्पादन  पर  इसके
 प्रमाव  और  लू  क्षेत्र  में  रुणता  की  सीमा  का  मूल्यांकन  करना  अमी  समयपूर्व

 लघु  क्षेत्र  के  जीव्य  एककों  का  सुगमता  से  विकास  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने
 ओर  लु  क्षेत्र  में  रुूणता  को  कम  करने

 के  लिए  आवश्यक  समर्थन  प्रदान  करने  कायंशालाओं
 को  सुविधाओं  का  समकेन  और  सुधार  करने  के  लिए  श्रक्रिया-सह-उत्पाद  विकास  केन्द्रों  क्षेत्रीय
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 हरणाणाणाणाणामामााामााणानाननाााााणााणााानणनननननणणणनाणणणणनणणणनणणनणणणनणणणणणणणनाए५  की  फकककॉफकॉस४:ककस

 परीक्षण  टूल  कक्षों  की  स्थापना  करने  के  लिए  संत््यागत  ढ॑चे  को  सुदृढ़  करने  हेतु  सातवीं
 योजना  में  प्रावधान  किए  गए  हैं

 मध्य  प्रदेश  में  उच्च  न्यायालय  को  प्रतिरिक्त  पीठों  को  स्थापना
 1356.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  अतिरिक्त  पीठों  की  स्थापना  का
 निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  ये  अतिरिक्त  पीठ  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  विचार  है
 और  ऐसा  कब  तक  किए  जाने  की  संमावना  है  ?

 ॥॒

 विधि  ओर  न्याय  में  राज्य  भन्‍त्री  एच०  आर०  :  अमी  तक

 ऐसा  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रष्न  द्वी  नद्दीं  उठता  ।

 ]
 दिल्लो  में  टंलीफोन  कनेक्द्नों  के बकाया  पड़  आवेदन  पन्र

 1357.  श्री  चिरंजों  लाल  क्‍या  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  1-2-86  को  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  एक्सचेंजों-वार  ओर  श्रेणी-वार

 कुल  कितने  आवेदन  पत्र  बकाया  पड़े  और

 टेलीफोन  कनेक्शन  शीघ्र  सुलम  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  टेलीफोन  कने  कछ्नों  के

 लिए  1-2-1986  को  लम्बित  आवेदकों  की  संख्या  1,43,925  एक्सचेंज  वार  तथा  श्रेणी  वार

 ब्यौरा  संलग्न  विधरण  में  दिया  गया  है  ।

 नए  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  तथा  वर्तमान  एक्सचेंजों  की  क्षमता  व्यवहाये
 पाए  जाने  पर  बढ़ाई  जा  रही  है  ताकि  उत्तरोत्तर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जा  सकें  ।  बशर्ते
 कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 _  विवरण
 क्रम  एक्सचेंज  का  नाम  एक्सचेंज  का  1-2-1986  को  प्रतीक्षा  सूची
 सं०  कोड  ओ०वाई०्टी०  विशेष  सामान्य  कुल  योग

 ्र्य्रः  3  4  6६  7

 केग्रीय  क्षेत्र

 1.  जनपथ  31,32,34,35  32  4  988  1024

 2.  जोरबाग  61,6269  783.  343  5371  6397

 3.  किदवई  मवन  337  373  24  375
 4.  राजपथ  38  67  147°

 '
 98.  1761

 5.  सेना  भवन  301  35  1  345  381
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 1  2

 उत्तरी  क्षेत्र
 6.  अलीपुर
 7.  बादली
 8.  तीसहजारी
 9.  नरेला

 10.  शक्तिनगर

 पूर्वी  क्षेत्र
 11.  दिल्‍ली  ग्रेट

 12.  गाजियाबादना

 13
 14.  ईदगाह
 15.  शाहदरा
 16.  शाहदरा
 17,  शाहदरा

 वक्षिण  क्षेत्र

 18.  बदरपुर
 19  बल्‍लभगढ़
 20.  चाणक्यपुरी
 21.  फरीदाबाद
 22.  हौज़खास
 23.  नेहरुप्लेस
 24,  ओखला

 पश्चिम  क्षेत्र
 25.  बहादुरगढ़
 26.  केंट
 27.  जनकपुरी
 28,  नजफगढ़
 29.  करोलबाग
 30.  नागलोई

 31.  रोजोरी  गार्डन

 योग

 भारतीय  सीमेंट  निगम  के  चरखी  दावरी  स्थित  सीमेंट
 ा

 747

 26,27
 84

 85

 20
 .

 86

 82

 88
 50,67

 65,66

 63

 83
 39
 55

 806

 6536

 580

 363
 3827
 250

 826
 20227

 332

 255

 984
 20807

 न  बज+  अत  अत  अत  न  तीन  ली  लिख  वन  वन  नमन  वनानननन  ननन----न+4आमनकम»म  वन  143925
 8,580  6,879  कृपा करेंगे  :

 कारखाने  में  कच्चे  माल  को  कसो

 ओ  चिरंजों  लाल  शर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  की  मालूम  है  कि  मारतीय  सौमेंट  निगम  के  चरखी  दादरी

 ४८-आं 885



 लिखित  उत्तर  4  1986

 स्थित  सीमेंट  कारखाने  को  सीमेंट  बनाने  के  लिए  मारी  क कच्चे  माल  अर्थात्‌  चूना  प्र  शा

 कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  और
 र्यात्‌  पत्थर

 यदि  तो  इस  कारखाने  में  चूना  पत्थर  को  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  क्या  कायवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  हां  ।

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  ने  हरियाणा  में  चूने  के  पत्थर  के  निक्षपों  को  प्राप्त
 करने  की  दृष्टि  से  हरियाणा  में  निक्षेपों  की  जांच  की  तथापि  कोई  भी  उचित  पर्याप्त  मात्रा  में
 मौर  अपेक्षित  गुणावक्ता  का  निक्षेप  का  पता  नहीं  लगाया  जा  कारपोरेशन  ने  आर०  एम०
 एम०  डी०  सी०  सरकार  का  के  साथ  कोटपुतली  क्षेत्र  से  उच्च  ग्रेड/श्रेणी  के

 ने  के  पत्थर  की  आपूर्ति  के  लिए  एक  करार  किया  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  के

 के  आधार  पर  आर०  एम०  एम०  डी०  सी०  के  साथ  इस  क्षेत्र  की  लीज  हाल  ही  में  समाप्त
 कर  दी  गई  है  ।  आर०  एस०  एम०  डी०  सी०  ऐसे  और  क्षेत्रों  का  पता  लगा  रही  है  जहां  से  वे
 सीमेंट  कारपोरेशन  को  दीर्धावधि  आधार  पर  उच्च  ग्रेड  के  चुने  पत्थर  की  आपूर्ति  कर  तब
 तक  सीमेंट  कारपोरेशन  खुली  रिविदाएं  द्वारा  गर-सरकारी  थे  पार्टियों  से  चूने  का  पत्थर  खरीद
 रह  |  है  |

 मारुति  के  फालतृ  पुर्जो  के  ऊ  थे  दाम

 59.  जी  वि  ्

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  मारुति  के  व्यापारी  फालतृ  पुर्जों  के  लिए  ऊचे  दाम
 '

 लेते  और

 यदि  तो  मारुति  के  फालतु  पुर्जे  उचित  दामों  पर  सप्लाई  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  सरकार  को
 मालूम  है  कि  कुछ  आयातित  फालतृ-पुर्जों  की  कीमतें  कुछ  अधिक  हैं  ।

 आयातित  फालतृ-पुर्जों  का  शीघ्र  स्वदेशीकरण  करने  के  लिए  मारुति  उद्योग  प्रयास
 कर  रहा  इससे  उनकी  कीमतों  में  काफी  कमी  हो  इस  बीच  आयातित  कीमतों  पर

 बातचीत  के  परिणाम  स्वरूप  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  कुछ  आयातित  फा  लतू-पुर्जों  की
 कीमतों  में  संशोधन  करके  कमी  की  गई  है  ।

 कादी  में  ध्रग्ति  दुघंटना  से  हुई  हानि
 1360.  श्री  पी०  एम०  सईद  ,

 गंस  मंत्री श्री  मुल्लापल्लो  रामचभान  )
 :  न्‍या  पेट्रोलियम  और

 प्राशतिक
 गंस  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  मेहसाना  जिले  में  कादी  में  एक  तेल  के  कुएं  में  आग  लगने  से  हुई  दुर्घटनाः
 का  ब्योरा  क्‍या

 रु्ट  हुए  प्राकृतिक  गेस  और  तेल  की  अनुमानित  हानि  कितनी  हुई  और
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 आग  पर  काबू  पाने  में  कुल  कितनो  घनराशि  खर्च  हुई  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चख  शेखर  :  और

 अहमदाबाद  से  6)  किलोमीटर  उत्तर  में  साउथ  काडी  तेल  क्षेत्र  में  कुआं  संख्या  5$  में  15

 1985  को  ।974  मीटर  की  गहराई  पर  खनन  करते  समय  आग  लग  गई  ।  आग के  कारण
 का  पता  लगाने  तथा  तेल/गैप्ष  की  हानि  की  मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  ओ०  एन०  जी०
 ने  जांच  के  आदेश  दिए  हैं  ।

 अन्य  अभिकरणों  द्वारा  दी  गई  सेवाओं  की  लागत  को  छोड़कर  29  लाख  रुपये  का
 व्यय  किया  गया  ।

 तमिलनाडु  में  टेलीफोन  सेवाशों  के  विस्तार  को  योजना

 1351.  श्री  एन०  क्या  संचार  सनन्‍्त्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  राज्य  में  टेलीफोन  सेवाओं  के

 विस्तार  संबंधी  योजनाओं  को  मंजूर  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामतिवास  :  हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  में  विस्तार  की  निम्नलिखिन

 नाएं  बनाई  गई  हैं  :--

 विस्तार  योजना

 की  संख्या  )
 मद्रास  शहर

 '  27000

 कोयम्बतूर  7400

 मदुरे  2900

 तमिलनाडु  में  अन्य  कस्बे  73500

 योग  :  110800

 खनिज  तेल  के  खोज  पर  श्

 1362.  श्रो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 )  देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  कितने  खनिज  तेल  की  खोज  की  और

 खनिज  तेल  की  खोज  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 पेट्रोलियस  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्र  शेखर  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कच्चे  तेल  के  अतिरिक्त  भूमिगत  भण्डारों  में  वृद्धि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
 1982  86  मि०  मी०  टन

 1983  29  मि०  मी०  टन
 138  मि०  मी०  टन 1984

 1985  में  वुद्धि  का  अनुमान  अभी  लगाया  जाना
 लगभग  1000  करोड़  रुपए  ।
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 TT HA को जलने से बचाने पर बेकार जाने वालो TA का इस्तेमाल

 गेस  को  जलने  से  बचाने  पर  बेकार  जाने  वालो  गेस  का  इस्तेमाल

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  वया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बातने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  विभिन्‍न  गैस  की

 खोज  के  स्थानों  पर  मारी  मात्रा  में  या  तो  गेस  जल  जाती  है  या  बेकार  चली  जाती

 क्‍या  गैस  निकालने  के  स्थ'नों  पर  गैस  की  जलने  से  या  व्यथं  जाने  से  रोकने  के  लिए
 सरकार  का  विचार  उचित  पाइप  लाइनें  आदि  लगाने  का  और

 यदि  तो  उन  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  पर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 तैल  की  खोज  का  काये  कर  रहा  है  परन्तु  वहां  कोई  पाइप  लाइनें  आदि  नहीं  लगाई  गई  हैं  और

 गेस  बेकार  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  शेखर  :  तेल
 और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  विभिन्‍न  अन्वेषण  स्थानों  में  परीक्षण  कार्यों  के  दौरान  कुछ  समय  के
 लिए  गैस  जलाई  जाती  भंडार  के  उत्पादन  की  सम्माव्यता  का  अनुमान  लगाने  तथा  क्षेत्र  का
 और  आगे  निद्यान  लगाने  के  लिए  आंकड़ों  के  संकलन  के  वास्ते  परीक्षण  कार्य  किए  जाते  हैं  ।

 और  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  कंम्बे  के  ऊपरी
 कृष्णा  अण्डमान  आदि  में  अन्वेषण  कार्य  कर  रहा  है।॥  केंबे  के

 ऊपरी  असम  तथा  बम्बई  अपतट  से  गैस  का  वाणिज्यिक  उत्पादन  किया  जा  रहा  इन  स्थानों
 से  गैस  को  ले  आने  के  लिए  तथा  उपभोक्ताओं  को  गैस  सप्लाई  करने  के  लिए  पाइप  लाइन  बिछाई
 गई  है  तथा  इन  स्थानों  पर  पाइप  लाइन  न  होने  की  वजह  से  गैस  को  नहीं  जलाया  जा  रहा  है  ।
 अन्य  स्थानों  पर  अन्वेषण  के  क्रियाकलाप  तथा  परीक्षण  कार्य  आरम्मिक  पर  है  इसलिए
 मंडारों  की  वाणिज्यिक  सम्माव्यता  तथा  उपभोक्ताओं  का  पता  लगाए  बिना  पाइप  लाइन
 जिस  पर  अत्याधिक  खर्च  आता  उचित  नहीं  समझा  गया

 नागपुर  ठेलोफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रोनिक  टेलोफोन

 एक्सचेंज  में  बदलना

 1364,  थी  अनबारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नागपुर  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  बदले  जाने
 की  संभावना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  कब  तक  काय  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।  नागपुर-मेन
 ट्रॉजर  एक्सचेंज  के  बदले  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 एस  योजना  की  मंजूरी  दे  दी  गई  और  विस्तृत  इजीनियरी  व्यवस्था  की  जा
 रही

 उपस्कर  के  लिए  आर्डर  अभी  दिया  जाना  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस
 एक्सचेंज  के  चालू  करने  की  योजना  बनाई  गई  ।
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 फरकक्‍्का  सुपर  ताप  बिजलोघर  के  लिये  विद्युत  संयंत्र  को खरीद

 1365.  श्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिहु  :  क्‍या  ऊर्जा  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फरक्‍्का  सुपर  ताप  बिजली  घर  के  लिए  विद्युत  संयंत्र  खरीदने के  संबंध  में

 अंतिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्वदेशी  विद्युत  संयंत्र  पर  विचार  किया  गया  था  तथा  ड्से
 अंस्वीकार  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  फरक्‍्का  ताप  बिजली  घर  से  बिहार  को  मी  बिजली  सप्लाई  की  जाएगी  ?

 मंत्री  बसम्त  :  से  फरवका  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  चरण-दो

 (2x  500  के  सम्बन्ध  में  टरवाइन  जेनरेटर  पेकेज  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  के

 जरिए  प्राप्त  किए  जा  रहे  जिसकी  वित्त  व्यवस्था  आंशिक  रूप  से  विश्व  बेक  द्वारा  की  जा  रही
 है  ।  पैकेज  के  लिए  प्राप्त  स्वदेशी  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  के  लिए  बेंक  के  पास  मेज  दिया  गया  है  ।
 सांधनों  की  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए,.कुछ  अन्य  उपस्कर  की  प्राप्ति  के  लिए  द्विपक्षीय

 सहायता  के  प्रस्तावों  पर  मी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 फरकक्‍्का  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  बिहार  सहित  पूर्वी  क्षेत्र  को  विद्युत  की  स  प्लाई
 करने  के  लिए  स्थापित  की  जा  रही  है  ।

 डो०डी०टी०/बो०एच०सी०  का  उत्पादन

 श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  डी०डी०टी०/वी०एच०सी०  का  उत्पादन  अकेले  हिन्दुस्तान
 इड्स  जो  एक  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  का  एकक  द्वारा  ही  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उनकी  कुल  कितनी  मात्रा  का  उत्पादन  किया  गया  और  डी०डी०दी  ०/
 बी०  एच०  सी  के  प्रयोग  द्वारा  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  में  कितदा  खर्च  किया  गया  और

 क्‍या  यह  डी०डी०टी०/बी०एच०सी०  के  खतरों  तथा  इनके  प्रति  मलेरिया  के

 णुओं  के  प्रतिरोध  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उचित  है  ?

 रसायन  शोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  धार०  के०  जयचन्द्र
 यद्यपि  टेकनिकल  डी०डी०टी०  का  उत्पादत  देश  में  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइडस  लि०  द्वारा
 किया  जा  रहा  टेक्निकल  बी०एच०सी०  का  उत्पादन  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइडस  सहित  कई
 कम्पनियों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 चालू  वर्ष  logs  से  1986  के  दौरान  हिन्दुस्तान
 साइड्स  लि०  में  डी०डी०टी०  तथा  बी०एच०सी०  फामू  लेशनों  का  कुल  उत्पादन  9116  मीट्रिक
 टन

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलम  कार्यक्रम  के  अधीन  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लि०  तथा  इसकी
 सहायक  कम्पनियों  से  डब्ल्यू०  डी०पी०/बी०एच०पी  ०,  डब्ल्य  ०  डी०पी०  की  प्राप्ति  के
 लिए  चालू  वर्ष  के  दोरान  मारत  सरकार  द्वारा अब  तक  व्यय  की  गई  राध्षि  1665.08  लाख  रुपए  है  ।
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 डी  ०डी.०टी  ०/बी०एच०सी०  कम  लागत  वाले  कीटनाशी  हैं  जो  मलेरिया  नियंत्रण  के
 लिए  प्रमादी  हैं  और  उनकी  उष्णकटिबन्धीय  परिस्थितियों  में  उच्चतर  डिग्रेडिविलिटी  होती  है  ।
 इण्डियन  कांउसिल  ऑफ  मेडिकल  रिसचर  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  तथा  के
 लय॑  एवं  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  किए  गए  सहयोजित  अध्ययनों  ने  दर्शाया  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में

 मच्छरों  द्वारा  डी०डी०्टी०  और  बी०एच०सी०  का  प्रतिरोध  दर्ज  किया  गया  वहां  गुणात्मक
 तथा  मात्रात्मक  सुधार  के  साथ  अच्छे  पयंवेक्षण  में  डी०डी०टी०  के  अच्छे  छिड़काव  ने  मलेरिया  की
 घटना  को  सुस्पष्ट  रूप  से  कम  किया  है  ।

 पवन  ऊर्जा  का  उपयोग  किया  जाना

 1367.  श्री  शौ०  एन०  रेह्डी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऊर्जा  के  एक  शक्तिशाली  स्रोत  अर्थात्‌  पवन  छ्षक्ति  का  देक्ष  में  बिल्कुल  उपयोग

 नहीं  किया  जा  रहा  ओर

 क्या  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पहले  देश  में  कुछ  अन्नुसंघान  संस्थानों  में  जेसे  इपीरियल
 डेरी  रिसर्च  इन्स्टीच्यूट  बंगलौर  में  पवन  चक्कियां  स्थापित  की  गई  थीं  और  यदि  तो  इससे
 क्या  अनुभव  प्राप्त  हुआ  और  इसका  क्या  उपयोग  किया  गया  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बंसत  साठे  )  :  देश  में  पवन  ऊर्जा  को  उपकरणित  करने  के  लिए
 क्शिंष  जोर  दिया  जा  रहा  रहा  गुजरात  में  मांडवी  में  स्थापित  1000  किलोवाट  क्षमता  और

 तमिलनाडु  में  तृतीकोरिन  में  स्थापित  550  किलोवाट  क्षमता  के  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  दो  पवन
 फामे  अब  परिचालन  में  550  किलोबाट  क्षमता  के  तीन  और  पवन  फामं  शीघ्र  ही  गुजरात  में

 महाराष्ट्र  में  देवगढ़  और  उड़ीसा  में  पुरी  में  स्थापित  किए  णाएंगे  ।  लघु  सिंचाई  और  पीने
 के  पानी  की  आपूर्ति  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  |  300  से  अधिक  पवन  चक्कियां  स्थापित
 की  जा  चुकी  बेटरी  प्रभारन  के  लिए  कुछ  पवन  विद्युत  जनित्र  भी  स्थापित  किए  जा  चुके
 पवन  की  उपलब्धता  पर  ब्यौरा  संचयन  और  अनुसंधान  एवं  विकास  गतियां  भी  प्रारम्भ  की  जा

 चुकी  हैं  ।  सातवीं  योजना  में  वित्तीय  आवंटनों  के  अधीन  पवन  ऊर्जा  कार्यक्रम  को  महत्वपूर्ण  रूप  से

 विस्तृत  क  रने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 स्वतंत्रता  से  पूर्व  की  अवधि  में  कई  पवन  चक्कियों  के  परिचय  संबंधी  सूचना  उपलब्ध
 नहीं

 सधु  उधोग़  प्राधिकरण  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 1368.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  सुरक्षा  और  विकास  के  लिए  एक  लघु  उद्योग  प्राधिकरण  स्थापित

 क  रने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ओऔद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  लघु  उद्योग
 करण  को  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 द्वितीय  डाक  वितरण  प्रणालो  को  शुरू  करना

 1369.  श्रो  कुदण  ध्यूयर  :  :  क्‍या  संचार  भन्‍्श्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  डाक  और  तार  विमाग  द्वारा  हितीय  ढाक  वितरण  प्रणाली  को  बन्द  कर  दिया

 हे
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 यदि  तो  क्या  इसका  जनत्ता  पर
 प्रभाव  नहीं  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  द्वितीय  डाक  वितरण  प्रणाली  को  विशेष  रूप से  कस्बों  और
 झहरों  में  पुनः  शुरू  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  डाकधघरों  में  द्वितीय  डाक
 वितरण  प्रणाली  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  सामान्य  आदेश  जारी  नहीं  किया  गया  विभिन्न
 डाकघरों  में  डाक  वितरण  की  संख्या  में  वहां  की  स्थानीय  आवश्यकता  तथा  साथ  ही  डाक

 मात्रा  तथा  प्राप्ति  पर  निर्मर  करता  है  ।

 द्वितीय  डाक  वितरण  प्रणाली  के  बाद  भी  जहां  उचित  पाया  गया  वहां  तृतीय  डाक
 वितरण  भी  चालू  है  ।  जनता  के  हित  पर  प्रमाव  पड़ने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 द्वितीय  डाक  वितरण  प्रणाली  पुनः  प्रारम्म  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  ओचित्य
 के  आधार  पर  यह  प्रणाली  चाल  है  ।

 बंगलोर  तथा  मंसूर  के  बोच  ओप्टिकल  फाइक्र  केबल  प्रणालो

 1370.  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बंगलोर  तथा  मंश्रुर  के  बीच  ओप्टिकल
 फाइबर  केबल  प्रणाली  आरम्म  की

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  और
 काय्यं  आरम्म  कब  तक  होगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 अन्तुमनतः  खाता  लाख  रुपए  ।

 इस  पर  से  कार्य  प्रारम्भ  करने  की  योजना

 बंगलोर  शहर  में  खाता  पकाने  को  गंस  के  कनेक्शनों  के  लिये  लम्बित  आवेदन  पत्र

 1371.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर  शहर  में  विभिन्‍न  एजेंसियों  में  वर्ष  1985  के  दौरान  खान  पकाने  की  गैस  के
 नेक्शन  के  लिए  कितने  लोगों  ने  पंजीकरण

 अब  तक  कितने  लोगों  को  कनेक्शन  दिए  गए  हैं  और  अमी  भी  कितने  लोगों  के  नाम
 प्रतीक्षा  सूची  में

 वर्ष  1985  के  दौरान  पंजीकृत  लोगों  को  कब  तक  खाना  पकाने  की  गेस  के  कनेक्शन
 मिलने  की  संभावना

 क्या  यह  सच  है  कि  खाना  पकाने  की  गेस  के  कनेक्शन  के  लिए  पंजीकरण  के  समय
 राशन  काडं  मांगे  जा  रहे  और

 (3)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  एजेंसियों  को  जिन  व्यक्तियों  के  पास  राशन
 कर्ड  नहीं  हैं  उतसे  हलफनामा  लेने  के  आदेश  देने  का  है  ?

 34:
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्र/लय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 वर्ष  1985  के  बंगलौर  शहर  में
 खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  विभिन्‍न

 सियों  ने  24,104  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  किये  थे  ।

 और  वर्ष  1985  के  दौरान  21321  व्यक्तियों  को  गेस  कनेक्शन  दिये  गये  तथा

 1569  व्यक्ति  अभी  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  हैं  ।  1986  तक  इन  व्यक्तियों  को  मी  गैस  कनेक्शन
 दे  दिये  जाएंगे  ।

 नहीं  ।

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कालाहांड़ो  को  उद्योग  रिहत*  जिला  घोषित  करना

 1372.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  उद्योग  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  के  कालाहांडी  जिले  को  रहितਂ  जिला
 घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रियां  और

 कालाहांडी  को  कब  तक  उद्योग  रहित  जिला  घोषित  किया  जाएगा  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एसम०  :  हां  ।

 और  क्‍योंकि  कालाहांडी  में  एक  मझौला  उद्योग  विद्यमान  है  इस  लिए  यह
 रहित  जिलोंਂ  की  सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  पात्र  नहीं  तथापि  केन्द्रीय  अनुदान

 योजना  की  समीक्षा  तथा  संशोधन  के  लिए  एक  अन्त  भमन्त्रालयीय  समिति  स्थापित  की  गई  है  तथा
 जिसकी  श्षीघ्र  ही  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देने  को  संमावना  है  ।

 महाराष्ट्र  में  उरान  स्थित  गंस  टरबाइन  संयंत्र  को  रौस  को  संप्लाई

 1373.  श्री  डो०  बो०  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ॥

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिजली  का  उत्पादन  करने  के  लिए  ई  घन  के  रूप  में  गंस  की

 संप्लाई  करने  का  सरकार  द्वारा  पक्का  वायदा  करने  पर  महाराष्ट्र  सरकार  रा  ष्ट्र  बिजली
 बोड )  ने  रायगढ़  जिले  में  उरान  में  गंस  टरबाइन  संयंत्र  क ेलिए  200  करोड़  रुपए  की  राशि  का
 निवेश  किया

 क्‍या  गेस  की  सप्लाई  में  मारी  कटौती  कर  दी  जिसके  परिणाम-स्वरूप  उक्त
 संयंत्र  की  क्षमता  का  केवल  25%,  ही  उपयोग  हो  रहा

 यदि  तो  इस  कटौती  के  क्या  कारण  हैं  और  किस  हद  तक  कटौती  की  गई  और

 उरान  में  टरवाइनों  के  लिए  कितनी  गेस  की  आवश्यकता  है  तथा  वहां  वास्तविक
 रूप  से  कितनी  गंस  सप्लाई  की  जा  रही  है  ?

 पेट्रो  लियन  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रालथ  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर
 कार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  की  उरान  विद्युत  परियोजना  में  विद्युत  उत्पादन  हेतु  गैस  की

 342
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 आपूर्ति  हेतु  कभी  भी  कोई  स्थायी  बचनबद्धता  नहीं  की  उर्वरक  जंसे  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों
 के  उपभोक्ताओं  की  मांग  की  पूर्ति  के  बाद  बम्बई  हाई  की  उपलब्ध  फालतु  संबद्ध  गैस  को  महाराष्ट्र
 राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  फौल  बेक  आधार  पर  सप्लाई  की  जाती

 और  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  उन  उपभोक्ताओं  द्वारा  बढ़ी  हुई  मात्रा  में
 गैस  की  उठान  किये  जाने  जिनके  लिए  स्थायी  आधार  पर  सप्लाई  के  लिये  वचनबद्धता  की  गई

 बम्बई  हाई  की  उपलब्ध  फालतू  संबद्ध  गैस  की  फौल  बेंक  आधार  पर  की  जा  रही  सप्लाई  बहुत
 कम  हो  गई

 उपयुक्त  में  जैसा  उल्लिखित  बम्बई  हाई  की  फालतू  सम्बद्ध  गैस  महाराष्ट्र
 राज्य  विद्युत  बोर्ड  की  उरान  विद्युत  परियोजना  को  सप्लाई  की  जा  रही  सप्लाई  की  गई  गैस
 की  औसत  मात्रा  1986  में  0.90  घन  मीटर  प्रतिदिन  और  1986  में  1.33  घन
 मीटर  प्रतिदिन  थी  ।

 महाराष्ट्र  में  तेल  शोधन  संयंत्र  की  स्थापना  ॥
 1374.  श्रो  गुरुवास  कामत  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  एक  तेल  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया
 और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संयंत्र  के  कब  तक  चालू  होने  की  संभावना  है  और  उचत  संयंत्र
 की  क्षमता  कितनी  होगी  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्र  शेलर  :
 सातवीं  योजना  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रस्तावित  भौद्योगिक  नीति  आयोजना  दल  का  गठन  शोर  कार्य

 1375.  डा०  बी  ०एल०  शेलेज्ष  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार ने  प्रस्तावित  उच्च  अधिकार  प्राप्त  औद्योगिक  नीति  आयोजना  दल  के
 गठन  ओऔ  ८  कार्यकरण  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 क्‍या  इस  दल  में  कुछ  उद्योग-पति  भी  इसके  सदस्यों  के  रूप  में  शामिल

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  और

 (2)  उनके  चयन  ओर  नियुक्ति  की  पद्धति  क्‍या  है  और  क्या  उनका  चयन  क्षेत्रवार  किया
 जाएगा  या  उद्योग-वार  किया  जाएगा  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  एम०  अदणाचलम्‌  )  :

 से  (e)  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।
 रानो  गंज  कोयला  क्ष त्र॒  में  हल्दिया  वरोनो  पाइप  लाइन

 किक
 ओभो  इस्ाजीत  पुप्त  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 कहर

 *८
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 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  रानी  गज  कोपला  क्षेत्र  में  हाल  में  कुछ  बड़े  अग्नि  कांडों  के

 हल्दिया-बरोनी  तेल  पाइप  लाइन  की  सुरक्षा  को  खतरा  पैदा  हो  गया

 यदि  तो  क्या  इस  निरन्तर  खतरे  का  कारण  पाइप  लाइन  का  दोषपूर्ण  रूप  में
 बिछाया  जाना  है  जेसा  कि  तकरू  आयोग  के  समक्ष  सिद्ध  किया  गया  और

 क्‍या  इसके  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  और  ग  अमरीका  की  बेकहेल  क
 के  विरुद्ध  जिसने  इसका  डिजाइन  तंथार  किया  था  और  यह  पाइप  लाइन  बिछाई  कोई
 वाही  की  गई  है  ?

 -  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  झेखर  हाल  तक
 ऐसी  किसी  आग  की  कोई  खबर  नहीं  मिली  है  जो  पाइप  लाइन  के  लिए  खतरनाक  प्रतीत  हो  ।

 पाइए  लाइन  को  अपने  वर्तमान  सीध  में  बनाए  रखने  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  समिति
 आयोग  को  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  प्रपरोक्ा  निवेश

 1377.  ओओ  श्रो  राममृति  भट्टस  :  क्‍या  उद्योग  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आयात  और  औद्योगिक  नीतियों  को  हाल  ही  में  उदार  बनाये  जाने  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  अमरीका  ने  आधार  भूत  उद्योगों  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  नविश  और  सहयोग  के
 कोई  नये  प्रस्ताव  रखे  और

 यदि  तो  भारत-अमरीका  संयुक्त  आयोग  के  बीच  हाल  ही  में  हुई  वार्ता  और
 क्चार  विमर्न  में  सरकारी  क्षेत्र  के  किन  उद्योगों  को  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  ओर
 मारत  सरकार  और  सयुकत  राज्य  अमेरिका  एस०  ने  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  से  सम्बन्धित
 एक  समझौता  ज्ञापन  को  अन्तिम  रूप  दिया  है  ।  दोनों  सरकारों  ने  समझोता  ज्ञापन  की  कार्यान्वयन
 क्रियाविधियों  को  मी  अन्तिम  रूप  दे  दिया  इन  निर्णयों  के  अनुसरण  स॑युक्त  राज्य  अमेरिका
 की  सरकार  ने  सरकारी  शेक्षिक  और  गेर-सरकारी  संगठनों  विभिन्‍न  कम्प्यूटर
 प्रणालियों  के  सम्बन्ध  में  दिए  गये  क्रया-देशों  के  लिए  निर्यात  लाइसेंस  जारी  कर  दिया  है  ।  दोनों
 सरकारें  उन्नत  प्रौद्योगिकी  में  व्यापार  ओर  सहयोग  बढ़ाने  की  इच्छक  हैं  ।  प्रौद्योगिकी  के  संख्रोतों
 का  चयन  करने  की  पहल  उद्यमियों  द्वारा  की  जानी  है  ।  वे  प्रौद्योगिकी  के  वेकल्पिक  स्रोतों  का  पता
 लगाते  प्रस्तावित  विदेशी  सहयोग  का  तकनीकी-आर्थिक  विश्लेषण  करते  हैं  और  उसी  विदेशी
 सहयोगकर्ता  का  चुनाव  करते  हैं  जिसका  प्रस्ताव  उनकी  सर्वाधिक  उपयुक्त  लगता

 ओद्योगिक  विकास  के  लिए  गर  सरकारो  क्षत्र  को  भूमिका
 1378.  श्रो  ओराम  मूर्ति  भट्टम  :  क्‍या  उद्योग  भनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  ओौ  द्योगिकविकास  के  लिए
 सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  अधिक  योगदान  किये  जाने  का  पता  लगा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 क्या  देश  में  बिंदेशी  निवेश  को  घढ़ावा  देने  के लिए  अमरीका  से  सहायता  प्राप्त

 चैस  इस्टरनेक्ननल  कम्पनी  ने  सरकार  के  साथ  बेठक  की  थी  ;
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 हां  |  उसका  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुआ  और

 उक्त  बिजनेस  इन्टरनेश्ननल  के  अन्तगंत  आने  वाली

 लेंड  आदि  की  80  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?  हि
 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  और

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  गेर  सरकारी  निगमित  क्षेत्र  द्वारा  54236  करोड़  रुपये  के  निवेश

 की  परिकल्पना  की  गई  है  जब  कि  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  इस  क्षेत्र  का  निवेश  19,582
 करोड़  रुपये  था  ।

 बिजनेस  इन्टरनेशनल  ने  26-29  1986  को  एक  गोष्ठी  का  आयोजनਂ  फिया

 था  जिसमें  मारतीय  सरकार  और  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  को  मी  आमंत्रित  किया  गया  था  ।

 इसमें  देश  की  वर्तमान  आर्थिक  एवं  औद्योगिक  स्थिति  पर  का  सामान्य
 किया  गया  था  ।

 बिजनेस  इन्टरनेशनल  द्वारा  मेजी  गई  सदस्य  कम्पनियों  की  एक  विस्तृत  सूची  संलब्न

 विवरण  में  दी  गई
 विवरण

 दि  बिजीनेस  इन्टरनेशनल  कानफ्रस  प्रुप

 आस्ट्र  लिया
 भारत

 लिमिटेड एन्सेल  इन्टरनेशनल  बजाज  आटो  लिमिटेड
 फ्ो्ज  कम्पनी  लिमिटेड आस्ट्रे  लियन  कन्सोलिडेटिड

 टू  इस्ट्रीज  एु०  सा०  आई०  )

 कोंजिक  रायोटिन्टो  ओऑ  द
 ॥  र

 आस्ट्रे  लिया  लिमिटेड  आर०  मिल्स  कम्पनी  सी०

 फेम  फूड्स  पेटूटी  लिमिटेड  डेवलेपमेन्ट  कन्दलटेन्ट्स
 माइन-निकलंस  लिए  गोल्ड  टौबेको

 मकफरसनस  ले  मिट  ड  जे०  के०  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड
 पायोनियर  कन्क्रीट  एस०  बी०  सी०  जय  इन्जीनिर्यारिंग

 सोला  इन्टरनेशनल  किलोस्कर  कुमीन्स  लिमिंटेड
 सिम्पसन-होल्डिंग्स  लिमिटेड  लासेन  एण्ड  ट्यूबो  लिमिटेड

 बोर्माल्ड  इन्टरनेशनल  शेषासई  पेपर  एण्ड  बोइस  लिमिटेड

 कनाडा
 एलकान  अल्युमीनियम  लिमिटेड

 बाटा  लिमिटेड  |

 बैल
 :

 दाई-इची  कांग्यो  बेंक

 बे  कनाडा
 इन्टरनेशनल

 हितेची  लिमिटेड

 पोलेन्क  एस०  ए०  इसिकावाजीमा.हे री  मा

 जमनो  हैवी  इन्डस्ट्रीज  एच०

 हायचेस्ट  ए०  जी०  मत्सुसिता  इलेक्ट्रिक  इन्डस्ट्रियल
 रीमत्समा  इन्टरनेशनल  जी०  एम०  वी०  एच०  कम्पनी  लिमिटेड

 इटलो
 फिएट  एस०  पी०  ए०

 ३65



 लिखित  उत्तर

 मिल्सुबिशी  कोरप

 मित्सुई  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 निफोन  स्टील  कोरप
 तोशिबा  लिमिटेड
 टोषोटाਂ  मोटर  क्ारपोरेशन

 को-आप  रैंटिव  केन्डेन्सफेब्रिक
 फराइजलेंड  सी०

 स्पेन

 यूनियन  एक्सप्लोसिव्स
 रियो  टीन्टो  सा

 स्वीक्षन

 ए०  जी»  ए०  एक्टीबोलॉग
 ए०  एस०  ई०  ए०
 एक्टीबोलाजेट  एस०  के०  एफ»

 अस्ट्रा

 एटलस  कोपको
 कांथल  ए०  बी०

 एस०  सी०  ओ०  ए०
 एस०  fo  बेकेन
 सेण्डविक

 स्विटजर  लेड

 बी०  बी०  सी०  ब्राऊन  बोवरी  एण्ड  कम्पनी

 सीबा-गेगी
 नेस्टल  एस०  ए०

 नोकिटल  कोरप

 इग्लेंड
 बो०  ओ०  सी०  ग्रूप
 बीचम  इंक

 4  1986

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  एस०

 ए०  एम०  एफ०  इक
 एयर  प्रोडक्ट्स

 सी०  पी०  सी०  इन्टरनेशनल  इंक०
 कनरोन  आइरन  वर्क्स  इक०
 कारगिल  इंक०
 केटर  पिलर  ट्रंक्टर  कं०

 ड्रसर  इ डस्ट्रीज  इक
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 फ्लोर  कारपोरेशन
 फोर्ड
 जी०  टी०  ई०  कारपोरेशन

 गेटस  कारपोरेशन

 जनरल  इलैक्ट्रिक  कम्पनी
 जनरल  फूड्स  कं०
 जनरल  इंटरनेशल  लिमिटेड

 जिल्लेट  क०
 दी  गुडईयर  टायर  एण्ड  रबड़  क॑

 आई०  बी०  एम०  कारपोरेशन
 इगरसोल-रेंड  क ं०
 इंटरनेशनल  मल्टीफूड्स
 जॉनसन  एण्ड  जॉनसन
 क्रापट  इक
 लेवी  स्ट्रोसस  एण्ड  कं०
 जोक  हीड
 मेक  ट्रक्स  इक
 मौनविले  कारपोरेशन  मेडट्रोनिक  इक

 मेडट्रोनिक  इक
 माईल्‍स  लेबोरेटरीज  इक
 माइन  सेफ्टी  एपलाएसिस
 मिन्‍्नाइसोटा  माइनिंग  एण्ड

 मैन्यूफैक्चरिंग  (3
 मोन  सांतो  क
 मोटरोला  इंक०
 नाबीसको  ब्रेडस  इक
 नेशनल  फोर्ज  कं०
 ओक्सीडेंटल  पेट्रोलियम
 ओलिन  कारपोरेशन
 ओवेन्स-इलिनावस  इ  क०

 लिखित  उत्तर

 माइथेल
 पेप्सी  को  इक
 फिलिप  मोरिस  इक
 दी  पिल्सबरी  कं०

 प्राइस  वाटर  हाऊस
 प्रोडक्ट  रिसर्च  एण्ड  केमिकल
 रेशन
 क्गैकर  ओट्स  कं०
 रायचेम  कारपोरेशन
 खेलोन  इक
 रेकसनोडं  इक
 रिचडंसन-विक्स  इक
 रॉकवेल  इन्टल  कार्पो०

 एस०  सी०  जानसन  एण्ड  सोन  इक०
 शेरिग-प्ले  कार्पो०
 जी०  डी०  सीरियल  एण्ड  कृं०
 सिंगर  सुइंग  मशीन

 सोहियो  केमिकल्स  एण्ड

 वानर  कम्युनिर्कशन्स
 वेस्ट  मैनेजमेंट
 वेस्टिर  स्‌  इलेकि  क्‌
 गगोस्ला वि प्गोस्‍ला(विया
 एनर्गोइनवेस्ट

 आन्प्र  प्रदेश  प्राटोमोबाइल  टायस  एण्ड  ट्यून्स  लिमिटेंड  को  टायरों
 क ेलिए  ओथोगिक

 लाइसेंस  देना
 1379.  भरी  ओोराम  मूर्ति  भट्टम  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उक
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 कया  आन्ध्र  प्रदेश  आटोमोबाइल्स  टायर्स  एड  ट्यूब्स  लिमिटेड  को  लगभग  85  करोड़
 रुपए  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  टायर  तथा  ट्यूब  का  उत्पादन  करने  के  लिए  1975  में  एक
 ओद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  किया  गया  था

 क्‍या  उपरोक्त  प  रियोजना  द्वारा  लगभग  10  लाख  टायरों  का  उत्पादन  करने  की
 संभावना

 कया  टायर  फंक़्टरी  के  लिए  आशय  पत्र  की  मंजूरी  हेतु  संशोधित  आवेदन  मई  1984
 से  सरकार  के  विचाराधीन  लम्बित  पड़ा  और

 यदि  हां  तो  इसकी  अद्यतन  स्थिति  क्या  है  और  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 प्रोद्योविक  विकास  विंभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और
 आन्ध्र  प्रदेश  आटोमोबाइल  टायसं  एण्ड  ट्यब्स  लिमिटेड  को  प्रति  वर्ष  4  लाख  ठायरों
 ओर  प्रति  वर्ष  4  लाख  आटोमोबाइल  ट्यूबों  के  उत्पादन  के  लिए  एक  ओद्योगिक  लाइसेंस  सं०  सी०
 आई०  एल०  :  262  (75),  दिनांक  23.7.1975  जारी  किया  गया  औद्योगिक  लाइसेंस
 न्वित  नहीं  किया  गया

 और  फर्म  के  दिनांक  27.3.1984  के  आवेदन  के  आधार  पर  प्रति  वर्ष  10
 लाख  आटोमोबाइल  टायरों  और  प्रति  वर्ष  10  लाख  आटोमोबाइल  ट्यूबों  के लिए  एक  मया
 पत्र  सं०  एल०  आई०  73  (1985)  दिनांक  5.2:85  जारी  किया  गया  था  ।

 ह
 उड़ोसा  में  इब  धाटी  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  स्थापना

 1380.  श्रीमती  जयन्तो  पटना+क  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  उड़ीसा  में  इब  घाटी  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थाप्रना  के  लिए

 मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  उपग्रु कत  पस्योजना  स्थापित  करने  पर  कितनी  लागत  आमे  क्रा
 मान

 यह  परियोजना  क्रिस  वर्ष  तक  आरम्भ  और

 इब  घाटी  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  उठाए
 गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  असन्त  :  नहीं  ।

 से  परियोजना  स्वीकृत  हो  जाने  के  ब।द  ही  इसे  क्रियान्वित  किया  जा
 इस  समय  अनुमानित  लागत  887.99  करोड़  रुपग्रे  है  ।

 उड़ीसा  में  नये  एक्सचेंज  खोलना

 1381.  श्रोमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  प्वंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 उड़ीसा  में  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितने  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले

 कया  सरकार  का  विचार  वर्ष  1986-87  के  दौरान  राज्य  में  कुछ  और  टेंलीफोन
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  क्ा  है

 यदि  तो  इन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  होने  पर  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन
 दिए  जाने  की  संभावना  और

 348
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 उड़ीसा  में  1986-87  के  दोरान  दूरसंचार  के  विकास  और  विस्तार  के  अन्य  कितने
 कार्यक्रमों  को  आरम  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 संढार  मंश्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  उड़ीसा  में  1985-86  के
 दोरान  अब  तक  खोले  गए  नए  टेलीफ़ोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  20  है  ।

 जी

 इस  एक्‍्सचेंजों  की  स्थापना  होने  पर  उड़ीसा  राज्य  में  1986-87  के  दौरान  लगमग

 1100  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जाने  की  संभावना  है  |

 जानकारी  संलम्न  घिवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1986-87  के  द्रौरान  विस्तार  एवं  विकास  के  प्रस्ताव

 1.  129  लंबी  दूरी  के  पी०  सी०  ओ०  स्थापित

 2,  फूलबनी  में  एक  ट्रक  बोर्ड  का  सस्थापन  ।

 3-  व्यवस्था  करना  :  35  करियर  चेनल

 30  वी०  एफ०  टी०  चैनल

 )  दो  एस०  टी०  डी०  रूट  :

 कटक  पारादीप

 कष्टक-बालासोर  |
 4.  फूलबनी  और  सुन्दरगढ़

 को  स्वचल  बनाना  ||
 5-  फ़ूलबनी  में  एक  भू-केन्द्र  की  स्थापना

 -6.  केन्द्रपाड़ा  के  बंस  स्टेझन  के  साथ  20  लंबी  द्वूरी  के  पी०  सी०  भो०  छोड़ने  के  लिए
 ए०  आर०  आर०  प्रणाली  का  संस्थापन  ।

 4.  2900  लाइनों  के  आई०  सी०  पी०  कासबार  का  संस्थापम  करके  1986-87  के  दोरान
 एक्सचेंज  को

 8.  संबलपुर  एक्सचेंज  का  500  लाइनों  (2000  से  2500)  में  विस्तार  करना  ।

 ]
 खाना  पकाने  को  गंस  की  एजेंसियों  के  झ्ावंटन  में  अनुसूचित  जातियों  के

 लोगों  को  प्राथविकता

 1382.  श्री  बनवारी  साल  बेरवा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  कितनी  एजेंसियां  कार्य  कर  रही
 निकंट  भविष्य  में  कितनी  एजेंसियां  खोलने  का  विर्चार  और

 क्‍या  इस  प्रकार  की  एजेंसियों
 के

 आंबंटन  में  अनुसूचित  जातियों  और  अन्लुसुचित
 जनजातियों  के  लोगों  को  प्राथमिकता  देने  का  विचार  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 ड़  मजस  नस  क5अउ क्‍ससक्‍स-__् वे  चन्द्र

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  शेखर  ४  व
 1986  को  देश  में  2629  एल  पी  जी  एजेंसियां  कायं  कर  रही  थीं  ।

 तेल  उद्योग  की  वाषिक  विपणन  योजनाओं  में  अब  तक  शामिल  स्थलों  पर  प्रत्येक
 मामले  में  विज्ञापन  देने  तेल  चयन  बोर्ड  द्वारा  चयन  तथा  उस  बोर्ड  की  पघस्िफारिशों  के आधार  पर

 नियुक्ति  की  निर्धारित  प्रक्रिया  के अनुसरण  के  पदचात  समय-समय  पर  एजेंसियां  आरम्भ  की  जाएंगी  ।

 एक  वर्ष  में  लगमग  300  नई  एल  पी  जी  डिस्ट्रीब्यूटर  शिपें  आरम्म  की  जाती

 हैं  ।

 एल  पी  जी  डिस्ट्रीब्यूटर  रिटेल  आउटप्लेट  )  डीलर  शिपों  तथा

 एस०  के०  ओ०  एल०  डी०  ओ०  एजेंसियों  के  आबंटन  के  मामले  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित-
 जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिये  25  प्रतिशत  के  आरक्षण  का  प्रावधान  है  ।

 राजस्थान  में  नये  सरकारी  और  गेर-सरक्षारी  उद्योगों  को  स्थापना

 1383.  श्री  बनवारी  लाल  बरवा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राजस्थान  में  सरकारी
 क्षेत्र  में  नए  उद्योग  स्थापित  करने  का  यदि  तो  उद्योग  किन  स्थानों  पर  लगाए  ये  कब
 से  चालू  होंगे  और  ये  कंसे

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  समय  राजस्थान  में  उद्योगों  की  संख्या  अपर्याप्त

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उद्यमियों  को  राज्य  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  उद्योग  स्थापित
 करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  का  भी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  और
 सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  की  अवस्थिति  सम्बन्धी  निर्णय  मुख्यतः  तकनीकी  आर्थिक
 कारणों  से  किये  जाते  हैं  तथा  इसे  राज्यवार  आधार  पर  पूर्व  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता  है

 उद्योगों  की  स्थापना  विभिन्‍न  कारणों  पर  निर्मर  करती  है  जंसे  कच्चे  माल  की
 बिजली  तथा  जल  सम्बन्धी  बाजार  आदि  तथा  इनकी  पर्याप्तता  इनकी

 संख्या  से  नहीं  आंकी  जा  सकती

 ओर  (३)  सरकार  ने  सामान्यतः  अनेक  रियायतों  तथा  सुविधाओं  की  घोषणा  की
 जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  पूजी  निवेशज्ष  राज  सहायता  परिवहन  राज

 सहायता  योजना  तथा  रियायती  वित्त  योजना  शामिल  हैं  ।  ये  रियायतें  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई
 रियायतों  और  सुविधाओं  के  अतिरिक्त  हैं  |

 ]

 1384.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्‍या  उधोग  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  हिन्दुस्तनन
 मशीन  केरल-द्वारा  निर्मित  भारी  मश्षीनें  मांग

 की  कमी  के  कारण  गोदामों  में  पड़ी
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 नजलज  भय  —  ++

 यदि  तो  कुल  कितने  मूल्य  की  मशीनें  बेकार  पड़ी  और

 इन  मशीनों  को  बेचने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  (7)
 पर्याप्त  मात्रा  में  क्रयादेशों  के  न  मिलने  के  कारण  1-1-1986  को  एच०  एम०  टी०  के  कलमइशेरी

 एकक  में  वस्तुसूची  में  उल्लिखित  तंयार  माल  का  मुल्य  31]  लाख  रुपये  क्रयादेश  प्राप्त
 के  लिए  गहन  विपणन  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जीवन  रक्षक  दवाइयों  का  उत्पार्दन

 1385.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1985  के  दोरान  जीवन  रक्षक  दवाइयों  के  उत्पादन  में  मारी

 कमी  आई  हि
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 स्थिति  को  कारगर  ढंग  से  निपटने  के  लिए  क्ग  कदम  उठाए  गए

 रसायन  ओर  पेट्रो-रंसायन  विभाग  में  राजुप  मंत्रो  (a  आर०  फे०  जयचन्द्र  :
 गत  कुछ  वर्षों  से  प्रपुज  औषधों  तथा  फामू  लेशनों  का  उत्पादन  लगातार  बंढ़  रहा  है  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  लोक  अवालत

 1386.  श्रो  काली  प्रसाद  पांडेव  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  दिसम्बर  1985  के  जनसत्ता  में  प्रकाशित  अदालत

 कोयले  की  दलाली  में  मैलीਂ  शीषंक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पहली  लोक  अदालत  पर  किए  गए  भारी  खर्च
 की  जांच  करने  का  और

 अन्य  जिलों  में  लोक  अदालतें  स्थापित  करने  तथा  अनिर्णीत  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने
 के  लिए  की  गई  कायंवाही  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विधि  और  *याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच  -  झार०  :  जी

 विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  ने  इस  विषय  पर  विचार  किया  है  ओर
 उसकी  दष्टि  से  इस  समाचार  का  कोई  ओऔचित्य  नहीं  है  ।

 विधिक  सहायता  स्क्रीम  कार्यान्वयन  समिति  का  विहार  राज्य  में  और  अधिक  लोक
 अदालतें  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  हाल  ही  में  तीन  लोक  अदालतें  रांची  और

 डीह
 में  आयोजित  की  गई  थीं  जहां  राज्य  के  अन्य  प्राधिकारियों  सहित  मारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  भी

 उपस्थित  थे  ।

 1
 दिल्‍ली  ओर  बंबई  टेलोफोन्स  के  लिये  निगम  बनाना

 1387.  श्री  डो०  एन०  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  ओर  बंबई  के  लिए  केवल  एक  निगम  बनाना  अधिक  लामकारी
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 क्‍या  सरकार  दिल्‍ली  और  बम्बई  टेलीफोन्स  के  लिए  एक  पृथक-पृथ्क  निगम  बनाएगी
 ताकि  उसका  पूर्ण  विस्तार  सुनिश्चित  हो

 कया  दिल्‍ली  और  बम्बई  टेलीफोन्स  के  वर्तमान  कर्ंचारी  नए  निगमों  में  स्थानांतरित
 किए  और

 यदि  तो  इससे  इन  शहरों  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  काय्यकरण  में  किस  प्रकार  से

 सुधार  होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  ओर  बंबई  के  लिए  एक  संयुक्त  निगम  की  स्थापना  की  जा  रही  है  और  यह
 शीघ्र  ही  अपना  काम  करना  शुरू  कर  देगा  ।  फिलहाल  अलग-अलग  निगम  बनाने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं |

 जी  जहाँ  तक  संमव  हो  सकेगा  इनकी  सेवाएਂ  निगम  के  अधीन  रख  दी
 प्रबंध  व्यवस्था  में  अधिक  अधिक  स्वाथत्ता  और  अतिर्क्त  स्लाघन  जुटाने

 के  परिणामस्वरूप  सेवा  में  सुधार  होने  की  संमावना

 ताप  विद्यत  संयज्नों  का नवोकरण  और  आधुनिकोकरण

 1388,  प्रो०  राम  कृष्ण  भोरे  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  अन्त  तक  विद्यत  क्षमता  के  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  क्रिज्ञनी
 अतिरिक्त  विद्युत  क्षमता  का  निर्माण  किए  जाने  का  अनुमान  है  ओर  यदि  इसमें  कोई  कमी  रही

 उसके  कया  कारण  हैं
 विभिन्‍न  राज्य  विद्यू त  बोर्डो  ने  ताप  विद्युत  संयंत्रों  क ेनवीकरण  और

 करण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  आबंटित  धनराशि  की  तुलना  में  वास्तव  में  कितना  व्यय  किया  हैऔर  इस
 कार्य  में  असंतोषजनक  प्रगति  के  क्‍या  कारण

 वर्ष  1985  के  अन्त  तक  ऐसे  निर्माणाधीन  प्रमुख  पन/ताप  विद्युत  संयंत्र  कौन  से  हैं
 जिनके  निर्माण  कार्य  की  गति  घीमी  रही  है  और  प्रत्येक  परियोजना  की  लागत  में  कितनी  वृद्धि
 होने  की  संभावना  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  न  वीकरण  और
 करण  के  कार्य  में  तेजी  लाने  और  निर्माणाधीन  विद्यत  परियोजनाओं  के  पूरा  करने  में  आने  वाली

 कठिनाइयों  की  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  वसन्‍्त  :  से  वतंमान  अन्लनुमान  के  अनुसार  वर्ण  1985-86
 के  दौरान  नई  उत्पादन  क्षमता  में  संभावित  वृद्धि  4349  मेगावाट  कीਂ  होने  कौं  आशा  है  इसकी

 तुलना  में  4459.5  मेगावाट  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  110.5

 वाट  की  क्षमता  से  पिछड़  जाना  होगा  ।  वे  यूनिटें  जो  पिछड़  जाएंगी  ये  हैं--लकवा  गैस  टर्काइन

 (15  पश्चिमी  यमुना  नहर  जल  विद्युत  यूनिट-दो  (8
 इदमलयार  जल  विद्युत  यूनिट-दो  (37.5  और  कोपिली  जल  विद्युत
 (50  मंयावाट-एन०  ई  ।  इन  यनिटों  को  चाल  करने  में  लगभग  से  नौ  महीनों

 का  विलम्ब  होने
 की  संभावना  है  जिसका  मुख्य  कारण  सिविल  निर्माण  संबंधी  कार्यों  को  पूरा  करने

 852
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 में  पिछड़  जाना  जल  विद्युत  यूनिटों  के  मापनों  में  हा।इड्रो  मेंकेनिकल  कार्य  और  मुख्य  उपस्कर
 के  लिए  नींव  तैयार  करते  में  देरी  ताप  विद्युत  यनिट  के  मामले  में  उपस्कर  स्थेश्न  पंर  देर  से

 प्राप्त  होना  ।  इन  यूनिटों  के  बारे  में  लागत  भें  बृद्धि  का  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  परं  ही  पता

 सभी  निर्माणाधीन  जिनको  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रा
 करने  का  कार्यक्रम  की  प्रगति  की  मानीटटरिंग  नियमित  रूप  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा

 की  जा  रही  है  |  परियोजना  प्राधिकारियों  पर  प्रभावकारी  परियोजना  प्रबंध  और  समुचित
 टरिंग  की  आवश्यकता  के  लिए  सतत  रूप  से  जोर  डाला  जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  विद्यत  आ्राध्रिकरण  के
 वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  विभिन्‍न  परियोजना  स्थलों  का  दौरा  किया  है  ताकि  स्थिति  जायजा
 लिया  जा  सके  और  बाधाओं  को  दूर  करने  में  सहायता  की  जा  सके  ।

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  नवीकरण  ओर  आशुनिकीकरण
 स्कीमों  हेतु  96  करोड़  रु०  के  केन्द्रीय  आबंटन  में  से  26.2.19४6  तक  विभिन्न  राज्य  बिजली
 संगठनों  को  48.05  करोड़  रु०  की  राशि  मुहैया  कराई  जा  चुकी  है  ओर  14.68  करोड़  रु०  की
 राशि  अदायगी  की  प्रक्रिया  के  अन्तंगत  विभिन्‍न  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  सकी  मों  के

 लिए  आबंटित  निधियां  और  26-2:86  की  स्थिति  के  अनुसार  वास्तव  में  मुहैया  कराई
 गई  निधियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  शेष  निधियों  का  बालू  थिल्त  वर्ष  के
 अन्त  तक  समुपयोजन  कर  लिए  जाने  की  संमावना  है  ।  इन  स्कीमों  की  प्रगति  की  केन्द्रीय  विद्य॒त
 प्राधिकरण  द्वारा  समुचित  मानीटरिंग  की  जा  रही  है  ताकि  इनको  समयातुसार  क्रियान्वित  किया
 जा  सके  4

 .  विवरण

 1985-86  के  दौरान  केन्द्रोय  प्रायोजित  स्कोमों  के  अन्तग्गंत  विभिन्‍न  नवोकरण
 ओर  भ्राघुनिकोकरण  स्कोमों  के  बारे  में  निधियां  मुहैया  कराने  को  स्थिति

 26-2.1986  की  स्थिति  के'अनुशार बा  कलऊत>ज.+++
 ऋ्र०  नवीकंरण  और  आधुनकीकरण  लिए  केन्द्रीय  मुहैम्रा  .
 सं०  स्कीम  का  नाम  के  अधीन  अनन्तिम  संशोधित  कराई  गई

 निधियों  का  आबंटन  केन्द्रीय  निधियां
 1  2  ;।

 _
 4

 ae  ल़खरू

 ........
 लाख,रूट

 गा
 जा  |

 बदरघुर
 2.  इन्द्रप्रस्थ  290.00  123.40

 3.  पानीषत  640-00  245.45
 5.  भटिण्डा  900.00  674:46
 6.  पनकी  595.00  440.05

 6.
 595.00

 पुउकका



 लिखित  उत्तर

 1

 8.
 9.

 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 16.
 16.
 17:

 23.
 24.

 26.
 27.

 28,
 29.
 30,
 31:
 32.

 मात्रा  में  मांग  को  पूरा  किया  गया

 2

 हरदुआगंज
 कोरबा
 अमरकंटक

 सतपुड़ा
 गाँधी  नगर

 घुवारण
 उकई
 कोराडी
 नासिक

 मुसावल

 तलचेर

 चन्द्रपुर  घा०

 5.  बोकारो

 दुर्गापुर  घा०

 पतरातु
 बरौनी

 काविगहिया
 संतालडीह
 बंदेल

 दुर्गापुर  प्रो०

 3
 me  नल  लो  थी ०

 665.00

 24.00

 205.00

 430,00
 620.00
 279.00

 228.0  )

 250.00
 330.00

 605.00
 मनन»

 9026.00
 नी  नी  लत

 4  1986

 4

 374.54
 118-99

 13.17
 22.23
 78.63

 173.84
 36.46

 118.00
 70.00

 3.00
 5.64

 244.00
 534.81
 200.00

 100.00
 10.0€
 97.00
 78  00

 67.36

 4805.84
 विलीतीनननमन नी

 कागज  उद्योग  के  लिये  कच्चो  सामप्री  की  स्वदेशीय  सप्लाई  और  उसका  श्रायात

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृए  करेंगे  कि  :
 के  दोरान  कागज  उद्योगों  की  कच्चे  माल  की  मांग  को  स्वदेशीय  तौर  पर

 किस  सीमा  तक  पूरा  किया  गया  तथा  आयात  और  विदेशी  मुद्रा  में  मूल्य  की  मात्रा
 क्या  है  तथा  वर्ग  1984  की  तुलना  में  वर्ष  1985  के  दौरान  देश  में  और  आयात  द्वारा  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कागज  उद्योग  की  उत्पादन  क्षमता  में  कितनी

 वृद्धि  हुई  तथा  1985  के  अन्त  तक  वास्तविक  क्षमता  का  कितनी  मात्रा  में  उपयोग  किया  और

 उञ्ध



 13  1907  लिखित

 उत्पादन  क्षमता  के  बढ़ाने  से  कच्चे  माल  की  मांग  किस  सीमा  तक  बढ़ने  की  संमावना
 है  और  कच्चे  माल  का  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  करके  देशी  सप्लाई  बढ़ाने  और  आयात  को  कम
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  कागज  उद्योग
 द्वारा  वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  उपयोग  की  गई  आयातित  और  स्वदेशी  कच्ची  सामग्री  की
 मात्रा  और  मूल्य  के  ठीक-ठीक  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  उद्योग  द्वारा  आयातित  लकड़ी  की

 लुगदी/रद्दी  की  खपत  का  अनुमान  कच्चे  माल  सम्बन्धी  कुल  आवद्यकता  का  15-20%  लगाया
 गया

 गत  तीन  वर्षों  में  उद्योग  की  अधिष्ठापित  उत्पादन  और  क्षमतां  उपयोग
 निम्नलिखित  है  :-

 वर्ष  अधिष्ठापित  क्षमता  उत्पादन  क्षमता  उपयोग
 ह

 1983  19.15  १1.78  61.5%,
 1984  21  .65  13.71  63.3%
 1985  23.50  15.00  63-4%

 )

 उद्योग  कागज  और  गत्ते  के  उत्पादन  के  लिए  कृषि  रददी  कागज
 आदि  जंसी  विभिन्‍न  प्रकार  की  कच्ची  सामग्री  का  उपयोग  करता  है|  अतः  कच्चे  माल  की  मांग
 की  सीमा  उपयोग  की  जाने  वाली  कच्ची  सामग्री  की  किस्म  पर  निर्र  करेगी  ।  उद्योग  के  लिए  कच्ची
 सामग्री  की  उपलब्धता  को  बढ़ाए  जाने  की  दृष्टि  से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतगंत  लुगदी  रद्दी
 कागज  और  वुडचिप्स  के  अप्यात  की  अनुमति  दी  गई  है  आयात  सीमा-शुल्क  से  छूट  प्राप्त  होंगे  ।

 खोई  और  अन्य  गेर-प  रम्परागत  कच्ची  सामग्री  पर  आधारित  कागज  और  गत्ता  उत्पादन  पर  भी
 उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  रियायतें  दी  गई  हैं  ।  बड़े  पैमाने  पर  वनरोपण  के  लिए  भी  कम्पनी  को

 प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।

 गुजरात  में  खाना  पकाने  को  गंस  के  कनेक्दनों  के  लिये  प्रतीक्षा  सूची
 1390.  रणजोत  सिह  गायकवाड  :  क्या  पेट्रोलियम  प्राकृतिक  गेंस  स्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  में  |  1986  को  खाना  पकाने  की  गैस  के  लिये  प्रतीक्षा  सूची  में
 कितने  लोग

 वर्ष  1985  के  दौरान  गुजरात  में  प्रतीक्षा  सूची  में  से  कितने  व्यक्तियों  को  खाना
 पका  ।  की  गेस  के  नए  कनेक्शन  दिए  और

 वर्ष  1986  के  दोरान  खाना  पक्राने  की  गैस  के  कितने  नए  कनेक्दन  देने  का  प्रस्ताव

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :
 लगमग  5,39,260

 लगभग  13,7,660

 355
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 गुजरात  सहित  देक्ष
 में  नए-कनेक्शन  तेल  उद्योग  के  आाधिक  नामांकन  कांक्रम  के

 अन्तर्गत  जाते  हैं  और  एल  पी  जी  की  उपलब्धता  में  ब्राट  लिंग

 परिवहन  और  अन्य  आधारभूत  संरचना  पर  निमंर  करते  हैं  ।

 स्यायालप  फीस  समाप्त  करना

 1391,  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड  :  क्यो  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  न्गायालयत्  फोस  समाप्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  फरने  का  प्रस्ताव
 जसा  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  विधि  मंत्रियों  की  समिति  ने  सिफारिश  की  और

 इस  संबंध  में  अन्तिम  कव  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  !

 शिधि  झोर  ज्याय  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  एच-श्ार०  :  ओर
 विधि  आयोग  को  न्याथिक  प्रशासन  संबंधी  सुधारों  का  अब्ययन  करने  और  सिफारिशें  करने  का  कार्य
 सौंपा  गया  विक्कारार्थ  विषयों  में  स ेएक  विषय  मुकदमा  लड़ने  वालों  से  संबंधित  है  जो  मुकदमे
 के  ख  को  कम  कस्ने  की  दृष्टि  से  अध्ययन  करने  के  लिए  न्यायालय  फीस  समाप्त  किए
 जाने  के  बारे  में  वविधि  मंत्रियों  की  श्रमिति  की  विधि  आयोग  को  उनके  अध्ययन  करने  और
 इस  बारे  में  सिफास्क्षि  करने  के  लिए  निर्देशित  की  जा  रही  विधि  आयोग  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हो
 जाने  पर  समुचित  विनिश्चेय  किया  जाएगा  और  इस  प्रक्रम  पर  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  कब
 तक  विनिश्चय  हो  जाएगा  ।

 कागज  को  उत्पादन  क्षमत्ता  ओर  फकाय्रज  उद्योग  से  प्राप्त  राजस्व
 1392:  श्री  ई*  भबयप्‌  रे  :  क्या  उदयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कागज  बनाने  के  लिए  1985  में  कितने  आशय  पत्र  जारी  किए  गए
 कागज  निर्माण  के  लिए  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  तथा  1985  के  दोरान

 कितनें  मीट्रिक  टन  कागज  का  उत्पादन  और

 1985  के  दोरान  कागज  उद्योग  से  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  को
 कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  ?

 जोचॉंगिक  विंकास  विभाग  संत्रो  एस०  :  1985  के
 दौरान  कागज  और  गत्ते  के  उत्पादन  के  लिए  कुल  20  आशय-पत्र  जारी  किए  गये

 1.1.1985  को  कागज  और  गत्ते  की  अधिष्ठापित  क्षमता  23.49  लाख  दन
 1985  में  15.00  लाख  टन  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।

 1985  में  उपकर  सहित  केन्द्रीय  उत्पादन  राजस्व  219.18  करोड़  रुपये
 इकट्ठा  होने  का  अन्तुमान  है  ।

 कोल  इ  डिया  लिमसिटंड  के  श्रधीन  दो  ओर  सहायक  कम्पनियों  को  स्थापना
 1393  क्री  विजब  एच०  क्‍या  ऊर्जा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आगामी  वित्तीय  वर्ष  से  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  अधीन  नादंने
 लिमिटेड  और  साऊथ  ईस्टर्न  कोलफील्डस  लिमिटेड  नांमक  दो  और  सहस्म्रक  कम्पनियों

 की  स्थापना  की  स्वीकृति  दी
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 क्या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  की  इन  दो  सहायक  कम्पनियों  के  गठन  स ेसेन्ट्रल  कोलफील्डं
 को  लिमिटेड  की  उपदेयता  पर  विपरीत  प्रमाव  नहीं  पड़े  और  ह

 यवि  तो  सरकार  कोल  इ  डिया  लिमिटेड  की  दो  और
 कम्पनियों  की

 स्थापना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  को  एक  प्रतिष्ठित  सावंजनिक  क्षेत्र
 की  कम्पनी  के  रूप  में  कंसे  बनाये  रखेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  से  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  ओर  वेस्ट
 फील्डस  लि०  के  उत्पादन  में  परियोजित  वुद्धि  और  इन  दोन्गों  कंपनियों  के  विस्त॒त

 भौगोलिक  इनके  सामने  आ  रही  तकनीकी  और  संचारी  आदि
 को  ध्यान  में  रखकर  मारत  सरकार  ने  सेन्द्रल  कोलफील्ठ्स  लि०  और  वेस्टर्न  कोलफील्डस  लि०  को

 करके  कोल़,इ  डिया  लि०  की  सहायक  कंपनियों  के  रूप  में  दो  नई  कंपनियां  बनाने  की  मंजूरी
 देदी  इन  दोनों  नई  कंपनिधों  अर्थात्‌  ना  न॑  कोलफील्ढद्स  लि०  सिंगरौली-मध्य

 और  साउथ  कोलफील्डस  बिलासपुर  मध्य  को  कंपनी

 1956  के  अधीन  दिनांक  28-11-1985  से  निगमित  किया  गया

 कोल  इ  डिया  लि०  की  इन  दो  सहायक  कंपनियों  के  गठन  से  घारक  कंपनी  अर्थात्‌  कोल

 इ  डिया  लि०  की  लामकारिता  पर  कोई  प्रमाव  नहीं  पड़ गा  ।

 विदेक्षी  सहयोग  करों  को  स्वोकृति  के  लिये  प्रक्रिया  में  सुधार
 करने  का  प्रस्ताव

 1394.  प्रो०  निर्मला  दाक्त्कत  :  क्या  उद्योग  संज्ो  यह  बच्चाने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मन्त्रालय'का  विदेशी  सहयोग  करारों  की  स्वीकृति  के  लिए
 प्रक्रिया  में  सुघार  करने;का  घिचार

 वदि  हां  तो  तत्संबंधीः  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इससे  होने  वाला  विलम्ब  कम  और

 ऐसे  एककों  की  संख्या  कितनी  है  जो  पहले  ऐसे  करारों  के  अधीन  आ  चुके  हैं  ?

 प्रो्ोगिक  विंकास  विभाग  में  राज्य
 मन्‍्त्रीਂ

 एम०  :  से  विदेशी
 सहयोग  प्रस्तावों  के  तेजी  से  कार्यान्‍क्‍यन  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्ं श्य  से  सरकार  ने  पहले  ही  यह
 निर्णय  किया  है  कि  2-8-85  के  बाद  जारी  स्वीकृतियों  के  मामले  में  विदेशी  सहयोग  करारों  को
 रिकार्ड  पर  नहीं  लिया  स्वीकृति  पत्रों  के  अनुसार  किए  ग्रए  भारतीय  रिजवं  बेंक
 को  प्रस्तुत  किए  जाने  चाहिए  जो  एक  मुशत  मुगतान  का  पहला  1/3  भाग  जारी  कर  सकता

 1984,  से  तक  सरकार  ने  2844  विदेशी  सहयोग  अस्ताव  स्वीकृत  किए  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर  जिले  में  केय्री  में  तेल  भंडार

 1395.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 '
 कया  परिचम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  केयूरी  तथा  इसके  आस-पास के  क्षेत्र  में

 तेल  के  भंडार  मिले
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 यदि  तो  वहां  तेल  का  कितना  भंडार  होने  का  अनुमान  और

 कब  तक  उत्पादन  आरम्भ  होने  की  संभमांवना
 ह

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 नहीं  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं
 .

 उड़ोसा  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  और  शाखा  डाकधघर  खोलना

 1396.  श्री  हरिहर  सोरन  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  वर्ष  1985-86  में  खोले  गये  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  और  शाखा

 चरों  की  संख्या  कितनी  और

 उड़ीसा  में  वर्ष  1986-87  में  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  और  शाखा
 घर  खोलने  का  विचार

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  1985-86  के  दौरान
 खोले  गए  सार्वजनिक  टेलीफोनघरों  की  संख्या  45

 1985-86  में  खोले  गए  डाकघरों  की  संख्या  शून्य  है  ।

 1986-87  के  दौरान  120  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  का  प्रस्ताव

 1986-87  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  डाकघरों  के  सम्बन्ध  में  अमी  लक्ष्य
 रित  नहीं  किया  गया  है  ।

 करोमगंज  ट्रक  टलोफोन  एक्सचेंज  में  भ्रल्ट्रा  हाई
 फ़रिक्येंसी  प्रणालो

 1397.  श्री  सुदर्शन  दास  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  में  करीमगंज  ट्रक  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  अल्ट्रा  हाई  फ्रिक्वेंसी  प्रणाली
 अधिष्ठापित  की  गई  और

 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  चालू  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।  सिलचर  से
 करीमगंज  के  लिए  एक  यू०  एच०  एफ*०  प्रणाली  चालू  की  गई  है  ।

 यह  प्रणाली  20-11-85  को  चालू  की  गई  थी  ।

 पंचग्राम  में  कछार  पेपर  मिल  को  €्यावना

 1398.  भ्री  सुदर्श  न  दास  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  असम  में  पंचग्राम  में  कछार  पेपर  मिल  की
 .  स्थापना  का  काम  कब  छुरू  किया  और

 इस  मिल  के  कब  तक  चालू  होने  की  संमावना  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  1981
 आशा  है  मिल  एक  कागज  मशीन  से  1986  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारम्भ

 कर
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 असम  में  स्वचालित  एक्सचेंज  का  निर्माण

 1399.  श्री  सुदर्शन  वास  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  में  करीमगंज  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  क  विर्भाण  का

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  के  कब  पूरा  होने  की  आशा

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  राम  निवास  :  मवन  का

 निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ।

 ऐसी  संभावना  है  कि  इस  मवन  का  निर्माण  कार्य  1986  के  अन्त  तक  पूरा  हो
 जाएगा  ।

 ग्रामीण  विद्यु  तीकरण  का  लक्ष्य

 1400.  डा०  गोरीश  कर  राजहूंस  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आगामी  तीन  वर्षों  में  पूरे  देश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  का  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मत्री  बसन्‍्त  :  ओर  देश  के  लिए  सातवीं  योजना  अवधि

 हेतु  कुल  मिलाकर  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  लक्ष्यों  का  निर्माण  कर  दिया  गया  वाषिक  लक्ष्यों
 को  वाधिक  योजनाएं  बनाते  समय  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  सातवीं  योजना  ओर  1986-87  के

 लिए  )  ग्राम  विद्युतीकरण  के  राज्यवार  लक्ष्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण
 ग्रामीण  विद्य॒  तीकरण  के  लक्ष्य

 क्रम  संख्या  राज्य  का  नाम  सातवीं  योजना  के  दौर  न  1986-87  के
 *  (1985-90)  दौरान  )

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश
 ह

 4370  815
 2.  असम  9663  2211
 3.  बिहार  16000  3500
 4,  गुजरात  2145  900
 5.  हरियाणा  -  दि
 6.  हिमाचल  प्रदेश  2322  500
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  770  160
 8.  कर्नाटक  4524  748
 9.  केरल  _  _

 10,  मध्य  प्रदेश  17010  3000
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 1  2  3  4

 11.  महा  राष्ट्र  2365  500
 12.  मणिपुर  713  85

 13.  मेघालय  1170  212
 14.  नागालेड  329  39
 15.  उड़ीसा  7558  1386
 16.  पंजाब  न  जे

 17.  राजस्थान  7515  1005
 18.  सिक्किम  167  30
 19.  तमिलनाडु  42  8
 20.  त्रिपुरा  758  141
 21.  उत्तर  प्रदेश  25170 °  3610
 22.  पश्चिम  बंगाल  14918  2356

 जोड़  117509  212

 कोंकण  में  सरकारो  क्षेत्र  को  ओदोपिक
 परियोजनायें  स्थापित  करना

 1401.  प्रो०  सघु  दें  डवते  :  क्या  उच्चोग्र  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  कोंकण  क्षैत्र  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर
 करने  की  दृष्टि  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इसके  विकास  के  लिये  सरकारी  क्षत्र  की  औद्योगिक
 योजनायें  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  ठोस  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ?
 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राश््य  मंत्रो  एम०  भ्ररुणाचलम्‌  )  :  केन्द्रीय

 कारी  उद्यमों  की-अवस्थिति  के  बारे  में  निर्णय  तकनीकी  आ्थिक  कारणों  से  लिये  जाते  हैं  ।
 इस  छार्त  के  साथ  केन्द्रीय  परियोजनाओं  की  अवस्थिति  प्रें  अपेक्षाकृत  पिछड़  क्षेत्रों  को  अधिमान्यता
 दी  जाती  है  ।

 चूंकि  ओद्योगिक  परियोजनाओं  की  अवस्थिति  का  निर्णय  तकनीकी  आशिक
 हार्यताओं  पर  लिए  जाते  इसलिए  इस  का  राज्यवार  आधार  पूव॑  निर्धास्ति  बहीं  किया  जा
 सकता  है  ।

 सामान्‍य  टेलीफोन  कनेक्क्षनों  के  लिए  प्राथमिकता

 1402.  डा०  चिम्ता  मोहन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 का  विचार  रेडियो  टेलीफोन  ओर  पेजिग  सेवायें  आदि  प्रदान  करने  से  वहले  सामान्य  टेलीफोन
 कनेक्शन  देने को  प्राथमिकता  देने  का  है  ?

 संबार  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।  भांबांइल  रेडियो
 टेलीफोन  और  रेडियो  पेजिग  सेवाएं  शुरू  करने  से  टेलीफोन  कनेक्शम  सुलम  करने  की  प्रक्रिया  पर
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 कोई  प्रतिकूल  प्रमाव  नहीं  पड़ा  ये  सेवाएं  एक  अलग  रेडियग्रो  प्रणाली  पर  प्रदान  की  जाती  हैं
 तथा  मोबाइल  रेडियो  टेलीफोन

 तथा  रेडियो  पेजिग  सेवा  के
 आवेदकों  की  अलग  प्रतीक्षा  सूची है  ।

 टेलीफोन  प्रारम्भ  करना  ~

 1403.  श्री  बनवारी  लाख  पुरोहित  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  वाहनों  में  कॉइलेंस  टेलीफन  लगाने  की  योजना  आरम्भ  कर

 यदि  तो  इस  बारे  में  प्रारम्भिक  राशि  क्‍या  होगी  ओर  सरकार  द्वारा  कितना
 मासिक  किराया  वसल  किया  जाएगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  राम  निवास  :  देक्ष  में  मोबाइल  रेडियो
 टलीफोन  सेवा  पहली  बार  दिल्ली  में  शुरू  की  गई  ये  टेलीफोन  उपभोक्ता  के  वाहन  में  लगाए
 जाते  हैं  ।

 मोबाइल  रेडियो  टेलीफोन  के  लिए  मांग  की  अंग्रिम  राशि  जमा  करके
 दर्ज  कराई  जा  सकती  जब  कनेक्शन  दिया  जाता है  तो  कार  में  संस्थापित  ट्रांस-रिसीवर  के  लिए

 की  प्रतिभूति  जमा  राशि  देनी  होती  है  तथा  प्रतिमाह  किराया  वसूल
 किया  जाता है  ।

 तेल  को  खोज  संबंधो  कठिनाइयों  को  दूर  करमा

 1404,  श्री  बो०  बोी०  देसाई  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 त्वरित  तेल  खोज  कार्यक्रम  के  रास्ते  में  बाधक  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  तेल  खोज  कायेक्रम  में  काफी  विलम्ब  हुआ
 क्‍या  यह  सच  है  कि  मुख्य  खोज  अभिकरणों  द्वारा  पू जीगत  उपकरण  प्राप्त  करने  में

 गम्मीर  अनियमितताएं  हुई  और

 यदि  तो  इन  कदमों  से  1986-87  के  दोरान  खोज  कार्यत्रम  में  कहां  तक  सहायता
 मिलेगी  और  सुधार  होगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  अन्य  होखर  :
 उठाए  गए  कदमों  में  योजना  के  साधनों  को  बढ़ाने  के  अधिक  शक्तियों  का  रिगों

 हतर  आंकड़ों  को  प्रोसेस  करने  के  लिए  इन-हाऊस  क्षमताएं  आधुनिक
 ग्रिकी  का  उपकरणों  की  पूर्ति  का  कड़ाई  से  मानिटरिंग  करना  शामिल  है  ।

 और  अन्वेषण  कार्यक्रम  में  हुई  कुछ  देरी  का  कारण  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 रिगों  और  उनके  अतिरिक्त  तथा  कम्प्रसर  कम्प्यूटरों  आदि  की  प्राप्ति  में  अधिक
 समय  लगना  था  ।
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 i  मनन  ननननननननन+नननननननननन  न  न  न  पननन  न  «नमन  नमन  न  ननननी  न  नीननननीन  ननननीनन  ननवीनानन---ग--)---॒-ाााझ

 |  क  विदरण
 में

 विलय डाक  वितरण  में  विलस्व

 1405.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डे  ;  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेल  गाड़ियों  में  अनेक  छंटनी  विभागों  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  जिससे

 अन्तर  क्षेत्रीय/राज्य  डाक  के  वितरण  में  विलम्ब  हो  रहा  है  ?

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  ओर

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  अत्यंत  उपवाद  स्वरूप
 को  छोड़कर  अन्तः  सकिल/राज्य  डाक  वितरण  प्रणाली  में  विलम्ब  का  कारण  न  बनते  हुए

 सकिल/राज्य  के  डाक  संचालन  के  लिए  तेजी  से  काम  करने  वाली  ट्रांजिट  प्रणाली  की  व्यवस्था
 करने  के  उद्द  हय  से  सभी  साटिग  संक्शनों  को  ट्रांजिट  सेक्‍्शनों  में  बदल  दिया  गया  है  ।

 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दूरसंचार  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  पश्चिमी  जम॑नो
 दारा  ऋण  की  पेशकश

 1406.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिचरक्ली  जमंनी  को  सीमेन्स  ए०  जी०  फर्म  ने  केन्द्र  सरकार  को  देश  में
 संचार  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  750  करोड़  रुपए  तक  का  ऋण  देने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  कया  प्रस्तावित  ऋण  के  इस्तेमाल  हेतु  आधार  भूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  आरम्म  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कया  इसमें  से  कुछ  धनराशि  उड़ीसा  राज्य  विशेष  रूप  से  पिछड़े  जनजाति  क्षेत्रों
 दूरसंचार  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  हेतु  खर्च  की  ओर

 यदि  तो  किन  परियोजनाओं  पर  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण हैं  ?
 *  संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  यह  प्रस्ताव  सीमेन्स

 सीमेन्स  आस्ट्रिया  तथा  सीमेंस  स्विटजरलेंड  ने  मिलकर  किया  था  !

 इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  तथा  वर्तमान  योजना  आवंटनों  की  परिधि  में  इस
 प्रस्ताव  के  उपयोग  का  औचित्य  नहीं  बन  पाया  ।

 से  उपरोक्त  के  उत्तर  को  मं  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सीमेंट  को  उत्पादन  क्षमता  और  वास्तविक  उत्पादन
 |  अम 14 )/

 हु
 सिह

 क्या  उच्ोष  भर्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 सीमेंट  की  वाधिक  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है जी  3 कतना  हृ  ठ
 गत  तीन  वर्षों  के  दोसन  देश  में  प्रति  वर्ष  सीमेंट  का  वास्तव  में  कितना  उत्पादन
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  का  उत्पादन  क्षमता  से  कम  उत्पादन  ही  रहा  और
 यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  मांग  पूरी  करने  हेतु  देश  में  सीमेंट  का

 दन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एमਂ  :  से

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमेंट  की  अधिष्ठापित  क्षमता  और  उत्पादन  निम्न  प्रकार  था
 टनों  मे ं) ्  -

 वर्ष  अधिषापित  क्षमता  वास्तविक  उत्पादन
 रत  --  हि  हा  ~  —  विन

 1984-85  85  428  301.7
 1983-84  369  2706
 1982  -83  335  233.5

 लत  हालत
 कोयला  ओर  रेलवे  वंगनों  ज॑सी  अवस्थापनापरक  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण

 समय-समय  पर  श्रमिक  नए  एककों  की  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  जिससे  उत्पादन
 रि

 करने  में  समय  लगता  है  आदि  जंसी  बाह्य  वाघाओं  के  साथ-साथ  आन्तरिक  बाधाओं  केਂ  कारण भी
 क्षमता  का  कम  उपयोग  हुआ  ।  उत्पादन  सम्बन्धी  बाधाओं  को  हटाकर  और  अतिरिक्त  क्षमता  का

 सृजन  करके  देश  में  सीमेंट  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किया  जा  रहा

 पेट्रोलियम  भौर  खनिज  तेल  पर  गुजरात  को  वी  जाने  वाली
 रायल्टी  में  संशोधन

 1408.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  मावणि  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  यह  सच  है  कि  अगस्त  1985  में  पेट्रोलियम  मंत्री  द्वारा  आइवासन  दिए  जाने  पर

 गुजरात  सरकार  ने  ग्रामीण  विकास  उपकर  लगाने  वाली  अधिसूचना  को  वापस  ले  लिया  है  और

 यह  वचन  दिया  है  कि  उपकर  तब  तक  नहीं  लगाया  जाएगा  जब  तक  पेट्रोलियम  औ
 पर  विद्यमान  रायल्टी  लागू  रहती

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  पता  है  कि  रायल्टी  दर  में  संशोधन  करने
 के  कारण  राज्य  के  राजस्व  को  मारी  घाटा  हो  रहा  और

 यदि  तो  रायल्टी  दर  में  संशोधन  करने  तथा  गुजरात  सरकार  को  हुए  घाटे  की

 पूि  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चन्द्र  शेखर  :  से
 कच्चे  तेल  की  रायल्टी  की  दरों  में  संशोधन  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 पृ  जोगत  सामान  में  प्रौद्योगिको  का  आयात

 1409.  श्रो  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  पू  जीगत  सामान  में  शामिल  प्रौद्योगिकी  तथा  जानकारी
 के  रूप  में  विमुक्त  प्रौद्योगिकी  के  आयात  की  कुल  मात्रा  कितनी  है  और  दोनों  श्रेणियों  का  वर्ष-वार
 ब्यौरा  क्‍या
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 जम  +झ-++०

 उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  इनका  आयात  किया  जाता  है  7

 वनीनीनीनी+  “0  ८

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से
 भौद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  म  पू'जीगत  माल  में  सम्मिलित  प्रौद्योगिकी  के  आयात  की  कुल  मात्रा
 के  बारे  में  केन्द्रीकृत  रूप  से कोई  मी  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  लिए
 वर्ष  1981  से  198  की  अवधि  के  दौरान  विद्रेशी  सहयोग  सम्बन्धी  3428  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए
 गए  थे  ।  सभी  स्वीकृत  स्वदेशी  सहयोगों  का  ब्यौरा  जिसमें  भारतीय  और  विदेशी  फर्मो  के
 विनिर्माण  की  वस्तु  और  सहयोग  का  स्वरूप  दिया  गया  होता  है  ।  भारतीय  निवेश्ञ  केन्द्र  द्वारा
 अपने  मंथली  न्यूज  लेटर  के  परिशिष्ट  के  रूप  में  तिमाही  आधार  पर  प्रकाशित  किया  जाता  है  इस
 प्रकाशन  की  प्रतियाँ  संसद  के  पुस्तकालय  में  नियमित  रूप  से  मंजी  जा  रही  हैं

 12.00  भ०च०

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  )
 :  मैं  समा  के  समक्ष  एक  बड़ा  गंभीर  मामला

 उठाना  चाहता  हूं  |  मैंने  विशेष।धिकार  प्रस्ताव  का  एक  नोटिस  दिया  है  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बुलाऊ  गा  ।

 )
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  नियम  222  के  अधीन

 कार  प्रस्ताव  का  एक  नोटिस  दिया  है
 **  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  आइए  ।  मैं  आपकी  बात  सुनू

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुन  सकते  ?  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते  ?

 (  भ्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 (  व्यवधान  )**
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मुझे  आपका  विनिर्णय

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते  हैं  ?
 बात  सुनिए  मेरी  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठहर  जाइए  ।  कया  हो  रहा  है  यह  ?

 पांच  आदमी  बोलते  जा  रहे  हैं  एक  साथ  ।  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 )
 ]  हि

 अध्यक्ष  सहोदय  :  भगवान  के  लिए  कृपया  उत्त  जित  मत  होइए  ।

 *#काय  वाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदंय  :  आपके  संसदीय  कार्य  मन्‍्त्री  कहां  हैं  ?

 )

 श्री  बलवन्त  सिह  राम्‌वालिया  :  यह  सीरियस  मेटर  है।इस  पर  ये  सीरियस

 नहीं  हैं  ।  उस  बात  को  ये  बिगाड़ना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  बात  को  बिल्कुल  ज्ञांति  से  सोचिए  |  कोई  बात  नहीं

 है  ।  रामूवालिया  जी  और  हम  मिल  बंठे  हैं  ।  उन्होंने  देख  लिया  जो  बात  लिखी  है  वह  हमारे
 आपस  की  बात  पंजाबी.आपस  में  लड़  भी  जल्दी  लेते  हैं  लेकिन  राजी  मी  जल्दी  हो  जाते  हैं  ।

 ]
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मुझे  आपका  विनिर्णय  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  भगवान  के  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  |  उत्त  जित  .  मत  होइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपकी  बात  ठीक  तो  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 ]
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  सुनिये  ।  क्या  कर  रहे  हैं  आप  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमेशा  की  नाराजगी  ठीक  नहीं  होती  है  ।

 आर  भागवत  झा  आजाद  :  यह  व्यक्तिगत  नहीं  है  आपके  लिए  ।  स्पीकर  के  लिए
 बलराम  झाखड़  के  लिए  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  बिल्कुल  ठीक  मैं  देखकर  बताऊगा  ।  सारी  बात  कर
 ली

 ह

 ५व्यव  आन  )

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  बंठिये  ।  कोई  चिन्ता  की  बात  नहीं  इसको  मैं  देख  लू  गा  ।
 आपके  अध्यक्ष  की  गरिमा  आपके  सारे  हाउस  की  गरिमा  मेरी  अपनी  षोड़  ही

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  ये  मी  सत्कार  करते  हैं  ।  आप  शांति  से  बंठिये  ओर  शांति  से  बात  करिये  ।

 मैं  इस  पर  विचार  करूगा  ।

 ओ  राज  कुमार  राय  :  यदि  वह  अपना  प्रस्ताव  वापिस  लेते  हैं  तो  ठीक

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पता  कर  लिया  कोई  ऐसी  बात  नहीं  बात  हो  गई

 सारा आपको पता है । हमारे सारे के सारे बिचार सात्विक हैं भर इसी हिसाब से हम आपको 365
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 बताते  हैं  कि  जो  सम्प्रदायवाद  है  उससे  बहुत  दूर  रहते  वही  इन्सान  सम्प्रदायवादी  हो
 सकता  है  या  कम्युनल  हो  सकता  है  जो  कि  बेसिकली  इन्सानियत  खो  बैठे  या  इरशिनल  हो  या  बेईमान

 हो  ।  आप  निर्श्चित  रहिए  ।  इन  सारी  बातों  को  देखकर  हम  करते

 [  भ्रनु  वाद  ]
 मैं  इस  मामले  को

 कृपया  एक-एक  करके  बोलिए******
 श्री  यी०  सोभनाद्रोशवर  राव  :  जम्मू  ओर  कश्मीर  की  स्थिति  और

 खराब  होती  जा  रही  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  :  नियम  352  के  अनुसार
 श्री  वो०  सोंभनाद्रोशवर  राव  :  राज्य  समा  उन्होंने  चर्चा  की  अनुमति  दे  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करू गा  ।

 श्रो  बसुदेव  झ्राचायं  :  जम्मू  और  कव्मीर  में  स्थिति  बहुत  गम्भीर

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  पहले  ही  इस  बारे  में  निर्णय  ले  चुके  हैं  ।

 ]
 हमने  कब  मना  किया

 ]
 प्रो०  दंडवते  और  श्री  बसुदेव  निर्णय  आप  करते  मैं  आज  लोक  लेखा

 समिति  की  बंठक  आप  इसका  निर्णय  वहां  कीजिए  ।  इसका  निर्णय  करने  की  जिम्मेदारी  आप  पर

 है  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  |  मैंने  कमी  आपत्ति  नहीं  मुझे  इतना  ही  कहना  है  ।

 प्रो०  सध्‌  दंडवते  :  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  352  के  अनुसार  हम  मूल  भ्रस्ताव  के
 आधार  पर  राज्यपाल  के  आचरण के  बारे  में  चर्चा  कर  सकते  जिस  तरह  नियम  184  के  अंवरगंत
 ***

 )  #*

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  यह  मामले  देखने  दीजिए  ।  अब  मेरी  बात  सुनिए  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिलकुल  नहीं  ।  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया
 ह

 आप  जवाब  ही  नहीं  देने  देते  हैं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरा  काम  है  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  एक  भी  शब्द  का्यंवाहो

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 366
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 किम»  ७७ (व्यवधान ) ** नमन»  अन्तगंत

 **
 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  आपने  नोटिस  दिया  है***

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैंने  *“के  राज्यपाल  के  विरुद्ध  नियम  के  अन्तगंत  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते  कम  से  कम  मेरी  बात  तो  सुनिए  ।

 मैंने  कहा  है  कि  मुझे  आपका  नोटिस  मिला  है  ।  मैं  उसे  देखू  यदि  मैं  इस  पर  कुछ  कर  सकता
 सेर  से  ल॑ तो  इसे

 शो  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  )  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रइन  क्‍या  है  ?  मैं  सुन्‌
 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  यह  *  राज्यपाल के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  मैंने  अभी-अमी  इस  पर  निर्णय  दिया  है  ।
 मैं  इसे  देख  गा  ।  इसे  बिना  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महांदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  हैं  ।

 श्री  थम्पन  थॉमस  :  के  रल  में  सांविधानिक  संकट  है'**
 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रइन  नहीं  पूछा  इसकी  अनुमति  नहीं  यह

 बिलकुल  बसंगत  है  ।  इसकी  अन्नुमति  नहीं  है  ।
 )  **

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  )  :  मैंने  नोटिस  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रइन  पूछ  सकते  हैं  ।  आपने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया
 था  ।  आप  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अन्लुमति  नहीं  है  ।  इसकी  बिलकुल  अनुमति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रइन  पूछ  सकते  हैं'*“इसकी  अन्नुमति  नहीं  है  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  श्री  जयपाल  रेड्डी  ने  जो  उसकी  अनुमति
 नहीं  इसकी  बिलकुल  अन्तुमति  नहीं

 |

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  मैं  इसकी  अन्लुमति  नहीं  आप  प्रश्न  पूछ

 सकते  हैं  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  मैं  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  मुझे  इतना  ही  कहना  है  ।
 इस  तरह  नहीं  ।  नहीं  .।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।  मैं  प्रश्न  पूछने  की  अन्लुमति  दू  गा  ।  मैं  आपको
 मना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  प्रइन  पूछने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  आप  प्रइन  पूछ  सकते  हैं  ।

 जलन
 *#कार्यवाही-वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।



 लिखित  उत्तर  4  1986

 ओ  एच०  ए०  डोरा  :  जहां  तक  व्यवस्था  के  प्रइन  का  संबंध  जिन

 परिस्थितियों  के  कारण  श्री  गोरे  को  त्यागपत्र  देना  पड़ा***

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गोरे  को  यहां  क्या  करना  आपका  व्यवस्था  का  भ्रश्न  कया  है  ?

 ओऔी  एच०  ए०  डोरा  :  मैंने  नोटिस  दिया  है  ****'
 )

 ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  आप  क्यों  झगड़  रहे  जब  मैं  एलाउ  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 आप  क्‍यों  झगड़  रहे  तुम्हारा  क्या  लेते  हैं  |  मैं  जब  नहीं  कर  रहा  तो  आप  क्यों  झगड़
 रहे  बताइए  ।

 **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  कहते  रिकार्ड  पर  है  क्‍या  ?

 ]
 कार्यवाही  वृत्तांत  में  एक  भी  शब्द  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  आप  इस  बारे  में

 चितित  क्यों  हैं  ?
 श्री  आपका  व्यवस्था  का  प्रइन  क्‍या  है  ?
 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रष्न  यह  मैंने  नियम  193  के  अंतर्गत  डा०

 गोरे  के  त्यागपत्र  दिए  जाने  के  बारे  में  चर्चा  कराए  जाने  का  नोटिस  दिया  है
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उससे  कुछ  फर्क  नहीं  पड़ता  ।  यह  नोटिस  मेरे  पास  आना  है  ।  इसकी

 यहां  कोई  बात  नहीं  है  उसे  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  स्वीकार  करने  के  लिए  मेजा  जाएगा  ।
 श्री  अमल  दत्त  :  मैंने  सरकार  द्वारा  मारतीय  खाद्य  निगम  को  60000

 नियमित  कर्मचारियों  की  छटनी  करने  के  निदेश  दिये  जाने  के  बारे  में  नोटिस  दिया  है  ।  मैं  उस  पर
 चर्चा  करवाना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यही  कर  रहा  हूं  ।  अब  श्री  सामंत  बोलेंगे  ।
 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मनन्‍्त्री  ने  राजनंतिक  दबाव

 )  **

 झध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  असंयत  ।

 )  #*

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।
 शो  विजय  एन०  पाटिल  :  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहों  है  ।

 )
 **

 शी  विजय  एन०  पाटिल  :  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  मेरे  कक्ष  में  मिलिए  ।

 )  *

 “7  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गरम
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 म०प०
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 हिन्दुस्तान  प्रीफंब  नई  ओर  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगस
 नई  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  और

 इनके  कार्यकरण  को  समोक्षा

 शहरी  विकास  मंत्री  अब्दुल  :  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा
 की  उपधघारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 हु

 लघहघ  ये  तल
 क्र  यु

 ही
 प्रतिबेदन  26  1985  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।

 (1)  हिन्दुस्तान  प्रीफेव  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  प्रीफेब  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखाप  रीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2085/86  ]

 (2)  राष्ट्रीय  मवन  निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राष्ट्रीय  मवन  निर्माण  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1984-85  का
 वा्धिक  लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2086/86]
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  का  वर्ष  1984-85

 का  वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  वाधिक  लेख

 कृषि  सन्‍त्रो  बूटा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  के  वर्ष  1984-85  के  वाषिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लि्वित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2087/86  ]
 (3)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  तथा  वित्त  संबंधी  वर्ष  1983-

 84  के  वा्धिक प्रतिवेदन  ध्ुद्धि-पत्र  की  एक  प्रति|(हिन्दी  तथा  अंग्र  जी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2088/86 ] मम



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  4  1986

 हुटी  गोल्ड  साइन्स  कम्पनी  कॉपर  कम्पनो  लिसिटेड  ओर

 कर्नाटक  कॉपर  कंसशियम  लिसिटेड  1985

 उद्योग  भनन्‍्त्रो  नारायण  वत्त  :  मैं  कम्पनी  1956  की  घारा  396
 की  उप-घारा  (5)  के  अन्तर्गत  हुटी  गोल्ड  माइन्स  कम्पनी  चित्रदुर्ग  कॉपर  कम्पनी
 लिमिटेड  और  कर्नाटक  कॉपर  कंसर्शियम  लिमिटेड  1985  की  एक  प्रति

 तथा  अग्रेजी  जो  12  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 का०  था०  521  में  प्रकाशित  हुआ  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :---

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2089/86]

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  ग्रधिनियम  1948  की  धारा  के
 अन्तगंत  प्रषिसूचनाएं  तथा  ताप  विद्युत  निगम  लिमिटेड  इत्यादि

 का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समोक्षा
 ऊर्जा  मन्त्रो  वसन्‍्त  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कोयला  खान  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1948  की  धारा  के
 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिषूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  '

 संस्करण  )  :--

 कोयला  खान  कुटुम्ब  पेंशन  1985,  जो  20
 1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  914
 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  1985  जो  24
 1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 934  में  प्रकाशित  हुई
 आन्ध्र  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1985,
 जो  24  1985  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  935  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
 राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1985,
 जो  24  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  936  में  प्रकाशित  हुई
 कोयला  खान  मविष्य  निधि  1986,  जो  8
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  119  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।
 आंन्‍्ध्र  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  निधि  योजना  1986  जा
 8  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०
 120  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
 राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1986  जो

 8  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 121  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 रच

 सें  रखे  देखिये  संक्या  एल०  टो०  2090/86 ]

 बे

 है
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 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उप-घारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संर  :--

 राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यक  रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  ताप  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक  प्रति
 लखापरीक्षक  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखाप  रीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गये  संख्या  एल०  टी०  2091/86]  ]
 कोल  इण्डिया  कलकत्ता  की  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 कार  द्वारा  समीक्षा  |

 कोल  इण्डिया  कलकत्ता  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महा-लेखाप रीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 [  प्रन्यालय  में  रख  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2092/86]
 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महा-लेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 (3)  उपयुक्त  मद  (2)  के  भाग  और  में  उल्लिख्दित  पत्रों  को  सभा  पटल  में
 रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ः  [  प्रन्थाजय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2093/86  ]

 (4)  कोयला  खान  मविष्य  खान  कुटुब  पेंशन  तथा  कोयला  खान
 जमा  सम्बद्ध  बीमा  योजनाओं  के  वर्ष  1984-85  के  वार्णिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रं जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 कोयला  खान  मविष्य  कोयला  खान  कुदटु ब  पेंत्न  तथा  कोयला  खान
 जमा  सम्बद्ध  बीमा  योजनाओं  के  वर्ष  1984-85  के  कायंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (5)  उपयु'क्‍त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्वने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  संख्या  एल०  टौ०  2094/86 ]

 जिसे  दो  देश  पहले  ही  नामंजूर  कर  चुके

 ञ॥
 विन  |
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 बिएकोलॉरी  लिमिटेड  और  ज़िज  एण्ड  रूफ  फम्पनी  लिसिटेड  का  वर्ष

 1984-85  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समोक्षा

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मत्रो  चन्द्र  शेखर  :
 मैं  कंपनी

 1956  की  धारा  की  उप-घारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  कीं  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  बिएकोलॉरी  के  वर्ष  1984-85  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ।

 बिएकोलॉरी  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित
 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संड्या  एल०  ढी०  2095/86  ]

 (2)  ब्रिज  एण्ड  रुफ  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ब्रिज  एण्ड  रुफ  कम्पनी  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2096/86]
 करसंचारी  भविष्य  निथि  संगठन  का  वर्ष  1984-85  का  वा्िक  प्रतिवेदन

 तथा  वारधिक  लेखे

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पो०  ए०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :--

 (1)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952,  कर्मचारी  भविष्य
 निधि  1952,  कमंचारी  परिवार  पेंशन  1971,  और  कमंचारी  जमा
 सम्बद्ध  बीमा  1976  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कमंचारी  भविष्य  निधि
 संगठन  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 ह॒

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढो०  2097/86]

 (3)  ठेका  श्रम  ओर  1970  की  धारा  35  की  उपघारा
 (3)  के  अन्तगंत

 ठे  का
 श्रम  और  केन्द्रीय

 1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  जो  26  1985  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  871  में  प्रकाशित
 हुए  थे  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  यये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2098/86  ]
 (4)  कर्मचारी  मविष्य  निधि  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 én
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 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढो०  2099/86]

 (6)  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1984-85  के  वा्िक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिब्वित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑  जी  ।

 (8)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1984-85  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रं  जी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (9)  उपयुक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी

 [  प्रन्षालय  में  रखे  देखिये  संड्या  एल०  टो०  2100/86]  ]
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रंजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 Sit)

 (11)  उपयुक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दद्यनने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 [  प्रम्धालय  में  रख  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2101/86]  ]

 ह  डियन  टेलोकोन  इन्डस्ट्रोज  लिमिटेड  का  वष  1984-85  का  वार्षिक  प्रतिवेदन
 तथा  कार्यकरण  को  समोक्षा

 संचार  भण्जालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  मै  निम्नलिखितत  पत्र  समा
 पटल  पर  रखता  हूं  :-+-

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तयेत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  :--

 इंण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  के  ठर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इण्डियंन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखारीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्बे  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 फरिम्यालय  में  रखा  गया  संस्था  एल०  टो०  2102/86]

 ]
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 —

 '
 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  बस्वई  का  वर्ष  1984-85  का

 वाधिक  प्रतिवदन  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  :  निम्नलिखित

 पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :---

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :

 )  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के  कार्य
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  बम्बई  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक
 प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब
 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2103/86]  ]

 संवेधानिक  एवं  संसदीय  नई  दिललो  का  वर्ष  1984-85  का  वाजिक
 प्रतिवेदन  और  भारतोय  विधि  नई  दिल्‍लो  का  1  1984  से  30

 1985  तक  की  अवधि  तक  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  झार०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  संवंधानिक  एवं  संसदीय  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र ंजी  लेखा  परीक्षक  लेखे  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2104/86]  ]

 (3)  भारतीय  विधि  नई  दिल्‍ली  के  1  1984  से  30  1985  तक  की
 अवधि  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षि०  लेखे  ।

 [  प्रन्यालय  में  रख  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2105/86]  ]
 केनलीय  उत्पाद  झुल्क  नियत  1986  अधिसूथना  संख्या

 सा०का०नि०  को  प्रति

 वित्त  मंत्री  विद्वनाथ  प्रताप  :  मैं  श्री  जनादंन  पुजारी  की  ओर  से  निम्नलिखित
 पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  को  धारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तगंत  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1986  की  एक  प्रति

 874.
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 तथा  अंग्रेजी  जो  30  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रन्‍्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी०  2106/86]  -

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  311  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  22

 !986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  जिसके  द्वारा  10  1986  की  अधिसूचना  संख्या  82/86  के०उन्शु०
 में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2107/86] ]
 प्रोजेक्ट्स  एण्ड  डिवेलपमेंट  हण्डिया  लिमिटंड  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक

 प्रतिवेदन  और  कार्थकरण  की  समीक्षा

 उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  मैं  कम्पनी  1956  की
 धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्र जी  समा  पटल,पर  रखता

 (1)  प्रोजेक्ट्स  एण्ड  डिवेलपमेंट  इण्डिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 कार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  प्रोजेक्ट्स  एण्ड  डिवेलपमेंट  इण्डिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2108/86  ]
 कम्पनी  अधिनियम  1956  को  घारा  642  के  अन्तर्गत  अधिसुचचनाएं  और  बर्ने  स्टेंडर्ड

 लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  का  वा्धिक  प्रतिवेदन  झोर  कार्यकरण  को  समीक्षा

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  642  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत
 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 )  कम्पनी  की  स्वीकृति  )  पहला  संशोधन  1986,  जो  2
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 कम्पनी  विधि  बोर्ड  संशोधन  1986,  जो  17
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  देखिये  संक्या  एल०  टो०  2109/86]

 ....  (2)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  ]969  की  धारा
 की  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  5071  की  एक  प्रति
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 सथा  अंग्रेजी  जो  2  भारत  के  मारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  22  शुद्धि-पत्र  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  408  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  ]

 (3)  कम्पनी  एक-एक  को  घारा  तथा  की  उपधारा  के  अन्तगंत  निम्न
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 (%)  बन  स्टेंडडं  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 बन  स्टेंडडं  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  का  वार्षिक  प्रतिवेदन
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ॥

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संकृषा  एल०  टी०  का

 एन्ड्रयू  यूल  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  के  का्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 एन्ड्रयू  यूल  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  का  वाध्थिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संक्या  एल०  टी०  वर्ष
 टायर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  वर्ष  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ठायर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  का  वर्ष  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप  रीक्षक  को

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  डटो०  6]
 भारत  ओफ्येल्मिक  ग्लास  लिमिटेड  के  वर्ष  के  कार्यकरण  को
 कार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  ओफ्येल्मिक  ग्लास  लिमिटेड  का  वर्ष  2114/86]  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  लिमिटेड  ]

 ($)  दि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्यूफेक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  वर्ष
 के  कायकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 दि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मंन्यूफंक्नरिंग  कम्प्रनी  लिमिटेड  का  वर्ष
 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा उन पर महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ प्रग्यालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टो० ] राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वर्ष के क्रार्मफरण को द्वारा समीक्षा के बारें में एक विवरण |
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 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  का  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखें  गये  ।  देखिये  संदथा  एल०  टी०  2116/86]
 इल्जीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  के  वर्ष  19:  4-85  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 इन्जीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (4)  उपयु क्त  मद  3  के  भाग  और  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल
 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाले  तीन  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2117/86] ]

 (5)  नारियल  जटा  एरनाकुलम  के  |  1985  से  30  1985  तक  की
 अवधि  के  अद्ध  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  अन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्था  एल०  टी०  2118/86]  |

 (6)  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  के  वर्ष  1984-85  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  ट०  2119/86]  ]

 (7)  इण्डियन  रबड़  मैन्यूफेक्चरस  रिस  एसोसिएशन  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 इण्डियन  रबड़  मेन्यूफक्चरस  रिसर्च  एसोसिएशन  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्क  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  2120/86]

 मेससे  बंगाल  हम्यूनिटी  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिबदन  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखने

 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  क०  जयचन्द्र  :  मैं
 मैससे  बंगाल  इम्युनिटी  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखा  परीक्षित
 लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  नो  महीने  की  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखने
 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  समा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  2121/86 ]
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 न  -  न  जन

 तांबा  सोखित  के  कार्यक्रण  और  खनिज  सोज  निगम  सीमित  के  वर्ष

 1984-85  का  बाधथिक  प्रतियेदन  और  उनके  कार्यकरण  को  समोक्षा

 संसदीय  क्षार्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थुलाम  मबी  :  मैं  श्रीमती  राम  दुलारी

 किन्‍्हा  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  -

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 बलेखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 हिन्दुस्ताम  तांबा  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  तांबा  सीमित  के  वर्ष  1984-85  का  वाधिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2122/86]  ]

 खनिज  खोज  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 खनिज  खोज  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  का  वाषधिक
 परीक्षित  लेख  तथा  उन्त  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  की  िप्पणियां  ।

 (2)  सपयू  कक्‍त  (1)  में  उल्मिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  कले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2123/86]
 23  1985  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 926  की  एक  श्रति  जोर  राजस्थान  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  सोमित
 दि  के  आर्थिक  प्रतिबेदन  ओर  उनके  रण  सभतेका

 कवि  संक्री  :  मैं  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता

 (4)  आवश्यक  वस्तु  1956  को  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अंतगंत

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  926  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी
 जो  23  1985  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 ज़िसमें  ।  अक्तूत्र  4985  से  31  1986  तक  क्री  अब्रप्ि  के  दोरान  उवंश्कों
 के  देशीय  विनिर्म्यताओं  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों/क्स्तु  बोड़ों  को  दी
 जाने  वाली  ज्रवरकों  की  मात्रा  के  बारे.में  आदेश  दिया  ग़या  है

 [  प्रन्षालय  में  रखा  ऋष  ।  द्रेश्चिस  संक्मम  एल०  से०  2124/86  ]

 42)  स्फड्ीस  अम्ादानी  बोर्ड  के  वर्ष  1984-85  के  या  बिक  अतिेदन  को
 तथा  आअंग्र ज़ी  स्षथा  लेखापरकक्षित  लेखे  ।

 जिन्‍्यासय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  डो०  2125/86]

 (3)  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  क्‍या  अंज्  जी
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 )  राजस्थान  रा  ध॑  उद्योग  निगम  सीमित  के  वषे  का्यकरण के  कार्पकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राजस्थान  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  सीमित  के  क्ये  महालेखापरीक्षफਂ  का  वाफ्कि
 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षफਂ फी

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संर्या  एल०  टी०  के  |
 उड़ीसा  कृषि  उद्योग  निगम  सीमित  के  वर्ष  के  कार्यकरण  की
 कार  द्वारा  समीक्षा  ।

 )  उड़ीसा  कृषि  उद्योग  निगम  सीमित  के  वर्ष  1980-81  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षित  की  टिप्पणियां  ।

 [  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी०  2127/86  ]

 )  गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  सीमित  के  वर्ष  1687.83  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  सीमित  के  1982-83:  वीधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  मझलेखापरीक्षक  की

 [  प्रभ्यालय  में  रख  गये  ।  देखिये  संस्था  एल०  टी०  2128/86]
 केरल  कृषि  उद्योग  निगम  सीमित  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  कौ

 कार  द्वारा  समीक्षा  ।

 केरल  कृषि  उद्योग  निगम  सीमित  के  वर्ष  1982-83  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महलेखाप  रीक्षक  की  टिप्पणियां

 (4)  उपयुक्त  (3  )  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  का रणों
 को  दर्शाने  वाले  चार  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सस्क  ।

 प्रन्धालय  में  रखते  गये  ।  देखिये  संक्या  एल०  टी०  को  बस्थई

 म०प०
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 अध्यक्ष  महोदय  :  समा  अब  नियम  377'  के  अधीन  मामलेਂ

 इ  डियन  रेशर  अथं  लिमिटेड  के  थोरियम  संयंत्रों  को  बस्थई  से  हटाकर
 ले  जाने  मग

 श्रो  शरद  विधे  उत्तर  :  से  इंडियन  रेजअर  अर्थ  लिमिटेड  का

 थोरियम  जो  कि  परभाणु  ऊर्जा  विभागਂ  के  प्रशासभिक  नि्म्त्रण  में  इंससभय  माभा

 परभाण्‌  अनुसंधान  बम्धई  परिसरਂ  में  स्थितਂ  है  |  वहा  करोव  206  कर्मचारी  व्यम
 करते  फैक्टरी  के  तेयार  मालਂ  का  कुछ  भांग  गैस  मेंटल  उद्योंनਂ  में  प्रधोंगहीताਂ
 है  ।  था यम  नाइट्रोट  के  90%,  उपभोक्ता  वम्बई  में  हीं  यह  संयंत्रਂ  बी०  एं०  आर०ਂ  सीं०  कीं

 झड़
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 आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  करता  संसाधन  के  लिए  आवश्यक  अधिकांश  रसायनें  भी  बम्बई  में

 मिलते  हैं  । बी०  ए०  आर०  सी०  की  आधारभूत  सुविधाएं  भी  इस  संयंत्र  द्वारा  काम  में  लाई  जाती

 हैं  ।  |  1982  को  नये  थोरियम  संयंत्र  के  निर्माण  का  शिलान्यास  समारोह  भी  किया  गया

 प्रदूषण  नियत्रण  सुविधाओं  के  लिए  भी  प्रबन्धकों  ने  30  लाख  रुपये  खर्च  किये  हैं  ।  अब  फंक्टरी

 को  उड़ीसा  में  शिफ्ट  करने  का  विचार  उपयुक्त  कारणों  की  वजह  से  फैक्टरी  को  शिफ्ट  करना
 उचित  नहीं  कर्मचारियों  को  भी  काफी  मुशिकिलों  का  सामना  करना  अतः  मैं  सरकार
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  फंक्टरी  को  बम्बई  से  शिफ्ट  न  किया

 महाराष्ट्र  के  नालासोपारा  और  विरार  क्षेत्रों  को  दिल्‍ली  ओर  बम्बई
 के  लिए  प्रस्तावित  दूर  संचार  निगम  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 लाने  की  आवश्यकता

 श्री  अनूप  चन्द  शाह  :  मैं  दूरसंचार  मन्‍्त्री  का  ध्यान  इस  पहलू  की  ओर
 दिलाना  चाहता  हूं  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  सरकार  का  विचार  प्रयोगात्मक  आधार  पर  दिल्ली
 ओर  बम्बई  टेलीफोन  क्षेत्राधिकार  के  दूरसंचार  को  निगम  में  परिवर्तन  करने  का

 जैसा  कि  हमें  पता  है  कि इस  समय  वसई  ओर  विरार  क्षेत्र  बम्बई  टेलीफोन  के  अन्तर्गत  नहीं
 आते  ।  लेकिन  ये  दो  उपनगर  बम्बई  शहर  के  ही  अंग  हैं  ।  नालासोपारा  तथा  विरार  के  लोग
 बम्बई  टेलीफोन  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगगंत  आने  के  लिए  बड़े  उत्सुक  क्योंकि  उनकी  सभी
 गतिविधियां  ज्यादात्तर  बम्बई  नगर  से  ही  सम्बन्धित  हैं|  प्रभादेवी  एक्सचेंज  से  वसई
 एक्सचेंज  को  माइक्रोवेव  सुविधा  देने  का  प्रस्ताव  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  निवेदन  करता

 हूं  कि वतई-तालासोपारा  और  विरार  क्षेत्रों  को  बम्बई  दूरसंचार  के  नये  प्रस्तावित  निगम  के
 गत  लाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 सोतासढ़ी  बागमती  सिचाई  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए
 उसका  प्रबन्ध  प्रहण  करने  को  आवश्यकता

 शीराम  अ्रष्ठ  लिरहर  :  अध्यक्ष  सीतामढ़ी  बागमति  सिंचाई  परियोजना
 को  आज  15  वर्ष  बीत  गये  ।  करोड़ों  रुयये  की  राशि  सरकार  की  लगी  और  संकड़ों  एकड़  जमीन
 नहर  एवं  बांध  के  निर्माण  में  फंस  कर  रह  परन्तु  आज  तक  न  तो  बांध  का  पूर्ण  निर्माण  हो

 न  नहर  की  खुदाई  हो  सकी  ।  लगभग  75  गांव  विस्थापित  हो  गये  ।  उलटा  फल  यह  निकला
 कि  सेंकड़ों  मील  की  आबादी  जो  बागमति  क्षेत्र  में  बसी  बर्बादी  कगार  पर  जा  चुकी  मैंने
 बार-बार  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  परियोजना  की  ओर  आक्ृृष्ट  किया  मेरा  आग्रड़  है
 कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  परियोजना  को  अपने  हाथ  में  ले  अन्यथा  इसका  भविष्य  अधकारमय

 ]
 गोबा  जिले  में  प्रयस्क  ओर  मेंगनीज  को  खानों  से  निकलने  वाले  खनन

 अपशिष्टों  की  समस्या  को  सुलझाने  को  आवश्यकता
 शो  शान्ताराम  नायक  गोवा  :  संघ  राज्य  क्षेत्र  क ेगोवा  जिले

 में  लौह  अयस्क  तथा  मैंगनीज  की  कई  खाने  देश  ने  इन  चीजों  के  निर्यात  से  काफी  विदेशी  मुद्रा
 अजित  की  है  ।  इन  खानों  ने  इस  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसर  भी  पेदा  किये  गोवा  के  स्वतंत्र
 होने  से  गोवा  के  श्रमिकों  को  रोजगार  दिलाने  का  यह  सबसे  बड़ा  उद्योग
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 उत्तरी  गोवा  जहां  ये  खाने  ज्यादातर  स्थित  क्षेत्र  के  निवासियों  को  इन  खानों  से  निकलने

 वाले  खनन  अपशिष्ट  पदार्थों  से  निरन्तर  परेशानी  बनी  रहती  है  ।  नदियां  और  नाले  इन  अपशिष्ट
 पदार्थों  से

 मर  जाती  हैं  और  कई  दफा  तो  छोटी  नदी  इनकी  वजह  से  नजर  ही  नहीं  आती  ।  इन
 क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोग  खाने  के  साथ  इनके  कणों  को  अपने  शरीर  के  अन्दर  पहुंचने  से  रोक  पाने
 में  असमय॑  हैं

 कोई  अस्थायी  हल  निकालने  की  केन्द्रीय  सरकार  विशेषकर  इस्पात  और  खान

 मंत्रालय  को  पहल  करके  गोवा  के  खान  गोवा  सरकार  के  प्रतिनिधियों  तथा  अन्य
 घित  पक्षों  की  बंठक  बुलाकर  इस  समस्या  का  कोई  स्थायी  हल  निकालने  की  कोशिष्  करनी

 चाहिए  ।

 पंजाब  के  हरिका  और  फिरोजपुर  मुल्यालयों  का  नियंत्रण  भाखड़ा  व्यास

 प्रबन्ध  बोर्ड  को  सोंपने  के  लिए  पंजाब  सरकार  पर  जोर  डालने  को  आवश्यकता

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  इस  समय  रोपड़  हारिका  तथा  फिरोजपुर  के  मुख्यालयों
 का  नियंत्रण  पंजाब  सरकार  के  पास  जबकि  पंजाब  पुनगंठन  1966  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  हारिका  और  फिरोजपुर  तथा  ऐसे  कार्य  जो  केन्द्रीय  सरकार  निर्दिष्ट  का

 रखरखाव  तथा  प्रचालन  माखड़ा  व्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  के  नियंत्रण  में  होना  चाहिए  ।

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  काफी  अर्स  से  राजस्थान  सरकार  इस  मामले  को  उठाती  आ  रही
 उत्तरी  जोनल  परिषद्‌  में  भी  राजस्थान  ने  इस  मामले  को  उठाया  था  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा  थीन  बांध
 के  लिए  3-10-1977  14-2-1979  को  बुलाई  गई  बंठकों  में  भी  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  ने  इस  मामले

 को  उठाया  इन  दोनों  बंठकों  में  तत्कालोन  प्रधानमंत्री  न ेकहा  था  कि  इस  सनन्‍्दर्म  में  पंजाब

 पुनगंठन  अधिनियम  को  शीघ्र  लागू  किया  जाना  आशाहिए  ओर  केन्द्र  सरकार  को  इसे  सुनिद्िचत
 बनाना  चाहिए  ।  लेकिन  इसे  अमी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।

 माखड़ा  व्यास  प्रबन्ध  विभिन्‍न  राज्यों  को  मिलने  वाले  पानी  के  हिस्से  का  नियंत्रण
 करता  है  ।  लेकिन  वह  उसके  अनुसार  पानी  का  वितरण  नहीं  कर  पा  रहा  क्‍यों  के  हैडसवक्स  का
 नियंत्रण  अमी  मी  पंजाब  के  पास  जिसके  कारण  राजस्थान  को  पानी  की  सप्लाई  ठीक  से  नहीं
 मिल  रही  है  और  फसलें  नहीं  हो  रही  हैं  ।

 अतः  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  हस्तक्षेप  करके  पंजाब  पर  जोर  देना  चाहिए  कि
 वह  हारिका  तथा  फिरोजपुर  हैडसवक्स  का  नियंत्रण  माखड़ा  व्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  को  सौंप दें  ।

 तमिलनाडु  के  भवानी  तालुक  में  गलोचा  प्रौद्योगिको  केन्द्र  आरम्म
 करने  को  प्रावश्यकता

 झो  पी०  कूलनईबेलु  :  तमिलनाडु  के  पेरियार  जिले  का  भवानी

 ताल्लुक  कालीनों  के  लिए  विश्व  प्रसिद्ध  है  ।

 12.20  म०प०
 महोदय  पीठासीन

 अकेले  इसी  ताल्लुक  झ्जें  25  हजार  से  अधिक  गलोबा  बुनने  वाले  गलीचा-बुनकर  ह्ठी  अपनी
 जीविका  पाते  हैं  ।  और  उनको  गलीचा  में  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  एक  प्रश्चिक्षण
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 लो लना  बहुत  आवध्यक'है  ।.  चू  कि  गलीचा  प्रोद्योगिकी  का  राष्ट्रीय  महत्व  मारत

 कार  को  तमिलनाडु  सरकार  के  माध्यमः  सेएक  गलीचा  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए
 जागे  आना  चाहिए  |  भ्रशिक्षण  केन्द्र  को  कम  से  कम  एक  समय  में  300  बुन्करों  को  प्रक्षिक्षण  देना

 काहिए  ताकि  इससे  लाखों  हयफरेघा  बुतकरों  को  लाम'मिल  सके  ।  इसके  सरकार
 को  25  करोड़  की  वाधिक  विदेशी  मुद्रा  की  भी  आमदनी  होगी  ।

 वेशਂ  में  अश्लील  साहित्य  का  प्रचार  और  बित्री  के  लिए  कड़े
 उपाय  करने  को  जावश्यकता

 भो  सूलचन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  में  नियम  377  के  अधीन  यह  सूचना
 देना  चाहता  हूं

 मानव  सम्राज  में  जो  पर्यावरण  की  महत्ता  उससे  मी  ज्यादा  महत्ता:अच्छे  साहित्य  की

 अच्छा  साहित्य  समाज  का  दर्पण  होता  है  ।  अच्छे  साहित्य  के  अध्ययन  से  मानव  समाज  का

 ही  विकसित  नहीं  होता  अपितु  उसकी  आत्मा  आध्यात्मिक  गहराइयों  की  ऊचाहइयों  से  ऊपर
 अपने  आपको  परमात्मा  तक  पहुंचने  में  सफल  होती  समाज  के  शारीरिक  स्वास्थ्य  पर
 सड़ान्द  और  बदबू  जरूर  असर  करती  है  उससे  भी  ज्यादा  अइलील  साहित्य  असर

 करता  गन्दा  और  अदहलील  साहित्य  मानव  के  मस्तिष्क  को  कलुषित  ही  नहीं  करता

 अपितु  उसकी  मनोवृत्ति  को  वासनाओं  का  गुलाम  बना  देता  है  ओर  वह  अपने  को  निखारने  के

 बजाए  उसे  विकृत  कर  देता

 आज़  कई  शहरों  में  अइलील  पुस्तकें  घड़लल्‍ले  के  साथ  पुलिस  की  नाक  के  नीचे  बिकती  हैं
 और  किराए  पर  भी  दी  जाती  हैं  कई  शहरों  में  पटरियों  पर  लगी  हुई  दर्जनों  दुकानों  के  बीच  सैक्स
 पर  लगी  हुई  छोटी-छोटी  पुस्तकें  किशोर  व  प्रौढ़  लोगों  को  बखूबी  पहचानती

 आज  मद्रास  में  तो  इन  गन्दी  पुस्तकों  का  मारी  मात्रा  में  फैलाव  हुआ  अंग्रेजी  भाषा  में

 ही'नहीं  मारतीय  माषाओं  में  भी  ये  पुस्तक  उपलब्ध  होती  हैं  ।  पुस्तकों  के  अलावा  पत्र  और

 काएं  मी  प्रकाष्चित  होने  लगी  हैं  ।  उतमें  जो  अइलील  चित्र  निकलते  हैं  वे  पाठशाला  के  छात्रों  पर

 बड़ा  बुरा  असर  डालते  हैं  ।  पुस्तक  विक्रेता  200  प्रतिशत  से  अधिक  नफा  कमाते  हैं  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान-इस  ओर  दिलाना  चाहता  हू  कि  राज्य  सरकारों  व  केन्द्र
 घाक्तत  प्रदेशों  को  इसके  लिए  बाध्य  करे  कि  वह  अइलील  साहित्य  के  प्रचारण  व  विक्रय
 को  रोकने  पर  कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाही  करे  तथा  इस  सारे  गन्दे  और  अइलील  साहित्य  को  जप्त  कर
 दोषी  व्यक्तियों  को  दंडिंत

 ]
 आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  300  करे  कौ  सहायता  देने  श्लौरे*राज्य

 के  रायलसोमा  तथा  तेलगाना  क्षेत्रों  में  व्याप्त'सूखे  की  स्थिति से  निषटते  के

 लिए  कोलाबरमस  और  तेलुग  गंगा  परियोजनाभों  को  आरम्भ  करनेਂ
 कहेंःजावश्यकशा

 भरी एच  रायलसोमा  रघुसा  रेड्डी  :  आसन  प्रदेश  के  रायलसीमा  क्षेत्रों  में
 गम्भौर  सूंखा  पड़ा'हुआ  पश्चुओं  कें'चारे'और  मानव  औरः  पशुओं  के  लिए  पीके'के  पतनीं/की

 *  गर्भौर
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 सख्त  कमी  है  ।  सभी  टेंक  और  खुले  कु  ऐं  सूख  गए  हैं  ।  पानी  स्तर  नीचे  चलाःगया  प्रामाण
 क्षेत्रों  में  कितान  और  कृषि  मजदूर  बेरोजगार  हो  गये  नोकरी  की  तलाश  में  कई  लोग  नगरों  में

 आ  रहे  राज्य  सरकःर  के  पास  इतने  संसाधन  नहीं  है  कि  वह  प्रभावित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने
 उनके  पुनर्वास  की  पर्याप्त  व्यवस्था  कर  सके  ।  आमन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार

 से  अनुरोध  किया  है  कि  उसे  460  करोड़  रु०  की  सहायता  दी  लेकिन  मात्र  32  कराड़  रु०
 की  ही  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  जो  कि  अपर्याप्त

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  राज्य  की  सहायता  करे  और
 कम  300  करोड़  रु०  आबटित  करे  ताकि  सूखा-राहत  कार्यक्रम  युद्ध  स्तर  पर  आरम्भ  किया  जा
 सके  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  मी  निवेदन  करता  हं  कि  कोलाबरम  और  तेल॒गगंगा  परियांजनाओं
 रू  किया  दक्षिण  राज्यों  में  सूखे  से  निपटने  का  केवल  एक  ही  हल  है  कि  गंगा  नदी

 को  कावेरी  नदी  से  जोड़  दिया  जाए  ।  कृषि  का  विकास  होने  ऐसे  कई  लोगों  को  लाभ  होगा  जो
 गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं  ।  इसके  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अवद्य  प्रावधान

 भोटर-थान  1986  का  निरनुमोदन  सम्बन्धी
 सांविधिक  संकल्प

 ओर

 मोटर-्यान

 ]
 महोशग्न  :  भत्र  हम  जी  सी०  जंगा  रेडडी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  सांबिक्चिक  संकल्प

 ओऔर-मोटर-ग्रान  पर  आगे  करेंगे  ।  श्री  मूलचन्द  बागा  ।

 ]
 आर  मूलचन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  आज  रोज  70  मौतें  प्रतिदिन  सड़कों  पर

 ही

 जाती  हैं  और  4  मिनट  में  एक  दृर्ध  टना  होती  है  ।  हिन्दुस्तान  में  घटनाएं  सबसे  ज्यादा  होती  स्त्मी
 केशों  में  सब्रसे  क्षत्रिक  दुर्घटनाएं  इस  देश  में  होती  हैं  ।  मंत्री  जी  लगता  है.क्षमी  नहीं  आए  हैं  और

 आला  दे  दी  है  ।

 ]
 श्री  राजेश  पाइथतट  :  मैं  यहां  उपस्थित  हूं  ।

 ]
 असे  भूलचन्द  डागा

 :
 मैं  मंत्री  जीको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  वे  बड़े  सतर्क

 इन्होंने  अच्छा  काम  किया  नेशनल  ट्रान्सपोर्ट  पालिसी  कमेटी  ने  जो  अपनी

 दी  उस  रिपोर्ट क ेजाबार पर  मैं  यह चाहता

 था कि इसमोटर वे हिकल एक्ट को जो कि
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 बहुत  पुराना  हो  चुका  बदल  दें  ।  अगर  आप  नहों  बदलते  हैं
 तो  आप  हमारी  जान  के  साथ खे  लते

 मैं  सारी  किताब  तो  कोट  नहीं  करू  गा  सिर्फ  कुछ  रेलिवेन्ट  पोरशन  ही  बताना  चाहूंगा  ।  पुस्तक
 में  जिन  सिफारिशों  को  बताया  है  उनको  लागू  करने  के  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  जी  मुश्तंदी
 और  तेजी  के  साय  काम  करेंगे  ।  मोटर  वेहिकल्स  एक्ट  के  अन्दर  सबसे  बड़ा  काम  कन्जरवेशन  आफ

 एनर्जी  का  आज  आपको  एनर्जी  बचानी  है  ।  आज  गांवों  में  हार्स  और  कंमल  कार्ट  चलती

 है  और  दूसरी  तरफ  दस  हजार  के  छोटे  से  कस्बे  में  टू-ब्हीलर्स  की  आपने  ब्यवस्था  कर  दी  है  4  हमारे
 उद्योग  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  आटोमोबाइल  इन्डस्ट्री  की  इतनी  प्रोग्रेस  कर  देंगे  जिससे
 विष्वव  में  दूसरे  नम्बर  पर  आ  जायेंगे  ।  पेट्रोल  वाले  कह  रहे  हैं  कि  पैट्रोल  कम  खर्च  करना

 «««  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  गांवों  में  टू-ब्हीलसं  मत  चलाइए  लेकिन  जो

 हार्स  या  कंमल  गाड़ी  है  उनमें  वैज्ञानिक  रूप  से  संशोधन  कीजिए  नहीं  तो  जो  काम  करने  वाले  लोग

 वे  बेकार  हो  जायेंगे  ।  यह  संशोधन  होने  से  आपकी  एनर्जी  बच  जायेगी  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि
 नयी  मोटर्स  ऐसी  बननी  चाहिए  जिनका  डीजल  और  पेट्रोल  का  कन्जम्पशन  कम  हो  ।  सबसे  बड़ी  जो
 सिफारिछ  वह  मैं  आपको  पढ़कर  सुनना  चाहता  हूं  ।

 ]

 मैं  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  1980  के  पृष्ठ  202  की  रिपोर्ट  से  पढ़ता  हूं  :

 परिवहन  में  ईघन  की  बचत  के  लिए  एक  सर्वंतोमुखी  प्रयास  करने  की

 हयकता  है  ।  इसमें  सड़कों  का  उचित  रख  रखाव  और  सुधार  शामिल  होना  चाहिए  क्योंकि

 खराब  सड़कों  से  ई  घन  की  खपत  बढ़ती  है  ।  ईंधन  के  बचाने  का  एक  साधन  कि

 लू  गी  चंक  पोस्टों  की  संख्या  में  पर्याप्त  कमी  करना  जिससे  ट्रक  चलाने  के  समय  ई  घन  की
 बचत  होगी  ।  और  अ'्गे  वाहन  डिजाइन  में  अच्छी  तरह  से  ड्राइव  करने  की
 लता  तथा  वाहन  को  उचित  रूप  से  चलाने  ओर  रख-रखाव  के  माध्यम  से  ई  धन  की  पर्याप्त
 बचत  को  समोग्यतः  होती  है  ।”

 ]

 आक्ट्राय  को  माफ  करने  का  सवाल  पिछले  पन्‍्द्रह  सालों  से  हो  रहा  जहां  भी  आक्ट्राय
 बाले  खड़  हैं  उन्होंने  हमारे  समय  ओर  एनर्जी  को  नष्ट  किया  लेकिन  कोई  भी  इस  दिल्षा  में  ठोस
 कदम  उठाने  वाला  नहीं  है  कि  इस  आक्ट्राय  को  खत्म  कर  दिया  कब  खत्म  कुछ
 मालूम  नहीं  स्टेट  के  लोग  तैयार  नहीं  यह  कह  दिया  जाता  क्‍या  आप  बताए गे  कि
 सरकार  कोई  नीति  जरदी  से  जल्दी  बना  कर  ओक्ट्राय  को  समाप्त

 आपने  नेशनल  परमिट  देने  का  काम  शुरू  बहुत  स्वागत  योग्य  है  लेकिन  यह  भी  तो
 आप  देखें  कि  सड़क॑  तो  आपके  हैं  हौ  नहीं  ।  आपके  ब्रिजेज  टूटे  हुए  तांगे  और  दूसरी
 सभी  गाड़ियां  चलती  हैं  ओर  इस  तरह  हमारी  जिंदगी  के  साथ  खिलवाड़  होता  क्योंकि  ज्यों-ज्यों
 आपकी  ट्रांसपोर्ट  बढ़ती  जा  रही  आपने  35,000  नेशनल  परमिट  बहुत  अच्छा  काम  आपने
 किया  ओर  हमें  एक  बोमारी  से  क्‍योंकि  रीजनल  ट्रांसपोर्ट  अथारिटी  इसमें  पैसा  खाता  थी
 ओर  नेश्षतल  परमिट  लेने  के  लिए  मंत्री  जी  के  दिमाग  में  यह  बात  अच्छी  आई  ओर  उन्होंने  तुरंत  कदम
 भी  उठाये  ।  इसमें  स्टेट  अवारिटी  के  अलावा  बड़े-बड़े  राजनी  सिज्ञों  ने  मी  लाभ  उठाया  है  और  मैं  दावे
 के  स्ाथ  कह  हूं  कि  इस  बिल  को  लाकर  मंत्रों  जी  ने  बहुत  स्वागतयोग्य  कबम  डठा  डरे के  ।
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 चखिखि  सा  हा  न
 क्योंकि  मंत्री  जी  राजस्थान  के  इसी  लिए  उन्होंने  इस  बीमारी  को  जल्दी  और  समय  रहते
 चाना  और  उसके  लिए  कदम  उठाये  ।  राजस्थान  के  लोग  काबिल  होते  हैं  ओर  हमारे  मंत्री  जी  ने
 मी  उसका  परिचय  दिया  है  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अधिक  सक्षम  है  ।

 श्री  सूलखन्द  डागां  :  राजस्थान  के  लोग  बहुत  अधिक  ईमानदार  और  सीधे
 होते  हैं  ।

 इसलिए  मैं  कह  रहा  हूँ  कि  आपने  जो  कदम  उठाया  बहुत  सराहनीय  है  लेकिन  उसके
 मैं  चाहता  था  कि  जिस  तरह  रोडवेज  में  अक्सर  एक्सीडंटस  होते  रहते  उसके  पीछे  मल  कारण
 ड्राइवरों  की  लापरवाही  ही  है  ।  क्या  आपने  ड्राइवरों  के  लिए  कोई  ट्रं  निग  सकल  खोले  हैं  ।  डिप्टी
 स्पीकर  जिस  तरह  आप  केवल  अपनी  किताबों  में  उलझे  रहते  हैं  या  कांसटीट्यूशन  क्लब
 तक  जाते  आय  कमी  इस  तरफ  मी  कमी  ट्रांसपोर्ट  क ेमहकमे  की  तरफ  भी
 राजेश  जी  के  तो  आपको  मालूम/होगा  कि  वहां  पर  मोटर  चलाने  का  या  दूसरा  लाइसेंस
 आसानी  से  मिल  जाता  बस  नजराना  पेश  करना  होता  है  ।  यदि  आपने  नजराना  पेश  कर
 दिया  तो  चाहे  ड्राइवर  ठीक  हो  या  न  तो  आपको  लाइसेंस  जरूर  मिल  जाएगा  ।

 आज  हमारे  देश  में  65  परसेंट  एक्सीडेंटस  ह्यूमन  फाल्टस  की  वजह  से  होते  आदमी  की
 गलतियों  से  होते  हैं  । उनको  रोकने  के  लिए  आपने  मोटर  व्हीकल  एक्ट  में  अमेंडमैंट  किया  है  ।

 चू  कि  आप  मुझे  ज्यादा  बोलने  के  लिए  समय  नहीं  इसलिए  मैं  नेशनल  परमिट  सिस्टम  पर
 ज्यादा  कुछ  न  कहते  इतनः  ह्वी  कहूंगा  कि  जो  आप  एक्ट  में  संशोधन  करने  जा  रहे  बहुत
 अच्छा  कदम  लेकिन  अगर  आप  रोड्स  ही  न  बनायें  तो  काम  नहीं  चलने  वाला  है  ।  आपकी
 वर्तमान  रोड्स  बहुत  कम  चौड़ी  रोड्स  कौन  बनाता  है--आपके  इंजीनियर  और  ठेकेदारों  से
 मिलकर  बनाते  हैं  और  इस  देश  में  इन्जीनियरों  और  ठंकेदारों  का  सम्बन्ध  मघुमक्खी  और  फूल
 जेसा  जंसे  मधुमक्ली  फूल  पर  बंठती  है  और  उसका  रस ले  लेती  वसे  ही  इन्जीनियर  लोग
 सड़कों  में  कुछ  नहीं  बस  अपना  हिसाब-किताब  देखते  हैं  ।  उसका  परिणाम  यह  होता  है  कि

 सड़कें  जल्दी  टूट  जाती  6  महीने  में  ही  उनका  बुरा  हाल  हो  जाता  ब्रिजेज  टूट  जाते  हैं  और

 इस  तरह  से  देश  का  काफी  देझ्न  की  दोलल  यू  ही  व्यर्थ  चली  जाती  इसलिए  जहाँ
 आप  नेशनल  परमिट  ईहश्यू  करते  वहीं  आपका  यह  काम  भी  है  कि  सड़कें  भी  चौड़ी  रास्ते
 अच्छे  हमने  रूलस  में  पढ़ा  ओर  सुना  है  कि  दो-दो  साल  की  कड़ी  ट्रनिंग  के  बाद  एक  कुशल
 ड्राइवर  बन  सकता  है  लेकिन  यहां  पर  ड्राइवर्स  नींद  लेते  शराब  पीते  हैं  स्मेक  खाते  हैं  और
 वान  जाने  क्‍या  करते  हैं  ।  पता  नहीं  क्‍या  ड्राइविंग  करते  हैं  और  हमारे  यहां  तो  ड्राइवर्स  को  सेंतीसवीं
 कौम  कहा  जाता  है  जिस  पर  किसी  का  कन्द्रोल  नहीं  होता  ।  मैं  आपसे  इतना  कहना
 चाहता  हूं  कि  आप  यह  बिल  बहुत  अच्छी  बात  उसके  साथ-साथ  आप  सारे  अधिकारियों
 को  कहिए  कि  वे  मोटर  व्हीकल  एक्ट  को  बदल  नहीं  तो  हर  एक  आदमी  के  सामने  आज  कितनी

 परेशानी  आती  आप  मद्रात  चले  रास्ते  भर  आप  को  जगह-जगह  पुलिस  वाले  खड़े
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 क्या  वे  हम  मोटर  वालों  की  रक्षा  के  लिए  खड़  होते  नहीं  वे  तो  बस्त  पैसा  मांगते
 हैं  और  इंतना  दुख  देते  हैं  कि  बस  कुछ  कहा  नहीं  जा  सकता  ।  कोई  10  रुपये  मांगता  कोई  20
 रुपये  है  ओर  कोई  50  रुपये  मांगता  है  ।

 बड़े  - बडे  आदमियों  की  गाड़ी  नहीं  रोकते  सरकारी  गाड़ियों  को  नहीं  रोकते  हैं  क्योंकि
 बड़े-बड़े  लोगों  को  वे  पहचान  लेते  हैं  ।  उनसे  पैसा  नहीं  लेते  हैं  ।  गाड़ी  उनको  पहचान  लेती  है  या

 वे  गाड़ी  को  पहचान  लेते  जिससे  लेना  होता  है|  इस  प्रकार  से  यह  झगड़ा  वना  हुआ  यह  बन्द

 होना  चाहिए  इसलिए  जो  आपने  किया  वह  ठीक  लेकिन  मोटर  वेहीकल्स  एक्ट  के  लिए
 एक  पूरा  और  काम्प्रिहें सिव  बिल  लाया  जाना  जेसे  रेलवे  का  रेलवे  इधर  ओर
 मोटर  उधर  इस  प्रकार  से  होना  चाहिए  ।

 हमारे  मन्‍्त्री  महोदय  ने  एक  बड़ी  बात  कह  दी  है  कि  छोटी  दूरी  तक  जाने  के  लिए  आप
 रेल  से  यात्रा  मत  मोटर  से  यात्रा  कीजिए  ।  लेकिन  मैं  यह  बात  उनके  ध्यान  में
 नाना  चाहता  हूं  कि  मोटरों  के  किराए  ज्प्रादा  इसलिए  गरीब  लोग  रेलवे  से  यात्रा  करते  हैं  ।

 मोटरों  के  किराए  कम  होने  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  इतना  कहु  कर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  वी०  एस०  करण  अय्यर  :  मैं  विधेयक  के  उपबंधों  का
 स्वागत  करता  हूं  लेकिव  जिस  ढंग  से  इसे  सदव  में  लाया  गया  है  उसका  मैं  बिरोध  करता  हूं  ।  मुझे

 का  कोई  कारण  पता  नहीं  चलता  है  कि  इस  तरह  के  विषय  पर  अध्यादेश  क्यों  जारी  करना
 चाहिए  ।  यदि  सरकार  20  दिलों  की  प्रतीक्षा  कर  लेती  तो  आसमान  नहीं  गिर  मन्त्री

 महोदय  ने  मी  माषण  में  कोई  विश्वसनीय  उत्तर  नहीं  दियर  अध्यादेश  क्यों  जारी  किया
 गया

 श्री  असल  वत्त  :  मन्त्री  जी  सहमत  हुए  उन्होंने  घीरे  से  माना  है  ।
 हुसका  मी.रिकार्ड  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  वो०  एस०  कष्ण  झ्यूपर  :  कोई  विश्वसनीय  उत्तर  नहीं  है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वेह  अन्त  में  जवाब  देंगे  ।

 आओ  वो०  एस०  कृष्ण  अययर  :  यह  विधेयक  परिवहन  नीति  समित्ति  की  सिफारिशों  के

 आधार  पर  गत  वर्ष  में  जब  हमने  इस  सदन  में  रिपोर्ट  पर  बहुत  लम्बी  चर्चा  की  थी  तो  तत्कालीन
 मंत्री  जी  ने  स्पष्ट  आदवासन  दिया  था  कि  जल्दी  ही  एक  व्यापक  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  जाएगा  ।

 परतु  दुर्माग्य  आप  देखते  हैं  कि  केवल  एक  धारा  में  संशोधन  गया  है  ।  जहां  तक  अम्य
 सिफारिशों  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं  समझता  कि  उनकी  उपेक्षा  की  जाएगी  ओर  मुझे  विश्वास  है
 सरकार  सिफारिशों  पर  तथा  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गए  सुझावों  पर  मी  गम्भीरता  से
 विचार  करेगी  ।

 ;

 विधेयक  राष्ट्रीय  परमिटों  को  जारी  करने  के,लिए  राज्य  सरकारों  पर  लगे
 प्रतिबंध  को  उस  सीमा  तक  यह  भ्रष्टाचार  को  बहुत  कम  अत
 से  आवश्यक  लेकिन  साथ  ही  आपको  यह  देखने  के  लिए  मी  अन्य  सावधानियां,लेनी  चाहिएं  कि
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 कारवां  बिना  किसी  रुकावट  के  क्‍्लता  रहे  और  पूरे  देश  में  निविध्न  यातायात  हो  ।  सदन  के  सभी
 सदस्य  जानते  हैं  कि  आजकल  सड़क  परिवहन  बहुल  लोकप्रिय  हो  गया  है  सड़क  सामास
 बहन  न  केवल  सुरक्षित्र  है  बल्कि  यह  जल्दी  भी  पहुंचता  है  हालांकि  रेलवे  के  मुकाबले  यह  महंगा

 रहता  परन्तु  बहुत  से  लोग  सामान  को  सड़क  परिवहन  के  माध्यम  से  भेजना  पसंद  करते  हैं

 क्‍योंकि  सभी  चीजें  सुरक्षित  होंगी  तथा  इसकी  सुपुदर्गी  भी  तुरन्त  होगी  ।  |

 मैं  सामान  परिवहन  के  निरविध्न  यातायात  में  अड़चनों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूँ  कि  मेरे
 दोस्त  श्री  डागा  जी  ने  अमी  जिस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  उल्लेख  किया  वह  अच्छी  स्थिति  में  नहीं

 अधिकतर  ट्रक  काश्मीर  से  कन्याकुमारी  तक  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चलते  हैं  ।  दुसरे  शब्दों
 में  75  प्रतिशत  से  अधिक  ट्रक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  द्वारा  जातें  है  ।  लेकिन  राजमार्गों  की  स्थिति
 क्षित  नहीं  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  मारत  सरकार  यह  देखने  के  लिए  विशेष  दे
 कि  सड़कों  को  अच्छी  हालत  में  रखा  जाए  ।  राज्यों  की  ओर  से  मांग  है  कि  कुछ  महत्वपूर्ण  मुख्य
 मार्गों  के  रूटों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  दूर  हूटा  दिया  जाये  ।  उदाहरण  के  लिए  कर्नाटक  ने  बहुत
 अधिक  रूटों  को  लेने  की  मांग  है  क्योंकि  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कर्नाटक  में  रूट  किलोमीटर  की
 संख्या  सबते  कम  है  ।  मुरुथ  मार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गीं  से  हटा  देना  सड़कों  की
 अच्छी  स्थिति  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आपको  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  ही  नहीं  बल्कि  ट्रक  ड्राइवरों
 और  कन्‍्डक्टरों  के  कल्याण  के  लिए  भी  ध्यान  देना  ।  जहां  तक  यात्रियों  का  सम्बन्ध  मैं
 उन  सदस्यों  द्वारा  यहां  सुझाए  गए  सुझावों  से  बिल्कुल  सहमत  हूं  कि  जो  लोग  ट्रक  चलाते  हैं  उनको
 विशेष  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  सुक्षाव  है  कि  प्रत्येक  राज्य  को  ट्रक  ड्राइवरों  के  लिए
 विद्येष  प्रशिक्षण  सकल  खोलने  के  लिए  कहा  जाए  तथा  प्रत्येक  राज्य  को  यह  मी  देखना  चाहिए  कि

 लाइसेंस  जारी  करते  समय  व्यक्ति  के  पास  केवल  गाड़ी  चराने  का  प्रमाण  पत्र  हो  बल्कि  उसके
 पास  म्यूमतम  अहर्ताएं  भी  हों  ।  उसे  शिक्षित  होना  चाहिए  ॥  दुघंटनाओं  से  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  |
 बारे  में  विचार  करते  सनय  हम  देखते  हैं  क्रि  रोज  सड़क  दुघंटनाशं  के  बारे  में  सुना  जाता
 उसे  रोकना  चाहिए  |  सामान्‍य  रूप  से  कह  इसलिए  होता  है  कि  ट्रक  ड्राइवर  रात  को  अपने  ट्रक
 चलाते  हैं  ।  दूसरी  बात  जिसका  मैं  सरकार  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  हमको  भी  ट्रक
 ड्राइवरों  की  सुरक्षा  और  कल्याण  के  बारे  में  ध्यान  देना  बे  अपने  ट्रकों  के  माध्यम  से

 बहुत  तेजी  से  आगे  बढ़ते  हैं  क्योंकि  उन्हें  लगमग  700  या  800  किलोमीटर  की  दूरी  तय  करनी

 होती  आमतोर  पर  वे  रात  को  ट्रक  ध्रलाते  हैं  ।  रात  के  एक  बजे  और  तीन  बजे  के  बीच  हर  व्यक्ति

 को  नींद  आ  जाती  है  ।  कोई  भी  प्रकृति  के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकता  ॥  मेरा  सुझाव  है  कि  खाना  खाने

 तथा  सोने  के  सभी  प्रकार  का  प्रशंध  ठहरने  के  स्थानों  पर  होना  यह  आवश्यक

 ट्रक  चलाने  के  बारे  में  दूसरी  अड़चन  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्‍न  करों  को  लगाने  से

 सम्बन्धित  है  ।  जहां  तक  चु'गी  का  सम्बन्ध  मुझे  याद  है  कि  आपने  अभी  हाल  में  ही  कहा  था  कि

 लगभग  सभी  राज्यों  ने  चु  गी  समाप्त  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।  राज्य  चु  गी  को  समाप्त

 करने  के  लिए  तैयार  पर  शर्त  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  पूरी  हानि  की  क्षति  पूर्ति  मेरे

 अपने  राज्य  कर्नाटक  लगभग  दस  वर्ष  पहले  चुगी  समाप्त  की  गई  थी  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  हमें

 क्षतिपूर्ति  करते  का  वायदा  क्रिया  था  ।  बदकिस्मती  से  आज  तक  केन्द्र  से  एक  पैसा  मी  नहीं  आया  ।

 राज्य  को  राजस्थ  की  हानि  होती  हांलाकि  उन्होंने  नगरपालिकाओं  और  निगमों  को  कुछ
 बजा  दिया  लेकिन  उन्हें  घुगी  के  लिए  मुआवजा  देना  होगा  क्योंकि  उन्हें  उससे  राशि  प्राप्त
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 होती  थी  1  उदाहरण  के  लिए  बंगलौर  शहर  में  वे  पहले  चुगी  के  रूप  में  15  करोड़  रुपये  प्राप्त  कर

 रहे  थे  ।  अब  उन्हें  40  करोड़  रुपये  मिलने  परन्तु  राज्य  सरकार  केवल  15  करोड  रुपये  देती
 अतः  उन्हें  पर्याप्त  रूप  से  मुआवजा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अमी  भी  आप  मार्ग  में  कई  चुगी  फाटक  पाते  हैं  ।  प्रत्येक  स्थान  पर  को  रूकना

 होता  है  !  बहुत  से  पुल  कर  तथा  प्रवेश  कर  हैं  |  बहुत  से  कर  लगाएं  जाते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से

 अनुरोध  क  रता  हूं  कि  इस  मामले  पर  राज्य  परिवहन  मंत्रियों  तथा  संबंधित  विभाग  के  साथ

 कर  विचार  किया  जाए  ताकि  ट्रकों  के  यातायात  बाधाओं  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।  यह  बहुत
 आवश्यक  हैं  और  यह  संभव  मी  हो  सकता  साथ  मैं  सरकार  से  यह  देखने  का  अनुरोध
 करता  हूं  कि  राज्य  सरकार  को  राजस्व  की  हानि  न  हो  क्‍योंकि  अधिकतर  राज्य  केवल  इसी  पर
 निरमर  करते  हैं  ।

 दूसरी  बात  रख  रखाव  के  बारे  में  जब  कमी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नग
 पालिका  वाले  दाहर  या  गांव  के  भीतर  से  होकर  गुजरते  हैं  तो उसके  रखरखाव  की  जिम्मेदारी
 नगरपालिका  पर  आती  है  ।  लेकिन  आप  पूरे  देश  में  नगरपालिकाओं  तथा  स्थानीय  निकाओं  की
 वित्तीय  स्थिति  जानते  हैं  ।  वे  इन  के  रखरखाव  का  खर्चा  वहन  नहीं  कर  सकते  है  ।  इसलिए
 पालिका  क्षेत्र  पड़ने  वाला  उस  माग  के  रखरखाव  का  ब्यय-मार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विभाग  द्वारा

 वहन  किया  जाना

 दूसरी  बात  जो  हम  पाते  वह  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बहुत  से  रेलवे  फाटक  हैं  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  पर  ये  बहुत  परेशानी  का  कारण  हैं  ।  पुणे  ओर  बंगलौर  के  बीच  आप  20  से  अधिक  रेलवे
 फाटक  पाते  रेल  बिमाग  और  परिवहन  विभाग  जो  अब  एक  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  है  इश्हें  यह
 देखना  चाहिए  कि  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण  किया  जाए  ।  यह  बहुत-बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 अन्य  बात  बिना  चोकीदार  वाले  फाटकों  के  बारे  में  हमने  केरल  में  हाल  की  दुघंटना
 के  बारे  में  सुना  ।  यह  वहुत  दुर्माग्यपूर्ण  इससे  बचा  जा  सकता  था  |  वह  असावधानी  के  कारण

 हुआ  ।  बहुत  से  बिना  चौकीदार  वाले  समपार  फाटक  हैं  ओर  दुघंटनाएं  बढ़  रही  इसलिए
 जहां  तक  संमव  हो  रेलवे  फ़ाटकों  पर  किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति  होनी  चाहिए  हालांकि  इससे  रेलवे
 पर  थोड़ा  सा  अधिक  खर्चा  होगा  ।  परन्तु  जब  भारी  यातायात  हो  तो  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटक

 होने  चाहिये  1
 अन्य  बात  यह  है  कि  बंगलोर  छाहर  में  या  कई  छाहरों  में  मैंने  पायां  है  कि  उन  रेलवे  लाइनों

 के  समीप  कोई  बाड़  नहीं  लगाई  जाती  है  जो  छाहरों  में  से  गुजरती  किसी  भी  तरफ  बाड़  नहीं
 होती  ।  बदकिस्मती  से  जब  पिछले  दिन  मंत्री  जी  शहर  में  थे  तो  उनके  कार्यक्रम  की  सूचना  मुझे
 नहीं  दी  गई  मुशे  केवल  समाचार  पत्रों  द्वारा  पता  चला  ।  अन्यथा  मैं  उन्हें  वह
 इसके  बाद  कृपया  यह  द्रेंखे  कि  कार्यक्रम  की  एक  प्रति  हमें  भेजें  ।  में  बाड़  लगाने  के  बारे  में
 बात  कर  रहा  था  और  वह  बहुत  आवद्यक  मैंने  अपनी  शाज्य  सरकार  को  भी  बाड़  लगाने  के
 बारे  में  कहा  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  उनके  पास  धन  नहीं  यह  रेलवे  की  जिम्मेदारी  उन
 सभी  छाहरों  में  जहां  रेलबे  लाइन  शहर  में  से  गुजरती  है  आपको  देखना  कि  कटीली  तारों
 द्वारा  या  अन्य  किस्म  से  बाड़  लगाने  का  काम  किया  लेकिन  इसे  जरूर  किया  जाना

 इन  सुझावों  के  साथ  मुझे  बिश्वास  मुझे  विध्वास  है  कि  परिवहन  नीति  समिति  की
 रिक्लों  और  माननीय  सदस्यों  द्वारा  इस  समा  में  दिए  गए  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय  मंत्री
 शीघ्र  ही  एक  ध्यापक  विधेयक  मुझ्के  विश्वास  है  कि  वह  यह  कानून  इसी  अधिवेशन  में
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 थभो  पी०  नामग्याल  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  कुछ
 बातें  कहना  चाहता  मैं  पमप्नता  हूं  कि  इस  बिल  के  पाप्त  होने  पर  सबसे  बड़ी  बात  तो  यह
 होगी  कि  इप्तमें  करप्शन  जो  बहुत  हाई  डिग्री  पर  हुआ  करता  था  नेशनल  परमिट  हासिल  करने  के

 लिए  वह  खत्म  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  स्टेट  या  टेरीटरीज  ऐसी  हैं  जहां  पर  रेल  ट्रांसपोर्ट
 की  फैसिलिटीज  नहीं  हैं  उनको  तो  इससे  बहुत  ही  ज्यादा  फायदा  होगा  ।  आप  कहेंगे  क्‍यों  ?  वह
 इसलिए  कि  यह  परमिट  रेस्ट्रिक्शन  होने  की  वजह  से  बहुत  सारे  ट्रांसपोर्टंस  जो  चाहते  थे  कुछ  ऐसी

 हिजी  एरियात  या  डिफिहल्ट  एरियाज  में  अपनी  गाड़ियों  स ेसामान  ले  जाना  और  वहां  से  ले  आना

 चाहते  थे  तो  वह  अपनी  मर्जी  से  सामान  ढ़ोकर  नहीं  ले  जा  सकते  थे  जब  तक  कि  इनके  पास  नेशनल
 परमिट  न  हो  और  मोमोपली  उन  लोगों  की  रह  जाती  थी  जिनके  पास  नेशनल  परमिट  होते  ये  ।  वह
 नेशनल  परमिट  उन  लोगों  के  पास  हुआ  करते  थे  जिनके  पास  एक  से  ज्यादा  ट्रक्स  हों  या  दस  पंद्रह
 ट्रक्स  हों  उन  लोगों  को  ही  यहू  नेशनल  परभ्तिट  मिल  सकता  था  जिनके  पास  पेसा  हो  और  जिनके  पास

 एक  ही  ट्रक  होता  था  उनको  यह  परमिट  नहीं  मिलता  था  ।  इससे  खास  कर  जम्मू  काएमीर  जेसी
 स्टेट  में  जहां  लोग  बिलकुल  रोड  ट्रांसपोर्ट  पर  डिपेंडेंट  रेलवे  सिर्फ  जम्मू  तक  तो  वहां  आगे
 सामान  ले  जाने  या  वहां  से  लाने  के  लिए  बहुत  ज्यादा  फायदा  वहां  की  एकोनामी  पर  इसका
 अच्छा  असर  पड़ेगा  क्‍योंकि  काश्मीर  में  खास  कर  जो  फ्रूट  सीजन  होता  है  उस  वक्‍त  यह  प्रावलम
 ज्यादा  होती  है  कि  हरएक  को  वहां  जाने  नहीं  देते  और  जो  लिमिटेड  लोग  नेशनल  परमिट  होल्डस

 हैं  वही  वहां  आ  जा  सकते  उनको  भी  श्रीनगर  से  आगे  जने  के  लिए  लोकल  ट्रं  फिक  एथारिटीज
 की  तरफ  से  काफी  प्राबलम्स  का  सामना  करना  पड़ता  वे  उनको  भी  आसानी  से  वहां
 आने  जाने  नहीं  देते  हैं  ।  आप  जानते  हैं  फ््ट्स  पेरिशेवत  आइटभ  होते  इस  तरह  से  वहां  के
 लोंग  उन  फ्रट्स  को  वक्‍त  पर  मैंडियों  में  नहीं  मेज  पाते  थे  और  ट्रांसपोर्ट  न  मिलने  की  वजह  से

 वह  वहीं  पड़े-पड़े  खराब  हो  जाया  करता  तो  नैशनल  परमिट  मिलने  का  स्कोप  बढ़ा  देने  से  जम्मू  व

 काश्मीर  को  इसका  बहुत  लाम  मिलेगा  ओर  वहां  को  एकोनामी  को  बहुत  ही  फायदा  मिलेगा  ।
 मेरी  कांस्टीच्यू'एसी  काइमीर  वैली  से  मी  बहुत  आगे  वहां  यह  मामला  होता  था  कि

 नेशनल  परमिट  होलडस  को  मी  वहां  जाने  की  परमिशन  के  लिए  लोकल  ,  एथारिटीज  से  नहीं
 मिलती  थी  ।  वे  बहां  की  लोकल  एथारिटीज  के  रहमोक रम  पर  होते  थे  ।  हमारे  एरिया  में  सीजनल

 स्टाकिंग  होता  है  क्‍योंकि  रास्ता  साल  में  6  महीने  बन्द  रहता  है  और  बाकी  पांच  महीनों  में  ही
 जितनी  भी  एसेंशियल  कमोडिटीज  हैं  उनको  स्टाक  करना  पड़ता  यह  सीजन  फ्रूट  सीजन  के  साथ
 क्लेश  करता  है  और  लिमिटेड  ट्रांसपोर्ट  अवेलेबिलिटी  उस  वक्‍त  होती  है  ।  तो  इस  बिल  के  पास  हो  जाने

 से  मैं  समझता  हूं  हमें  काफी  फायदा  होगा  ।  देश  के  दुसरे  हिस्सों  से  जो  सामान  लाद  कर  वहां  ले

 जाएंगे  वह  वहां  से  सामान  लाद  कर  ला  भी  तो  सामान  लाने  और  ले  जाने  में  इससे  काफी
 मदद  मिलेगी  ।  इसको  मैं  एक  बहुत  रेवोल्युशनरी  स्टेप  समझता  हूं  और  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्टर  को  इस  के

 लिए  मुबारकवाद  देता  हूं  ।
 इस  उम्मीद  पर  कि  ओर  भी  जो  छोटी-छोटी  मुश्किलात  हैं  उनको  भी  देख  लेना  चाहिए

 और  यह  जो  अमी  भी  कई  ऐसी  प्राब्लम्स  हैं  जिन्हें  दूसरे  साथियों  ने  हाई  लाइट  किया  मैं  उन  बातों
 को  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।  उनकों  रिमृव  करना  चाहिए  ।

 इन  चन्द  बातों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं pet
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 13  1907  मोटर-यान  विधेयक

 |
 To  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  हुए  मेरे  मित्र  ने|कहा

 है  कि  यह  विधेयक  28  जनवरी  को  जारी  किए  गए  का  स्थान  जब  संसद  की  बैठक
 20  जनवरी  को  हो  रही  है  तो  अध्यादेश  जारी  करने  की  क्‍या  आवश्यकता  मैं  इस  तक  से

 सन्‍्तुत्ट  नहीं  हु  ।  इससे  सिद्धांतों  और  इस  सदन  का  महत्व  कम  होता  है  क्योंकि  परमिट  पहली
 जनवरी  से  लाग  होते  हैं***

 श्री  अमल  दत्त  :  यह  हमें  तेजी  से  शताब्दी  में  ले  जाएगा  ।
 डा०  दत्ता  सामंत  :

 दूसरी  बात  यह  है  :  पूरे  कानून  का  संशोधन  करना  यह  1939  का
 अधिनियम-मोटर  यान  भ्रधिनियम  है  ।  इन  वाहनों  का  संचालन  सभी  क्लीनर  आदि  करते  हैं
 भौर  देश  का  पुलिस  विभाग  दूसरे  से  इतना  जुड़ा  है  कि  भ्रष्टाचार-**  बहुत  अधिक  है  और
 गांठ  है  ।  वास्तव  में  भ्रष्टाचार  पूरे  देश  में  हैं  कितु  इसमें  सर्वाधिक  मैं  नहीं  जानता  ।  सारे
 नियम  को  बदलने  की  जरूरत  है  क्योंकि  मोटरयान  अधिनियम  का  प्रयोग  सभी  लोग  --

 आर०  टी०  ओ०  आदि  केवल  पैसा  बनाने  के  लिए  करते  हैं  ।  इसकी  ब्याख्थरा  करने
 बे

 लिए  समय  नहीं  है  ।  कितु  ऐसा  करने  के  लिए  मेरे  पास  ठोस  उदाहरण  हैं  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  राष्ट्रीय  परमिंट  देना  ठीक  है--_उन  सभी  लोगों  को  खला  परमिट  दिया

 जाना  चाहिए  जो  सरकार  के  पास  आते  हैं  ।  अमी  तक  रुकावट  के  इनृ  विशेष  लोगों  द्वारा

 परमिट  बेचे  जाते  परिवहन  परिचालक  और  बीच  के  बहुत  से  लोग  पेसा  कमा  रहे  हैं  इस

 कानून  से  वह  उद्देश्य  भी  पूरा  हो  जाएगा  ।

 कित्‌  मुझे  इस  बात  का  डर  है  कि  केवल  परिचालकों  को  अखिल  भारतीय  परमिट  देने  के
 प्रावधान  से  केवल  बड़े  को  ही  लाभ  होगा  ।  मुझे  इस  बात  का  दु:ख,है  कि  सरकार  द्वारा  खुला
 सेंस  देकर  केवल  बड़े  परिचालक  ही  इसका  लाम  उठाएंगे  ।  बड़े  परिचालकों  के  पास  50  या  100
 गाड़ियां  है  |  मेरा  यह  विचार  है  कि  किसी  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  मैंने
 देखा  है  बड़े  परिचालकों  के  पास  सारे  ट्रक  नहीं  होते  वे  दूसरे  लोगों  से  ट्रक  लेते  हैं  और  उनका
 प्रयोग  करते  हैं  और  इस  पर  दोगती-तीन-गुनी  रकम  कमाते  हैं  ।  क्थोंकि  उन्हें  सही  लोगों  से

 होती  विशेष  बड़े  परिच्रालक  अधिक  पंसा  कभाएंगे  क्योंकि  उनके  आर०  टी०  ऑओ०
 कार्यालय  और  लाइसेंस  देने  वाले  प्राधिकरण  में  साथ  सही  लोगों  के  साथ  सही  सम्बन्ध  होते  इस
 विधेयक  से  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  मिलिगा  और  इस  सुविधा  का  उपयोग  करके  विशेष  लोग
 अधिक  कमाई

 आप  उस  खंड  को  छोड़  रहे  हैं  जिससे  आध्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  को  परमिट  देने  का
 उपबन्ध  1939  के  अधिनियम  में  है|  मुझे  नहीं  मालूम  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा  ?  यह  एक  अच्छा
 उपबन्ध  है  |  वर्तमान  अधिनिथम  के  अनुसार  गरीब  लोगों  को,-पिछड़े  हुए  लोगों  को  और  अनुसूचित
 जातियों  को  लाइसेंस  देने  में  कुछ  प्राथमिकताएं  दी  जाती  हैं  ।  वह  20-40  वर्ष  पूर्व  गांधी  का  समय
 था|  अब  इसके  अन्वुतार  इस  विधेयक  में  तरह  उपबन्ध  आप  पूरी  तरह  छोड़  रहे  हैं  ।  मेरा  यह
 विचार  है  कि  आप  जो  खला  लाइसेंस  दे  रहे  हैं  यह  जनता  के  उन  वर्गों  के  जो  आ्िक  दृष्टि  से
 जोर  हैं  पक्ष  में  नहीं  जाएगा  हमारे  देश  में  परिवहन  में  भी  वृद्धि  हुई  हैं  और  परिवहन  में  भारी  वृद्धि
 हुई  मेरा  यह  विचार  है  कि  इस  उपबन्ध  को  रखा  राष्ट्रीय  परिवहन  लाइसेंस

 वारी  करते  हुए  ऐसे  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  और  वड़े  परिवहन  परिचालकों  को
 छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।  अपितु  मुझे  इस  बात  का  मय  है  कि  बेरोजगार  लोय  सरकार  को

 »
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 जिनकी  बहुत  चिंता  है  उन्हें  लाइसेंस  नहीं  मलिगा  और  अब  आपको  उनकी  सहायता  करने  का

 अवसर  मिल  गया  आपको  अधिक  से  अधिक  परमिट  छोटे  लोगों  को  देने  चाहिएं  |

 तीसरी  और  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  परिवहन  व्यवसाय  मुझे  सही  संख्या  मालूम
 नहीं  है  कितु  मेरे  विचार  में  आज  एक  करोड़  व्यक्ति  लगे  हुए  हैं  ।  क्‍्लक्क  और

 छोटे  होटलों  में  लोग  लगे  हुए  हैं  ।  किन्तु  देश  में  इनके  काम  की  दशा  के  सम्बन्ध  में  कोई  कानून
 नहीं  मेरे  विचार  में  सरकार  को  उनकी  कोई  चिंता  नहीं  क्लीनरों  शोर  ध्यवसाय
 में  लगे  अन्य  लोगों  के  लिए  कोई  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  महिलाएं  मी  लगी  हुई  है  और

 उन्हें  केवल  200  रुपये  या  300  रु०  या  400  रु०  मिलते  इनका  संरक्षण  बोनस
 उपदान  अधिनियम  द्वारा  नहीं  होता  यहां  तक  कि  यदि  दुघंटनाएं  होती  हैं

 उनके  लिए  अथवा  उनके  परिवारों  के  लिए  मुआवजा  लेना  बहुत  कठिन  होता  है  ।  यह  बहुत  ज्यादती

 यह  उचित  समय  है  कि  सरकार  सचमुच  इस  देश  के  गरीब  लोगों  के  प्रति  चिंतित  मैं
 समझता  हूं  कि  आप  केक्ल  बड़  परिवहन  परिचालकों  को  लाइसेंस  देने  के  लिए  यह  विधेयक  लाए

 इससे  आथिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  और  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  -  लाम

 नहीं  पहुंचेगा  ।  लाखों  कमंकार  इन  परिवहन  परिचालन  में  लगे  हैं  ।  सरकार  को  इनको  चिता

 नहीं  वह  इस  कानून  में  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  रहे  मैं  सरकार  पर  जोर  देता  हूं  कि

 कानून  के  द्वारा  इनकी  सेवा  शर्तों  का  संरक्षण  करने  के  लिए  कुछ  उप्राय  करेंगे  क्‍योंकि  इन  ड्राइवरों
 और  अन्य  परिचालकों  को  कम  वेतन  मिल  रहा  है  ।

 यदि  आप  रात  के  समय  राजमार्ग  पर  चेकिंग  करें  और  ड्राइवरों  के  रक्त  की  जांच  करें  तो
 देखेंगे  कि  उनमें  से  90  प्रतिशत  तेज  शराब  के  नशे  में  यह  समाज  के  उस  सामंन  के  लिए
 जो  एक  स्थान  से  दुसरें  स्थान  को  लिया  जाता  और  बीमा  कम्पनी  के  लिए  खतरा  है  ।
 अतः  इन  ड्राइवरों  की  शराब  से  सम्बन्धित  कोई  जांच  अवदहय  की  जानी  चाहिए  ।  यहां  तक  कि
 सावंजनिक  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  ड्राईवर  उन्हें  देखा  मदिरा  के  नशे  में  होते  हैं  ।
 मेरा  यह  विचार  नहीं  है  कि  आप  इस  प्रकार  शराब  पीने  पर  रोक  कम  से  कम

 में  जो  ड्राइवर  हैं  वह  तेज  शराब  के  नशे  में  नहीं  होने  चाहिए  क्‍योंकि  इससे  बहुत  हानि
 पहुंच  सकती  इससे  इस  देश  में  बहुत  सी  दुर्घटनाएं  हो  सकती  हैं  ।

 इस  विधेयक  से  आप  अपने  समी  परिचालन  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ।
 गरीब  अनुसूचित  जाति  के  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  को  नुकसान  होगा  ।  मैं  यह
 कुझाव  देता  हूं  कि  इन  गरीब  लोगों  को  सभी  लाइसेंस  दिये  जाने  चाहिए  ।

 ]
 हा०  गौरो  शंकर  राजहुंस  :  उपाध्यक्ष  समय  कम  होने  की  वजह  से

 इस  बिल के  बारे  में  मुझे  दो-तीन  बातें  कहनी  विरोध  पक्ष  के  सदस्य  चू  कि  विरोध  में
 लिए  वे  किसी  भी  बिल  या  आडिनिंस  का  विरोध  कर  रहे  यह  बांत  जंचती  नहीं  इस  बिल
 पर  पिछले  शुक्रवार  को  मी  विचार  हुआ  और  आज  भी  डिसकक्षन  हो  रहा  चिरोध  पक्ष  के
 दोस्त  इसलिए

 विरोध
 कर  रहे  क्‍योंकि

 हाउस  बेठने
 वाला  था  और  उसके  पहले  यह  आइड्डिनेंस

 क्‍यों  निकाला  गया  ;  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कोई  मी  अच्छा  काम  हम  तो  उनको
 चीनी  नहीं  करनी  चाहिए  ।  राजेश  पायलेट  जी  ने  बहुत  अच्छे  काम  किए  जिसमें  एक  यह  भी

 322
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 SS  नी  ननन-पकननक»  तनमन  नमन ७«कन---+-----“+००७
 बस  उन्होंने  एक  ही  काम  खराब  किया  है  और  वह  यह  है  कि  उन्होंने  डी०  टी०  सी९  क

 किराया  बढ़ा  दिया  है  इस  बारे  में  मैं  उनसे  बाद  में  बात  करूंगा  ।  मैं  उनसे  कहूंगा  कि  वे  साफ  |

 खोलकर  डी०  टी०  सी०  की  बसों  में  एक  बार  सफर  कर  तो  उनको  वहां  की  स्थिति  का  पत  !

 चल  जाएगा  ।  लेकिन  इस  बारे  में  मैं  उनसे  बाद  में  चर्चा  करूंगा  ।

 पूरे  देश  में  आज  वेगन्स  की  शार्टेज  ऐसी  द्वालत  में  उन्होंने  परमिट  को  खत्म  करके  बहुत
 ही  अच्छा  काम  किया  है  ।  एक  तरफ  तो  देश  को  परमिट  और  कोटा  खा  गया  ओर  दूसरी  तरफ

 इन्जीनियर  ओर  कान्ट्रं  क्टर  देश  को  खा  उन्होंने  इसको  लिब्रलाइज  करके  बहुत  ही  अच्छा
 काम  किया  है  ।  इसमें  फायदा  यदि  बड़े  ट्रांसपोटंस  को  .  तो  इसमें  यह  देखना  चाहिए  वीक
 सेक्शन  के  लोग  बस  को  चलाए  और  उनको  फायदा  हो  ।

 एक  बात  मैं  आपसे  जरूर  निवेदन  करना  चाहता  आपने  मी  सुना  कि  दिल्ली  के
 पच्मास  प्रतिशत  हैवी-वहिकल्स  के  ड्राइवरों  की  आंखें  खराब  यह  बात  अखबारों  में  भी  आई
 मैं  आपको  दिखा  दू  गा  ॥  देश  में  मेरा  रूवाल  25  से  30%  ड्राइवरों  की  आंखें  खराब  है  ।  क्‍या
 आपने  कभी  इसको  टेस्ट  करवाया  है  ?  इसका  पता  लगवाया  है  कि  उनकी  आई-साइट  कंसी  है  ?

 विदेशों  में  तो  लोग  रात  को  ट्रैवल  के  लिए  निकलते  लेकिन  अपने  देक्ष  में  रात  को  ट्र  वल  करने
 से  डरते  यह  आम  बात  लोग  कहते  हैं  कि  सड़क  पर  ट्रक  ऐसे  चलता  जंसे  फौज  आ  रही

 जेसे  खत्म  कर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि उनकी  आई-साइट  टेस्ट  होनी  एक  बात
 और  दोनों  पक्ष  के  सदस्य  कह  रहे  कि  अक्सर  ड्राईवर  शराब  पीकर  चलते  हैं  ।  इसको
 भी  सरप्राइज  चेक  करना  चाहिए  ।  लेकिन  क्या  आपने  कभी  ड्राइवर  की  स्थिति  के  बारे  में  सोचा

 मैं  अपने  निजी  अनुभव  से  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  जितना  ड्राइवर  को  एक्सप्लायट  किया

 जाता  उतना  किसी  और  को  नहीं  किया  जाता  है  ।  यदि  किसी  ऐक्सीडेंट  में  ड्राइवर  की  मृत्यु  हो
 जाती  तो  उसके  घर  वाले  जब  टुक  के  मालिक  से  मुआवजा  मांगते  तो  वे  कहते  हैं  कि  वह  तो

 ट्रक  में  था  उस्नने  जबरदस्ती  हमारे  ट्रक  को  चलाया  होगा  ।  जो  ड्राइवर  और  हैल्पसं  होते  हैं
 1.40  न्०प०
 उनका  इन्सोरेंस  नहीं  होता  अगर  बहू  मर  तो  उसकी  विधवा  का  भगवान  मालिक  है  ।  इस
 चीज  पर  आपको  गौर  करना  चाहिए  ।

 एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  संलरी  एक  ड्राइवर  को  अपने  मालिक  से  मिलती

 वह  बहुत  कम  होती  उनको  200,  300  और  400  रुपये  मुश्किल  से  मिलता  आप  कहते  हैं
 कि  वह  ओवर-लोडिंग  ट्रक  पर  करता  वह  ओवर-लोडिंग  क्‍यों  नहीं  करेगा  ।  रास्ते  में  जो
 सामान  उसको  मिलता  उसको  लोड  कर  के  वह  उसके  डेस्टीनेशन  पर  पहुंचा  देता  है  ।  अगर  वह्‌
 ऐसा  भहीं  तो  10-15  जादममथों  के  अपने  परिवार  का  मुजारा  कंसे  करेगा  ।  इसलिए  मेरा

 कहना  यह  है  कि  ट्रक  ड्राइवरों  के  वेलफेयर  पर  आपको  पूरा  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 दुसरी  बात  यह  कहना  चांहता  हूँ  कि  हर  स्टेट  में  बहुत  से  ऐसे  लोगं  जो  ड्राइविग  की
 लाइन  में  आना  चाहते  पढ़  जो  लगे  वे  ड्रैइविंग  लाइसेंस  चाहते  हैं  ।  इसलिए  मैं  यह
 चाहूंगा  कि  हर  स्टेट  में  ड्राइविंग  लाइसेंस  इस्टीट्यूट  हों  और  बे  गवनंमेंट  की  तरफ  से  जिससे
 पढ़  लोग  सामने  आएं  और  गवनंमेंट  की  तरफ  से  लाइसेंस  उनको  मिल  जाए  ।  आज  मैं  दावे
 के  साथ  कहता  हूं  कि  किसी  मी  आदमी  को  500  रुपये  जमाकर  के  ड्राइविंग  लाइसेंस  मिल  सकता
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 है  ।  मैं  दिलवा  दू  गा  ।  मैं  इस  बात  को  जानता  हूं  कि  बहुत  सी  ऐसी  स्टेट्स  जहां  लाइसेंस  इस

 तरह  से  मिलते  हैं  ।  अब  जब  फेक  लाइसेंस  लेकर  आदमी  चलता  तो  फिर  एक्सीडेंट ंट  क्‍यों  नहीं
 करेगा  ।  इसके  विपरीत  बहुत  से  लोग  बेरोजगार  ऐसे  ग्रेजुएट्स  जो  ड्राइवर  बनने  के  लिए
 तैयार  हैं  लेकिन  उनको  लाइसेंस  नहीं  मिलता  है  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  एक  इस  तरह  की

 डाइविंग  लाइसेंस  इ  स्टीटयट  दिल्‍ली  में  होनी  चाहिए  और  स्टेट्स  में  भी  ऐसी  इस्‍्टीट्यूट्स  होनी

 चाहिए  जिसमें  लोगों  को  प्रोपर  ट्रेनिंग  मिल  सके  और  यात्रा  करने  वाले  अपने  को  सेफ  अन्नुभव
 कर  सकें  ।

 आप  कहेंगे  कि  सड़कों  की  जिम्मेवारी  हमारी  नहीं  है  ।  यह  कह  कर  आप  अपना  पीछा  नहीं
 छट्टा  सकते  हैं  कि  यह  स्टेट्स  की  जिम्मेवारी  है।आज  सड़कों  और  ब्रिजेज  की  जो  हालत  वह
 भगवान  भरोसे  हर  साल  उन  पर  करोड़ों  रुपया  देश  का  खर्च  होता  लेकिन  उनकी

 हालत  ऐसी  है  कि  कोई  भी  ट्रक  उस  पर  से  गुजर  तो  किसी  मी  क्षण  वे  पुल  गिर  सकते  हैं  ।
 दरेहातों  में  तो  ऐसे  बहुत  से  पुल  जोकि  बहुत  ही  कमजोर  हैं  ओर  अगर  ट्रक  उन  पर  से  जोर  से

 चला  तो  वे  पुल  बंठ  जाएंगे  ।  आप  कहेंगे  कि  इसके  बारे  में  हमने  स्टेट  गवर्नमेंट  को  एडवाइस
 दे  दी  है  लेकिन  खाली  एडवाइस  देने  से  काम  नहीं  होगा  ।  बहुत  सी  स्टेट्स  में  आप  की  पार्टी  की
 सरकारें  क्‍यों  उनसे  मिलकर  आप  बात  करते  हैं  क्योंकि  इसका  सबंध  लोगों  के  जीवन  से

 गगों  की  जान  से  है  ।  पंसा  कोन  खांता  यह  समी  जानते  इसलिए  इस  तरह  से  काम

 ता  चाहिए  जिससे  इजीनियर्स  और  कान्‍्ट्र  क्‍्टर्स  पैसा  न  खाने  पाएं  और  सड़कों  और  पुलों  की

 हालत  ठीक  हो  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहंगा  कि  एक  काम्प्रीहैँंसिव  बिल  इस  पर  आपको  लाना  चाहिए  ।  ट्रांसपोर्ट
 पालिसी  कमेटी  की  जो  सिफारिशें  उनको  ध्यान  में  रखकर  काम्प्रीहैंसिव  बिल  लाने  का  मैं
 थेन  करता  हूं  ताकि  हैवी  व्हीकिल्स  की  एफीशियेन्ट  *निंग  इन  बातों  पर  सरकार  को  घ्य

 देना  चाहिए  ।

 मैं  मंत्री  जी  को  मुबारकवाद  देता  हूं  कि  वे  एक  बहुत  अच्छा  बिल  लाए  हैं  ओर  सचमुच
 जो  शार्टेज  मार्केट  में  हो  जाती  वह  इस  बिल  से  दूर  होगी  लेकिन  मैं  यह

 समझता  हूं  कि एक
 काम्प्रीहँसिव  बिल  मंत्री  जी  को  लाना  चाहिए  जिससे  जो  कुछ  भी  त्रुटियां  वे  दूर  हो  जाएंगी  ।

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  है  और  2  बजे
 पर  समवेत  होगी  ।

 म०प०
 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याहन्‌  भोजन  के  लिए  2  बज  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.06  स०प

 मध्याहत  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.06  बज  म०प०  पर  पुनः  समवेत

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 |

 [  प्रमुवाव ]
 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रही  को  बोलने  के  लिये  आमन्त्रित  करने  से  पूर्व

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  केवल  5  मिनट  ही  लें  क्‍योंकि  बजे  म०  प०
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 पर  माननीय  मंत्री  जी  बहस  का  उत्तर  देंगे  ।  5  या  6  सदस्पों  ने  और  बोलना  श्री  श्रीबल्लभ
 पाणिग्रही  ने  बोलना  है  ।

 श्री  भोबल्लमभ  पाणिग्रही  :  अध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  एक  अच्छा  विधेयक  है|  यह  एक  सरल  विधेयक  है  और  इसमें  कोई  विवाद  नहीं  है  ।

 इस  विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिये  कोई  मुद्दा  नहीं  है  ।  मैं  जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य

 मन्‍्त्री  श्री  राजेश  पाइलट  को  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिये  बधाई  देता  हूं  ।  कि
 आप  जानते  हैं  यह  विधेयक  विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  परमिटों  की  संख्या  पर  लगे  नियन्त्रण  को

 दूर  करने  के  आशय  से  लाया  गया  है  ओर  राष्ट्रीय  परिवहन  समिति  तथा  परिवहन  विकास

 षद्‌  दोनों  ने  ही  इस  उपबन्ध  अर्थात्‌  राष्ट्रीयं  परमिटों  की  संख्या  पर  लगे  नियन्त्रण  को  समाप्त
 करने  की  सिफारिश  की  थी  ।  राष्ट्रीय  परिवहन  विकास  परिषद्‌  ने  मी  जहां  मन्त्रीगण  सदस्य  के  रूप
 में  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  करते  इसकी  सर्वंसम्मति  से  सिफारिश  की  इसमें  विरोध
 करने  लायक  कुछ  भी  नहीं  और  यह  एक  अच्छा  कदम  यह  अच्छी  बात  है  कि
 कार  ने  इस  संशोधन  को  लाने  की  आवश्यकता  को  समझ  लिया  है  |  यह  एक  अच्छी  बात  है  क्योंकि

 परमिटों  की  संख्या  पर  नियन्त्रण  रखने  की  इस  प्रणाली  से  अ्रभ्टाचार  बढ़  रहा  इस  बात  के
 चारों  ओर  बहुत  से  भ्रष्टाचार  के  मामले  केन्द्रित  थे  कि  किसको  लाम  पहुंचाया  जायेगा  क्‍योंकि
 यदि  एक  संख्या  निर्धारित  कर  दी  गई  है  और  बहुत  से  लोग  अपने  आवेदन  पत्र  लेकर  लाइसेंस
 प्राप्त  करने  के  लिये  आते  हैं  तो  भ्रष्टाचार  की  बड़ी  गुजाइश  +हती  राष्ट्रीय  परमिट  प्रणःली
 का  सारे  देश  में  व्यापक  रूप  से  स्वागत  हुआ  है  ।  इस  प्रणाली  की  लोकप्रियता  इस  बात  से  स्पष्ट

 हो  जायेगी  कि  1975  जब  कि  यह  प्रणाली  लागू  की  केवल  5300  राष्ट्रीय  परमिट  जारी
 किये  गये  और  एक  दशक  के  दोरान  अर्थात्‌  9  से  ।0  वर्षों  में  ही  यह  संख्या  बढ़कर  32,160  पर
 मिट  तक  पहुंच  गई  अब  चू  कि  राष्ट्रीय  परमिट  की  संख्या  पर  सीमाਂ  के  प्रतिबन्ध

 को  हटा  दिया  गया  इससे  यह  प्रणाली  और  भी  लोकप्रिय  तथा  उदार  हो  जाएगी  ।

 ज॑ंसाकि  हम  जानते  हैं  देश  में  आर्थिक  क्षेत्र  में  बहुत  से  परिवर्तन  हो  चुके  विकासात्मक
 /  तथा  आशिक  क्रिया-कलाप  कई  गुना  बढ़  गये  हैं  जौर  स्वामाविक  रूप  से  ट्रकों  और  मोटर  गाड़ियों

 की  संख्या  दिन  पर  दिन  बढ़ती  जब  ऐसे  क्रिया-कलाप  बढ़  रहे  हैं  तो  रेलगाड़ियों  पर

 रत  से  ज्यादा  बोझ  पड़  रहा  है  और  उनमें  ज्यादा  दबाव  पड़  रहा  है  ओर  माल  डिब्बों  की  बुकिंग
 में  बहुत  देर  होती  हम  चोरी  की  तथा  सामान  के  खो  जाने  की  भी  बहुत  शिकायतें  सुनते  हैं  सड़क

 परिवहन  प्रणाली  से  सामान  की  ढुलाई  शीघ्र  सम्मव  हो  जाता  है और  दरअसल  इस  समय  इसकी

 बड़ी  आवश्यकता  हर  कोई  अपने  सामान  की  शीघ्रता  से  दुलाई  शऔर  माल  की  सुपुर्दंगी  शीघ्र

 चाहता  फिर  इस  सुविधा  के  का  परिवहनकर्ताओं  को  कोई  परेशानी  नहीं  होती  ।  विभिन्‍न
 राज्यों  में  प्रति  हस्ताक्षरों  की  आवश्यकता  नहीं  रह  जाती  ।  कर  एक  बिंदु  पर  ही  वसूला
 जाता

 विधेयक  का  समर्थन  करते  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  एक  बात  के  लिये

 आगाह  करना  चाहूंगा  ।  जारी  किये  जाने  वाले  परमिटों  की  सख्या  को  कोई  सीमा  नहा ंहै  ।  लेकिन
 जो  भावेदन  करते  उन्हें  इस  व्यवस्था  को  नियन्त्रित  करने  वाली  कतिपय  शर्तों  का  पालन  करना

 पड़ेगा  ।  यह  विधेयक  परिवहन  व्यवस्था  को  उदार  बनाने  के  लिये  लाया  गया  है  लेकिन  कुछ  बातों
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 को  ध्यान  में  रखा  जाना  आवश्यक  इसका  अर्थ  यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  इस  व्यवस्था  पर

 कुछ  ही  लोगों  का--कुछ  ही  सम्पस्न  लोगों  का  बड़े  परिवहनकर्ताओं  तथा  परिवहन  कंपनियों  का

 ही  नहीं  हो  जाए  ।  बेरोजगारी  खतरनाक  रूप  से  बढ़  रही  है  ।  शिक्षित  बेरोजगार

 दूसरे  प्रकार  के  रोजगार  की  तलाश्ष  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  ऐसे  परमिट  देकर  प्रीत्सताहित  किया  जा

 सकता  मैं  माननीय  मम्त्री  जी  से  अनुरीध  करूगा  कि  इस  पहलू  पर  विहदष  रूप  से  गौर  करें  ।
 प्रतिबन्धों  की  समाप्ति  कुछ  ही  कुछ  ही  सम्पन्न  «्यक्तिर्थों  के  हाथों  में  इस  व्यवस्था  पर

 एकाधिकार  करें  का  साधन  नहीं  बन  जाना  चाहिये  ।

 दूसरा  चिता  का  किवय  है  दुर्घटनाओं  की  बढ़ती  हुई  संख्या  ।  सुबह-सुधह  समाचारपत्र  पढ़ते
 समय  हम  देश  के  विभिन्‍न  भजामों  में  हुई  दुघंटनाओं  का  समाचार  देखते  हैं  |  इतनी  बड़ी  संरुया  में

 दुर्घटनाए  क्यों  हो  रहौ  कारणों  की  जांच  की  जाती  होगी  ।

 जैसाकि  मैंतें  कहा  कि  मोटर  गाड़ियों  की  संख्या  में  बहुत  बड़ी  वृद्धि  हो  गयी  है  लेकिन  उस

 हिसाब  से  सड़कों  की  दक्षा  नहीं  सुधरी  सड़कों  की  दशा  को  सुधारने  के  लिये  उचित  ध्यान  देना

 होगा  ।  इस  काम  के  लिये  निस्सन्देहू  धन  की  व्यवस्था  समय-समय  पर  की  जा  रही  है  परन्तु  विभिन्‍न

 राज्यों  से  जिनमें  उड़ीसा  मी  शामिल  शिकायतें  मिली  हैं  कि  देखभाल  और  नयी  सड़कों

 के  निर्माण  के  लिये  पर्याप्त  पैसा  नहीं  दिया  जा  रहा  जो  भी  घन  आबंटित  किया  जाता  है
 उसको  ठीक  ढंग  से  व्यय  किया  जाना  सड़कों  की  प्ररम्मत  करव्वे  समय  या  नई  सड़कें
 बनाते  समय  काये  में  गुणाट्मक  सुधार  किया  जाना  चाहिये  |  इस  कारये  के  लिये  पर्याप्त  पैसे  की
 व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  साथ  इस  बात  को  भी  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिये  कि
 पैसे  को  ठीक  ढंग  से  व्यय  किया  जाता  है  और  इसका  थोड़ा  सा  भाग  भी  गबन  न  होने  पाये  या

 लापरवाही  से  खर्च  न  द्वोने  पाये  ।

 एक  ओर  पहलू  है  ।  बहुत  बड़ी  संख्यः  में  मोटर  गाड़ियों  को  ८हरना  पड़ता  है  क्योंकि  राष्ट्रीग्र
 मार्गों  में  मी  कई  स्थानों  पर  ऊपरी  पुल  या  रेलबे  पुल  नहीं  एक  ऐसो  झतरत  है  कि  यदि  राज्य
 सरकार  किसी  भश्रस्ताव  को  लाती  है  तो  उस  राज्य  सरकार  को  लागत  का  50%  चुकाना  पड़ता  है
 लेकिन  धन  की  कमी  के  कारण  वे  इस  बोझ  को  वहन  करने  की  स्थिति  में  नहीं  राष्ट्रीय
 मार्गों  पर  तथा  विशेषकर  तब  जब  राष्ट्रीय  मार्गें  तथा  रेल  मार्ग  शहर  के  बीच  से  गुजरते  हैं  तो  इस
 प्रकार  के  पुल  बनाये  जाने  चाहिये  तथा  इस  मार  को  वहन  करने  के  लिये  मन्त्रालय  को  आगे  आना

 चाहिये  ।

 जहां  तक  उड़ीसा  का  प्रश्न  कुछ  राष्ट्रीय  मार्ग  ऐसे  हैं  जिनको  चौड़ा  किये  जाने  की

 श्ावह्यरता  राष्ट्रीय  मार्ग  नं०  42  को  अधिलम्ब  रूप  से  चोड़ा  किये  जाने  की  आबद्यकता

 तलचर-राउरकेला  मार्ग  की  दक्षा  बहुत  खराव  सलचर  और  राउरकफेला  दोनों
 गिक  काम्प्लेक्स  हैं  और  वहां  बड़ी  संख्या  में  मारी  उद्योम  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  जोब्योगिक
 सम्पर्क  केन्द्र  है ंअतः  इसकी  दशा  पर  गौर  किया  जाना  दूसरे  बिहार  तक  जाने  वाले

 शढ्  राडस्केला  मार्ग  पर  सिदूर  पंक  चोक  से  बड़मांब  तक  मार्ग  को  राष्ट्रीय  मार्म  घोषित  कर  दिया
 जाना  चाहिए  ।

 मैं  जनुरोष  करता  हू  कि  मानकीय  मन्त्री  जी  को  इन  बाढ़ों  पर  गोर  करना  चाहिये  तथा

 यह  सुनिप्चिल  करसा  चाहिये  कि  मे  काम  हो  जाम्ेंगे  4

 ३
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 वाहन-चालकों  के  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  सलाह  देना  वाहन-चालकों  को
 उचित  फ्रश्चिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ।  हम  जापाते  हैं  कि  ज्यादातर  सड़क  दुघंटनाएं  अधंशत्रि  तथा
 प्रातःकाल  के  बीच  होती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  समाप्त  वाहन-चालकों  के  प्रशिक्षण  आदि  के
 विषय  में  मुदुदों  को  कई  माननीय  सदस्यों  ने  पहले  ही  उल्लेख  कर  दिया  है  ।

 भरी  श्रोबल्लभ  पाणिग्रही  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।
 जेसा  कि  मैं  शुरू  में  ही  विधेयक  में  बहुत  अच्छे  प्रावधान  हैं  लेकिन  सथा  ही  अन्य  बातों  को
 भी  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  ।

 हे

 ]
 श्री  नारायण  चौबे  :  डिप्टी  स्पीकर  काफी  तेजी  से  चलने  वाले  राजेश

 पायलट  साहब  जो  बिल  लाये  उसके  बारे  में  मैं  2-4  शब्द  कहना  चाहता  हू  ।  वह  यह  बिल  किस
 कारण  से  लाये  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  पाया  है  ।  आपका  इरादा  है  कि  बिना  किसी  रुकावट  से

 रेगुलर  ट्रं  फिक  और  दूसरा  ट्रं  फिक  हिंदुस्तान  में  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  आ-जा  सके  ।  इरादा
 आपका  काफी  अच्छा  है  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  ने बताया  कि  हाई  स्पीड  डीजल  बहुत  अधिक  खपत  हो  रहा  उसको
 कम  करना  चाहिये  ।  आपको  मालूम  है  कि  रेलवे  में  माल  करी  करने  में  ट्रक  ट्रांसपोर्ट  से  बहुत  कभ

 खर्चा  आता  है  ।  अगर  ट्रक  पर  खर्चा  6  रुपये  आता  है  तो  रेल  में  एक  रुपया  आता  नेशनल

 ट्रांसपोर्ट  पालिसी  जिस  को  कि  सरकार  ने  माना  उसके  मुताबिक  हिंदुस्तान  में  जितना  ट्रं  फिक
 चलना  चाहिये  उसका  70  फीसदी  रेल  में  ओर  30  फीसदी  रोड  पर  चलना  चाहिए

 ]
 जाने  या  अनजाने  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  हम  मुद्दे  को  तोड़-मरोड़  रहे

 ]

 इससे  रेल  ट्रं  फिकं  की  अहमियत  कम  होगी  ।

 पिछले  सात्र  आपने  14  मिलियन  टन  हाई-स्पीड  डीजल  आयल  इस्तेमाल  किया  जिनमें  रेलके
 ने  2  मिलियत  टन  ओर  बस  और  दूसरे  ट्रांसपोर्ट  कै  लिये  लगभग  12  मिलियन  टन  इस्तेमाल

 हुआ  ।  इधर  आप  कहते  हैं  कि  तेल  का  दाम  इसलिये  बढ़  रहा  है  कि  तेल  का  इस्तेमाल  अधिक  हो
 रहा  है  ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  आप  कंबिनेट  में  एक  साथ  बंठकर  कोई  सिद्धांत  लेकर  नहीं
 आते  हैं  ।  जिस  ढंग  से  आप  ट्रकों  को  परिमट  दे  रहे  हैं  और  यह  जो  बिल  लाये  हैं  इससे  तेल  की  खपत

 बढ़ेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  एक  कहानी  याद  आती  तीन  अंधों  ने  हाथी  देखा  और  उसका
 अलग  तरीके  से  वर्णन  किया  ।  एक  ने  हाथी  का  पेर  छुआ  तो  कहा  कि  हाथी  एक  पिल्लर  एक  ने

 सुड  छुआ  तो  कहा  कि  हाथी  पानी  के  पाइप  ज॑ंसा  है और  एक  ने  हाथी  का  पूछ  छआ  तो  कहा  कि
 थी  झाड़  के  माफिक  तो  आपको  जो  पालिसी  देनी  हो  वह  जरा  ठीक  करके  हमारे  सामने

 रखिए  ।

 ]
 वास्तव  में  ,  क्या  आप  पेट्रोलियम  की  खपत  कम  करता  चाहते  हैं  ?
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 हिन्दी  ] |
 मेरी  आंख तो  खुली  आप  लोग  अन्धे  हो  ।  मेरी  आंख  खुली  इसीलिए  मैं  समी  कुछ

 देखता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  देख  भी  नहीं  छ  भी  नहीं  सकते  ।  यही  समस्या  है  ।
 क्री  नारायण  चौथे  :  हमारे  उपाध्यक्ष  देख  भी  सकते  सुन  भी  सकते  हैं  ।  मैं  ऐसा  नहीं

 कर

 )
 इसलिए  मेरा  पहला  निवेदन  यह  है  कि  इसको  जरा  कांफ्रीटाइज  नहीं  तो  आप

 जिस  इरादे  से  इसको  ला  रहे  हैं  उसमें  सफल  नहीं  होंगे  और  इसमें  पेट्रो  लियम  कंजम्पश  और

 बढ़ेगा  ।  जो  इरादा  वित्त  मन्त्री  ने  पूरे  देश्ष  के लिए  जाहिर  किया  था  उसमें  शायद  आप  इससे  मात
 खा

 दो  नम्बर  बात  यह  है  कि  अमी  हमारी  एक  स्टेट  का  नुकसान***

 एक  साननीय  सदस्य  :  एक  नम्बर  की  बात  दो  नम्बर  की  बात  क्‍यों  करते  हैं  ?

 झो  नारायण  चोबे  :  नम्बर  दो  मैं  प्वाइंट  नम्बर  दो  बोल  रहा  हूं**
 [  प्रभुवाद ]

 यह  मुद्दा  सं०  2  मैं  जानता  हूं  कि  आप  दूसरे  क्रमांक  पर  यह  मैंने  आपको
 बताया  ।

 बात  यह  है  कि  अमी  किसी  का  दो  ट्रक  है  किसी  का  पांच  ट्रक  किसी  का  सात  ट्रक
 वह  कम्बाइन  करके  चलते  हैं  |  नेशनल  परमिट  की  वजह  से  जिस  मोनोपली  को  आप  फाइन
 करना  चाहते  हैं  ।  वह  जरा  देल्लिए  आप  ।

 तीसरी  बात--नेशनल  हाईवेज  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारी  स्टेट  में  एक  नेशनल

 हाई  वे  कंलकटा  टु  मद्रास  उसकी  हालत  बहुत  खराबे  खासकर  के  एक  जगह  मिदनापुर
 जिले  के  खड़गपुर  पुलिस  स्टेशन  में  वसन्तपुर  नाम  की  एक  जगह  हर  साल  वहां  चार  पांच  दस

 ऐक्सीडेंट्स  होते  हैं  ।  हम  लोग  बोल-बोल  कर  थक  वहां  के  लिए  कुछ  इन्तजाम  कीजिए  मैं
 आपका  ध्यान  इस  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इनको  आप  देखिए  कि  वहां  होने  वाले

 ऐक्सीडेंट्स  को  समाप्त  करने  के  लिए  आप  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?

 एक  हमारा  ओरिसा  ट्रक  रोड  है  जो  मिदनापुर  से  होकर  बालासौर  तक  जाता  है  ।  हमारे
 यहां  राजघाट  में  पुल  होने  की  वजह  से  जो  कि  गवनेमेंट  आफ  इण्डिया  ने  बना  दिया  बहुत  ही
 हेवी  ट्रं  फिक  उस  पर  चलता  पुरी-मुवनेधवर  रोड  छोटी  हो  गई  लेकिन  यह  ओ  टी  रोड  न

 चौड़ी  हुई  न  नेशनल  हाईवे  डिक्लेयर  हुई  |  तो  इस  को  भी  जरा  जो  मैंने  अप्रीहेंसन
 आपके  सामने  रखा  है  उसका  जवाब  दीजिएगा  कि  पेट्रोलियम  की  खपत  इसमें  कितनी  बढेगी  और
 मोनोपली  का  कंट्रोल  कितना  हो  इसका  जरा  जवाब

 ]  ३.  किये
 4  सि उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  आपके  लिये  3
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 और  नारायण  चौथे  :  में  अपने  समय  के  भीतर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हर  कोई  समय  के  भीतर  ही  रहा

 शी  गिरधारी  लाल  व्यास  मैं  :  इसका  समर्थन  करते  हुए  राज्य  मन्‍्त्री  महोदय
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  ने  स्टेटमेंट  आफ  आबिजेक्ट्स  ऐंडरीजन्स  में  जो  बात  कही  है

 ]
 राष्ट्रीय  परमिट  की  प्रणाली  बहुत  लोकप्रिय  हो

 गई  है  और  परिवहन  मालिक  लम्बी
 दूरी  के  अन्तर्राज्यीय  माल-परिवहन  की  बढ़ती  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिये  परमिटों  की
 संख्या  में  बढ़ोत्तरी  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 ]
 तो  यह  पापुलेरिटी  की  बात  तो  आपने  दी  मगर  दूसरी  बात  आपने  नहीं  कही  ।  वह  यह

 कि  एक  एक  परमिट  पर  पचास-पचास  हजार  रुपया  लोग  लेते  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  बात
 आप  ने  नहीं  कही  ।  पचास  पचास  हजार  रुपया  एक-एक  परमिट  का  लिया  जाता  था  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  पापुलेरिटी  की वजह  से  यह  परमिट  वाली  बात  आपने  की  है  या  भ्रष्टाचार  को
 खत्म  करने  के  लिए  की  है  ?  यह  स्टेटमैंट  आफ  आबजेक्ट्स  ऐंडरीजन्स  में  नहीं  लिखा  मैं  मांग
 करता  हूं  कि  जिन-जिन  स्टेट्स  के  अन्दर  ट्रांसपोर्ट  दफ्तरों  में  पचास  पचास  हजार  रुपया  जिन-जिन
 अफसरों  ने  लिया  है  उनके  खिलाफ  जांच  करवा  करके  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  कीजिए  ।

 जो  नेशनल  परमिट  दिए  जाएंगे  उनमें  भी  आइन्दा  भ्रष्टाचार  न  इसके  लिए
 आपने  क्‍या  व्यवस्था  की  है  ।  इसके  लिए  मी  कोई-न-कोई  मशोनरी  होनी  चाहिए  ताकि  आइन्दा
 जो  परमिट  लें  उनको  इस  तरह  की  कठिनाई  का  सामना  न  करना  यह  बात  खासतोर  से
 इसके  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 मेरा  दूसरा  प्वाइन्ट  यह  जेसा  कि  अभी  थोड़ी  देर  पहले  भी  कहा  गया  कि  बहुत  से

 बड़े-बड़े  मानोपोलिस्ट  आपरेटसं  हैं  जिनके  पास  दो  चार  सो  की  फ्लीट्स  हैं  और  उस  आधार
 पर  हर  रूट  को  मोनो-पोलाइज  करना  चाहते  हैं  । इसलिए  इसमें  इस  प्रकार  का  प्रावधान  होना
 चाहिए  जिससे  कि  शेड्यूल्ड  शेड्यूल्ड  बंकवर्ड  क्लासेज  और  दूसरे  लोगों  को  भी
 उसी  तादाद  में  परमिट  मिल  सकें  ताकि  ये  लोग  भी  अपना  हिस्सा  अदा  कर  सकें  ।  इस  पर

 तौर  से  ध्यान  देना  चाहिए  वरना  इन  लोगों  की  तो  मिली-मगत  रहती  ट्रांसपोर्ट  डिपार्टमेन्ट  के
 बड़े-बड़े  अफसरों  से  ये  मिले  रहते  हैं  और  सारे  के  सारे  परमिट  यही  लोग ले  दूसरों  को  कुछ
 भी  नहीं  मिलेमा  और  इस  प्रकार  से  आपकी  स्कीम  का  लाम  उनको  नहीं  पहुंच  इस
 व्यवस्था  को  निद्चित  तरीके  से  करना  चाहिए  ।

 भेरा  तीसरा  प्वाइन्ट  यह  है  कि  नेशनल  हाईवेज  जो  हैं  उनके  ऊपर  रेलवे  के  फाटक  नहीं
 जसे  कि  नेशनल  हाईवे  नं०  (8)  जो  है  उस  पर  किदनगढ  और  सराधना  के  पास  दो

 ब्रिजों  का  बनाना  नितान्त  आवश्यक  चाहे  उनको  रेलवे  बनाए  या  आपका  विभाग  बनाए  लेकिन
 उनको  बनाना  जरूरी  है  ताकि  वहां  पर  आवागमन  के  साधन  ठीक  हो  सके  |

 मेरा  चौथा  प्वाइन्ट  यह  है  कि  स्टेट  हाईवे  नं०  (4)  जो  अजमेर  होते  हुए
 रतलाम  इन्दोर  होकर  बाम्बे  जाता  है  उस  पर  आप  देखेंगे  कि  नेशनल  हाईवे  से
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 भी  ज्यादा  ट्रैफिक  है  और  सारा  का  सारा  ट्रं  फिक  बम्बई  से  मीलवाड़ा  होकर  अजमेर  से  फिर
 नल  हाईवे  नं०  (8)  पर  आता  इसलिए  यह  नितान्त  आवश्यक  है  कि  स्टेट  हाईवे  नं०  (4)  को
 नेशनल  हाईवे  करार  दिया  आपने  दो  तीन  दफा  इसका  सर्वे  भी  कराया  जिससे  यह  मालूम
 पड़ा  कि  उस  पर  सबसे  ज्यादा  ट्रैफिक  इसलिए  यह  नितान्‍्त  आवश्यक  है  कि  इसको  नेशनल
 हाईवे  करार  दिया  जाए  ताकि  आवागमन  की  व्यवस्था  ठीक  हो  सके  ।

 इसी  के  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  ट्रक्स  जो  हैं  वह  अपने  आगे  स्च-लाइट  लमाते  हैं

 जिससे  उधर  से  आने  वाले  टूक्‍्स  या  दूसरे  विहिकिल्स  पर  फोकस  पड़ता  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 ड्राइवर  एक  प्रकार  से  अन्धे  हो  जाते  हैं  जिसके  कारण  बहुत  सारे  एक्सीडेंट्स  होते  रहते  हैं  ।  अतः

 इस  सचं-लाइट्स  की  व्यवस्था  को  बिल्कुल  बन्द  कर  देना  चाहिए  ताकि  रात  के  समय  में  जो  इसके
 कारण  एक्सीडेंट्स  हो  जाते  हैं  उनको  रोका  जा  सके  ।  इसको  करना  नितान्त  आवश्यक

 एक  बात  यह  मी  है  कि  ट्रक  वाले  इतनी  अधिक  लोडिंग  कर  लेते  ।0  टन  वाले  15  टन
 भर  लेते  हैं  जिसकी  वजह  से  गाड़ी  का  बलेन्स  बिगड़  जाता  इसलिए  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए
 जिससे  कि  लिमिट  से  ज्यादा  लोडिग  न  की  जा  सके  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  निश्चितत  रूप  से  ये  सारी  थ्यवस्थायें  की  जानी  इतना  ही
 कहकर  मैं  दस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]
 भो  भट्टम  श्रीराममति  :  मैं  समझता  हूं  कि  मैं  अपने  गतिशी

 और  आकषंक  नये  मन्त्री  द्वारा  पेश  किये  जाने  वाले  इस  प्रथम  विधेयक  के  साथ  मतभेद  और

 मति  नहीं  रख  सकता  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मुझे  विधेयक  में  दिए  गए  सामान्य  उह  श्यों  और  लक्ष्यों
 से  सहमत  होना  चाहिए  ।

 लेकिन  मूल  बात  यह  है  कि  यह  विधेयक  अनमने  ओर  विकृत  ढूंग  से  लाया  गया

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  कुछ  सिफारिशों  हैं  ।  एक  व्यापक  विधेयक  पेश  किया  जा  सकता
 था  ।  इस  अवसर  का  उस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  करने  की  बजाय  केवल  इस  विधेयक  को  पेश
 करने  के  लिए  एक  विज्लेष  पहलू  को  लिया  गया  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  इसमें  ठोस
 या  संपूर्ण  स्थिति  का  उल्लेख  नहों  है  ।  यह  विकृत  है  ।  किसी  हालत  मैं  आणशा  करता  हूं
 कि  मंत्री  महोदय  निकट  मविष्य  में  इस  सदन  में  एक  ब्यापक  विधेयक  पेश  करेंगे  जैसाकि  सभा
 में  पहले  बादा  किया  गया  था  ।

 वास्तव  में  फिर  यह  बात  कहता  हूं  कि  मंत्री  अध्यादेश  जारी  करने  से  बच  सकते  थे  ।
 बजट  सत्र  से  ठीक  पूर्व  इस  अध्यादेश  को  जारी  करने  कौ  क्‍या  विशेष  आवश्यकता  थी  ।  दुर्भाग्य  से
 यह  सरकार  संसदीय  प्रक्षिया  और  परंपरा  उपेक्षा  करके  बहुघा  कार्यपालिका  के  आदेश  का
 क्षतुसरण  करती  २ही  ऐसा  क्‍यों  ओर  किन  हालातों  में  किमा  जा  रहा  है  उसे  इसकौ  एक  बार
 फिर  छातबीम  करनी  होगी  ।

 ः

 मूल्य  वृद्धि  जैसे  महत्वपूर्ण  अवसर  पर  इसने  संसद  को  नजर  अन्दाज  किया  ।  यह  एक  छोटी
 सी  बात  है  कि  मैं  मंत्री  महोदय  से  कार्रवाई  से  पेक्ष  नहीं  आ  सकता  और  यह  नहीं  कह  सकता  कि
 यह  गलत  और  असामान्य  रूप  से  ख़राब  बात  खैर  हम  मंत्री  से  कुछ  अच्छी  बात  की  आशा
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 करते  हैँ  ।  इसलिए  मैं  आशा  करता  हँँ  कि  आज  के  बाद  वह  महत्वपर्ण  मामलों
 में

 संसद  की

 अवहेलना  नहीं  करेंगे  ।

 निहित  सिद्धान्त  यह  है  मैं  आमतौर  से  गर-सरकारी  क्षेत्र  का  विरोध  करता  हूँ  और  इस
 क्रिया  में  सरकार  सावंजनिक  क्षेत्र  की  बजाय  गैर-मरकारी  क्षेत्र  पर  अधिक  निर्भर  होती  जा  रही

 है  ।  उदाहरण  के  लिए  रेलवे  को  लीजिए  ।  सामान  की  ढुलाई  के  लिए  रेलवे  को  सुदृढ़  क्‍यों  नहीं
 किया  जाता  ?  सामान  तथा  अन्य  चीजों  की  ढुलाई  के  लिए  रेलवे  प्रणाली  में  कुछ  गौर  सुघार  के

 लिए  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?  जो  रेलवे  बजट  में  चर्चा  के  दोरान  आ  रहा  अब  उन्होंने  गे
 कारी  परिवहन  प्रणाली  के  पनपने  की  खली  छूट  दे  दी  है  ।  मुझे  उस  पर  कोई  एतराज  नहीं  है  !

 1975  में  5300  परमिट  दिये  गये  थे  और  1985  में  32,100  दिये  गये  थे  ।  यह  कितनी  आसामास्य

 बढ़ोत्तरी  है  ?  लोगों  की  मांग  और  आवश्यकता  को  देखते  हुए  इसे  और  बढ़ाना  चाहिए  ।  मुझे  इसके

 लिए  कोई  एतराज  नहीं  है  लेकिन  स्पष्ट  वात  यह  है  कि  वित्त  मंत्री  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत

 को  कम  करने  के  लिए  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  दबाव  डालते  हैं  ।  जब  आपने  कारों  के  निर्माण  के  लिए
 लाइसेंस  और  परमिट  दिए  हैं  तो  आप  इस  उदहंश्य  को  प्राप्त  करने  में  केसे  सफल  हो  सकते  हैं  ।
 जब  आप  आदि  की  संख्या  इसी  प्रकार  बढ़ाते  रहेंगे  तो  पेट्रोल  की  खपत  बढ़  गी  ही  ।

 जब  बजट  पर  चर्चा  होने  जा  रही  है  और  जहां  तक  सड़क  परिवहन  और  दूसरे  परिवहन  का  संबंध

 है  आप  बुनियादी  सिद्धान्तों  और  मूलभूत  उहं शय  का  उल्लघन  कर  रहे  हैं  ।  अब  आपने  अपने  बचाव
 के  लिए  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  की  ओर  देखा  आप  सरकारी  क्षेत्र  को  सुदृढ़  नहीं  करते  जा

 रहे  हैं  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  सड़क  दुर्घटनाओं  में  शिकार  हुए  व्यक्तियों  के  परिवारों  को

 मुआवजा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  निधि  का  सम्बन्ध  लोगों  को  इस  बारे  में  उपलब्ध  सुविधाओं  का

 कुछ  पता  नहीं  है  ।  दुर्घटनाओं  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।  इसलिए  यह  आाव्श्यक  है  कि  इस  सम्बन्ध  में
 व्यापक  प्रचार  किया  ताकि  प्रमावित  लोग  इस  बारे  में  जान  सकें  और  इस  निधि  का  लाम  उठा
 सके  ।  मेरे  विचार  में  इससे  उन  लोगों  को  मदद  मिलेगी  जो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  दुर्घटनाओं  से
 प्रभावित  होते  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।
 जल  भू  तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  उपाध्यक्ष  महोदय

 सर्वप्रथम  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस  विषय  में  वास्तव  में  बहुत
 रुचि  ली  है  और  बहुमूल्य  सुझाव  दिये  हैँ  ।  मैं  प्रत्येक  सदस्य  के  नाम  सहित  उनके  मुद्‌दों  का  जवाब

 दू  अधिकांश  सदस्यों  ने  सामूहिक  रूप  से  जो  मुददे  उठायें  हैं  मैं  पहले  उनका  जवाब  द्‌  गा  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  सी०  जंगा  जिन्होंने  सांविधानिक  संकल्प  पेश  किया  यहां  नहीं
 इसके  बाद  बहुत  से  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  इस  अध्यादेश  को  जारी  करने  की  क्‍या

 इयकता  थी  ।

 मैं  इस  सदन  को  यह  बात  स्पष्ट  करता  हूं  कि  संसद  की  उपेक्षा  करने  का  इस
 सरकार  का  कोई  इरादा  नहीं  था  ।  हमने  परिवहन  विकास  परिषद  में  इस  बात  पर  स्वसम्मति  से
 फैसला  किया  ।  अपने  राज्य  से  प्रत्येक  या  उस  राज्य  के  परिवह॒त्र  मंत्री  उस  समय  बैठक  में

 राष्ट्रीय  परिवहन  समिति  ने  इस  उपाय  को  अपनाने  की  सिफाश्शि  की  थी  ।  हम  सभो  ते  हसे
 उच्च  प्राथमिकता  देने  का  निर्णय  किया

 पं

 श्ण
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 बाय  ीमफ#?थे,लससकरनकनक्स्न  -

 ब्ब  हमने  जांच  को  तो  उसमें  कुछ  कानूती  व्ाभिपां  थीं और  यह  महसूस  किया  गया  कि
 अगर  हम  कोई  निर्णय  लेते  हैं  तो  उपमें  कानूनी  रुकावटें  अवश्य  आयेगी  भौर  निहित  स्वार्थ  इसी

 निर्णय  छ्यगू  करने  में  या  जो  हम  करना  हैं  उसमें  रुकावट  डालेंगे  ।  यह  वारतव  में  कानूनी
 कठिनाइयों  के  कारण  और  भी  कठिन  हो  जायेगा  ।  इसलिए  इसको  स्पष्ट  करने  के  लिए  लोगों  के

 अ्रस्तिष्क  में  कोई  सन्देह  नहीं  होना  चाहिए  ।  देश  के  विकास  के  लिए  अच्छे  काम  के  रास्ते  में  कोई

 निहित  स्वार्थ  भ  भा  जाये  ।  हमने  इस  अध्यादेश  को  इसलिए  जारी  किया  ताकि  इसमें  कोई  त्रुटि

 दूसरे  मेरे  विचार  में  उस  समय  सारा  सदन  मेरे  साथ  होगा  यदि  कोई  भी  बात  राष्ट्र  के

 हित  भें  या  अच्छाई  के  लिए  की  जाएगी  ।  उसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  होनी  चाहिए  ओर  हमें  इसकी

 परवाह  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इसे  जल्दी  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  यह  संतोषजनक  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इन्हें  समाप्त  करने  दें  ।

 ओ  राजेश  पाइलट  :  आप  इसे  चुनोती  दे  सकते  हैं  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  हमने  कानूनी

 क्ामियों  की  ओर  ध्यान  दिया  अगर  कोई  अच्छी  बात  है  तो  सदन  मंजूरी  देगा  और  सदन  की
 भी  यह  धारणा  बनी  जो  भी  वक्‍ता  बोला  है  वह  पक्ष  में  बोला  है  ।

 अन्त  में  मैं  इस  बात  की  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमने  लोगों  से  यह  वायदा  किया  है
 कि  यह  एक  ऐसी  सरकार  है  जो  बहुत  तेजी  से  कार्य  करती  है  या  जो  तेजी  से  आगे  कार्यवाही  करती
 है  ।  इसलिए  अयर  कोई  काम  देश  की  अच्छाई  के  लिए  है  तो  अपने  लक्ष्य  पर  पहुंचने  के  लिए
 नियमों  और  विनियमों  में  परिवर्तन  करके  कम  से  कम  समय  में  हम  करेंगे  ।  हम  इस  मामले  में
 किचायेंगे  नहीं  और  हमें  इस  मामले  में  किसी  की  सलाह  की  आवश्यकता  भी  नहीं

 एक  झागननोय  सदस्य  :  चुगी  कर  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?
 भो  राजद  पाइलट  :  मैं  उस  पर  भी  आ  रहा  हूं  श्री  जंगा  रेड्डी  ने  भी  इसका  उल्लेख

 किया  है  ।

 ]
 वे  इस  स्रमय  सदन  में  नहीं  है  ।  उन्होंने  हिन्दी  में  अपना  माषण  इसलिए

 मैं
 हिश्दी  में

 बोल  रहा  श्री  जंगा  रेड्डी  ने  मोटर  व्हीकिल्स  1939  के  बारे  में  कहा  |  ओर  भी  माननीय
 सदस्यों  ने  इस  बारे  में  कहा  है  ।

 ]

 इमें  इस  बारे  में  भी  चिता  ओर  सरकार  को  मी  इस  बारे  में  चिन्ता  है  और  हम  इस
 सम्बन्ध  में  गम्मीरता  से  विचार  कर  रहे  इस  बारे  में  एक  समिति  भी  बनायी  गयी  और

 हम  इस  पर  काय  भी  कर  रहे  हैं  ।  हम  विभिन्‍व  क्षेत्रों  से विभिन्‍न  गाड़ियों  के  उपयोगकर्ताओं  से
 जानका  से  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  सरकार  यथाशीघ्र  इसके  लिए  कोझ्षिश  कर  रही

 यह  बहुत  पुराना  अधिनियम  यह  1939  में  लगभय  47  वर्ष  पहले  बनाया  गया  था  और

 तब  स्थिति  बदल  गई  भी  बदल  गई  है  हम  शीघ्र  ही  मूल  अधिनियम  में  ठोस
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 संशोधन  करेंगे  ।  हम  वास्तव  में  लोगों  की  मदद  करने  के  लिए  काय  कर  रहे  हमें  जो  सभी

 सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  उनको  इसमें  सम्मिलित  किया  जाएगा  ओर  हम  निस्सन्देह  सदन  में  आयेंगे  ।

 दूसरा  जो  साधारणतया  अधिकांश  माननीय  सदस्यों  ने  उठाया  है  गाड़ी  चलाने  की
 शिक्षा  देने  के  स्कूलों  के  बारे  में  है  यह  शिकायत  प्रत्येक  राज्य  से  आई  है  ।  कुछ  रॉसज्यों  में

 सकल  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  के  अधीन  हम  उनका  निरीक्षण  करने  का  प्रधोंसे
 कर  रहे  हैं  ।  हम  सभी  प्रकार  के  कदाचारों  को  दू  र  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  हम  इस  संबंध
 में  आवश्यक  अन्नुदेश  जारी  कर  रहे  हैं  कि  जो  स्कूल  समुचित  रूप  से  नहीं  चल  रहें  हैं  उन्हें
 घन्द  कर  दिया  जाये  ।

 बहुत  से  मामले  पुणे  स्थित  ड्राइविंग  स्कूलों  के  वह  राज्य  जहां  से  डा०
 सामत॑  आए  हैं  ।  श्री  जंगा  रेड्डी  ने  भी  कहा  था  कि  आंध्र  भ्रदेश  से  लोग  पुणे  आते  हैं  मौर  अपंमें
 लाइसेंस  लेकर  वापिस  चले  जाते  हमने  राज्य  सरकारों  से  मी  इस  मामले  में  समुचित  कार्यवाही
 करने  के  लिए  कहा  है  क्‍योंकि  ये  मामला  उनसे  सम्बन्धित  है  ।

 को  दशा  सामंत  :  लेकिन  सरकार  तो  आपकी

 श्री  राजेश  पायलट  :  आप  संसद-सदस्य  हैं  ।

 एक  ओर  बात  चुगी  के  बारे  में  कही  गई  यह  मी  काफी  गम्मीर  मामला  सरकार
 समान  नीति  अपनाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  अमी  तक  तेरह  राज्य  चुगी  समाप्त  करने  के  लिए
 सहमत  हो  गए  हैं  ओर  नौ  राज्यों  में  अभी  तक  चुगी  वसूल  की  जाती  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे

 हैं  कि  समी  राज्य  सरकारें  समान  नीति  अपनायें  ताकि  राज्य  सरकारों  को  कठिनाई  न  हो  श्रौर
 समूचे  देश  के  लिए  कोई  सरल  व्यवस्था  हो  ।

 ये  मुख्य  मुद्‌दे  एक  ओर  बात  जो  श्री  जंगा  रेड्डी  ने  कही  है  वह  राजमार्गों  पर

 क्षण  स्थलों  तथा  पुलिस  कमंचारियों  में  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  कि  सभी  राज्यों
 में  पुलिस  कर्मचारियों  में  काफी  भ्रष्टाचार  व्याप्त  मैं  मुख्यमंत्री  जी  को  इस  संबंध  में  कड़ी
 कार्यवाही  करने  के  लिए  लिखूग़ा  और  हम  भी  इस  संबंध  में  निश्चय  ही  कारंवाई  करेंगे  ।  मैं  श्री

 जंगा  रेड्डी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मुख्य  मंत्री  जी  के  साथ  इस  मामले  को  उठाएं  तत्रकि  राज्य

 में  भ्रष्टाचार  कम  किया  जा  सके  ।

 श्री  जंगा  रेड्डी  ने  कुछ  ड्राइविंग  स्कूलों  तथा  अध्यादेश  के  बारे  में  मौ  बात  को  मैंने

 पहले  पैरा  में  ही  ड्रा्ववग  स्‍कूलों  के  संबंध  में  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  जी  ने  भी  ड्राइवस  ओर  आक्ट्राय  के  बारे  में  कहा  जैसा  कि  मैंने
 अभी  बताया  कि  हम  कोशिश  कर  रहे  जो  बाकी  नौ  स्टेट  बची  वह  भी  खत्म  कर
 राजस्थान  में  भौ  खत्म  नहीं  हुआ  वह  भी  उनमें  से  एक  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  भी  इस
 मामले  में  हमारी  मदद  करें  ।  नेशनल  बाड़मेर  से  जेसलमेर  के  बारे  में  कहा  है  और  जो

 डिफेन्स  में  आपने  बताई  मैं  इसे  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  स ेदिखा  दूंगा  ओर  जो  ओ”'मदद  मेरे

 डिपार्टमेंट  से  हो  ज्यादा  से  ज्यादा  करने  की  कोशिश  बाइडनिनग  की  बात  भी

 आपने कही  है  ।

 403
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 tt  ओ  वद्धि  अन्दर  जेन  :  वाइडनिंग  की  बाव|तो  आपकी  नेशनल-हाइवे  15,  डिफेन्स  प्वाइन्ट

 आफ  ध्यू  से  महत्वपूर्ण
 श्री  राजेश  पाइलट  :  वाइडनिंग  और  लैवल  क्रासिंग  की  बात  इन्होंने  बताई

 ‘V+  व्यवधान  )

 [  अनुवाद  ]
 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  दोहरी  सड़कें  बनाना  शुरू  कई  स्थानों  पर  सड़क  चोड़ी

 करने  से  मी  काम  चल  जाएगा  ।  दोहरी  सड़कें  भी  बनाई  जानी

 श्री  राजेश  पाइलट  :  हमने  अधिक  यातायात  वाले  कुछ  राजमार्गों  को  इसके  लिए  चुना  है
 ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  एक  निद्चित  पेरामीटर  के  भीतर  कुछ  सड़कों  को  दोहरा

 करेंगे  ।  यातायात  की  अधिकता  को  देखते  हुए  कुछ  सड़कों  पर  चौथी  लाईन  भी  बनाई  जाएगी  ।

 ]

 नेशनल  के  वाइडनिंग  के  बारे  में  मैं  दिखवाकर  माननीय  सदस्य  को  बता  दू

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  जी  ने  भी  कहा  है  कि  इस  एक्ट  से  प्राइवेट  पार्टियों  को  ज्यादा  वक्‍त  मिलेगा
 और  यह  भी  कहा  कि  सरकार  की  हमदर्दी  प्राइवेट  पार्टियों  की  तरफ  हाऊस  को  बहुत
 साफ  लफजों  नें  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  कोई  इरादा  नहीं  है  कि  हम  प्राइवेट  पार्टियों  को

 एन्टरटेन  करते  हों  या  उनकी  मदद  करने  में  ज्यादा  इन्टरेस्टेड  हों  ।  हमने  एक  सेफगार्ड  रखा  है  कि
 कोई  भी  कम्पनी  सात  परमिट  से  ज्यादा  नहीं  ले  पाएगी  और  कोई  भी  इन्डीविजुअल  तीन  परमिट
 से  ज्यादा  नहीं  ले  सकेगा  ।  फ्रीडम  हमने  कर  दी  है  ।  वह  इसी  हिसाब  से  दी  है  कि  मोनोपाली  न

 जिसके  पास  पैसा  रिसोर्सेज  उसकी  मोनोपली  हो  जाती  है  ।  इस  आदेश  से  गरीब
 आदमी  को  यह  हक  होगा  कि  वह  अपनी  गाड़ी  खरीदे  और  जिस  स्टेट  में  रहता  वहां  रजिस्ट्री
 कराए  ओर  जिस  स्टेट  में  जाना  चाहता  है  वहां  का  टेक्‍्स  दे  ओर  जहां  मर्जी  आपने  दूसरे
 ढंग  से  सोचा  है  लेकिन  हमारा  उददेश्य  दूसरा  डागा  जी  ने  भी  करप्शन  की  बात  कही
 एम०  वी०  एक्ट  1939  के  बारे  में  उन्होंने  जिक्र  किया  मैंने  अमी  बताया  था  कि  आक्ट्राय  सब
 जगह  से  हटना  ड्राइवस  के  सकल  के  बारे  में  भी  उन्होंने  कहा  रोड  कन्सट्रक्शन  के  बारे
 में  उन्होंने  कहा  कि  शिकायतें  मिलती  रहती  हैं  ।  नेशनल  हाइवे  के  लिए  केन्द्र  सरकार  स्टेट  गवनंमेंट
 को  पैसा  दे  देती  स्टेट  गवर्नमेंट  अपनी  पी०  डब्ल्यू०  डी०  के  द्वारा  काम  करवाती  हमको
 कुछ  छिकायतें  जरूर  मिली  हैं  कि  काम  नहीं  होता  है  ।  हम  इसको  दिखवा  रहे  हैं  और  कोशिश  कर
 रहे  हैं  कि  हर  टेण्डर  जब  स्टेट  पी०  डब्ल्यू०  डी०  खोले  तो  उसमें  उस  वक्‍त  सेनन्‍्द्रल  गवर्नमेंट  का
 एक  आदमी  वहां  पर  मोजूद  जिससे  वह  देख  सके  कि  सही  तरीके  से  काम  हो  रहा  हैँ  और
 केन्द्र  का  पेसा  सही  तरीके  से  लग  रहा  है  ।

 [  अनुवाद  ]
 श्री  कृष्ण  अय्यर  ने  कहा  है  कि  कर्नाटक  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  लम्बाई  अन्य  राज्यों  की

 तुलना  में  कम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  7  पर  बंगलौर  से  होसुर  तक  यातायात  काफी
 अधिक  इसलिए  उस  सड़क  को  चौड़ा  बल्कि  उसे  दोहरा  करने  की  आवद्यकता  क्योंकि
 अब  उस  सड़क  पर  बंगलौर  से  होसुर  जाना  संमव  नहीं

 404
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 श्री  राजेश  पायलट  :  हमने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उन  राज्यों  में  काम  करने  का

 प्रयत्न  किया  है  जहां  पर  इसकी  आवश्यकता  अधिक  है  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  मानदण्ड  पूरे  हैं  ।

 उन्होंने  ड्राइवरों  के  बारे  में  मी  कहा  है
 '

 उन्होंने  कहा  है  कि  लम्बा  सफर  तय  करने  वाले

 ड्राइवर  थक  जाते  हैं  ।  हम  ऐसी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  जिसमें  प्रत्येक  50  या  60  कि०मी०  के  बाद

 एक  छोटा  अथवा  रूमਂ  होगा  ।  जहां  पर  एक  प्राथमिक  चिकित्सा  एक  पुलिस
 एक  पेट्रोल  पम्प  और  एक  छोटी  वर्कंशाप  होगी  ।  हम  यह  कार्य  राज्य  सरकारों  की  सहायता

 से  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  यदि  वे  चाहें  तो  केन्द्र  उनकी  यथासम्मव  मदद  किन्तु  ये

 बहुत  बड़ी  परियोजना  होगी  |  वित्तीय  संसाधनों  की  बहुत  बड़ी  समस्या  यह  मामला

 हमारे  विचाराधीन  आपने  आज  जो  सुझाव  दिया  है  वह  बहुत  अच्छा  है  भोर  हम  उस  पर

 गम्मी  रता  से  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 उन्होंने  रेलवे  लाइनों  पर  पुलों  तथा  लेवल-क्रासिग  के  बारे  में  मी  कहा  है  ।  मैं  यह  मामला
 अपने  साथी  विभाग  से  उठाऊंगा  ओर  जहां  कहीं  इस  काये  के  लिए  घन  उपलब्ध  होगा  हम  इसे
 अवश्य

 श्री  नामग्याल  ने  जम्मू  और  काढ्मीर  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहीं  हैं  ।  मैं  उनसे  इस  बात  पर
 मत  हूं  कि  इससे  जम्मू  और  काइमीर  की  विशेषकर  ताजे  फल  देश  के  अन्य  भागों  में  मेजने  क ेसमय

 सुविधा  होगी  ।

 श्री  दत्ता  सामंत  ने  मी  इस  अध्यादेश  की  अत्यावश्यकता  के  बारे  में  कहा  उन्होंने
 भ्रष्टाचार  के  बारे  में  भी  कहा  मैंने  उनकी  दोनों  बातों  का  जवाब  दे  दिया  है  ॥

 झो  दत्ता  सामंत  :  मजदूरों  की  सेवा-शर्तों  के  बारे  में  क्या  रहा  ?

 श्री  राजश  पायलट  :  मैं  उसी  बात  पर  आ  रहा  हूं  ।  उन्होंने  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजाति  ओर  पिछड़े  वर्गों  का  कोटा  समाप्त  करने  के  बारे  में  कहा  है  ।  जब  कोई  प्रतिबंध  न
 तो  वास्तव  में  कोटे  की  आवश्यकता  ही  नह्वीं  रहती  ।  इस  अध्यादेश  के  पीछे  उहूं  श्य  यह  है  कि  इस
 में  किसी  को  अड़चन  नहीं  होनी  चाहिये  ।  अमी  तक  भन्नुसुचित  जाति  के  गरीब  लोगों  के  लिए  यह
 कठिन  काम  था  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  उनके  लिए  आरक्षण  किया  गया  था  लेकिन  इसका
 लाम  तक  उस  रूप  में  नहीं  पहुंच  रहा  था  जिसमें  पहुंचना  इसलिए  हम  भारक्षण
 समाप्त  करने  पर  मजबूर  हुए  हैं  ताकि  कोई  मी  अनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  किसी  भी  कार्यालय  में
 जाकर  यह  कह  सके  कि  सरकारी  नीति  के  अंतगंत  ये  ट्रक  खरीदा  है  ओर  इसे  फलां-फ़लां  स्थानों
 पर  चलाना  चाहता  हूं

 ।”  अब  यदि  कोई  अन्नुसूचित  जाति  अथवा  अन्तुसुचित  जनजाति  का  व्यक्ति
 छोटा-मोटा  उद्योग  लगाता  है  तो  उसे  ट्रांसपोर्टर  पर  निर्भर  नहीं  करना  वह  स्वयं  अपना

 ट्रक  खरीद  सकता  है  और  उद्योग  की  अपने  तरीके  से  मदद  कर  सकता  है  और  उसे  अन्य  ट्रांसपोर्टरों
 पर  निर्भर  नहीं  करना  पड़ेगा  |  जो  बात  माननीय  सदस्य  कहना  चाहते  हैं  वह  पहले  ही  हमारे
 दिमाग  में  है  ओर  इसीलिए  हमने  आरक्षण  समाप्त  किया  है  ।

 उन्होंने  एक  और  बात  जो  उठाई  है  वह  श्रम  कानूनों  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  कि

 ड्राइवरों  क्लीनरों  तथा  अन्य  थ्यक्तियों  की  न्यूनतम  मजदूरी  के  बांरे  में  कोई  कानून  नहीं  है  ।  मैं  इस
 बात  के  बारे  में  ज्यादा  नहीं  कह  सकता  किन्तु  मैं  निश्चय  ही  श्रम  विभाग  तथा  श्रम  मंत्री  से  सम्पर्क

 करू  गा***  )
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 श्री  दत्ता  सामंत  :  लाखों  मजदूरं  इससे  सम्बन्धित

 श्री  राजेश  पायलट  :  जो  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  उनके  लिए  तो  कानून  है  लेकिन  मैं  इस  बात
 से  सहमत  हूं  कि  गेर-सरकारी  चालक  अथंवां  गर-स  रकारी  बस  ट्रक  आदि  के  मालिकों  के  लिए
 कोई  विस्तृत  कानून  नहीं  किन्तु  मैं  इस  सम्बन्ध  में  श्रम  विभाग  से  बात  करू  गाँ  या  आप ये  प्रष्न
 सीधे  श्रम  मंत्री  के  साथ  उठा  सकते  वे  वास्तव  में  आपको  इस  विषय  पर  बेहतर  जानकारी  दे
 सकते  हैं  किन्तु  मैं  अपनी  तरफ  से  भी  उनको  पन्न  लिखकर  आपके  विचारों  सें  उन्हें  अवगत  करां

 उन्होंने  ये  भी  कहा  है  कि  लोग  छाराब  पीते  हैं  ।  मैं  असमंजस  में  हूं  । एक  ओर  तो  आप  ये

 कहते  हैं  कि  इनकी  बहुत  कम  है  और  दूसरी  ओर  आप  कहते  हैं  कि  ये  दाराब  पीते  हैं  ।

 बहरहाल  ये  आपके  द्वारा  उठाई  गई  बातों  में  से  एक  है  ।  हमने  राजमार्गों  पर  गइत  लगाने  की  एक
 योजना  पर  काम  शुरू  कर  दिया  हम  इसे  अलग-अलग  चरणों  में  इसी  इरादे  से  शुरू  कर  रहे
 हैं  कि  पहले  महत्वपूर्ण  राजमार्ग  पर  केवल  100  कि०  मी०  पर  इसलिए  गश्त  की  जाये  कि  ड्राइवरों
 तथा  यात्रिथों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  सके  और  ये  मी  कि  वे  यह  जान  सकें  कि  कोई  उनकी
 निगरानी  कर  रहा  है  ।  इन  दिनों  ट्रक  बुरी  तरह  लदे  हुए  द्वोते  कई  बार  रातके  समय  हम  देखते

 हैं  कि  माल  ट्रक  के  पीछे  तक  घिसट  रहा  होता  ट्रक  इतनी  बुरी  तरह  भरे  होते  हैं  कि  ड्राइवरों
 के  बंठने  के  लिए  जगह  ही  नहीं  होती  ।  अतः  इन  सभी  कारणों  से  हम  राजमार्गों  पर  गइत  लगाना

 शुरू  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राजहुंस  ने  भी  ड्राइवरों  के  बारे  में  यही  बात  कही  है  ।  उन्होंने  ड्राइवरों  की  डाक्टरी
 जांच  का  सुझाव  दिया  कुछ  राज्यों  में  ड्राइविग  स्कूल  हैं  तथा  कुछ  अन्य  राज्यों  में  उनकी  डाक्टरी
 जांच  की  व्यवस्था  कितु  ये  ऐसी  बात  है  जिसके  बारे  में  समी  राज्यों  से  शिकायत  प्राप्त  हुई
 सरकार  मोट२-गाड़ी  अधिनियम  में  संशोधन  करते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेगी  तथा  यह

 सुनिश्चित  करेगी  कि  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  जायें  और  हम  उन  पर  नजर  रख  सके  ।

 ]
 दूसरे  उन्होंने  कहा  कि  डी०  टी०  सी०  की  बसों  में

 [  ध्रनुवाद  ]
 मैं  इसके  बारे  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।  मैं  महीने  में  एक  बार  अवदय  डी०  टी०  सी०  की

 बस॑  में  यात्रा  करता  हूं  ताकि  मैं  स्वयं  वस्तुस्थिति  देख  सक  ।  डी०  टी०  सी०  में  भी  ऐसे  अधिकारी

 हैं  जिन्हें  माह  में  दो  बार  डी०  टी०  सी०  की  बसों  में  यात्रा  करनो  होती  है  ।  हम॑  देख  रहे  हैं
 कि  हम  जो  कुछ  डी०  टी०  सी०  में  करना  चाहते  हैं  वह  पूरी  तरह  कार्यान्वित  हो  ।

 ]
 तीसरी  बात  उन्होंने  डी०  टी०  सी०  के  भाड़  के  बारे  में  कही  है  ।

 ] '
 मैं  पहले  ही  इसघारे  में  जनवाणी  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  में  इसके  बारे  में  बता  चुका

 सरकार  इस  स्थिति  में  पहुंच  चुकी  थी  कि  यदि  हम  यह  कदम  न  उठाते  तो  3  वर्षों  के  बाद  हो
 सकता  है  कि  हम  दिल्ली  के  यात्रियों  को  ये  सेवा  प्रदान  करने  की  स्थिति  में  ही  ने  होते  ।  कयींकिं

 406:
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 1948  से  अब  तक  दिल्ती  परिवहन  व्यवस्था  के  माड़े  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  एक  यात्री
 जो  1948  में  3  पैसे  में  यात्रा  करता  था  1986  में  40  पैसे  में  यात्रा  करता  था|  इसलिये  हम  इस
 उयवस्था  को  और  नहीं  वा  पकते  आज  हम  42  लाख  व्यक्तियों  को  रोज  जाते  हैं  ।
 बसें  एक  दिल  में  ||  लाख  किलोमीटर  चलतीं  हैं  ।  5400  बसे  चल  रही  मांग  प्रतिदिन  बढ़  रही

 बपें  पुरानी  हो  चुकी  हैं  ।  उन्हें  बदलने  की  आवश्यकता  हम  महसूस  करते  हैं  कि
 रण  को  यह  बात  चुमेगी  ।  वह  बहुत  समय  से  40  पैसे  देते  आ  रहे  थे  |  अब  उन्हें  अचानक  ही  एक
 रुपया  देना  पड़ा  है  तो  उन्हें  चुमेगा  ।  हमने  भी  यह  बात  महसूस  की  थी  ।  हमें  मारी  मन  से  यह  काम
 करना  पड़ा  सेवा  की  बेहतरी  तथा  यात्रियों  की  सुरक्षित  यात्रा  के  लिए  यह  आवश्यक  था  ॥
 इसके  बाद  श्री  पाणिग्रही  ने  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  तथा  सड़कों  के लिए  निधि  की  बात  कही  है  ।  मैं
 उनके  वित्तारों  से  सहमत  हूं  कि  सड़कों  के लिए  अधिक  आवंटन  तथा  अधिक  ध्यान  की

 मैं  उन्हें  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  सरकार  को  इस  बात  की  चिंता  है  तथा  हम  इस  बात  के
 लिए  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  समग्र  सड़क  क्षेत्र  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।

 ]
 चौबे  जी  ने  परमिट  के  बारे  में  कहा  है  कि  दिककतें  बहुत  बढ़  गई  हैं  और  उन्होंने  हिन्दी  में

 एक  कहानी  भी  सुनाई  कि  तीन  अधे  हाथी  को  देखने  जा  रहे  थे  ।  मैं  भी  उनको  सुना  हालांकि
 वे  यहां  इस  समय.मौजूद  नहीं  जब  पहली  बार  मैं  1980  में  पालियामेंट  में  मैम्बर  चुनकर
 तो  मैंने  देखा  कि  एक  विरोधी  पक्ष  के  नेता  जी  वे  हमेशा  अच्छी  और  सही  बात  का  भी  विरोध
 करते  थे  ।  मैंने  एक  दिन  उन  नेताजी  से  कहा  कि  क्‍या  कारण  है  कि  आप  अच्छी  और  भली  बात  के
 ऊपर  भी  हमेशा  आब्जेक्शन  करते  हैं  ?  वे  मुझे  यहां  से  बुलाकर  लॉबी  में  ले  गए  और  उन्होंने
 कहा  कि  अगर  हम  यह  नहों  तो  हमे  बाहर  पूछेगा  कौन  |  तब  मैं  समझा  कि  क्यों  नेताजी
 आब्जेक्शन  लेते  हैं  ।  अगर  ऐसी  इटेंशन  है  तब  तो  कोई  बात  नहीं  है  और  इसी  इटेंशन  को  ध्यान
 में  रखकर  उन्होंने  ये  जोक  सुनाया  और  ये  बात  कही  तो  मुझे  कोई  दुख  नहीं  लेकिन  यह
 एक  अच्छा  कदम  हैं  और  नेशनल  परमिट  का  कोटा  कम  करने  का  कदम  एक  अच्छी  भावना  से
 उठाया  गया

 |

 उन्होंने  मोनोपोली  के  बारे  में  बात  कही  थी  ।  अब  कोई  भी  इंडीविजुअल  3  परमिट  और
 कोई  भी  कम्पनी  7  परमिट  से  ज्यादा  ट्रक  नहीं  ले  सकेगी  ।  इसके  अलावा  उन्होंने  उड़ीसा  ट्रक  रोड
 के  बारे  में  कहा  है  ।  अगर  वे  मुझे  अलग  से  डिटेल  पूरी  तरह  से  लिखकर दे  तो  मैं  उन्हें  इसका
 जबाब  दे  दूगा  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  जी  ने  मी  करप्शन  की  बात  इसके  बारे  में  कही  थी  ।  इस  बारें  में
 कि  मल  प्र  क्टिसेस  ठीक  तरह  से  परमिट  वर्ग रह  नहीं  दिए  जाते  ये  सब  बातें  हमें  सुनाई  पड़ी

 इन्हीं  जजबात  को  ध्यान  में  रखकर  ये  कदम  उठाया  गया  अब  तो  नेशनल  परमिट  फ्री  हो
 गया  अब  इसमें  कोई  भी  ऐसी  लूपहोल  बहीं  है  जहां  आदमी  गलत  काम  कर  सके  ।  अब  तो
 किसी  के  पास  जाने  की  जरूरत  नहीं  आप  अपना  ट्रक  खरीदों  और  अपनी  स्टेट  में  रजिस्टर्ड
 कराओ  और  जिन  स्टेट्स  में  उन  स्टेट्स  का  इस  बिल  का  टैक्‍स  मरिए  और  जाइए  ।.  अब
 इसमें  कोई  भी  स्पेशल  प्ररमीक्षन  लेने  क्री  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  |

 मोनोपोली  की  बात  आपने  भी  क़द्ढी  अब  ऐसा  है.कि  कम्पनी  7  और  व्यक्तिगत  रूप
 से  3  ट्रक  से  ज्यादा  कोई  नहीं  रख  पाएंगे  ।
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 नो  लिन द

 आपने  एक  नेशनल  हाइवे  नम्बर  8४  के  बारे  में  और  रेलवे  के  फाटक  के  बारे  में  बात  कही
 मैं  रेलवे  मन्त्रालय  से  बात  करूगा  और  उन्हें  वैसे  अगर  वे  अपनी  ओर  से  भी

 सीधे  रेलवे  मंत्रालय  को  तो  बहुत  अच्छा  वे  अपनी  ओर  से  सीधे  इस  बारे  में  आपको
 जवाब दे  देंगे  ।  स्टेट  हाइवे  नम्बर  4  के  बारे  में  इन्होंने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  ।  मैं  उन्हें  देख
 अगली  बार  जब  स्टेट  हाइवे  नैशनल  हाइवे  में  सिलेक्ट  उस  अगर  ये  सिलेक्टेड  नाम्से

 पूरी  करेगा  और  इसके  बारे  में  राजस्थान  सरकार  की  ओर  से  भी  रिक्वायरमेंट  तो  इसके

 बारे  में  मी  जरूर  ध्यान  रखेंगे  ।

 ]
 श्री  राममूति  ने  व्यापक  मोटर  यान  अधिनियम  के  विषय  में  कहा  मैं  उनसे

 पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  हमें  इस  पुराने  अधिनियम  में  जो  कि  1939  से  अस्तित्व  में  परिवर्तन  क  रने

 को  आवश्यकता  है  |  मैंने  आपको  पहले  ही  आश्वासन  दिया  है  कि  सरकार  पुराने  विधेयक  में
 व्यापक  संशोधन  करने  जा  रही  है  जो  कि  सुरक्षित  वाहन-चालन  की  सभी  वर्तमान  जरूरतों  को

 पूरा  करेगा  और  इस  समय  की  परिवहन  प्रणाली  में  सुरक्षा  के  लिये  जो  भी  आवश्यक  हो  उसकी
 व्यवस्था  करेगा  ।

 संसद  के  विषय  में  एक  बात  कही  गई  जिसका  कि  मैंने  आपसे  उल्लेख  किया  हमारा
 संसद  के  महत्व  को  कम  करने  या  उसको  कमजोर  क  रने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।  इरादा  तो  यह
 था  कि  इसको  जितना  क्षीघत्र  हो  सके  किया  जब  राष्ट्र  के  लिये  कोई  अच्छा  काम  करना

 होता  है  तो  हम  वें  समी  कदम  उठाने  में  नहीं  झिझकते  जो  आवश्यक  हों  ।

 इंधन  को  खपत  के  सम्बन्ध  आपने  यह  कहा  है  ।  विचार  यह  है  कि  वर्तमान  व्यवस्था  में
 जो  व्यवधान  हैं  उन्हें  दूर  किया  जाय  ।  जब  प्रतियोगिता  अच्छी  होगी  तो  मूल्य-रेखा  मी  नीचे  आा
 जायेगी  ।  जब  परिवहन  में  अच्छी  प्रतियोगिता  होगी  तो  उसमें  कोई  भी  मूल्य  निश्वय  ही  उस  ओर
 अपना  योगदान  देगा  और  कीमतें  नीचे  आ  क्‍योंकि  प्रतियोगिता  अच्छी  है  ।  इन  उद्देश्यों
 से  हमने  ऐसा  किया  है  ।

 प्रचार  करने  का  जहां  तक  सम्बन्ध  मैं  अवश्य  सहमत  हूं  और  उपाध्यक्ष  मैं
 आपके  माध्यम  संसद  के  सभी  सदस्यों  चाहे  उनकी  राजन  तिक  विचारधारा  ओर  राजनेतिक
 दल  कोई  भी  अनुरोध  करू गा  कि  केन्द्र  सरकार  की  जो  नीतियां  जनसाधारण  के  लिये  हैं  उनके
 विषय  में  हमारा  कतंव्य  है  कि  हम  जाकर  जनसाधारण  को  बताएं  कि  यह  केन्द्र  सरकार  की  नीति

 है  यह  राज्य  सरकार  की  नीति  यह  आपके  हित  में  आप  अपने  हित  में  इन  नीतियों  का
 योग  कीजिये  ।  मैं  समी  संसद  सदस्यों  से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  हमारी  सहायता  करें  तथा
 लोगों  को  बताएँ  कि  आपका  विशेष  अधिकार  है  यह  आपके  लिये  है  ।  आप  जाकर  इसे
 सरकार  से  लीजिये  और  सरकार  आपके  यह  सब  करेगी  ।”  प्रेस  और  अन्य  लोगों  द्वारा  किये
 जाने  वाले  प्रचार  पर  निर्मर  रहने  के  हमें  लोगों  के  पास  जन  प्रतिनिधियों  के  रूप  में
 लोगों  के  पास  जाना  चाहिये  ओर  उनको  बताना  चाहिये  कि  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ताकि  उन्हें
 मालूम  हो  सके  कि  सरकार  ने  कया  किया  है  और  सरकार  क्‍या  कर  रही

 इन  छब्दों  के  साथ  ही  मैंने  उन  सभी  मुद्दों  पर  प्रकाश्ष  डाल  दिया  है  जिनका  माननीय
 सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  था  ।
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 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  तेल  की  खपत  के  बारे  में  क्‍या  है  ? आप  इसको  किस
 प्रकार कम  करने  जा  रहे  हैं  ?  हे

 श्री  राजेश  पाइलट  :  ऐसा  कोई  इरादा  नहीं  है  कि  आपको  गाड़ियों  की  संख्या
 बढ़ानी  पड़ेगी  ।  विचार  यह  है  कि  प्रणाली  में  जो  व्यवघान  हैं  उन्हें  हटाया  जाय  ।  मैं  इस  संमय  यह
 नहीं  कह  रहा  कि  यह  मुफ्त  ह ैओर  हर  कोई  खरीदेगा  ।  इसे  खरीदने  के  लिये  आपके  पास  पैसा
 होना  आवश्यक  ट्रक  खरीदने  के  लिए  आपके  पास  कुछ  गु  जाइश  होना  भी  जरूरी  है  आप  यू

 ही  एक  ट्रक  को  खरीदकर  उसे  सड़क  पर  नहीं  ला  सकते  ।  थाय  के  पास  कुछ  संसाधन  होने  आव
 इयक  हैं  ।  इससे  संसाधनों  में  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  यह  तो  एक  सुचारू  रूप  से  कार्य  करने  के  लिये

 था  देश  में  एक  बेहतर  अर्थव्यवस्था  के  लिये  रास्ते  में  जो  रुकावटो  हैं  उन्हें  दूर  करने  के  लिये  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चू  कि  श्री  जंगा  रेड्डी  उपस्थित  नहीं  मैं  उनके  द्वारा  भ्रस्तुत
 सांविधिक  संकल्प  को  समा  में  मतदान  केਂ  लिए  रखू गा  ।

 प्रश्न  यह  है  .

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  28  1986  को  प्रख्यापित  मोटर-थान
 1986  (1986  अध्यादेद  संख्या  4  का  निरनुमोदन  करती

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  को  सभा  के  मंतदान  के

 लिये  रखता

 प्रइन  यह
 मोटर-यान  अधिनियम  1939  में  और  संशीधन  करने  वालें  विधेयक  राज्य

 समा  द्वਂ रा  रूप  में  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 प्रएन  यह  है  :

 खण्ड  2  से  5  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 2  से  5  विषयक  में  जोड़  विये  गये  ।

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विवेयक  का  नम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह
 खण्ड  ],  अधिनियमन्‌  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  जायें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 खंड  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  यये  ।

 ओऔ  राजेश  पायलट  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  4”
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 2.58  म०  प०

 रेलवे  बजट  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  19  को  लेते  हैं--रेलवे  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  ।

 शी  बालकवि  बेरागो  :  उपाध्यक्ष  इतना  अच्छा  बजट  है  कि  इस  पर

 बहस  करने  की  क्‍या  जरूरत  है  ।  इसे  बिना  बहस  ही  पास  कर  दिया  जाये  ।

 ओर  रघुमा  रेड्डो  :  बेरागी  साहब  के  लिए  अच्छा  है  तो  कया  पब्लिक  के  लिये
 भी  अच्छा  है  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  लोग  इस  विषय  पर  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  कहने
 हो  सकता  है  और  लोग  कुछ  कहना  चाहें/शायद  वे  इससे  और  भी  बनाने  के  लिये  कुछ
 ओर  बातें  जोड़ना  चाहें  ।

 श्री  शोमनाद्रीश्वर  चर्चा  की  शुरूआ।त  कर  सकते  हैं  ।

 झो  वो०  झोभनादरीोश्वर  राव  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 हूं  कि  आपने  मुझे  रेलवे  बजट  पर  चर्चा  की  शुरूआत  करने  का  अवसर  दिया  ।

 मुझे  यह  विस्तार  में  बताने  की  जरूरत  नहीं  कि  इस  देश  की  अशथंव्यवस्था  में  रेलों
 की  कितनी  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।  इस  तथ्य  से  कि  यह  एशिया  में  सबसे  बड़ी  है  इस  बात  का  पता
 चलता  है  कि  हमारे  देश  के  विकास  में  यह  संगठन  कितना  महत्वपूर्ण  रेलवे  के  बिना

 अयस्क  तथा  अन्य  प्रकार  के  कच्चे  माल  जो  कि  बहुत  से  उद्योगों  तथा  विद्युत  उत्पादक
 संयंत्रों  के  लिए  आवद्यक  दुलाई  सम्भव  न  हो  पाती  ।

 3.00  भ०  प०

 सोमनाथ  रथ  पोठासोन  हुए  ]
 इसी  चू  कि  हमारा  देश  अमी  भी  कृषि  पर  निमंर  बीजों  और  उर्वरक

 की  दुलाई  में  रेलवे  की  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  साधारण  जनता  के  लिये  खाद्य  पदार्थों  की

 पूर्ति  के  सम्बन्ध  में  मी  रेलवे  बड़ी  महत्वपूर्ण  भुमिका  निमाती  है  ।

 यह  साधारण  व्यक्ति  के  लिये  देश  के  एक  भाग  से  दूसरे  माग  तक  पहुंचने  के  लिये  यातायात
 का  सबसे  सस्ता  साधन  इतना  होते  हुए  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार  रेलवे  क्षेत्र
 पर  उतना  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  जितना  कि  उसे  देना  सम्पूर्ण  योजना  व्यय  के
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 प्रतिशत  के  रूप  में  रेलवे  पर  व्यय  लगातार  कम  होता  जा  रहा  है  ।  पहली  योजना  में  यह  11.05
 प्रतिशत  दूसरी  योजना  में  यह  बढ़  कर  15.43  प्रतिशत  हो  गया  और  तीसरी  योजना  में

 15.45°%,  हो  ओर  चौथी  योजना  के  बाद  यह  कम  हो  रेलवे  अभिसमय
 समिति  जिस  कि  इप  पहलू  पर  विस्तार  से  विचार  रेलवे  के  लिये  आबंटन  में  कमी  किये
 जाने  पर  अत्यन्त  निराशा  एवं  क्षोम  ब्यकत

 छठी  योजना  में  जो  5100  करोड़  रु०  का  वर्तमान  आबंटन  किया  गया  है  वह  बहुत  अधिक
 लगता  लेकिन  यदि  हम  इस  पर  गौर  करें  तो  देखेंगे  कि  छठी  योजना  पर  कुल  व्यय  97.500
 करोड़  रुपये  है  और  यह  5.23%  ही  बंठता  इस  रेलवे  कोई  प्रभावकारी  भूमिका  नहीं
 निभा  पाई  ओर  स्थिति  इतनी  सुखद  नहीं  है  जितनी  कि  हमारे  रेलवे  मन्त्री  जी  ने  उस  दस्तावेज  के
 माध्यम  से  प्रस्तुत  करने  की  कोशिश  को  है  जो  उन्होंने  हमें  दिया  है  ।  कुल  राजस्व  के  प्रतिशत  के
 रूप  में  ब्याजदेय  पू  में  7.6%,  थी  जो  1984-85  में  घटकर  3.3%,  रह  गयी  लामांश
 की  अदायगी  के  बाद  वर्ष  1982-83  में  118  करोड़  रपये  की  बचत  थी  जबकि  वर्ष  1984-85  में
 195  करोड़  रुपये  का  घाटा  इस  प्रकार  यह  घबराहट  थदा  करने  वाली  बात  और  रेलवे  को
 वित्तीय  क्षेत्र  में  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करना  चाहिये  ।

 रेलवे  कहती  है  कि  उसके  पास  माल  ढुलाई  के  लिये  पर्याप्त  आदेक्ष  नहीं  विशेषकर
 कोयला  क्षेत्र  से  ।  लेकिन  कोयले  क्षेत्र  के  लोग  कहते  हैं  कि  उनके  पास  जो  कोयला  है  उस  की  ढुलाई
 के  लिये  उन्हें  आवश्यक  संख्या  में  डिब्बे  नहीं  मिलते  ।  आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  कोल  इण्डिया
 लिमिटेड  तथा  अन्य  सावंजनिक  जो  कि  कोयला  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  के  पास  रिकार्ड
 में  भण्डार  हैं  ।  यह  असंगति  दूर  की  जानी  चाहिये  ।  रेलवे  तथा  कोल  इण्डिया  दोनों  ही  सावंजनिक
 प्रतिष्ठान  हैं  और  सदस्यों  के  सामने  एक  बड़ा  प्रश्न  आ  जाता  है  :  पर  विश्वास  रेलवे
 मन्‍्त्री  पर  या  कोल  इण्डिया  के  लोगों  पर  ।

 बिना  टिकट  यात्रा  की  घटनाओं  को  कम  करने  और  रोकने  के  लिये  अपनी  ओर  से
 जरूर  मरसक  प्रयत्न  कर  रही  लेकिन  फिर  इस  देश  के  कुछ  भागों  में  लोग  यह  समझते  हैं
 कि  वे  बिना  टिकट  खरीदें  हुए  यात्रा  कर  सकते  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  पर  रेलवे  को

 ओर  अधिक  दण्ड  लगाना  चाहिये  ताकि  उन  लोगों  जो  कि  बिना  टिकट  यात्रा  करना  चाहते

 प्रवुत्ति  पर  तथा  मानसिकता  पर  अ  कुश  लगाया  जा  सके  तथा  रोक  लगायी  जा  सके  इस  वित्तीय
 कमी  के  कारण  या  रेलवे  के  घन  की  अपर्याप्त  व्यवस्था  के  कारण  इन  34  वर्षों  में  8.266
 किमी  ०  नई  लाइनों  को  बिछाया  गया  इन  34  वर्षों  में  रेल  पटरी  की  कुल  लम्बाई  बढ़कर  केवल

 17,600  किमी०  हुई  है  ।  इस  विशाल  देश  के  विज्लाल  जनसंख्या  तथा  लोगों  की  आवश्यकताओं
 को  देखते  मैं  कहूंगा  कि  हमारी  उपलब्धि  कोई  ज्यादा  नहीं  छठी  योजना  के  दौरान
 राशि  की  कमी  के  कारण  रेलवे  निर्घारित  लक्ष्य  के  बराबर  डिब्बे  प्राप्त  नहीं  कर  सकी  है  और
 प्रारम्भ  में  एक  लाख  डिब्बे  प्राप्त  करने  की  योजना  थी  जो  कि  80,000  तक  ही  सीमित  रह  गयी

 रेलवे  ने  72,000  डिब्बे  प्राप्त  किये  |  बिडम्बना  यह  है  कि  उसी  अवधि  के  दौरान

 84,000  डिब्बे  प्रयोग  के  अयोग्य  घोषित  कर  दिये  गये  |  इसका  अर्थ  है  कि  देश  में  माल  की  ढुलाई

 के  लिये  रेलवे  अतिरिक्त  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  करा  सकी  जबकि  माल  ढुलाई  के  लिये  मांग  दिन  प्रति
 दिन  बढ़  रही  इसी  प्रकार  केवल  5,326  यात्री-डिब्बे  प्राप्त  किये  गये  जबकि  5,752  यात्री-डिब्बे
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 प्रयोग  के  अथोग्य  घोषित  कर  दिये  गये  |  रेलवे  और  अधिक  यात्री-डिब्बे  प्रयोग  में  नहीं  ला  सकी  ।

 कुल  संख्या  और  भी  कम

 जहां  तक  पटरी  के  नवीनीकरण  का  सम्बन्ध  छठी  योजना  के  प्रारम्म  में  13,000  किमी ०
 पटरी  के  नवीनीकरण  का  काम  बाकी  पड़ा  था  ।

 छठी  योजना  के  दोरान  14000  किमी  ०  पटरी  के  नवीनीकरण  की  योजना  बनी  थी  ।  केवल

 9,500  किमी०  का  नवीनीकरण  किया  गया  और  इसलिये  छठी  योजना  के  अन्त  तक  पटरी  के

 करण  का  बकाया  बढ़कर  18000  किमी०  हो  गया  ।

 जहां  तक  विद्युतीकरण  का  प्रइन  बी०डी०  पाण्डे  समिति  ने  सुझाव  दिया  था

 संसाधनों  के  अर्थात  ईघन  के  कुशल  प्रयोग  हेतु  रेलवे  को  अधिक  से  अधिक  विद्युत  क्रा  प्रयोग  करना

 चाहिये  ।  1960-70  के  दशक  के  दोरान  लाइनों  का  त्रिद्युतीकरण  लगमंग  320  किमी०  प्रति  वर्ष

 हुआ  लेकिन  1970-80  के  वर्षों  के  दोरान  यह  कम  होकर  200  किमी  प्रति  वर्ष  रह्‌  गया  और
 1980-85  के  वर्षों  में  यह  केवल  300  किमी०  प्रति  वर्ष  रह  गया  छठी  योजना  के  दोरान

 2,१00  किमी»  मार्ग  का  विद्युतीकरण  किये  जाने  का  विचार  ले किन  केवल  1,500  किमी०  मार्ग
 का  ही  विद्युतीकरण  किया  गया  |  इससे  पता  चलता  है  कि  रेलवे  के  विद्युतीकरण  में  सरकार  द्वारा
 कितनी  लापरवाही  की  गयी  है  ।

 मद्रास  से  नई  दिल्‍ली  तक  के  मुख्य  मार्ग  का  विद्युतीकरण  बहुत  पहले  प्रारम्भ  हो  गया  था  ।
 उस  लाइन  का  अभी  विद्युतीकरण  किया  जाना  है  ।  यात्रियों  की  संख्या  में  160%,  बद्धि  हो  रही
 लेकिन  यात्री  वाहन  में  केवल  1279,  की  दर  से  वृद्धि  की  जा  रही  अतः  सरकार  को  मेरा

 सुझाव  है  कि  वह  गाड़ियों  की  खरीद  और  रेल  मार्गों  के  नवीकरण  के  लिए  अधिक  घन  दे  क्‍योंकि
 रेलों  के  कारगर  ढंग  से  चलने  के  लिए  ये  बहुत  महत्व  रखते  हैं  ।

 थंब  मैं  दुर्घटना  जेसे  महत्वपूर्ण  पहलू  को  लेता  हूं  ।  10,000  से  अधिक  लोको  मोटिचों  38,000
 रेल  के  डिब्बों  और  5  लाख  माल  ढ़ोने  के  वेगनों  के  साथ  चलाना  आसान  नहीं  यह  बहुत  भारी
 काम  हम  मानते  मैं  मी  मानता  हम  मानते  हैं  कि  रेलवे  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए
 यथा  सम्मव  प्रयास  कर  रही  है  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  हमें  वास्तविकता  को  समझना  चाहिए  ।

 1984-85  में  दुघंटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  और  194  ध्यक्ति  मारे  जबकि  1983-84  में

 दुघंटनाओं  में  केवल  87  व्यक्ति  मरे  थे  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जिस  समय  रेल  मन्त्री  रेल  बजट

 प्रस्तुत  कर  रहे  थे  उसी  समय  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  के  एक  डिब्बे  में  भाग  लग  गई  ।  हाल  ही  में  हमें

 एक  कड़वा  अनुमव  हुआ  ।  एक  एक्प्प्र  स  गाड़ी  केरल  में  एक  भीड़  को  रोंदती  हुई  निकल  गई  जिससे

 बहुत  से  लोगों  की  मौत  हो  गई  ।  मुझे  बहुत  हैरानी  यह  ठीक  है  कि  लोगों  की  गलती  थी  कि
 वे  रेल  मार्ग  पर  इकट्ठे  हुए  ।  लेकिन  पुलिस  वाज़े  भी  वहां  थे  ।  उन्हें  रेलगाड़ी  को  रोक॑ने  का  प्रयास

 करना  चाहिए  था  अथवा  उन्हे  समीप  के  रेलवे  स्टेशन  को  इस  आशय  का  सदेश  भेजना  चाहिए  था

 देना  चाहिए  लेकिन  ड्राईवर  के  लापरंबाहीपूर्ण  और  गे

 बहुत  से  लोगों  की  जान  चली
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 माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  कागजातों  को  पढ़ने  से  पता  चलता  है  कि  ऐश्वी  दुघंटनाओं  की
 संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  जिनके  लिए  सीधे  तौर  पर  रेल  कर्मचारी  जिम्मेवार  हों  ।  1983-84  में  ऐसी
 172  दुघंटनाएं  हुई  थी  जबकि  1984-85  में  312  दुर्घटनाएं  हुई  ।  मतलब  है  कि  इनमें  वृद्धि
 हुई  इसलिए  इन  बढ़ती  हुई  दुर्घटनाओं  के  बढ़ने  की  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  लिए  कुछ  किया  जान

 चाहिए  ।  इसी  तरह  ड्राफ्ट  गियरों  और  स्थायी  तरीकों  के  काम  न॑  करने  से
 भी  ये  दुघंटनाएं  होती  हैं  ।

 जहां  तक  रेलवे  फाटकों  पर  होने  वाली  दुर्घटनाओं  का  सम्बन्ध  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि

 37,000  रेलवे-फाटकों  में  से  केवल  15,000  पर  इस  समय  व्यक्ति  तेनात  मेरा  सुझाव  है  कि
 देष  लगमग  20,000  रेलबे-फाटकों  पर  किसी  व्यक्ति  की  तेनाती  नकरने  की  वहां  शारीरिक

 तौर  पर  अपंग  उन  गरीब  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  जाए  जिनके  पास  देछ  के  दूर  दराज  स्थित
 गांवों  में  करने  के  लिए  काम  नहीं  ठेके  के  आधार  पर  आझाप  इन  गरीब  व्यक्षितयों  को
 रेलवे  फाटक  पर  तैनात  करें  तथा  उन्हें  जीविका  कम।ने  का  अवसर  दें  |  दूसरों  को  आप  जितना  वेतन
 देते  हैं  उन्हें  उतना  मत  दीजिए  ।।  उन्हें  कोई  न्यूनतम  वेतन  दीजिए  ताकि  वह  अपनी  जीविका
 कमा  सके  ।

 जहां  तक  मुआवजे  का  सम्बन्ध  इसकी  अदायगी  एक  बहुत  पुराने  अधिनियम  अर्थात्‌
 तीय  रेल  अधिनियम  1880  के  तहत  की  जाती  आप  निकट  संबधी  को  केवल  1000  रुपए  देते

 1000  रुपए  में  वह  क्या  कर  सकता  है  ?  क्या  वह  इससे  दाह  संस्कार  क्रिया  कर  सकता  है  ?
 मेरा  सुझाव  है  कि  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  वाले  मुआवजे  की  राष्ि  देने  से  पूर्व
 पूर्वक  अनुदान  की  राष्षि  बढ़ाकर  कम  से  कम  3000  रुपए  कर  दी  आए  ताकि  ये  भाग्यहीन  व्यक्ति
 उन  अनिवायं  ओपकाररिकताओं  को  पूरा  कर  सके  ।

 रेलवे  अभिसमय  समिति  ने  1980  में  कुछ  सिफारिश  की  थीं  जिन्हें  रेलवे  बो्ड  ने  स्वीकार
 कर  लिया  था  पर  उन्हें  लागू  नहीं  किया  गया  |  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे  बोर्ड  इन
 सब  सिफारिशों  को  लागू  करे  ताकि  मुआवजे  की  राशि  के  बारे  में  निर्णय  लेने  और  प्रमावित
 ब्यक्तियों  की  यथा  छ्षीघत्र  सहायता  करने  के  लिए  जरूरी  तन्‍त्र  की  तत्काल  स्थापना  की  जा  सके  !

 जहां  तक  यात्रियों  की  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  उन्हे  आज-कल  खाना  अल्मूनियम  की  पन्‍नी
 से  बने  पंकट  में  सप्लाई  किया  जाता  सामिष  भोजन  की  कीमत  13.50  रुपए  है  और  वह  भी

 दहीं  के  बिना  ।  यह  कीमत  बहुत  ज्यादा  आप  कल्पना  नहीं  कर  सकते  ।  आप  रेल  में  यात्रा
 करने  वाले  द्वितीय  श्रेणीके  या  आम  यात्रियों  की  तुलना  उनसे  नहीं  कर  सकते  जो  हवाई  जहाजों  में
 यात्रा  करते  हैं  जहां  इस  तरह  का  मोजन  परोसा  जाता  मोजन  की  किस्म  भी  मानक  स्तर  की

 नहीं  मैं  तो  यही  कहूंगा  ।  इसी  तरह  वह  शाकाहारी  नाइते  में  दो  बड़  देते  हैं  जोकि  एक  बड़े  के
 बराबर  मी  नहीं  होते  ।  इसके  आकार  को  इतना  कम  करके  वह  यात्रियों  के  साथ  काफी  अन्याय
 कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  स्टाफ  का  सम्बन्ध  चोथे  वेतन  आयोग  कौ  रिपोर्ट  अभी  आनी  वस्तुतः  मंत्री
 मण्डल  सचिव  और  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  की  संयुक्त  परामझंदात्री  तन्‍्त्र  ने  आश्वासन  दिया
 था  कि  यात्रा  महंगाई  मकान  किराया  भत्ता  तथा  नगर  प्रतिप्रक  भत्त  के  सम्बन्ध  में
 रिपोर्ट  का  एक  माग  अक्तुबर  1984  तक  प्रस्तुत  कर  दिया  लेकिन  वह  आइवासन  पूरा  नहीं
 किया  इसलिए  सरकार  को  मेरा  मुशाव  है  कि  वह  आयोग  से  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  प्रस्तुत
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 करने  के  लिए  कहे  ताकि  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय  किया  जा  सके  ।

 जहां  तक  दक्षिण  से  खासकर  मद्रास  से  आने  वाली  रेलगाड़ियों  में  रेल  कर्मचारियों  की

 सुविधा  देने  का  सम्बन्ध  मैंने  देखा  है  कि  द्वितीय  श्रेणी  के  डिब्बों  में  संवाहक  के  बैठने  के  लिए  सीट

 नहीं  होती  ।  केवल  आमन्ध्रप्रदेश  एक्सप्रंस  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  रेलवे  बोर्ड  ने  अपने

 चारियों  को  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के लिए  सहमति  दे  दी  थी  लेकिन  दुर्माग्यवश  इस  सुविधा
 को  उपलब्ध  नहीं  कराया  जा  रहा  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे  यह  सुविधा  उसी  तरह  उपलब्ध

 कराए  ज॑से  आंध्र  प्रदेश  एक्सप्रंस  में  कराई  जा  रही

 अधंकुशल  और  कुशल  रेल  कर्मचारियों  के  पुनः  वर्गीकरण  के  बारे  में  रेलवे  बोर्ड

 ने  श्रम  तथा  प्रशासन  की  20  7-84  को  हुई  संयुक्त  बेठक  में  एक  निर्णय  लिया  था  जिसे  कार्यान्वित
 किया  जाना  है  |  मुझे  गुस्ते  से  नहीं  बल्कि  खेद  से  यह  कहने  को  मजबूर  होना  पड़ा  है  कि
 रेलवे  आंध्र  प्रदेश  के साथ  वह  न्याय  नहों  कर  रहा  जो  उसके  साथ  किया  जाना  चाहिए  ।

 बहुत  से  हिस्सों  में  जहां  नई  रेल  गाड़ियां  चलाई  जा  रही  हैं  वहीं  रेलवे  ने  दक्षिण  एक्सप्रंस  को  बंद
 कर  दिया  है  क्योंकि  इसके  कारण  दक्षिण  तटीय  विजयवाड़ा  क्षेत्र  के  लोगों
 को  बहुत  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  यही  उपयुक्त  समय  है  जब  रेलवे  को  नई  दिल्ली  से
 विशाखापत्तनम  के  लिए  एक  सुप  रफास्ट  रेलगाड़ी  चलानी  चाहिए  |  आप  जानते  हैं  कि
 वाड़ा  कितना  महत्वपूर्ण  स्थान  है  लेकिन  दुर्भाग्य  से  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  रेलगाड़ियों  के  लिए  विजयवाड़ा
 के  लिए  कोई  आरक्षण  कोटा  नहीं  है  ।  उदाहरण  के  लिए  मैं  आपको  नई  दिल्‍ली  और  मद्रास  के  बीच
 चलने  वाली  ग्रांट  ट्रक  एक्सप्र  कस  के  बारे  में  बताता  हूं  इसके  लिए  मी  आरक्षण  नहीं  किया  इसी
 तरह  नई  दिल्‍ली  तमिलनाडु  एक्प्रप्र कस  में  प्रथम  श्रंणी  का  आरक्षण  नहीं  होता  और  इसी

 तरह  जम्मू-तवी-कन्याकुमारी  एक्सप्र  कस  में  प्रथम  श्रेणी  का  आरक्षण  नहीं  मैं  आपका  ध्यान
 इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  अमी  मी  इन  दो  छाहरों  अर्यात्‌  विजयवाड़ा  और  मद्रास  के  मध्य
 काफी  व्यावस्तायिक  और  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  विजयवाड़ा  के  लिए  आरक्षण  कोटा  बढ़ाया  जाए  |  इसी  तरह  असम  में
 हजारों  आंध्र  परिवार  रह  रहे  हैं  ।  त्रिवेन्द्रम  और  गोवाहाटी  के  बीच  चलने  वाली  रेलगाड़ी  संख्या
 902  सप्ताह  में  एक  बार  चलती  है  ।  इस  गाड़ी  में  विजयवाड़ा  के  लिए  पर्याप्त  आरक्षण  कोटा  हो  ना
 चाहिए  ।  अमरावती  एक्सप्रं  स  भी  बहुत  अधिक  महत्वपूर्ण  रेलगाड़ी  यह  रायला  सीमा  क्षेत्र  से
 होकर  गुजरती  अनेकों  प्रतिवेदनों  और  परामझं  दात्री  समिति  के  ध्यान  में  लाने  के  बाद  क्षेत्रीय
 परामछंदात्री  बोर्ड  ने  रेलवे  बोर्ड  स ेसिफारिश  की  थी  कि  रेलवे  इसे  डीजल  इंजन  से  चलाने  के
 लिए  उपयुक्त  क्‍यों  नहीं  समझती  ?  मुझे  मालूम  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि
 लोगों  नारा  आन्दोलन  शुरू  करने  से  पूर्व  रेलवे  को  गुट्ूर  और  हुबली  के  बीच
 चलते  वालो  अमरावती  एक्सप्रेस  को  डीजल  इन्जन  से  चलाना  शुरू  कर  देना  इसी
 तरह  ओवर  ब्रिज  के  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  विजयवाड़ा  के  समीप  अजीत  सिंह  नगर  में  रेलवे
 फाटक  के  स्थान  पर  रेल  लाइन  के  नीचे  एक  सड़क  बनाई  जानी  दक्षिण  मध्य  रेलवे
 के  तत्कालीन  महप्रबन्बक  ने  मुझे  लिखा  था  कि  एक  साल  में  ऐसे  दो  उपरि  पुलों  का  ही  निर्माण
 किया  जा  सकता  आपके  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  कागजातों  को  पढ़ने  पर  पता  चला  कि  दक्षिण
 रेलवे  में  6  नए  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  में  4  नए  पुलों  और  उत्तरी  रेलवे  में  4  नए  पुलों  का  प्रस्ताव

 बा4व
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 लिन  ि  किम  मम  न  कलश  निनिकि  किक  नल  क  नि  निकलकर  आम
 रखा  गया  मेरा  सुझाव  है  कि  विजयवाड़ा  के  समीप  अजीतसिह  नगर  में  रेल  लाइन  के  नीचे  सड़क
 बनाने  के  कार्यक्रम  को  राज्य  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  काजीपेट  में  रेल  के
 डिब्बों  के  लिए  हमारी  राज्य  सरकार  ने  समी  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  का
 आश्वासन  दिया  है  ।  संघ  सरकार  ने  पंजाब  में  ऐसी  फंक्टरी  खोलने  का  निर्णय  लिया  है  ।  फिर  भी
 रेल  के  डिब्बे  बनाने  की  अधिक  फंक्टरियां  खोलने  की  काफी  जरूरत  है  ।  हमारी  राज्य  सरकार  का
 प्रस्ताव  है  ही  इसलिए  हमारा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  रेल  के  डिब्बे  बनाने  की  तीसरी
 फंक्टरी  काजीपेट  में  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।

 चेरलापल्ली  में  में  6.2  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक  इलेक्ट्रिक  लोको  शेड  स्थापित
 करने  के  लिए  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  हमें  नहीं  पता  कि  रेलवे  बोड्ड  ने  दक्षिण  रेलवे  के
 रियों  को  आगे  काम  शुरू  करने  से  क्‍यों  मना  कर  दिया  है  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  फौर  निहायत
 जरूरी  है  ।  कम  से  कम  अब  तो  रेलवे  बोर्ड  को  चेरापल्लोी  लोकोशेड  का  काम  शुरू  करने  के  लिए

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  अधिकारियों  को  निर्देश  देने  चाहिए  ।

 मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  पिछले  साल  की  तुलना  में  इस  साल  कुछ  किया  गया  आपने  कृष्णा
 के  नाम-गु  दूर  तेनाली  विद्युतीकरण  के  लिए  तथा  मछरेला-ग्रुटूर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में
 बदलने  के  लिए  कुछ  घनराशि  दी  साथ  ही  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  नंडय/लाएरक्क  कु  टला
 सर्वेक्षण  का  काम  पूरा  हो  गया  है  ओर  रेलवे  बोर्ड  को  रिपोर्ट  मेज  दी  गई  यह  महत्वपूर्ण  निर्माण
 कार्य  है  ।  वहां  सीमेंट  की  तीन  फैक्टरियां  पहले  से  इस  रेलवे  लाइन  के  बनने  से  इस  पिछड़े  क्षेत्र
 में  अधिक  उद्योगों  की  स्थापना  इसी  तरह  पाटनचेरु-पेडापल्ली  सर्वेक्षण  का  काम  पूरा  हो
 गया  है  और  रेलवे  बोर्ड  को  इसी तरह मदहरेला से  में  ही  रिपोर्ट  मेज  दी  गई  थी  ।  मेद्य  सुझाव  है  कि  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  मदहरेला  से  रायचूर  रेल  मार्ग-द्वारा  देवरक्नोंडा  का  सर्वेक्षण  कायं  मी  पूरा  हो
 गया  और  रिपोर्ट  रेलवे  बोर्ड  को  मेज  दी  गई  थी  ।  इस  पर  भी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 अब  मैं  नडोकुडी-मदहरेला  कालाहस्ती-रेनिगुट  रेल  मार्ग  पर  आता  चक्रवात  और

 ज्यार  आने  पर  मद्रास  और  नई  दिललो  के  बीच  ट्रं  फिक  नयूडूपेट्टा  पर  रुक  जाता  रेलवे  वेकल्पिक

 मार्ग  के  बारे  में  सोच  रहा  है  ।  इस  पर  मी  कार्यवाही  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।

 अंग्रेज  लोग  शब्द  का  ठीक  से  उच्चारण  न  कर  पाने  के  कारण  इसे  वाल्टेयर

 कहते  थे  |  आपने  हमारी  राज्य  सरकार  से  पूछा  है  कि  क्‍या  उन्हें  इसे  बदलने  पर  कोई  आपत्ति

 इस  पर  हमारी  सरकार  ने  कहा  है  कि  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं  कृपया  इस  नाम  को

 वाल्टेयर  से  बदल  कर  विशाखापत्तनम  कर  दिए

 अंत  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे  पास  संसाधनों  की  पहले  ही  कमी  मेरी

 जानकारी  के  अमुसार  रेलवे  में  कुछ  मामलों  में  दुर्माग्य  से  अनुमानों  में  वुद्धि  की  जा  रही  वे  लोग

 कुछ  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  झूठे  आंकड़े  दे  रहे  हैं  ।  ऐसा  एक  उदाहरण  हांकरप  ल्‍ली  फेस

 पा  में  डिफेंस  साइडिग  की  व्यवस्था  है  जिसे  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  कै  नोटिस  में  लाया  हूं  ।

 समय  की  कमी  के  कारण  मैं  विस्तार  में  नहीं  बता  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  यही  सुझाव

 दहुगा  कि  इस  मामले  तथा  ऐसे  अन्य  मामलों  में  तत्काल  जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  इस  प्रकार

 के
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 गे  र-कानूनी  संदेहास्पद  तथा  अ्रष्टाचारपूर्ण  काम  न  हों  और  हम  अपने  उपलब्ध  सीमित  संसाधनों
 का  सर्वोत्तम  ढंग  से  उपयोग  कर  सके  ।

 थ्रो  बज  मोहन  महन्तो  :  मुझे  रेलवे  बजट  विशेषकर  रेल  मन्त्री  का  भाषण  पढ़कर
 बहुत  प्रसन्‍नता  हुई  है  ।  इन  समी  सीमाओं  ओर  बत्रुटियों  के  बावजूद  इसमें  अच्छी  स्थिति
 बतायी  गयी  है  ।  कितु  मैं  सदन  के  समक्ष  एक  बात  कहना  चाहता  हू  ।  रेल-मंत्री  समस्याओं  का
 सामना  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  और  वह  संसद  को  अपना  राष्ट्र  को  इन  बातों  के  लिए  विश्वास
 में  नहीं  लेना  चाहते  कि  वास्तव  में  उनकी  समस्यायें  क्या  हैंओर  अधिक  उन्नति  सम्मव  क्यों  नहीं  है  ।  रेल
 मनन्‍त्री  को  संसद  तथा  राष्ट्र  को  इन  बातों  के  लिए  अपने  विश्वास  में  लेना  चाहिए  था  कि  संसाधनों
 की  तथा  प्रौद्योगिकीय  कठिनाइयां

 रेल-विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  माधव  राव  :  माननीय  सदस्य  को  मेरे  वरिष्ठ
 साथी  को  परिवहन  मन्त्री  के  रूप  में  सम्बोधित  करना  चाहिए  ।

 श्री  बुज  मोहन  महन्ती  :  क्षमा  कीजिए  ।  जहां  तक  रेलवे  बजट  का  प्रइन  वह  रेल  मन्‍्सत्री
 से  सम्बन्धित  माननीय  परिवहन  मन्त्री  इन  बातों  का  जवाब दे  दें  ।

 यह  सभी  को  विदित  है  कि  सं  साधनों  की  कमी  के  का  रण  समस्या  इसी  प्रकार  प्रौद्योगिकी
 योजना  प्रक्रिया  प्रबन्ध  तथा  पूरे  संगठन  के  ढ़ांचे  के  बारे  में  हमें  निर्णय  करना  पड़ता  मैं  आपका
 ध्यान  संसाधनों  की ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हू  ।  मैं  सदन  के  समक्ष  कहना  चाहता  ह
 कि  रेलवे-सुघार  समिति  ने  अभ्न  1985  में  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  रेल  मंत्रालय  ने
 अपने  वाधषिक  प्रतिवेदन  में  बताया  कि  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  तथा  इसका  कार्यान्वयन  हो
 रहा  कितु  यह  कहीं  नहीं  बताया  गया  कि  किन  सिफा  रिशों  को  स्वीकार  किया  गया  किन
 सिफारिशों  को  वित्तीय  आबंटनों  द्वारा  यथाथंरूप  दिया  जा  रहा  है  ओर  किन  पर  कार्यान्वयन  हो
 रहा  यदि  सम्भव  हो  तो  आप  यह  जानकारी  दें  ।  जब  आप  उत्तर  दें  तो  तथ्य  सदन  के  समक्ष
 रखें  ताकि  संसद  जान  सके  कि  किन  सिफारिशों  को  स्त्रीकर  किया  गया  है  और  किन॑  को  अध्वीकार
 किया  गया  है  ।

 कार्वान्‍वयन  के  बारे  में  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  समिति  के  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विचार
 स्वयं  रेलवे  सुधार  समिति  इसके  लिए  बहुत  चिंतित  मैं  सदन  को  ध्रूचित  करना  चाहता  हूं

 कि  पहले  23  प्रतिवेदनों  में  की  गई  2110  सिफारिशों  में  से  780  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  गया

 इसके  अतिरिक्त  126  सिफारिक्षें  28-2-1985  को  अस्वीकृत  कर  दी  गंई  थी  ।  स्वीकार  की  गई
 सिफारिशें  समिति  के  पहले  18  प्रतिवेदनों  में  से  ली  गई  स्पष्ट  है  कि  बार-बार  अनुरोध  के

 बाबजूद  कार्यान्वयन  की  गति  अत्यन्त  थीमी  रही  है  ओर  पिछले  कुछ  भट्ठीनों  से  इस  दिशा  में
 भग  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  स्पष्टतया  यह  बताया  जाए  कि  कौन-कौन
 सी  सिफारिशें  स्वीकार  की  जाएंगी  और  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जाये  ।

 एक  और  स्थान  बंर  रेलवे  सुधार  समिति  ने  यह  है  कि  बोडं  द्वारा  कुछ  सिफारिशों
 स्वीकार  वित्तीय  आबंटन  द्वारा  उन्हें  यथार्थ  रूप  देने  और  बोडं  द्वारा  अन्लुदेश  जारी  करने  के

 वे  तिफारिशों  कार्यान्वित  नहीं  की  जा  रही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  पता  लगाया
 जाये  कि  कौन  इन  सिफारिधों  को  कार्यानवित  नहीं  कर  रहा  है  ।  यह  उत्त  रदायित्व  का  प्रश्न  है  ।
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 मैं  आपकी  आयोजना  का  बूसरा  पहलू  संर्दन  के  सामने  रखता  हूं  ।  यह  किस  प्रकार
 चल  रहा  है

 ?  रेलवे  सुधार  समिति  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  24  से  मैं  फिर  उद्घुतकर  रहा  रेलवे

 सुधार  समिति  ने  यह  विचार  वक्‍त  किया

 योजना  में  न  केवल  एक  व्यवस्था  के  आधार  पर  समेकित  दृष्टिकोण  की  पूरे
 सामान  का  बदलाव  करने  तथा  टमिनल  क्षमता  विकसित  करने  में  असफलता  सहित  अनेक  कमियां

 बल्कि  अनावश्यक  परियोजनाओं  में  बगेर  सोचे  समझे  समय  मी  लगाया  गया  इसलिए  समूची
 योजना  प्रयासों  को  पुनः  नए  सिरे  से  चलाने  और  निर्धारित  तरीके  से  पुनः  संगठित  करने  की
 आवदयकता

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  परियोजनाओं  प्ें  बगेर  सोचे  समझे  समय

 लगानेਂ  की  ओर  आकर्थित  करना  चाहता  हूं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  उन  क्षेत्रों  का  पता
 लगायें  जहां  पर  ये  परियोजनायें  चल  रही  हैं  |  इस  मामले  की  जांच  को  जाये  और  समुचित  कार्य  -

 वाही  की  जाए  ।  कुछ  स्थानों  पर  इन  परियोजनाओं  को  समाण्त  किया  जा  सकता

 अब  मैं  आधुनिक  का  पहल्‌  संदन  के  समक्ष  रखता  हूं  ।  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  33  पर

 इसका  हवाला  दिया  गया  मैं  केवल  सार  ही  बता  रहा  हूं  ।  प्रतिवेदन  में  इसके  बारे  में

 पूबंक  बताया  गया  है  और  उससे  रेल-मन्त्रालय  को  कुछ  सहायता  मिल  श्षकती  है  ।  माननीथ  प्रधान
 मन्त्री  जी  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  पर  बल  देते  हैं  । माननीय  मन्त्री  जी  ने  मी  अपने  भाषण  में  कह
 है  कि  वह  विभिन्न  क्षेत्रों  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  को  अपना  रहे  हैं  ।  वह  ऐसा  किस  प्रकार  कर
 सकते  हैं  जब  स्वयं  उनका  संगठन  इंस  आह्वान  के  अनुरूप  कार्य  न  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के

 अनुसंघान  तथा  विकास के  क्षेत्र  में  तथा  इसे  अद्यतन  बनाने  एवं  कम  में  लाने  के  क्षेत्र  में  आर०  डी०

 एस०ओ०  की  भूमिका  अच्छी  नहीं  रही  यह  अत्यावश्यक  हैं  और  जद  ठक  इस  उस  क्षेत्र  से  अनुकूल
 प्रतिक्रिया  प्राप्त  नहीं  तब  तक  माननीय  मन्त्री  जी  के  लिए  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  प्ताथ  भागे

 बढ़ाना  कठिन  होगा  ।

 अब  मैं  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  सुरक्षा  तथा  दुघंटनाओं  से

 बचाव  का  सम्बन्ध  संसाधनों  की  कोई  समस्या  नहीं  होनी  चाहिये  ।  दुघंटनाओं  को  रोकने  के

 लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  के  रास्ते  में  संसाधनों  की  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।  लेकिन

 यहां  मैं  इस  मामले  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  समितियों  की  सिफारिशों  की  ओर  सदन  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  वर्ष  1962  में  श्री  कुजर  की  अध्यक्षता  में  रेल-दु्घटना  समिति  थी  ।  वर्ष

 1963  में  श्री  वांचू  की  अध्यक्षता  में  रेलवे  जांच  समिति  थी  ।  इसके  बाद  1973  में  श्री  सीकरी  की
 अध्यक्षता  में  रेलवे  जांच  समिति  बनी  ।  इन  समितियों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया  यह  केवल  इस  सरकार  से  ही  सम्बन्धित  नहीं  है  परन्तु  इससे  पहले  जनता
 कार  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  ।  इन  समितियों  द्वारा  यह  पुरजोर  सिफारिश  की  यई  कि
 तथा  रिकार्ड रਂ  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिश  की  गई  है
 तो  भी  इन  उपकरणों  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 अब  मैं  एक  ओर  पहलू  अर्थात  संसाधनों  की  बात  करता  हूं  ।  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  आठ  पर

 इनका  उल्लेख  निस्सन्देह  हम  मंत्री  महोदय  के  साथ  हैं  और  उनकी  कठिनाइयों  को  समझते  हैं
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 लेकिन  फिर  भी  यही  संसांधन  पूरे  रेलवे-बोर्ड  के  संरचनात्मक  परिवतंनों  से  परस्पर  सम्बन्धित  हैं  ।
 रेलवे  बोर्ड  शीर्षस्थ  कार्यकारी  निकाय  है  किन्तु  रेलवे  बोर्ड  के  अधिकार  को  अन्तरित  करना
 इयक  है  ।  इसकी  शक्तियों  का  अन्तरण  आवश्यक  विभिन्‍न  विभागों  का  काम  देखने  के  लिए

 कोई  निदेशालय  बनाने  ये  निदेशालय  स्वायत्तशासी  छ्ाक्तियों  वाले  होनें  कुछ
 रेलवे  लाइनों  के  कुछ  कार्मिकों  की  समस्याओं  तथा  कामगारों  के  प्रशिक्षण  आदि  के  लिए  होने

 चाहियें  ।  इस  प्रकार  से  यह  अधिक  प्रमावशाली  हो  सकता  है  ।  जहां  तक  वर्तमान  बोर्ड  का  संबंध

 जब  तक  अधिकार  अलग-अलग  विभागों  को  नहीं  सौंपा  तब  तक  हम  इसे  अधिक

 शाली  नहीं  बना  सकते  ।  यह  सही  है  कि  इसे  जन-उपयोगी  बनाने  के  लिए  एक  निगम  नहीं  बनाया
 जा  सकता  कितु  यदि  सरकारी  विभाग  बना  दिए  जायें  तो  बेहतर  ताकि  संसाधनों  की
 समस्या  को  सुलझाया  जा  सके  |  आज  वित्तीय  जिम्मेदारी  न  तो  योजना  आयोग  स्वीकार  करता

 है  और  न  ही  सरकार  ।  रेलवे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  अंतगंत  आता  है  इसके  लिए  सातवीं  योजना  की
 अपेक्षा  पहले  की  योजनाओं  में  अधिक  आवंटन  किया  गया  यह  आवंटन  कम  होता  चला  जा

 रहा  सातवीं  योजना  में  750  करोड़  रुपये  का  अनुमान  है  मान  लीजिए  कि  50%  का  प्रबन्ध

 हो  जाएगा  लेकिन  दोष  50%,  कहां  से  आएगा  ?  यह  बात  किसी  को  नहीं  मालम  ।  मैं  इसीलिए

 कहता  हूं  कि  इसे  एक  सरकारी  विभाग  रहना  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  योजना
 सरकार  तथा  रेल  मंत्रालय  इकद्ठे  बंठकर  अपना-अपना  उत्तरदायित्व  न  केवल

 कहने  मर  से  बल्कि  उस  पर  काम  ताकि  हम  इन  सभी  कठिनाइयों  से  बच  सकें  ।

 मैं  यहां  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  अब  निगमित  योजना  की  बात  यदि  हम
 इस  योजना  का  शत-प्रतिशत  कार्यान्वयन  मी  कर  लें  तो  मी  2000  ई०  तक  काम  पूरा  नहीं  हो
 2600  ई०  तक  हमारी  योजना  क्या  है  और  लक्ष्य  क्या  है  ?  जहां  तक  यात्री  यातायात  किलोमीटर
 का  में  )  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  योजना  520)  रेलवे
 टैरिफ  जांच  समिति  की  488  कि०मी०  रेलवे  सुधार  समिति  की  440  कि०  मी०  तथा  हमारा  लक्ष्य
 400  कि०मी०  इस  प्रकार  स्वामाविक  कि  2000  ई०  तक  आप  याताया  की  आवश्यकताओं
 से  100  विलियन  मी०  पीछे  होंगे  ।  विभिन्‍न  अनुमान  लगाए  गए  हैं  और  इसलिए
 वास्तविक  विलियन  किलोमीटर  के  मामले  में  और  यात्री  यातायात  में  आप  100  विलियन
 भींटर  पीछे

 अब  रेलवे  लाइनों  के  नवीकरण  करने  का  उल्लेख  किया  गया  अब  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  आरम्भ  में  लगभग  21,000  कि०  मी०  लाइनों  का  नवीकरण  होना  था  और  आपने  अपने
 भाषण  में  कहा  था  कि  20,000  कि०मी०  तक  लाइनों  का  नवीकरण  किया  जाएगा  ।  21,000
 कि०  मी०  लाइनों  का  नवीकरण  होना  बाकी  है  और  आप  20,000  कि०  मी०  लाइनों  का  नवीरकरण
 करेंगे  ।  इसलिए  इस  का म॒  में  हम  फिर  पिछड़  जाएंगे  ।  यह  समस्या  मैं  आपको  दोष  नहीं  देता  ।
 मैं  किसी  को  व्यक्तिगत  रूप  से  दोष  नहीं  देता  ।  लेकिन  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  व्यवस्था
 राष्ट्र  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  होती  चाहिए  ।  आपको  इसके  बारे  में  सोचना
 चाहिए

 एक  और  बात  विकासीय  परियोजनाओं  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 बहुत  से  राज्यों  में  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  और  उन  क्षेत्रों  में  ये  विकास  परियोजनायें  शुरू  की  जानी  चाहिएं
 जहाँ  पर  राष्ट्रीय  औसंत  आय  की  तुलना  में  प्रति  व्यक्ति  आय  बहुत  कम  है  ।  ऐसे  क्षेत्र  भारत  में
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 कहीं  मी  हो  सकते  हैं  ।  ये  उड़ीसा  में  उत्तर-प्रदेश  के  किसी  भाग  में  अथवा  क्षन्य  राज्यों  में
 सकते  भेरा  कहना  यह  है  कि  निवेश  के  सम्नन्ध  में  निर्णय  लेते  समय  पिछड़  क्षेत्रों
 को  ध्यान  में  रखा  जाना  आपने  उड़ीसा  के  लिए  तीन  रेल  लाइनों  की
 मंजूरी  दी  है  ।  ल ेकिन-संबलपुर-तलचर  रेलवे  लाइन  के  लिए  आपने  इस  वर्ष  केवल  2  करोड़  रुपये
 आवंटित  किए  हैं  ।  इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  56  करोड़  रुपए  क्‍या  आप  यह
 समझते  हैं  कि  यह  परियोजना  पांच  वर्षों  में  प्री  हो  जाएगी  ?  जब  तक  यह  पूरी  होगी  तब  तक
 लागत  बढ़  जाएगी  ।  इसी  प्रकार  को  रापुट-रायगढ़  के  लिए  आपने  20  करोड़  रुपये  आवंटित  किए
 हैं  और  इस  परियोजना  की  कुल  लागत  50  करोड़  रुपये  है  ।  इसके  पूरा  होने  में  कितने  वर्ष

 बांसपानी-जन्खापुर  रेलवे  लाइन  के  साथ  मी  यही  बात  है  ।  जब  तक  ये  परियोजनाएं
 पूरी  होती  है  तब  तक  लागत  में  इतनी  अत्रिक  वृद्धि  दो  जाएगी  कि  उन्हें  घन  की  और  आवश्यकता

 होगी  ।  ये  पिछड़े  क्षेत्र  हैँ  और  जब  तक  संसाधनों  की  व्यवस्था  करके  इससे  एक  विशेष  समय  के
 भीतर  आवंटित  नहीं  किया  जाता  तब  तक  इन  परियोजनाओं  में  विलम्ब  होगा  और  पिछड़े  क्षेत्रों
 को  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  श्री  माघवराव  सिधिया  पिछड़  क्षेत्रों  की  समस्या  जानेतै  क्योंकि

 वह  एक  ऐसे  राज्य  से  आये  हैं  जहां  का  एक  बड़ा  भाग  उड़ीसा  के  एक  माग  जैसा  अतः  मेरा

 यह  अनुरोध  है  कि  आवंटन  इस  प्रकार  से  किया  जाना  चाहिए  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  और
 अधिक  संसाधन

 दूसरा  निवेदन  संबलपुर  डिवीजन  के  बारे  में  इसको  तुरन्त  शुरू  जाना

 संलबपुर  डिवीजन  को  तुरन्त  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ओर  हमें  इसके  साथ  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  पुरी  से  चलने  वाली  उत्कल  एक्सप्रंस  ओर  कलिंग  एक्सप्र  स  गाड़ियों  को  सातों
 दिन  चलाया  जाना  चाहिए  ।  एक  को  वतंम्ान  मार्ग  से  आग  चाहिएं  और  दूसरी  को

 झारसुगाडा  से  आना  चाहिए  ।  इस  तरह  से  पद्िचम  और  दक्षिण  उड़ीसा  को  भी  शामिल  कर  लिया

 जाएगा  ।
 जब  श्री  गनी  खान  चोघरी  रेल  मंत्री  थे  तो  उन्होंने  वायदा  किया  था  कि  वह  हमें  भुवनेष्बर

 तक  सुपर  फास्ट  गाड़ी  देंगे  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  नोलाचल  एक्सप्रंस  के  चलने  के  समय  में  2  से  3
 घंटे  कम  किये  जाने  ताकि  लोग  दिल्ली  यथाशीप्र  पहुंच  सके  ।  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  यह
 बहुत  आवश्यक  है  ।  राष्ट्र  की  राजधानी  दिल्ली  तक  आसानी  से  पहुंच  होने  से  इसके  अलग-थलग

 पड़ने  की  प्रक्रिया  समाप्त  हो  जाएगी  ।

 दूसरी  बात  रसोई  भण्डार  यान  के  बारे  में  मैंने  कोणार्क  गाड़ी  में  रसोई  भण्हार  यान  के
 बारे  में  सिधिया  जी  को  लिखा  उन्होंने  कहा  कि  वर्तमान  व्यवस्था  ध्ंतोषजनक  है  ।  मैं  जानता

 हूं  कि  यह  संतोषजनक  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव  हैँ  कि  कोणार्क  के  साथ-साथ  कलिग  तथा  उत्कल
 प्रेस  गाड़ियों  में  रसोई  मण्डार  यान  की  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  छोटे  रेलवे  हाल्टों  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  इससे  मैं  बहुत  अधिक
 भयभीत  होता  प्रत्येक  दो  सप्ताह  के  बाद  मुझे  पता  चलता  है  कि  अमुक  स्टेशन  का  हाल्ट  .
 समाप्त  कर  दिया  गया  है  या  इसे  समाप्त  किया  जा  रहा  है  |  मेरा  बनुरोध  है  कि  कम  से  कम
 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  गाड़ियों  के  रुकने  की  वर्तमान  व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन  न  किया  जाये  ।

 शो  माधव  राव  सिधिया  :  आप  हमसे  चाहते  हैं  कि  नीलाचल  एक्सप्रं  स  के  समय  को  कम  कर
 दिया  हमें  कुछ  स्थानों  पर  को  समाप्त  करना  होगा  ।  क्या  आप  उसका  सर्मथंन  करेंगे  ?
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 थ्रो  बुजमोहन  महन्तो  :  आप  तर्क  संगत  रूप  से  इस  पर  निर्णय  मैं  निश्चित  रूप  से

 इसका  समर्थन  करूंगा  ।

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ओर  रेल  मन्‍्त्रालय  की  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं

 प्रो०  नारायण  बन्द  पराशर  :  समापति  माननीय  परिवहन  मन्त्री
 द्वारा  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किए  गए  1986-87  के  बजट  और  मांगों.का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  कई  वर्षों
 में  पहली  बार  रेल  बजट  का  स्वागत  प्रंस  ने  ओर  लोगों  ने  किया  है  तथा  निश्चित  रूप  से  कुछ
 मान्य  बातें  हैं  जिनसे  बजट  स्वीकाये  हुआ  है  ।

 पहले  केवल  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई  है  जिसे  असामान्य  रूप  से  मामूली  ही  बताया  गया  वह
 भी  केवल  उच्च  श्रेणी  के  यात्रियों  पर  और  इससे  लगभग  76  करोड़  रुपया  आएगा  ।  इससे
 भी  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  पेट्रोल  और  डीजल  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  बावजूद  रेलवे  इस
 आधात  को  सहन  कर  सका  है  तथा  माल  भाड़ा  नहीं  बढ़ाया  गया  यह  एक  अच्छी  उपलब्धि  है  ।

 इसके  बाद  योजना  परिव्यय  में  अच्छी  वृद्धि  हुई  1985-86  में  यह  2050  करोड़  रुपए
 था  जो  बढ़कर  1986-87  में  2650  करोड़  रुपया  हो  गया  ।  इन  विशेषताओं  से  पता  चलता  है  कि

 अच्छा  काम  किया  गया  मैं  माननीय  परिवहन  मन्त्री  और  रेल  राज्य  मन्‍्त्री  द्वारा  किए  गए
 अच्छे  कार्य  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 ।  रेल  मन्त्रालय  में  वे  रेलवे  को  कठिनाई  से  बाहर  निकालने  में  कामयाब  हुए  गत  वर्ष

 कुछ  कर  अधिक  लगाए  गए  थे  और  इनका  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  गयी  थी  ।  इस  वर्ष  कर
 कम  लगाए  गए  हैं  ओर  दमयद  यह  इस  कारण  से  है  कि  वे  एक  ओर  तो  कड़े  अनुज्षासन  को  लागू  कर
 सके  हैं  तथा  अधिकारियों  ओर  रेलवे  में  अन्य  कर्मचारियों  को  कतंब्य  निष्ठा  स ेअधिक  परिश्रम  करने

 के  लिए  प्रोत्साहित  कर  सके  तथा  दूसरी  ओर  रेलवे  कर्मचारियों  को  क्वार्टर  तथा  कुछ  अन्य
 घाओं  के  लिए  उन्हें  और  अधिक  धन  देने  में  रेलवे  न ेउदारता  दिखायी  यह  भी  एक  स्वानतयोग्य
 कदम  है  क्‍योंकि  इन  दिनों  शहरों  में  आवासीय  जगह  को  मिलाने  में  बहुत  कठिनाई  होती  इस

 सुविधाओं  से  आखिरकार  उनके  कार्य  निष्पादन  में  प्रभाव  पड़ता  मैं  इन  प्रस्तावों  का  स्वागत
 करता  हू  ।

 बजट  में  प्रत्येक  के  लिए  कुछ  रोचक  बातें  हैं  परन्तु  मेरे  विचार  से  सबसे  महत्वपूर्ण
 उपलब्धि  वह  वायदा  है  जिसमें  यह  कद्ा  गया  है  कि  राजस्व  प्राप्त  करने  वाले  2500  लाख  टन  माल

 दुल़ाई  के  लक्ष्य  को  वे  पार  कर  सकेंगे  ।  यह  बहुत  अच्छी  उपलब्धि  है  और  हालांकि  इसकी  घोषणा

 बहुत  समय  पहले  की  गई  अब  हम  आशछ्या  कर  रहे  हैं  कि  यह  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ओर  यह्‌
 रेलवे  को  एक  बड़ा  प्रोत्साहन  प्रदान  करेथा  तथा  हमारी  अथंव्यवस्था  मी  स्थिर  बन  जाएगी  ।  इसलिए
 आधारभूत  संरचना  में  सुधार  आ  रहा  है  ओर  संशयात्मक  ब्यक्तियों  के  विचारों  को  झूठा  सिद्ध  कर
 दिया  गया  रेलवे  को  समग्र  परिवहन  मन्त्रालय  के  साथ  मिलाना  लाभदायक  सिद्ध  हुआ  है  और
 इसने  पूरे  देश  में  पूरे  परिवहन  बुनियादी  ढांचे  को  अधिक  महत्व  दिया  अब  यह  सम्मव  है  कि

 परिवहन  के  अन्य  क्षेत्रों  जेसे  भू-तल  जल  परिवहन  तथा  परिवहन  के  विभिन्‍न  अन्य  साधनों

 के  साथ  तालमेल  बिठाने  की  योजना  बनाई  जा  सकती  इसलिए  अब  रेलवे  समुचित  रूप  से  सही
 स्थान  प्राप्त  कर  सकता  है  और  अपने  उचित  भाग  का  दावा  भी  कर  सकता  है  ।

 420



 13  1907  रेल  वे  बजट  सामान्य  चर्चा
 हलक  कल  कब

 इसका  एक  प्रमुख  संकेतक  है  जिसे  प्रति  वेगन  शुद्ध  मीटरी  टन  किलोमीटर  कहा  जाता  है
 ओर  इसमें  सुधार  हुआ  यह  एक  ऐसा  संकेतक  है  जिसकी  सहायता  से  हम  रेलवे
 की  कार्यक्षमता  को  माप  सकते  इसी  रेलवे  के  प्रति  व्यक्ति  में  4.3%
 का  सुधार  हुआ  है  ।  मह  मी  एक  अन्य  संकेतक  है  और  जो  यह  बताता  है.कि  रेलवे  उल्लेखनीय  कार्य
 कर  सका  है  और  मानक  स्तक  तक  पहुंच  सका

 मन्त्री  महोदय  मूल्य  ह्वास  आरक्षण  निधि  में  अंशदान  को  31%,  तक  बढ़ाने  में  सफल  हुए  हैं
 और  अब  यह  1250  करोड़  रुपए  च ूकि  इससे  बचत  होने  वाली  है  इसलिए  यह  सामान्य  राजस्व  में
 लामांश  दे  सकता  है  और  एक  अच्छा  संकेत  है  ।  रेलके  अभिसमय  समिति  (  980)  ने  सुझाव  दिया
 था  बल्कि  सिफारिश  की  थी  कि  भारतीय  रेलवे  में  1980  तक  पू  जी  के  निवेश  के  लिए  लाभांश  की
 दर  6  प्रतिशत  होनी  चाहिए  और  उसके  बाद  यह  6.5  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  आखिरका र  यह  हो  जाएगा  ।

 कार्यसूची  में  विभिन्‍न  अन्य  मर्दे  हैं  और  उनमें  से  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  मद  की  ओर  मैं
 मन्‍त्री  जी  का  ध्यान  दिलाता  (1)  बहुत  पुरानी  ट्रक  को  (2)  चल  स्टाक  का
 करण  करना  ।  केवल  इन  दोनों  मदों  की  सहायता  के  साथ  क्या  इस  प्रणाली  को  ढंग  से  चलाया  जा
 सकता  है  ।  पंजाब  में  रेलवे  कोच  फैक्ट्री  की  मंजूरी  देना  एक  स्वानतयोग्य  कदम  है
 ओर  मुझे  आशा  है  कि  मन्‍्त्री  जी  तुरन्त  कदम  ताकि  यह  शुरू  हो  और  सवारी  रेल  डिब्बों
 का  तुरन्त  निर्माण  चूकि  भारतीय  रेल  प्रणाली  के  सवारी  डिब्बों  की  दक्षा  बहुत  संतोषजनक
 नहीं  है  ओर  उनमें  से  बहुत  से  प्रयोग  के  लाम  नहीं  हालांकि  उन्हें  अमी-भी  लाइनों  पर  चलाया
 जाता  इसी  तरह  से  माल  डिब्बे  और  रेलवे  लाइन  की  भी  यही  स्थिति  है  एक  बार  इन  दोनों
 दर्तों  के  पूरा  होने  पर  हमारी  रेल  ५णाली  एक  बहुत  कार्यकुशल  प्रणाली  बन  जाएगी  ।

 मेरी  प्रमुख  चिता  यह  है  कि  माननीय  मन्त्री  को  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समन्वय  समिति
 की  आवश्यकता  को  पूरा  करना  चाहिए  जिसने  सिफारिश  की  थी  कि  देश  के  अगली  शत।ब्दी  में
 आने  तक  इस  रेल  प्रणाली  में  5000  कि०मी०  नई  लाइनों  को  इसमें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 यह  लाइनों  में  आमान  परिवतंन  करने  या  इन्हें  दोहरा  करने  का  पूर्णतया  बदलने  के  अतिरिक्त
 यदि  आप  इतना  अधिक  रेल  पथ  या  मार्ग  किलोमीटर  को  मौजूदा  प्रणाली  में  शामिल  करना

 चाहते  हैं  तो आपको  ओर  अधिक  संसाघन  देने  होंगे  ।

 इस  सन्दर्म  में  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जिन्हें  इस  तथ्य  के

 बावजूद  कि  रेलवे  प्रणाली  दूसरी  ओर  तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  पर्थाप्त  विस्तार  से  कार्य  कर

 रही  अपना  उचित  हिस्सा  नहीं  मिल  सका  है  ।  मेरे  अपने  हिमाचल  इसके  बाद  जम्मू
 ओर  समी  उत्तर  पद्चमों  राज्यों  और  इसी  तरह  से  कुछ  अन्य  राज्यों  को
 विस्तार  करने  के  लिए  वह  हिस्सा  नहीं  मिल  सका  जिसकी  उन्हें  आशा  थी  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  और  अधिक  संसाधन  जुटाए  जाएं  ।

 मैं  यहां  कुछ  बांकड़े  उद्ध,त  करना  चाहता  हूं  ।  1984-85  3198  कि०मी०  नई  लाइनें
 निर्माणाधीन  इसे  यह  देखने  के  लिए  कि  समी  लाइनों  को  पूरा  किया  जाए  बड़ी  धनराशि
 की  आवश्यकता  होगी  ।  परन्तु  हम  मन्‍्त्री  जी  स ेऔर  उनकी  ओर  से  योजना  आयोग  से  अनुरोध  कर ५५00७
 सकते  हैं  कि  इसके  लिए  पर्याप्त  घन  आबंटित  करना  ताकि  उन  लाइनों  को  जिन्हें  छठी
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 योजना  में  शुरू  किया  गया  था  या  जो  छठो  योजना  के  दोरान  निर्माणाधीन  थीं  उन्हें  कम  से  कम  सातवी

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  किया  जा  हम  कम  से  कम  यही  आशा  करते  यह
 सदन  मन्त्री  जी  से  इस  मामले  को  योजना  आयोग  और  माननीय  प्रधान  मन्त्री  के  साथ  उठाने  के

 लिए  अनुरोध  करता  है  क्योंकि  आपकी  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  10  वर्ष  हो  जायेंगे  और  तब

 तक  यदि  एक  रेलवे  हमें  कहना  चाहिए  कि  100  कि०मी०  की  लम्बी  लाइन  पूरी  नहीं  की

 तो  बह  प्रति  प्रति  राज्य  10  कि०  मी०  की  ओसत  नहीं  देती  है  ।  मेरा  सुझाव  है
 कि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आपके  इसके  लिए  कुछ  चिता  होनी  चाहिए  जिसे  क्षेत्रीय  विकास

 कहते  हैं  या  क्षेत्रीय  विकास  में  असन्तुलन  की  कमी  और  उस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में

 निर्माणाधीन  रेलवे  लाइनों  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूराकरने  की  करंवाई  करनी  चाहिए  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  अर्थात्‌  1990  तक  इसे  पूरा  करना  सुनिदिचत  करना

 ताकि  आप  देश  को  यह  बता  सकें  कि  इस  काम  को  पूरा  किया  गया  दूसरी  प्राथमिकता

 अर्थात  परियोजना  उन्मुख  लाइन  था  अन्य  लाइनों  की  है  ।  आप  कुछ  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  घन

 दे  दें  जिस  पर  तुरन्त  कार्य  आरम्म  किया  जा  सकता  इस  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 परन्तु  अब  मुख्य  चिता  यह  होनी  चाहिए  कि  जब  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  चल  रहे  हैं  तब

 हम  इस  विचार  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  कर  सकें  कि  रेलें  राष्ट्रीय  परिसम्पति  है  ।

 रेलवे  का  काम  सारे  देश  का  विकास  करना  है  न  किसी  क्षत्र  विशेष  या  अत्यधिक
 कृत  प्रदेश  का  विकास  करना  ।  हो  सकता  है  कि  व्यावसायिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  रेलवे  लाइनें  अति
 उद्योगीकृत  राज्यों  में  हो  ।  लेकिन  देश  की  मांग  यह  नहीं  है  ।  देश  की  राजघानी  राज्यों
 की  राजधानियों  को  और  जिला  मुख्यालयों  को  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  समय  की  यह  मांग

 भेरे  राज्य  में  अर्थात्‌  नांगल-तलवाड़ा  में  रेल  लाइनों  के  बारे  में  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  का  आमारी  हूं
 ओर  हिमाचल  प्रदेश  की  40  लाख  जनता  की  ओर  से  उनका  धन्यवाद  करता  हू  कि  उन्होंने  इस
 साल  आबंटन  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  की  120  किलोमीटर  लम्बी  रेल  लाइन  के  लिए  2  करोड़  रुपए
 माबंटित  किए  गए  हैं  ओर  इस  पर  80  करोड़  रुपए  ख्च  किए  जाने  लेकिन  बह  पर्याप्त

 नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि  इस  राष्षि  में  वृद्धि  की  जाए  ताकि  राज्य  का  कम  से
 कम  एक  जिला  मुख्यालय  ऊना  को  भी  रेलवे  मानचित्र  में  बड़ी  लाइन  के  क्षेत्र  भें  दिखाया  जा  सके
 और  इसके  संघ  को  राजधानी  दिल्ली  से  संपर्क  स्थापित  हो  जाए  ।  ऐसा  तभी  हो  सकता  है  जब
 इस  राश्षि  को  बढ़ाकर  कम  से  कम  10  करोड़  रु०  सालाना  तक  कर  दिया  राज्य  सरकार
 इसके  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रही  है  ।  इसी  तरह  एक  ओर  अड़चन  है  ।  और  बह  है  अम्बाल्ा  और
 पानीपत  के  बीच  छोटा  सेक्शन  जिसे  दोहरा  किया  जा  रहा  पर  इसमें  बहुत  साल  लग  सकते  हैं
 ओर  इस  समय  हम  अपने  को  असदहाय  महसूस  करते  हैं  क्योंकि  यातायात  सीमा  से  अधिक  बढ़  गया

 है  ।  इसे  तब  शुरू  किया  गया  था  जब  रेल  लाइनें  पठानकोट  से  बआागे  नहीं  थी  ।  अब  जम्मू  में  मी
 रेल  लाइनें  बना  दो  गई  इसे  श्रीनगर  तक  बढ़ाया  जा  रहा  है--इस  समय  इसे  ऊघमपुर  तक  .
 बढ़ाया  गया  यह  कमी  अभी  भी  है  ।  यदि  घन  उदारता  से  आबंटित  किया  जाए  और  यह  दोहरी
 लाइन  पूरी  कर  दी  जाए  तो  दुसरी  ओर  यातायात  के  आवायमन  के  लिए  वेकल्पिक  रास्ता  बन
 जाएगा  ओर  दो  मुख्य  दोहरी  लाइनें  बन  सकती  हैं--एक  बरास्ता  करनाल  और  दूसरा  बसस्ता
 सहारनपुर  और  इससे  पूरे  प्रदेश  को  लाभ  होगा  ।
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 ये  लाइनें  युद्ध  क ेसमय  मी  हमारे  काम  आएंगी  और  पद्टिचमी  देशों  द्वारा  आक्रमण
 के  समय  क्‍योंकि  अन्यथा  जब  सेना  को  तेजी  से  निकलमा  होता  है  तब  उस  प्रणाली  में  अचानक
 रुकावट  आने  लगती  रक्षा  कार्यों  की  दृष्टि  से  मी  इस  लाइन  का  दोहरा  किया  जाना

 महत्वपूर्ण  तथापि  मविष्य  के  लिए  सुझाव  है  कि  अब  कुछ  लाइमों  का  काम  पूरा  होने  के  बाद
 वर्तमाव  लाइनों  को  दोहरा  करने  की  बजाए  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाग्रा  जहां  नई  लाइनें
 बिछाई  जाए  ।  यदि  हम  दो  रेलवे  स्टेशनों  के  जंसे  जम्मू  या  पठानकोट  और  जालन्धर  के

 दो  रेल  लाइनें  बिछा  सरक  तो  बरास्ता  नांगल-तलवाड़  के  हम  दूसरे  क्षेत्र  का  विकास  कर
 सकते  हैं  ।  और  उससे  भी  एक  वेकल्पिक  मार्ग  मिल  उसी  लाइन  को  दोहरा  करने  की

 भने  ही  उससे  आर्थिक  लाम  होता  लेकिन  उससे  नए  क्षेत्र  का  विकास  नहीं
 इप्त  दृष्टिकोण  की  जांच  की  जानी  चाहिए  और  भविष्य  में  आपका  जहां  कहीं  भी  लाइनों  को

 दोहरा  करने  या  नई  परियोजना  शुरू  करने  का  विचार  हो  तो  आपको  यह  भी  जांच  करनी  चाहिए
 कि  क्‍या  पिछड़े  क्षत्रों  तथा  पृष्ठ  प्रदेश  का  भी  विकास  किया  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  अन्य

 महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  कुछ  अनियोजित  परिवतेनों  के  कारण  कई  अड़चनें  पैदा  हो  गई  हैं  ।

 उदाहरण  के  बनारस-बाट्टी  लाइनें  !  मैं  समूचे  देश  की  बात  कर  रहा  हूं---जिसके  परिणामस्वरूप

 यातायात  में  रकावट  आई  है  क्योंकि  एक  लाइन  उत्तर  के  संक्शन-पर  बदली  गई  है  तो  दूसरी  लाइन  दक्षिण

 के  संक्शन  पर  और  इन  दोनों  के  बीच  छोटी  ल,.इन  है  ।  यदि  इसे  मी  बदल  जाए  तो  उत्तर  से

 दक्षिण  की  ओर  जाने  वाले  यातायात  में  सुविधा  हो  जाएंगी  और  परिवहन  नियमित  और  सुचाछ्  रूप  से

 चल  सकेगा  ।  इस  दृष्टिकोण  से  मी  लाइन  बदले  जाने  के  पहलू  की  जांच  की  जानी  चाहिए  और
 केवल  उन  परियोजनाओं  को  शुरू  किया  जाना  जिनसे  गायों  के  आने-जाने  में  सहायता
 मिले  ।  इसी  तरह  अन्य  क्षेत्रों  मी  विकास  होमा  ।  आबंटन  कितना  भी  किया  हमें  इस
 बात  से  कोई  ईर्ष्या  नहीं  है  कि  महनगरीय  परिवहन  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 शुरू  किया  जा  रहा  लेकिन  जब  हम  इनकी  तुलना  करते  हैं  रेल  लाइनों  के  लिए
 अर्थात  3198  किलोमीटर  के  लिए  योजना के  दूसरे  वर्ष  के  लिए  अर्थात्‌  1986-87  के  लिए  100
 करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  हैं  और  कलकत्ता  में  एक  परिवहन  परियोजना  के  लिए  80  करोड़

 रुपए  दिए  गए  इसका  सन्तुलन  कंसे  बनाये  रखा  कई  बार  कोई  समिति  मांग
 करती  है  कि  ब्रांच  लाइन  को  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  अलाभकारी  ब्रांच

 लाइनों  को  बन्द  कर  दिया  लेकिन  ऐसी  अलाभकारी  परिवहन  परियोजनाओं  का  कया  होगा
 जिनसे  घाटा  टोने  जा  रहा  उनके  पूरा  होने  के  बाद  भी  प्रतिवर्ष  उनसे  1  करोड़  रुपए  की  दर  से
 घाट  होगा  ?  इसकी  कोई  युक्ति  निकालनी  होगी  और  मेरा  सुझाव  है  कि  €िसी  अलामकारी
 ब्रांच  लाइन  को  बन्द  करने  की  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  रेलवे  नेटवर्क  की  मुख्य
 प्रणाली  के  साथ  क॑से  जोड़ा  जो  है  ताकि  यह  लाइन  लाभकारी  बन  सके  ओर  इससे  राजस्व
 अजित  किया  जा  सके  ।

 मुझें  खुशी  है  कि  मन्त्री  महोदय  उत्तर  रेलवे  के  सरहिंद  रोपड़  सेक्शन  के  लिए  सुविधाएं

 जुटा  रहे  हैं  क्योंकि  रोपड़  तक  जहां  पर  तापीय  सन्यन्त्र  हैं  कोयला  ले  जाया  जाना  यदि  पटरी

 ऐसी  अच्छी  किस्म  की  नहीं  जो  कि  रेलवे  द्वारा  अनुमोदित  की  गई  तो  उस  पर  केवल  60
 डिब्बे  ही  जा  सकते  हैं  ।  कितु  कोयले  के  संयंत्र  के लिए  100  डिब्बों  की  आवश्यकता  पड़ती  है  |

 इसमें  कुछ  सुधार  करने  की  जरूरत  यदि  आप  सुधार  करते  हैं  तमी  प्रणाली  में  सुधार  होगा  ।
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 की  सती

 ऐसी  बहुत  सी  बातें  जिनके  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  लेकिन  मैं  इतना  ही  कह

 कर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  रेल  जो  पहले  ही  से  चालू
 अर्थात  कांगड़ा  घाटी  रेल  लाइन  पर  कुछ  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाने  की  आवश्यकता  छोटे
 नगरों  में  भी  कुछ  सुविधाएं  देने  की  आवद्यकता  उदाह  रण  के  लिए  कीरतपुर  और  होक्षियारपुर
 नगर  |  पहले  वाला  स्टेशन  सीमेंट  के  लदान  का  आधारभूत  स्टेशन  बन  गया  लेकिन  वहां  कई

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  यद्यपि  पास  ही  सीमेंट  संयंत्र  हिमाचल  प्रदेश  में  है  ओर  वहां  रेलवे

 स्टेशन  बनाया  गया  यात्रियों  आदि  के  लिए  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  बारे  में  आपकी
 क्या  राय  है  ?  आप  हमें  कुछ  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  सकते  हैं  ताकि  इसका  वास्तव  में  औद्योगिक
 नगर  के  रूप  में  विकास  हो  सके  ।  यद्यपि  यह  स्टेशन  पंजाब  में  तथापि  यह  हिमाचल  का  प्रवेक्ष

 द्वार

 इसी  तरह  हम  चाहते  हैं  कि  न  केवल  नई  परियोजनाएं  शुरू  की  जाएं  अपितु  जिन  पुरानी
 परियोजनाओं  का  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  उन  पर  भी  कुछ  विचार  किया  जाए  ।  हमारे
 मन्त्री  ने  यह  सूझाव  दिया  है  कि  रायपुर-बिलासपुर-नांगल  रेल  लाइन  को  शुरू  किया  जा  सकता
 है  ।  उस  स्थान  तक  यह  लामकारी  होगी  उसके  आगे  नहीं  ।

 अब  मैं  एक  अन्य  रेल  लाइन  जगाघर  और  पाउ  टा  केਂ  बीच  की  बात  के  बारे  में  कहूंगा

 जहां  सीमेंट  संयंत्र  भी  है  ”  उस  सेक्शन  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  और  उस  पर  आने  वाली  लागत
 का  अनुमान  मी  लगाया  गया  उसे  भी  शुरू  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  ओद्योगिक  दृष्टि  से
 जो  भी  लामकारी  हो  और  यातायात  की  दृष्टि  से  आप  उन्हें  शुरू  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  कृपया
 पहले  यह  सुनिश्चित  कीजिए  कि  जो  काम  आपने  घुरू  किए  हुए  हैं  उन्हें  योजना  के  अंत  तक

 पूरा  कर  दिया  जाएगा  और  मेरा  विनम्र  अनुरोध  है  कि  उत्तर  रेलवे  में  नंगल-तलवाड़ा  और  जम्मू
 ऊघमपुर-इम  दो  महत्वपूर्ण  लाइनों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाए  क्‍योंकि  उन  दो  राज्यों  में  केवल
 यही  दो  लाइनें  हैं  और  उनके  लिए  10  करोड़  रुपए  की  राशि  आवंटित  की  जानी  चाहिए  ताकि

 योजना  के  अंत  तक  उन्हें  पुरा  किया  जा  सके  ।  नांगल-तलवाड़ा  लाइन  का  छिलान्यास  स्वर्गीय
 श्री  एल०  एन०  मिश्र  ने  22  दिसम्बर  1974  को  ए०  एम०  बी०  में  किया

 इन  शब्दों  के  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  किए  गए  कार्यों  की  प्रशंसा  करता  उन्होंने
 माल  भाड़े  की  दर  न  बढ़ाकर  विपक्ष  को  मात  दी  है  और  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है  कि

 परिश्रम  और  सूक्ष्म  छानबीन  तथा  कठोर  वित्तीय  अनुशासन  से  रेल  प्रणाली  को  चलाना
 संमव  हो  अन्य  उनकी  तो  रोने  की  आदत  ही

 श्री  बसुदेव  झ्राचाय  :  मैं  रेलवे  बजट  में  किरायों  भें  वुद्धि  का  विरोध  करता  हुं  ।
 इस  बार  सरकार  76  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  करना  चाहती  लेकिन  द्वितीय  श्रेणी  के साधारण
 यात्रियों  को  छूट  दी  गई

 विछले  वर्ष  किरायों  में  अभूतपूर्व  यानि  10%  वद्धि  की  गई  थो  ।  आप
 किरायों  में  वृद्धि  कसे  कर  सकते  हैं  ?  आप  यात्रियों  को  विक्षेष  रूप  से  साधारण  द्वितीय
 यात्रा  करने  वालों  के  लिए  मूलमूत  सुविधाएं  भी  प्रदान  नहीं  कर  रहे  द्वितीय  श्रेणी  में  बिजली
 नहीं  पंखे  नहों  वहां  सफाई  का  भी  सभुचित  प्रबन्ध  नहीं  है--यहां  तक  कि  बैठने की  सीटों  का
 भी  प्रबन्ध  नहीं  है
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 जे  ह  ज्पयययाय

 आपने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  है  कि  आपने  107  यात्री  गाड़ियां  चलाई  हैं  ।

 4.00  भ०प०
 लेकिन  आपने  गाड़ियों  में  लगे  डिग्बों  की  संख्या  घटा  दी  आपने  डिब्बों  की  संख्या  नहीं

 बढ़ाई  किन्तु  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ा  दी  है  जिससे  गाड़ियों  में  काफी  भीड़  भाड़  रहती  है  ।
 यात्रियों  को  अब  गाड़ियों  की  छतों  पर  सफर  करना  पड़  रहा  है  ।

 आपने  मेल  और  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  द्वितीय  श्रेणी  के  किरायों  में  33.5%  वृद्धि  की
 इनमें  न्यूनतम  भाड़ा  2  रुपए  अब  आप  उसे  3  रुपए  करना  चाहते  हैं  जो  कि  33.5%  है  और
 आपने  कहा  है  कि  आपने  10%  यात्रियों  को  छूट  दी  यंदि  आप  उपनगरीय  जिनके
 किरायों  में  पिछले  वर्ष  वृद्धि  की  गई  को  भी  शामिल  करें  तो  किरायों  में  हुई  इस  वृद्धि  का
 प्रभाव  मेल  और  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  पर  60%  इस  प्रक्रिया
 से  निर्धन  और  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  पर  और  बोझ  जो  कि  आवश्यक  वस्तुओं
 खाना  पकाने  की  और  राशन  की  दुकानों  पर  मिलने  वाले  खाद्यान्‍्नों  के  मूल्यों
 में  वृद्धि  क ेबोश  से  पहले  ही  दबे  पड़  हैं  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनु रोध  है  वे  और
 एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  यात्रियों  के  किरायों  में  वृद्धि  न  करें  ।

 ]

 ओ  बासकवि  बरागी  :  फर्स्ट  क्लास  का  मी  ?

 4.02  म०प०
 बसवराजेश्वरी  पीठासोन  हुई  ]

 [  अनुवाद  ]
 भरी  असुदेव  झ्ाचाय  :  योजना  आवंटन  के  समा  के  दोनों  पक्षों  की  ओर  से  मांग  की

 गई  है  कि  इसमें  वृद्धि  की जानी  चाहिए  ।  लेकिन  इस  योजना  आवंटन  में  निरन्तर  कमी  की  जा

 रही  पहली  पंचवर्षीय  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  और  तीसरा  पंचवर्षीय  योजना  में  यह
 आवंटन  11.05%,  15.43%  और  15.41%  था  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  6.05  १

 में  इस  समय  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  |  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  किए  गए  आवंटन  से  भी  कम  राशि  दी  गई  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  को  पुनर्वांस  योजना  नाम  दिया  गया  था  ।  मुख्य  रूप  से  आस्तियों  कौ  जगह  नया  सामान
 लाने  और  उनके  नवीकरण  पर  जोर  दिया  गया  था  |  जब  छठी  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  हुई  थी  उस
 समय  14,000  किलोमीटर  रेल  पटरी  खराब  थी  जिसे  तुरन्त  बदले  जाने  की  आवश्यकता  थी  कितु
 जब  यह  पुनर्वास  योजना  समाप्त  तो  इस  खराब  रेल  पटरी  की  लम्बाई  बढ़कर  22,000  कि०
 मी०  तक  पहुंच  गई  थी  ।  रेलवे  के  पु्«ों  की  टूट-फूट  2000  से  बढ़कर  4000  तक  पहुंच  गई  है
 और  5000  किलोमीटर  लम्बी  रेल  पटरी  पर  गति-सीमा  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  था  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  रेल  के  83,000  डिब्बे  रद्द  किए  गए  किन्तु
 इस  अवधि  के  दौरान  73,000  नये  डिब्बे  लिए  गए  जो  कि  रद्‌द  किए  गए  डिब्बों  की  संख्या  से
 10,000  कम  थे  ।  यात्री  डिब्यों  और  इंजनों  के  मामले  में  भी  ऐसा  हुआ  ।

 1973  से  अब  तक  हमारे  इंजन  कारखानों  में  भाप  से  चलने  वाला  एक  भी  इंजन  नहीं  वना
 है  ।  भाप  इंजन  की  बजाय  डीजल  से  इंजन  चलने  लगे  और  फिर  बिजली  से  चलने  वाले
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 रद  मारा
 आये  क्‍योंकि  बिजली  से  चलने  वाली  रेल  यातायात  का  सबसे  सस्ता  साधन  अब  केवल  6000

 किलोमीटर  रेल  पटरी  का  विद्यतीकरण  किया  गया  आज  देश  में  62,000  किले  गमीठर  रेल

 लाइन  है  जिसमें  से  केवल  6090  किलोमीटर  का  ही  विद्युतीकरण  किमा  म्ा  इस  शताब्दी  के

 अन्त  तक  जब  भाप  से  चलने  वाले  समी  इन्जन  हटा  लिए  जाएंगे  तब  क्या  होगा  ?  शतार

 के  अन्त  तक  भाष  से  चलने  वाला  एक  भी  इ  जन  नहीं  रहेमा  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  3400  किलोमीटर  रेल  पटरी  का  विद्युतीकरण

 किया  जाना  है  किन्‍्त  छठी  योजना  अवधि  में  यद्यपि  2,800  किलोमीटर  का  लक्ष्य  रखा  गया  था

 किन्तु  केवल  1,522  किलोमीटर  पटरी  का  विद्युतीकरण  ही  किया  गया  जबकि  2800  किलो

 के  लिए  आवश्यक  राशि  स्वीकृत  कर  दी  गई  थी  और  रेलवे  को  पर्याप्त  घन  मिला

 आप  एक  6000  एच०  पी»  के  विद्युत  इजन  के  नमूने  के इंजन  का  आयात  कर  रहे  हैं  |
 क्या  हम  इस  विद्यत  इ'जन  को  अपने  इंजन  कारखाने  में  नहीं  वना  सकते  ।  आप  करोड़ों  रुपया  खर्च
 कर  रहे  हैं--लगभग  2  करोड़  5  लाख  रु०  इस  इजन  के  आयात  पर  खर्च  रहे  हैं  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  यही  कारण  है  कि  प्रोटोटाइप  का  आयात  किया  जा  रहा

 के  का  रखाने  में  कम  कीपत  पर  बनाया  जा  सकता  6000  होसे  पावर  का  इंजन
 रहे  हैं  और  आप  करोड़ों  रुपये  खर्च  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बासुदेव  आचार  :  6000  हॉर्स  पावरू  का  यह  इ  जन  हमारे  चितरंजन  में  इजन  बनाने
 आयात  कर

 माल  माड़े  के  बारे  में  सफलता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया
 माननीय  मन्त्री  जी  शायद  भूल  गये  हैं  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जो  .  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  था  वह  लक्ष्य  3090  लाख  टन  था  और  छठी  योजना  के  दौरान  2360  लाख  टन  की  सफलता

 प्राप्त  की  गई  अर्थात्‌  यह  लक्ष्य  स ेलगमग  720  लाख  टन  कम  सातवीं  योजना  के  लिए  3400
 लाख  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  और  आने  वाले  वर्ष  के  लिए  2550  लाख  टन  का  लक्ष्य
 था  ।  150  से  160  लाख  टन  की  औसत  बढ़ोतरी  के  साथ  3400  लाख  टन  लक्ष्य  को  प्राप्त  कुरना
 असंभव  है  यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने  नये  माल-डिब्बों  के  तेज  वाले  माल
 भाड़े  केਂ  लिए  कम्प्यूटर  प्रणाली  आदि  के  बारे  में  तकनीक  में  सुधार  करने  की  बात  कह्टी  है  तब  मी
 इनमें  से  कोई  भी  गाल  ढ़ोने  की  क्षमता  को  नहीं  बढ़ायेगी  चीन  में  गाड़ियों  की  कम  संख्या  और
 फेवल  52000  कि०  मी०  रेलवे  लाइन  के  साथ  12000  लाख  टन  माल  ढो  सकते  हैं  जबकि  हमारे
 देश  में  62000  कि०  मी०  रेलवे  मार्ग  और  2  लाख  से  मी  अधिक  गाड़ियों  के  केवल  2550
 लाख  टन  माल  भाड़ा  ढो  सकते  हैं  ऐसा  क्‍यों  है  क्योंकि  चीन  में  पारी  चक्कर  का  3.5  दिनों  का
 है  जबकि  हमारे  देश  में  12.8  दिन  का  है  ।

 औद्योगिक  सम्बन्धों  के  विषय  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  1973  में  लोको  रनिंग  स्टाफ
 साथ  उनके  के  घंटे  12  से  कम  करके  10  करने  का  समझोता  हुआ  था  ।  लेकिन  उसे  लागू

 नहीं  किया  गया  ।  1981  में  उन्होंने  काम  रोको  का  सहारा  लिया  ।  तब-वहां  कमन  किया  गय#ओऔर

 उन्हें  नौकरी  से  निकाल  दिया  हजारों  काम  करने  वालों  कोः  गिरफ्तार  किया  और  जेल
 में  बन्द  किया  गया  ।  अब  उन  पर  अत्याचार  किया  जा  रह  हः  ॥  जय

 के

 उन
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 कम  -

 »  अनियेमित  मजदूरों  का  इसी  सदन  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  अनियमित
 मजदूरों  को  नियमित  किया  जायेगा  ।  लेकिन  2  लाख  अनियमित  मजदूरों  को  अमी  नियमित  कैरना
 बाकी  है  ।  अब  सभी  भाप!सै  चलने  वाले  इ  जनों  कों  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  तो  कोयला  और
 ऐश  का  कार्य  करने  वाले  मजदूरों  का  क्‍या  होगा  ?  वे  पिछने  15-20  क्यों  से  यह  कार्य  कर  रहे

 वे  लगातार  इस  प्रकार  का  कार्य  करते  आ  रहे  है  ।  वे  हमारे  समाज  के  बहुत  दलित  वर्ण  से
 सम्बन्धित  हैं  ।  उनकौ  ठेके  मजद्र  जैसा  रखा  गया  उनका  कया  होगा  और  वे  कहां  जायेंगे  ।

 वहां  दो  मान्यता  प्राप्त  संघ  बह्म॑ं  दो  संध  क्‍यों  होने  दिये  गये  ?  एक  क्‍यों  नहीं  ?  मंत्री  ने  हमें
 विश्वास  दिलाया  है  क्रि  इस  क्थिय  में  विधेयक  जा  रहे  हैं  ।  मैं  मंत्री  से  करता  हूं  कि

 वह  कामिक  संघों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी  नीति  पर  पुनविचार  करें  ।  इस  समय  उत्पादन
 इयों  में  कोई  मी  मान्यता  प्राप्त  कार्मिक  संघ  नहीं  चितरंजन'लोकोमोटिव  वृर्क्स  में  कोई  यूनियन
 नहीं  है  ।  वहां  केवल  स्टाफ  परिषद  है  जो  कि  कोर्ट  की  निषेष्ठाज्ञा  के  कारण  काय  नहीं  कर  रही
 है  |  वहां  दी  संघ  क्‍यों  होने  चाहिए  और  उसको  कमंचारियों  के  गुप्त  मतदान  द्वारा  मान्यता  प्राप्त
 होनी  चाहिए  ।

 मब  मैं  पश्चिमी  बंगाल  में  कुछ  मुख्य  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  करना  चाहूंगा

 तामलुक  लाइन  के  लिए  भूमि  को  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  था  और  नींव  रखी  गई  थी  ।  लोकसभा
 के  चुनावों  से  पहले  रेल  मंत्री  द्वारा  एक  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  वे  उस  लाइन  पर  कारय॑  शुरू
 कर  देंगे  लेकिन  1000  रु०  की  थोड़ी  सी  राशि  इस  विशेष  लाइन  के  लिए  मंजूर  की  गई  ।  हमें
 बताया  था  कि  योजना  आयोग  ने  इसे  योजना  के  लिए  अभी  मंजूरी  नहीं  दी

 अब  मैं  पुरूलिया  कोटशिला  रेलवे  लाइन  को  छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  मुद्दे
 पर  आता  हूं  ।  इसकी  घोषणा  श्री  केदारपांडे  ने  की  थी  जो  उस  समय  रेल  मंत्री  रेलवे  बोर्ड
 ने  इस  प्रस्ताव  को  योजना  आयोग  के  पास  भेज  दिया  है  लेकिन  आयोग  ने  अभी  तक  इसकी  स्वीकृति
 नहीं  दी  थौ  ।  यह  एक  छोटी  सौ  परियोजदा  है  ।  इस  परियोजना  का  अनुमान  केंवल  6  करोड़  र०

 है  यह  बॉकारों  और  पुरूलिया  जो  हमारे  देश  में  15  पिंछड़े  हुए  जिंलों  में  से  एक  मिलायेगी  ।

 दूसरा  जो  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह  बांकुरा-रानीगंज  के  बारे  में  है  ।  मेजिया  में  एक
 तापीय  ब्जिली  घैंर  स्थापित  किया  जा  रहा  है  यह  लाइन  बोकारो  को  रानीगंज  के  साथ  मिलायेगी

 बोका रो  एक  उचद्चोग-रहित  पिछड़ा  हुआ  जिला  है  ।  मेरा  अगला  मुद्दा  हावड़ा  लाइन  के  सम्बन्ध  में

 है  |  हावेंड़ा  ऑमटा  लाइन  का  शिलान्यास  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमति  इंदिरा  गाधी  जी  ने  1972
 में  किया  था  किन्तु  इसका  केवल  एक  तिहाई  कायें  पूरा  हुआ  है  जो  हावड़ा  से  बारगद्चिया  तक  है  ।

 हावड़ा  आमटा  लाइन  के  लिए  कोई  राशि  मंजूर  नहीं  की  गई  है  ।

 बज-बज  नामखाना  लाइन  के  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग  ने  अएनी  स्वीकृति  दे  दी  थी  ।

 जहां  तक  कलकत्ता  मेट्रो  रेल  का  सम्बन्ध  है  ।  आपने  इस  रेल  के  लिए  केबल  84  करोड़

 रुपझ़  मंजूर  किया  ।  इससे  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  क्‍योंकि  इसे  आपको  1989  तक  पूरा  करना  है
 है  जब  तक  आप  100  करोड़  रुपये  वािक  की  मंजूरी  नहीं  देते  यह  आपकी  निर्षारित  तिथि  सके

 पूरा  नहीं  होगा  ।

 427
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 परिक्रमा  रेल  के  सम्बन्ध  में  एक  समस्या  आप  जानते  हैं  कि  कुछ  लोगों  ने  रेखवे  भूमि
 पर  अनिधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  पढ्चमी  बंगाल  की  सरकार  और  मुख्यमंत्री  ने  इन

 लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  राज्य  सरकार  कीमत  का  50%  बहुन  करेगी  अर्थात्‌
 20  लाख  रुपये  ।  उन्होंने  प्राथंना  की  है  कि  बाकी  50%,  अर्थात्‌  20  लाख  रुपया  उनके  पुनर्वास
 के  लिए  रेलदे  को  वहन  करना  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  बह
 परिचिमी  बंगाल  की  सरकार  के  प्रस्ताव  का  50  प्रतिशत  भाग  वहन  करने  की  मंजूरी  दें  ।

 कर्मचारी  कल्याण  के  बारें  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  कि  उनके  क्वाटरों  के  निर्माण  के  लिए
 राप्ति  बढ़ा  दी  गयी  अब  केवल  20%  रेल  कर्मचारियों  को  रेलवे  के  क्वार्टर  प्राप्त  हुए  हैं  और
 शाप  केवल  5000  क्वार्टर  बनायेंगे  ।  15  लाख  कर्मचारियों  में  से केवल  2  लाख  कर्मचारियों  के  पास
 कवार्ट र  इसलिए  5  हजार  क्वार्टरों  से समस्या  का  हल  नहीं  हो  सकता  ।

 अब  मैं  अस्पतालों  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  वहां  107  अस्पताल  और  523  स्वास्थ्य

 इकाइयां  है  लेकिन  वे  कितने  कर्मचारियों  के  परिवारों  के  लिए  15  लाख  रेल  कर्म  चारियों  और

 उनके  परिवारों  के  लिए  आप  प्रति  कमंचारी  15.50  रु०  खर्च  कर  रहे  क्‍या  यह  काफी  है  ?

 इन  हाम्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं  और  मैं  किराये  भाड़े  में  की  गई
 तरी  का  विरोध  करता  हूं  ।

 [
 झी  जी०  एस०  मिञ्व०  :  इतना  अच्छा  रेलवे  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिये

 मैं  मंत्री  महो दय  को  बधाई  देता  हूं  और  कुछ  सुझाव  मी  देना  चाहता  हूं  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  22  नई  रेलवे  लाइनें  बन  100  करोड़  रुपया  नई  रेलवे  लाइनों  के
 लिये  अमी  आपने  रखा  है  ओर  50  करोड़  रुपया  कन्वर्जन  के  मोटर  गेज  से  या  छोटी  लाइन
 से  बड़ी  लाइनों  के  लिये  रखा  लेकिन  पालियामैंट  की  और  गवर्नमेंट  की  कई  कमेटियों  ने  जो

 सुझाव  दिये  उन  पर  आपका  छघ्यान  अमी  तक  नहीं  इसके  लिए  मैं  थोड़ा  अफसोस  भी

 जाहिर  करता  हूं  ।

 स्टेट  रीआर्गेनाइजेशन  कमीशन  ने  जबलपुर  से  रायपुर  तक  को  नई  रेलवे  लाइनों  द्वारा
 जोड़ने  के  लिये  लिखा  उधर  अमी  तक  आपका  ध्यान  नहीं  गया  है  ।  इतना  ही  नहीं  जबलपुर
 से  गोंदिया  ने  रोगेज  को  ब्राडगेज  में  कनवर्शन  करने  के  लिए  अनइकोनमिक  ब्रांच  लाइन्स  कमेटी  ने
 1969  में  कहा  था  कि

 ]
 इस  प्रणाली  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  पर  विचार  करना  होगा  ।  प्रणाली  के  दो  खंड

 दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  की  बड़ी  मुख्य  लाइन  का  उत्तर-खण्ड  तथा  इसका  दक्षिणी  खण्ड  ।  हमारा  विचार
 है  कि  उत्तरी  खण्ड  जिसमें  परासिया-चिंदवाड़ा-सिओनी-नैनपु र-मांडला  फोर्ट  तथा
 बेलाधाट-गोंदिया  तथा  इसकी  शाखायें  आती  हैं  को  धीरे-धीरे  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए
 सर्वेक्षण  किया  जाना
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 न  न  5  ७८  ल्‍  झा  धे  शीध्क्टओ

 उसके  बाद  कमेटी  ऑफ  पेटीक्षन  की  रिपोर्ट  जो  कि  4  नवम्बर  1976  को
 सदन  में  पेश  को  गई  में  कहा  गया  है

 ]

 समिति  आध्या  करती  है  कि  जबलपुर-गोंदिया  खण्ड  में  संकरी  लाइन  को  बड़ी  लाइन
 बदलने  का  कारये  रेल  मन्त्रालय  द्वारा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उनके  द्वारा  परिकल्पित  चार  वर्ष
 की  अवधि  में  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ।

 ]
 चार  साल  के  अन्दर  1976  में  आपकी  मिनिस्ट्री  मे  गोंदिया  और  जबलपुर  के  बीच  की

 लाइन  को  शब्राडगेज  में  कनवर्शन  करने  की  कमेटी  ऑफ  पेटीशन  को  अपनी  राय  दी  लेकिन
 उसको  आप  भूल  गये  ।

 श्री  गनी  खां  चौधरी  साहब  ने  बालाघाट  स्टेशन  पर  इस  बारे  में  घोषणा  भी  कर  दी
 लेकिन  इस  बात  को  दूसरे  चौधरी  साहब  मी  मानें  तब  न  ।  उसमें  यह  लिखा  था

 ]

 समिति  यह  मी  सिफारिश  करती  है  कि  रेल  मंत्रालय  द्वारा  सतपुराः  श्रृंखला
 में  संपूर्ण  संकरी  लाइन  प्रणाली  को  बदलने  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाये  ताकि  इस  पिछड़े
 तथा  अविकसित  क्षेत्र  के  आ्थिक  विकास  में  तेजी  लायी  जा

 समिति  यह  आशा  करती  है  कि  पू  जीगत  निवेश  पर  प्रतिफल  ही  इस  परियोजना  की
 मिकता  को  निश्चित  करने  का  एक  मात्र  मापदण्ड  नहीं  होगा  तथा  इस  मामले  में  इस  पिछड़े  क्षेत्र
 की  विशेष  आवश्यकताओं  पर  उचित  घ्यान  दिया  जायेगा  ।

 इसके  अलावा  और  मी  कई  चीजें  हैं  ।  यह  रेलवे  लाइनें  आज  से  75-80  साल  पहले  बनी
 उस  समय  7  हजार  रेलवे  स्टेशन  बने  और  उन  स्टेशनों  पर  वेटिंग  रूम  और  मुसाफिरखाने  बर्ने

 वेटिंग  रूम  अपर  क्लास  पेसेंजर  के  लिए  और  मुसाफिरखाना  सेकिण्ड  क्लास  पेसेंजर  जिन्हें  पहले
 थडं  क्लास  पेसेंजर  कहा  जाता  के  लिए  थे  । आज  आप  अधिकांश  मुसाफिरखानों  में  पार्यंगे  कि
 उनमें  कुत्त  ,  गधे  ओर  मनुष्य  एक  साथ  रहते  हैं  |  मंत्री  जी  चाहें  तो  रात  में  कमी  भी
 जाकर  देख  सकते  जंसा  कि  गीता  में  कहां  गया

 शुविचेव  ए्वपाके  च

 आप  पंडित  हैं  इस  कारण  सब  को  बराबर  की  नजर  से  देखते  हैं  ।

 झी  एच०  ए०  डोरा  )  :  अर्थात्‌  श्ान्तिपूवंक  सह-अस्तित्व  ।

 झी  ली०  एस०  मिश्र  :  इनकी  गायों  तथा  अन्य  पशुओं  के  साथ  शान्तिपूर्वक  साथ-साथ

 रहने  में  बहुत  रुचि  मुझे  कोई  एतराज  नहीं
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 ]
 अमी  भी  अधिकांक्ष  रेलवे  में  रेलवे  लाइन  का  कटो  हँआ  छोंटो  सी  टुकेडी  जो  घंटे  के  रूँप  में  टंगा

 हुआ  काम  आता  वह  घंटा  मी  आप  ने  नहीं  बदला  ।  फिर  पोनों  की  क्‍यों  हलिंत  हैं  ?  ऐमेनिटिंज
 पर  इतना  रुपया  खर्च  किया  जाता  है  लेकिन  अधिकांश  स्टेशनों  पर  फिल्टर्ड  और  क्लोरिनेढेड  कटर
 पीने  के  लिए  नहीं  मिलता  ।  बिलकुल  रा-पानी  मिलता  है  और  गर्मियों  में  तो  बहुत  ही  मुसीबत
 होती  ऐसा  पानी  मिलता  है  ।  कुछ  ही  स्टेशनों  पर  जो  बड़े  स्टेशन  हैं  वहीं  फिल्टर  वाटर  प्रिलत्ा

 है  अन्यथा  अधिकांश  पर  नहीं  मिलता  है  ।

 जहां  तक  खाने  की  बात  है  आप  ने  खुद  मंजूर  किया  है  अपनी  रिपोर्ट  में  कि  अब
 मिनियम  के  कंसरत्स  में  हाइजिनिक  दिथा  यानी  जहां  एल्यूमिनियम  के  कंसरत्स  नहीं

 जो  रेलवे  स्टेशनों  पर  पूड़ी  भांजी  बेचते  मैंने  खायर  है  इसलिए  में  जानता  चौधरी  रहहुब
 ने  भी  खाया  उनको  पता  होगा  कि  सब्जी  रहती  है  आलू  की  और  उसमें  एकाव  टुकष्ठा  आलू
 का  होता  बाकी  मिर्च  ओर  नमक  का  पानी  रहता  हैओर  एक  एक  एक  ठण्डी

 एक  गरम  इस  तरह  दबा  कर  रखते  हैं  और  वही  खाना  पड़ता  है  ।  अधिकांश  लोग  वही  खाते

 यह  कैसरत्स  वाले  खाने  में  जो  खर्चा  ज्यादा  आप  कर  रहे  हैं  और  आप  ने  इंसमें  करीब  2  करोड़
 रुपया  मुनाफा  भी  प्राप्त  किया  तो  स्टेशनों  पर  जो  ठेकेदारों  द्वारा  खाना  बेचा  जाता  हैं  उसमें

 कुछ  सुधार  लाएं  क्योंकि  वह  भी  हसारे  देश  के  माई  हैं  जो  उस  खाने  को  खाते  हैं  ।

 फिर  आर०  पी०  जौ०  आर»  डा  स्ववीड  और  विजिलेंस  के  बाँवजूदे'**
 )

 ***

 ]

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  मौषण  समाप्त  कीजिए  ।  आज  25  ओर  वक्‍ताओं  ने
 बोलना  है  ।  आपके  दल के  प्रत्येक  सदस्य  के  लिए  जितना  समय  तय  किया  गया  था  वह  पहले  ही
 ले  चुके

 क्‍
 कब

 २  ु
 थ्रो  जौ०  एस०  मिश्र  :  मेडम  अभी  तो  मैंने  शुरू  हीं  कियां  अंभी  तो  मैंने  एक  पेज  भी

 नहीं  पढ़ा  ।  इनके  ऊपर  तो  इंतनी  दया  रहीं  कि  इंतनी  देर  तक  बोलने  दिया  ।  मैं  एक  दो  मिनट  और
 लू  ज्यादा  नदीं  ।

 ह

 इनके  बावजूद  क्लेम्स  की  कमी  नहीं  बहुत  थोड़ी  कमी  हुई  है  ।  क्कीलों  की  फीस
 काफी  बढ़  गई  जितना  आप  प्रोटेक्शन  फोस  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  उतनी  ही  गड़बड़ी  बढ़ती  जा  रही

 यह  कैसा  सम्बन्ध  है  ?  क्‍या  मेल  है  ?  यह  मेरी  संमंझ  में  तो  आंता  आप  थोड़ी  समझा
 कर  ज्ञानवान  बनाने  की  कोशिश  करें  तो  मैं  बहुत-बहुत  पेष्यकीदे  दूं  आप
 चोधरी  चारों  तरफ  देखते  हैं  ।

 रेलवे  की  जमीन  और  रेलवे  की  जो  प्रमपटी  है  वह  किसी  की  भी  प्रापर्टी  कह  किसी
 की  भी  जमीन  पक्की  इमारतें  बन  गई  उससे  जो  आफिससं  उनको  महीना  मिलता  है
 किराया  वसूल  करते  इस  पर  भी  ध्यान  दीजिए  कि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  रेलवे  क्री  ज़मीष  पर
 कितना  एन्क्रोचमेंट  ह ैऔर  वह  एन्क्रोचमेंट  आफिर्सस  की  मिली-मगत  के  कारण
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 एक  ओर  चीज  कहता  हूं-...स्पोटस  पर  आप  35  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  खर्च  करते  हैं  लेकिन
 पिंछले  कुछ  वर्षों  में  दस  पन्द्रह  बीस  वर्षों  में  जिसमें  जनता  पार्टी  के  हमारे  दण्डवते  जी  भी  रेल  मंत्री
 रहे  हैं  एक  भी  खिलाड़ी  जिसका  आप  नाम  ले  जिस  की  छाती  पर  चौधरी  साहब  खुद  तमगा
 लगा  आज  तक  नहीं  हुआ  है***

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  पी०  टी०  ऊषा  ने  पांच  मेडल  लिए  चार  गोल्ड
 मेडल  और  एक  कांस्य  मेडल  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  वह  भी  अंब  हुआ  दण्डवते  जी  के  वक्‍त  में  नहीं  ।

 बसे  जी०  एस०  मिश्र  :  मैं  कप  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  खिलाड़ी  से  मेरा  मतलब  क्रिकेट
 ओर  हाकी  से  पी०  टी०  ऊषा  तो  एथलीट  हैं  ।

 परिवहन  मंत्री  बंशी  :  क्रिकेट  तो  हमारे  मिनिस्टर  सिशिया  जी  खुद  खेलते  हैं  ।

 थी  जी  ०  एस०  मिश्र  :  उनके  सोने  का  मेडल  लगवा  दीजिए  तो  हम  मान  जायेंगे  ।

 यह  जरूर  है  कि  जो  क्लब  हैं  रेलवे  के  उनमें  अधिकांश  रुपया  चला  जाता  है  और  वहां
 पर  जुआ  होता  वास्तव  में  क्रिट  और  जो  इन्टरनेशनल  गेम्स  उन  पर  रुपया  खर्च
 करायें  और  उनके  लिए  अलग  से  ढ़ंटवारा  करंदें  तो  बड़ा  अच्छा  होगा  ।  ध्यान  चन्द  और  रूप  सिंह
 जसे  खिलाड़ी  रलवे  ने  ही  पेदा  किए  थे***

 श्री  प्रजय  मुझरान  :  ध्यान  चन्द  तो  फौज  के  थे  ।

 क्री  जी०  एस०  मिश्र  :  फौज  में  बाद  में  लिए  गए  पहले  रेलवे  में  लिए  गए
 मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 रेलवे  की  अनमैन्‍्ड  रेलवे  क्रासिग्ज  पर  बहुत  ज्यादा  एक्सीडेंट्स  होते  रहते  हैं  उनको
 रोकने  की  ओर  कुछ  न  कुछ  ध्यान  आपको  जरूर  देना  चाहिए  |

 इन्हीं  सुझावों  के  आपको  घन्यवाद  देते  मैं  प्रस्तुत  रेलवे  बजट  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]
 प्रो  केਂ  बी०  थामस  :  समापति  मैं  माननीय  परिवहन

 शी  बंसीलाल  और  उनके  माननीय  माघवराव  सिंधिया  को  एक  बहुत  ही  अच्छा  रेल

 बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  सामान्यतः  रेल  बजट  से  लोगों  का  गुस्सा  बढ़  जाता

 इस  बार  गुस्से  की  बजाय  उन्होंने  राहृत  की  सांस  ली  है  ।  यद्दी  कारण  है  कि  बुढ़े  लोगों  ने  भी  रेल

 बजट  का  हादिक  स्वागत  किया  है  ।

 इस  बजट  की  कतिपय  मुख्य  विश्षेषतायें  यात्रा  करने  वाली  जनता  में  से  इसने  केवल

 10%  ज़त्नता  को  ही  प्रमाथित  किया  उप्रवयरीय  याजियों  को  लगअ्रग  बिल्कुल  छोड़  द्विया  गया

 है  ।  माल  यातायात  पर  नियंत्रण  रस्स़  गया  है  ।

 केरल  की  जनता  का  प्रतिनिधि  होने  के  मैं  विक्षेष  रूप  से  श्री  बंसीलाल  जी  का

 घन्यवादी  हूं  क्योंकि  माल  यातायात  स्रें  किसी  मी  वृक्चि  का  मेरे  राज्य  पर  भ्रमाव  होता  क्‍योंकि

 सब्जियां  तथा  सभी  कच्चा  माल  केरल  में  बहुत  दूर  के  स्थानों  से  आता  है  ।
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 एक  और  महत्वपूर्ण  प्रमाव  यह  है  कि  योजना  परिव्यय  में  वुद्धि  1985-86  में  परि+
 ब्यय  2050  करोड़  रुपये  था  और  इस  वर्ष  इसे  बढ़ाकर  2650  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  लगभग
 370  करोड़  रुपये  आन्तरिक  संसाधनों  से  जुटाये  गये  यह  वास्तव  में  एक  अति  प्रष्यंसनीय
 उपलब्धि  है  ।

 अम

 इस  सम्बन्ध  में  में  कतिपय  तथ्थों  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  जिन  पर  माननीय  रेल  मन्त्री
 का  ध्यान  दिलाने  की  जरूरत  एक  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  सरकारी  रेलवे  पुलिस  आर०

 तथा  रेलवे  सुरक्षा  बल  पी०  हैं  जो  रेलवे  विमाग  में  सुरक्षा  के  कार्य  को
 देखते  इन  दो  बलों  के  बीच  कोई  उचित  समन्वय  नहीं  राज्य  सरकार  उन

 पुलिस  वालों  को  जी०  आर०  पी०  में  स्थानांतरण  करती  हैं  जो  कुशल  नहीं  उन  पुलिस  कर्मियों
 को  उचित  प्रशिक्षण  दिया  चाहिए  जिन्हें  रेलवे  में  सुरक्षा  का  कार्य  सौंपा  गया

 अगर  आप  आंकड़ों  को  देखें  तो  इससे  स्पष्ट  होगा  कि  हमें  कितने  कड़े  सुरक्षा  प्रबन्ध  की
 आवश्यकता  1980-81  में  रेलवे  की  150.6  लाख  रुपये  के  सामान  और  उपकरणों  की  चोरी

 हुई  ।  जब  हम  1984-85  की  स्थिति  पर  आते  हैं  तो  यह  राशि  बढ़कर  187.16  लाख  रुपये  हो
 गयी  ।  1980-81  में  बुक  कराये  गये  माल  में  घाटे  को  देखें  529.4  लाख  रुपये  का  बुक  कराया

 गया  माल  खो  गया  या  चुरा  लिया  गया  1984-85  में  यह  चोरी  या  घाटा  बढ़कर  554.4  लाख
 रुपये  हो  गया  परन्तु  हम  अमी  भी  देखते  हैं  कि  रेल-सम्पत्ति  की  बढ़ती  हुई  चोरी  को  कम  करने

 के  लिए  कोई  कारगर  उपाय  नहीं  किये  गये  ।

 जहां  तक  बेटिकट  यात्रा  करने  वालों  का  सम्बन्ध  1982-83  में  बेटिकट  यात्रा  करते

 पकड़े  गये  लोगों  की  संख्या  52.77  लाख  थी  और  ओर  1984-85  में  यह  बढ़कर  67.7  लाख  हो
 गयी  बेटिकट  यात्रा  करने  वालों  की  संख्या  में  लगातार  वृद्धि  हो  रही  है  ।  कारगर
 कदम  उठाने  होंगे  और  कारगर  कदम  केवल  तमी  उठाये  जा  सकते  हैं  जब  बेटिकट  यात्रा  पर
 नियंत्रण  करने  के  उचित  प्रबन्ध  हो  ।

 एक  और  बात  जो  मैं  माननीय  मन्त्री  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  वह  सुविधाओं  से
 घित  यहां  पर  मैं  केवल  एक  बात  सभा  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  शौचालयों  को  किस
 प्रकार  से  रखा  जाता  जब  तक  आप  अपनी  नाक  बन्द  न  कर  लें  तब  तक  आप  नई  दिल्‍ली  या
 किसी  अन्य  रेलवे  स्टेशन  के  शोचालयों  में  प्रवेश  नहीं  कर  सकते  ।  कम  से  कम  इस  मूलभूत  सुविधा
 को  सभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  उपलब्ध  कराना  होगा  ।

 जहां  तक  खाद्य  पदार्थों  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध  मेरे  माननीय  मित्र  ने  स्पष्ट  किया  है
 किया  तो  उसकी  किस्म  घटिया  होती  जा  रही  है  या  फिर  उनके  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।
 इस  बारे  में  कुछ  कराना  होगा  ।

 अपने  राज्य  केरल  के  बारे  में  मेरे  पास  बहुत  सी  छिकायतें  अपर्याप्त  धनराष्ति  के
 आवंटन  के  बारे  में  हम  लगातार  माननीय  मन्त्री  को  अभ्यावेदन  देते  आ  रहे  हैं  ।

 में हमें करोड़ रुपये दिये गये ये । में इपे घटाकर 6.36 करोड़ रुपये कर दिया गया । इस वर्ष इसे और घटाकर 5,24 करोड़ रुपये कर दिया गया



 13  1907  रेलवे  बजट  चर्चा

 हमारी  एक  महत्वपूर्ण  रेल  अर्थात्‌  एर्नाकुलम-एलप्पी  को  1975  में  शुरू  किया
 किया  गया  था  ।  इसे  1985  में  पूरा  किया  जाना  था  ।

 इसी  प्रकार  एलप्पी-कयमकुलम  रेलवे  लाइन  को  पूरा  करना  परन्तु  हमें  नहीं
 मालूम  कि  ये  कब  तक  पूरी  होगी  ।  हमने  अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  काफी  अभ्यावेदन  दिये  हैं  ,
 अर्थात्‌  कोचीन-मदुरई  रेल  तिरुचर  ग्रुरवाय्‌र-कुट्टीरपुरम  रेल  लाइन  ।  उन्हें  निर्धारित  समय
 में  पूरा  करना

 इसी  तरह  से  केरल  में  रेल  लाइनों  का  विद्यतीकरण  करने  का  प्रस्ताव  है  |  ए्नाकुलम  से
 त्रिवेन्द्रम  रेल  लाइन  की  पूरी  क्षमता  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  इस  लाइन  को  दोहरा  किया  जाना

 चिगननूर-कया  मकुलम-त्रिवेन्द्रम  रेल  लाइन  के  सर्वेक्षण  का  प्रस्ताव  इसे  शीघ्र  पूरा
 किया  जाना  चाहिए  इसका  कार्य  मी  एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम  रेल  लाइन  का  दोहरा  बनाना  है  ।

 आपकी  अन्लुमति  मैं  मलयालम  मनोरमा  के  एक  सम्पादकीय  लेख  को  पढ़  गा  ।  इसमें
 कहा  है  कि  रेल  बजट  के  पदचात्‌  केरल  को  कुछ  नहीं  मिला

 ओन्‍नुमिल्लाਂ  :  यह  एक  लम्बा  सम्पादकीय  लेख  है  और  इसके  अन्तिम  वाक्य
 में  कहा  गया  है  कि  के  रल  के  प्रतिनिधि  यहां  सो  रहे  अगर  लोग  इसे  पढ़ते  हैं  तो  वे  सोचेगे  कि

 हम  यहां  कुछ  भी  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  । आपको  मालूम  है  कि  हमने  कई  अम्यावेदन  दिये  हमारे
 मुख्यमन्त्री  यहां  आकर  आपसे  मिले  थे  |  केरल  के  समी  संसद  सदस्य  आपसे  मिले  हैं  यह  एक  बहुत
 ही  उचित  मांग  हम  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहे  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  प्रिय  प्रधानमन्त्री
 ने  मुसीबतों  में  हमारी  सहायता  की  अभूतपूर्व  बाढ़  के  समय  उन्होंने  हमें  135  करोड़  रुपये  दिये

 हमार  नारियल  संकट  के  समय  सरकार  ने  पहले  ही  30  करोड़  रुपये  दिये  अब

 हमारी  इस  क्षेत्र  में  सहायता  कर  रहा  है  ।  परन्तु  रेलवे  परियोजनाओं  के  मामले  में  जब  तक  हमारे
 परिवहन  बंसीलाल  जी  इस  पर  गम्मीरता  से  विचार  नहीं  करेंगे  तब  तक  हमारी  स्थिति

 खराब  रहेगी  ।

 एक  और  प्रार्थना  है  ।  तेशीचरी  की  हाल  की  दुर्घटना  के  रेल  मन्त्री  ने  वहां  जाकर

 स्थिति  का  अध्ययन  करने  की  अति  कृपा  की  उन्होंने  मृत  व्यक्ति  के  परिवार  को  3000  रुपये
 तथा  प्रत्येक  घायल  यात्री  के  लिए  500  रुपये  की  अनुग्रहद  राशि  स्वीकृत  करते  की  क्रपा  की

 एक  और  सुझाव  हमें  मालूम  है  कि  यह  थोड़ा  कठिन  परन्तु  दुःखद  स्थिति  को  देखते  हुए
 आप  कोई  तरीका  निकाले  ताकि  मृत  व्यक्तियों  पर  आश्रित  व्यक्तियों  को  रेलवे  में  रोजगार  दिया

 जा  सके  ।

 हमारी  प्रिय  प्रधानमन्त्री  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांवी  के  कार्यकःल  के  दौरान  आएवासन  दिया
 गया  था  कि  केरल  में  रेल  के  डिब्बे  करी  एक  फैक्टरी  स्थापित  की  लेकिन  इसकी  स्थापना

 किसी  और  स्थान  पर  कर  दी  गई  ।  इसलिए  कृपया  रेलगाड़ी  के  डिब्बे  बनाने  की  एक  और  फंक्टरी
 या  रेलवे  की  किसी  अन्य  प्रमुख  परियोजना  पर  विचार  करते  समय  हमारे  राज्य  के  बारे  में
 विचार  करें  ।

 री  थी०  एस०  छुण्म  अयूयर  :  मैं  रेल  बजट  का  विरोध  करने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं  ।  अपने  वक्‍तब्य  को  मैं  कुछ  एक  मिनटों  में  सही  सिद्ध  कर  दू
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 हम  आशा  करते  हैं  कि  गाड़ी  हमेशा  आगे  बढ़े  कमी  कमी  इसे  पीछे  की  और  चलने  के  लिए
 भी  बाध्य  होना  पड़ता  परंतु  दुर्माग्य  से  हमारी  रेलवे  का  विकास  हमेशा  पिछड़ा  रहा है  ।
 हमारा  रेलवे  सेबसे  बड़ा  विश्व  में  दसर  नम्बर  का  सबसे  बड़ा  संगठन  है  ।  हर  रोज  इसमें  लगभग

 एक  करोड़  यात्री  यात्रा  करते  हमारे  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  विकास  बहुत  कुछ  रलों  के
 विकास  पर  निर्मर  करता  है  ।  लेकिन  यह  कहते  हुए  मुझे  बहुत  खेद  है  कि  प्रतीत  होता  है
 कि  इस  तथ्य  को  खासकर  योजना  आयोग  ने  मुला  दिया  पिछली  बजट  चर्चा  के  दौरान  हमँने
 एक  मत॑  से  यह  निवेदन  किया  था  कि  रेलवे  के  लिए  घनराहि  के  आबंटन  में  वृद्धि  की
 लेकिन  दुर्भाग्य  से इसका  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  ।  मालूम  नहीं  इस  बार  क्‍या  होगा  ।  बहुत  से
 सदस्य  आंकड़ों  का  उल्लेख  कर  ही  चुके  हैं  इसलिए  मैं  वह्‌  सब  दोहराना  नहीं  चाहता  जो  उन्होंने
 कहा  है  ।  परन्तु  मैं  यहां  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  के  लिए  योजना  आबंटन  बहुत
 जनक  रहा  है  ।  मुझे  मालूम  कि  रेल  मन्त्री  इस  बारे  में  क्‍या  सोचते  लेकिन  जहां  तक  मेरा
 सम्बन्ध  और  मुझे  विष्वास  है  कि  दूसरी  योजना  में  यह  कुल  योजना  परिब्यय  का  20%  हुआ  करता

 छठी  योजना  में  यह  5.23%  था  और  अब  यह  7%  से  कम  छठी  योजना  में  कुल  आबंटन
 से  यह  ज्यादा  हो  सकता  है  पर  कुज्ञ  योजना  परिव्यय  की  तुलना  में  यह  दास्तव  में  बहुत  अधिक
 निराशाजनक  है  ।

 हु

 हर  हर  विभाग  अपने  विकास  के  लिए  रेलवे  पर  निमंर  करेगा  ।  मैं  नहीं  जानता
 कि  वित्त  मन्त्रालय  और  योजना  आयोग  ने  इस  सच  को  क्‍यों  नहीं  पहचाना  है  |  रलवे  के  विकास
 के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  घनराशि  आबंटन  करनी  चाहिए  थी  ।

 मैं  बह  प्रमाणित  करने  के  लिए  अनेक  आंकड़े  उद्ध,त  कर  सकता  हूं  कि  रेलों  का  विकांस
 आशा  के  अनुरूप  नहीं  हुआ  मैं  एक  या  दो  उदाहरण  ओर  देना  चा  हता  हूं  ।  यह  रेल  मार्गों  के
 नवीकरण  से  बकाया  काम के  बार  में  मैं  कहू  बहुत  से  माननीय  सदस्य  मी  पहले  कह  चके
 हैं--कि  छठी  योजना  में  यह  13,700  किलोमीटर  अब  यह  20,000  किलोमीटर  इसी
 प्रकार  छठी  योजना  में  मालडिब्बों  और  यात्री  डिब्बों  की  खरीद  को  भी  इसने  बेअसर  कर  दिया

 जो  मी  हम  अजित  करने  जा  रहे  हैं  वह  रह्दी  घोषित  किए  जा  रहे  चलस्टाक  के  कारण
 निष्प्रमावी  हो  गया  माननीय  मन्त्री  ने  आंकड़े  पहले  ही  दे  दिए  मै  एक  आंकड़ा  देना
 चाहता  हू  ।  1984-85  में  हमें  सप्लाई  दी  गई  पुस्तकों  के  अनुसार  12371  मालडिब्बों  को
 अर्जित  किया  गया  ।  कितने  रही  घोषित  किये  गये  *  13620  मालडिब्बे  रही  घोषित  किये  गये  ।
 इसी  तरह  से  उसी  साल  के  दोरान  1250  यात्री  डिब्बे  अजित  किये  गये  और  1145  रही  घोषित
 किये  गये  ।  मैं  पूछना  चाहता  हू  कि  प्रगति  कहां  हुई  है  ?  मैं  माननीय  मन्नत्री  और  ईस
 सम्मानित  सदन  के  सदस्यों  से  पूछना  चाहता  हूਂ  कि  प्रगति  कहां  हुई  हम  इस  समय  कहां  हैं  ।
 अपने  बजेट  भाषण  के  दौरान  मन्त्री  जी  ने  जिस  वक्तव्य  का  उल्लेख  किया  उसमें  उन्होंने
 एक  वाक्य  का  उल्लेख  किया  मुझे  विध्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  अगर  उस
 धानीपूर्वक  विचार  उसमें  आपको  बोलने  का  उत्साह  नहीं  रहेगा  ।  यह  इस  पष्ठ
 3  के  पेरा  4  में  इसका  उल्लेख  है  को  आबंटित  समग्र  सीमित  संसाधनों  और  उसके  परिणाम

 स्वरूप  गाड़ियों  और  इन्जनों  की  सीमित  उपलब्धता  के  साथः्साथ  रेल  मार्गों  के  नकौक रण  जैसे
 सुरक्षा  उन्मुल  पुनर्वास  कार्यों  को  दी  जाने  वाली-प्राथमिकतः  तथा  माल  यातायात  के  सिए

 रा
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 जपपथपिपपति  पा

 रिक्त  क्षमता  उत्पन्न  करने  से  सम्बन्बित  अपेक्षित  कार्यों  के कारण  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  हित

 रेलवे  के  लिए  कुछ  और  समय  तक  यात्रियों  के  आवागमन  के  लिए  पर्याप्त  अतिरिक्त  क्षमता
 उत्फन्त  करना  ऋठित  होगा  ।”  इपीलिए  हम  बिल्जाते  मन्त्री  जी  ने  स्वयं  अपनी  असमथंता  को
 स्वीकार  किया  वह  और  अधिक  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  स्थिति  यह  है  ।  इसीलिए  मैं  कह  रहा
 था  कि  हम्र  आगे  की  ओर  न  जाकर  पीछे  की  ओर  जा  रहे  हैं|  मैं  सदन  के  घ्यान  में  दो-तीन

 आंकड़े  और  लाना  चाहता  हूं  जहां  तक  यात्रियों  के  आवागमन  का  सम्न्‍्बध  हमें  जो  आंकड़
 दिए  मए  हूँ  उनके  अनुसार  1930-81  में  थढ  3613  मिलियन  किलोमीटर  1984-85  में  यह
 केवल  3333  मिलियन  किलोमीटर  1981-82  में  समी  यात्रियों  द्वारा  तय  की  गई  कुल  दूरी
 2,/20,787  किलोमीटर  1984-85  में  इसमें  योड़ी  सी  वृद्धि  अर्यात्‌  यह  2,26,582  किलो
 मीटर  हो  गई  ।  यहां  तक  कि  1981-82  में  ढुलाई  221.20  मिलियन  और  1984-85  में  यह
 236.43  मिलियन  हुई  ।

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  रेलवे  अभिसमय  समिति  इसकी  सिफारिश्वों  ओर  रेलवे  सुधार
 सम्रिति  का  मी  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  रिपोर्ट  में  स्पष्ट  कहा
 गया  है  कि  रेलवे  के  रेलवे  के  विकास  को  मापने  का  सही  मानदण्ड  यह  है  कि  उन्हें  नए  रेल

 खास़क़ र  रेल  मार्गों  क ेविकास  के  लिए  विशेषतौर  पर  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  रेल  लाइनें  नहीं  है
 जो  दूर  दराज  और  सामरिक  महत्व  के  क्षेत्र  कार्य  करना  चाहिए  |  जब  तक  नए  म्रार्ग  नहीं
 बनते  ओर  रेल  मार्गों  का  विकास  नहीं  होता  तब  तक  रेलवे  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।  मैं  मानता

 हूं  कि  चल  स्टाक  का  रखरखाव  करना  बहुत  महत्व  रखता  है  ओर  रेलम!गों  का  नवीकरण  श्री  बहुत
 महत्व  रखता  आप  मृूल्यह्वास  आरक्षण  निधि.की  व्यवस्था  क्‍यों  करते  हैं  ?  क्योंकि  पुराने  रेल
 मार्गों  की  जगह  गए  रेल  मार्ग  पुराने  मालडिब्बों  ओर  इन्जनों  की  जगह  नये  मालडिब्बों  और
 इनजनों  के  लिए  पैसे  की  जरूरत  होती  लेकिन  इनके  रख-रखाव  के  साथ-साथ  नई

 लाइनें  रेल  मार्गों  का  विस्तार  भी  समान  महत्व  रखता  है  ।  इस  बजट  को  तेयार  करते
 समय  माननीय  मन्त्री  इस  बात  को  भूल  इसके  लिए  उन्होंने  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की  है  ।

 जहां  तक  विद्युतीकरण  का  संबंध  है--बहुत  से  सदस्यों  ने अमी-अमी  इसके  बारे
 में  कहा--यह  भी  बहुत  निराशाजनक  है  ।  रेल  मार्गों  का  विद्युतीकरण  रेलवे  में  परिवहन  का  सबसे
 सस्ता  माध्यम  है  पर  दुर्माग्य  से  यह  कार्य  भी  पीछे  की  ओर  जा  रहा  तीसरी  योजना  में  1678
 किलोमीटर  लाइन  का  विद्युतीकरण  किया  गया  ।  छठी  योजना  में  केवल  1572  किलोमीटर  लाइन
 का  रण  हुआ  ।  1980-81  में  केवल  440  किलोमीटर  लाइन  को  विद्युतीकरण  किया
 मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  विद्युतोकरण  के  लिए  किए  गए  प्रावधान  की  ओर  दिलाना  चाहता
 पिछले  साल  आपने  210  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  थीं  और  इस  साल  इसे  घटाकर  180  करोड़

 रुपए  कर  दिया  गया  ।

 नए  रेल  मार्गों  क ेलिए  1984-85  में  87.47  करोड़  रुपए  और  1985-86  में  64.86  करोड़
 की  व्यवस्था  की  गई  थी  तथा  1986-87  में  लगमग  100  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की

 अपने  एक  उत्तर  में  माननीय  मन्त्री  ने  उल्लेख  किया  है  कि  निर्माणाधीन  नई  लाइनों

 को  पूरा  करने  के  लिए  रेलवे  को  1,350  करोड़  रुपए  की  जरूरत  है  ।  सभी  निर्माणाधीन  नए  रेल
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 मार्गों  को  पूरा  करने  के  लिए  1350  करोड़  रुपए  की  जरूरत  है  पर  1986-87  में  केवल  100  करोड़

 रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 इसी  तरह  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  के  लिए  आपने  1985-86  में

 30-40  क  रोड  रुपए  की  व्यवस्था  की  थी  ।  1986-87  के  लिए  आपने  50  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की

 है  ।  इसी  उत्तर  में  मन्त्री  जी  ने  बताया  है  कि  निर्माणाधीन  रलमार्गों  के  ऐसे  परिवर्तन  के  लिए  रेलवे

 को  850  करोड़  रुपए  की  जरूरत  लेकिन  आपने  1986-87  के  लिए  मात्र  50  करोड़
 की  व्यवस्था  की  क्‍या  आप  वास्तव  में  इसे  प्रगति  और  विकास  कहेंगे  या  यह  कहेंगे  कि  जहां  तक

 विकास  का  सम्बन्ध  है  हम  पीछे  की  ओर  जा  रहे  हैं  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  बात  करता  हू  ताकि  ऐसा  न  हो  कि  समय  निकल
 पिछले  साल  इसी  सदन  में  मैंने  बताया  था  कि  कर्नाटक  के  साथ  बहुत  अन्याय  किया  गया  है  ।  मैं

 तो  कहूंगा  कि  इस  साल  कर्नाटक  के  साथ  और  अधिक  अन्याय  किया  गया  है  !  बहुत  से  अम्य  राज्य

 भी  यही  कह  रहे  मैं  अपने  राज्य  के  मामलों  के  बारे  में  जानता  समापति  आए
 भी  हमारे  राज्य  की  इसलिए  आप  मुझसे  बेहतर  जानती  पिछले  10  सालों  से  हम  रेलवे
 से  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि  बंगलौर-मेसूर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम  पूरा
 किया  जाए  |  काम  1979  में  शुरू  हुआ  उस  समय  अनुमान  था  कि  लगभग  25  करोड़
 रुपए  उन्होंने  अमी  तक  6  करोड़  रुपए  खर्च  किए  पिछले  साल  50  लाख
 रुपए  दिए  गए  थे  जिप्ते  बाद  में  बढ़ाकर  100  लाख  रुपए  कर  दिया  गया  लेकिन  इस  साल

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  किस  आधार  पर  यह  सब  किया  जाता  घनराक्षि  देने  का
 मानदण्ड  क्‍या  है  केवल  49  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  गई  इस  हिसाब  से  आप  इसे  कब  तक
 पूरा  करेंगे  ?  केवल  135  किलोमीटर  का  सवाल  आप  9  साल  तो  लगा  ही  चुके  हैं  ।
 केवल  प्रारम्मिक  काम  चल  रहा  है  ।  इसे  आप  कब  तक  पूरा  करेंगे  ?  यह  एक  अति-महत्वपूर्ण  लाइन

 मालूम  नहीं  किस  आधार  पर  बजट  की  व्यवस्था  की  जाती  मन्त्री  जी  पिछले  साल  भी
 कह  रहे  थे  कि  सम  निर्माणाधीन  योजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि
 25  क  रोड़  रुपए  का  मूल  अन्लुमान  पर्याप्त  नहीं  यह  लगमग  40  करोड़  रुपए  मैंने  रेल
 अधिकारियों  से  विचार  विमर्श  किया  अगर  इसे  1990  तक  पूरा  किया  गया  तो  यह  लागत  40
 करोड़  रुपए  से  कम  नहीं  मुझे  डर  है  कि  धनराशि  दी  नहीं  जाएगी  और  यह  काम
 ब्तादी  तक  पूरा  नहीं  होगा  ।  हमें  समझना  चाहिए  कि  हम  समृद्ध  राष्ट्र  के  रूप  में  सदी  में
 प्रवेश  कर  रहे  हैं  ।  यदि  यही  प्रगति  है  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  कौन-सी  समृद्धि  हमारे
 पास  होगी  ।

 अब  मैं  चित्रदुर्गा-रायदुर्गा  लाइन  की  बात  पर  आता  हूं  ।  जब  श्री  जाफर  शरीफ  रेल  मंत्री
 तो  उन्होंने  उस  लाइन  की  मजूरी  दी  मैं  समझता  हूं  कि  यह  20  करोड़  की  परियोजना

 गत
 वर्ष  10  लाख  रुपए  की  एक  सांकेतिक  राक्षि  की  व्यवस्था  की  गई  शायव  यह  कर्मचारियों

 को  मगतान  करने  के  लिए  थी  न  कि  काम  के  लिए  ।  इसके  बाद  इसमें  अन्य  10  लाख  रुपया  और
 बढ़ा  दिया  गया  ।  इस  वर्ष  केवल  20  लाख  रुपए  की  थ्यवस्था  की  गई  आप  20  लाख  रुपए  के
 साथ  कया  क्र  सकते  हैं  ?  यह  रोते  हुए  बच्चे  को  चाकलेट  देने  के  समान  चालू  परियोबना  के साथ  ऐंसा  व्यवहार  करने  का  यह  तरीका  ठीक  नहीं  है  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  रेलवे  लाइन  है  ॥
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 सुस्पष्ट  रूप  से  आग्रह  करता  हूं  कि  पर्याप्त  ध्यवस्था  की  जानी  मैं  समझता  हूं  कि  रेल
 प्रशातन  से  2  करोड़  रुपए  के  लिए  कहा  मंसुर-त्रगंलौर  बड़ी  लाइन  के  बारे  में  यदि  बजट  में

 व्यवस्था  तो  वे  6  करोड़  रुपए  मी  खर्च  करने  को  तैयार  हैं  ।  लेकिन  आप  वह  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
 कर्नाटक  के  लोग  निराश  हैं  ।

 मैंने  विद्युतीकरण  के  बारे  में  बात  की  है  ।

 वह  रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण  के  बारे  में  बोले  थे  उसमें  कुछ  राजनीति  बगंलौर

 जोलारपेटे  मार्ग  का  विद्युतीकरण  हो  गया  है  |  पहली  बात  बंगलौर-मरद्रास  मार्ग  का  विद्युतीकरण
 करना  था  क्योंकि  वहू  महत्वपूर्ण  यातायात  मार्ग  है  और  दक्षिण  में  आथिक  गतिविधियों  का  केन्द्र

 मद्रास  और  बगंलौर  दो  प्रमुख  शहर  हैं  ।  इस  परियोजना  के  लिए  अर्थात  बगंलौर  और

 पेट्राई  क ेवीच  विद्युतीकरण  लिए  छठी  योजना  में  25  करोड़  रुपए  की  एक  राष्टि  की  व्यवस्था
 की  गई  थी  परन्तु  दुर्भाग्य  से  गत  कर्ष  में  किसी  राशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  केवल  एक
 सांकेतिक  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  इस  वर्ष  मी  केवल  1000  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई

 मैं  नहीं  आनता  किस  लिए  !  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  इस  परियोजना  के  लगमग  आधे  माग

 को  छोड़  दिया  हम  इसका  पूरी  तरह  से  विरोब  करने  जा  रहे  यह  बहुत  महत्वपूर्ण
 योजना  आप  आधे  रास्ते  तक  आए  आप  दूसरा  आधे  माग  को  भी  क्यों  नहीं  लेते  ?  मैं
 तक  देकर  भाग्रह  करता  हूं  कि  बगंलोर  जोलारपेटे  की  बंगलोर  की  तरफ  से  इसे  लेना  चाहिए  ताकि
 बगंलौर  परिवहन  में  भी  सुधार  हो  सकें  ।

 अन्य  महत्वपूर्ण  लाइनों  को  बदलने  के  बारे  में  मी  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  अर्थात्‌
 बगंलौर-मिराज  हुबली  हासपेट  लाइन  और  बगंलोर-सलेय  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में
 लना  ।  इसके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  हांलाकि  मंत्री  जी  ने  पहले  ही  जबाब  दे  दिया

 है  |  मैं  उनसे  कुछ  लाइनों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अन्रुरोष  करता  हूं  ।  रेलवे  सम्बन्धी  दस्तावेजों
 में  एक  महत्वपूर्ण  वचन  दिया  गया  पिछले  महीने  एक  शिष्ट  मण्डल  रेल  मंत्री  और  प्रधानमंत्री
 से  मी  मिला  यह  आइवासन  दिया  गया  था  कि  कोट्टूर-हरीहर  लाइन  को  भी  शामिल  किया
 जाएगा  ।  परन्तु  बदकिस्मतौ  से  हमें  पता  चला  कि  एक  फुट  नई  रेल  लाइन  की  भी  व्यवस्था  नहीं
 की  गई  ।  इससे  बहुत  निराशा  हुई  है  ।

 इसी  प्रकार  सर्वेक्षण  के  बारे  में  जब  कमी  दबाव  होता  है  तो  सर्वेक्षण  का  आदेश  दिया
 जाता  है  ।  हुबली-करवार  रेल  लाइन  के  लिए  चोथा  या  पांचवाँ  सर्वेक्षण  चल  रहा  है  ।  हर  समय
 सर्वेक्षण  किया  जाता  मूल  अनुमान  से  दुगना  या  तीन  गुना  व्यय  का  अनुमान  हो  जाता  है  ।

 जहां  तक  कर्नाटक  का  संबंध  हुबली-का  रवार  लाइन  और  चमाराजंगर-मेट्ूपालयम  लाइन  एक
 सपना  बन  के  रह  गया  जहां  तक  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बगंलोर  शहर  का  संबंध  है  जब  से  मैं  सदस्य
 बना  हूं  मैं  रेल  मंत्री  और  रेल  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  आ  रहा  हूं  ।  हमारे  मुख्य  मंत्री  जी  ने  मी

 कई  पत्र  लिखें  बंगलोर  क्वहर  में  यातायात  की  समस्या  बहुत  मुश्किल  हो  गई  आपकी
 अपनी  भूमिगत  रेल  परिवहन  संगंठन  ने  परिक्रमा  रेल  के  लिए  और  बंगलौर  हछहर  में  भूमिगत  रेल
 के  लिए  650  करोड़  रुपए  की  एक  योजना  तैयार  की  है  ।  जबकि  अन्य  महानगर  भूमिगत  रेल  का
 लाभ  उठाते  सबसे  बड़े  ठेजी  से  बिकास  करने  वाले  शहर  ओर  बगंलौर  के  सुन्दर  शहर

 *
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 को  इस  भूमिगत  रेल  से  वंचित  क्‍यों  रखा  गया  है  ?  मैं  रेल-मंत्री  जीसे  इस  योजबा को  मी  लेचे  का
 आग्रह  करता  हूं  ।

 आज  सुबह  ही  मैं  सुझाव  दे  रहा  था  कि  जहां  कहीं  मी'रेल  फाटक  हैं  वहां  जहां  तक
 संभव  हो  राज्य  सरकार  की  सहायता  से  उपरि  पुलों  और  निचले  पुलों  का  करना  चाहिए  ।
 मैं  आपको  बीच  शहरों  में  चलने  वाली  रेल  लाइनों  के  बार  में  बताता  हूं  ।  मैंने  इसे  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र  बंगलोर  शहर  में  मी  महसूस  किया  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  रेल  मंत्री  जी  को  यह  देखना  चाहिए
 और  संबंधित  रेलवे  को  उन  रेल  लाइनों  के  दोनों  तरफ  बाड़  लगाने  का  अनुदेश  देना  चाहिए  जो

 शहरों  के  बीच  से  गुजरती  है  ।

 अन्त  में  रेल  किरायों  को  बढ़ाये  जाने  का  मैं  विरोध  करता  हूं  |  गत  वर्ष  एक  ही  साथ

 किरायों  में  10%  वृद्धि  की  गई  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  और  आप  कहते  हैं  कि

 पहले  250  कि०  मी०  के  लिए  एक्सप्रैंस  और  मेल  गाड़िथों  के  दूसरे  दर्ज  में  71%  की  वृद्धि  हुई
 यह  अन्याय  बस  किराए  निद्िचत  रूप  से  इससे  अधिक  होंगे  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  था

 कि  उन्हें  सडक  यातायात  द्वारा  जाना  वह  रेल  किरायों  की  अपेक्षा  अधिक  होगा  ।  अत
 मैं  आपसे  इसे  वापस  लेने  का  अनु रोध  करता  हूं  ।  76  करोड़  रुपए  कुछ  नहीं  हैं  आप  उस  राशि  को
 प्रबंध  कुशल  बना  कर  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  मैं  आपसे  एक  बार  फिर  रेल  किरायों  में  इस  वृद्धि  को
 वापस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  बंसी  लाल  जेसे  अनुमवी  व्यक्ति  योजना  आयोग  से  अपनी  ब्वात्‌
 मनवा  सकते  पूरा  सदन  आपके  साथ  इस  वाधिक  योजना  के  लिए  2600  करोड़  रुपए  कुछ
 नहीं  आप  इसके  साथ  कुछ  नहीं  कर  सकते  है  ?

 इब  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 थो  राम  पाल  सिह  :  मैं  माननीय  मंत्री  ज्वी  का  छुक्रिया  अदा  करता

 हूं  कि  उन्होंने  रेलवे  का  इतना  संतुलित  बजट  प्रस्तुत  आप  द्यादमी  पर  कोई  भार  और
 बोझ  नहीं  पड़ा  ह ैऔर  जिन  व्यक्तियों  पर  बोझ  पड़ा  उन  पर  ज्यादा  मी  पड़  जाता  तो  कोई
 अस्तर  नहीं  पड़ता  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  आपके  माध्यम  से  4,  5  बातों  कौ  मोर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हमारे
 मुरादाबाद  से  काशीपुर  रामनगर  को  जो  रेलवे  लाइन  जाती  उसके  बीच  में  मोजपुर  पड़ता
 भोजपुर  से  कोटद्वार  के  लिये  एक  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  10,15  कई  पहले  टुथा  लेकिश  उ्तलें
 कोई  आगे  बढ़ोतरी  नहीं  उसका  क्‍या  हुआ  ?

 5.00
 दिल्ली  ओर  मुरादाबाद  के  बीच  में  गजरौला  स्टेशन  पह्ता  है  यहां  से  बक्राला  के  लिये

 एक  रेलवे  लाइन  की  व्यवस्था  कर  दें  तो  काफी  अच्छा  ऐसे  ही  गजरौला  रेलवे  स्टेशम  पर
 एक  प्लेटफार्म  की  भी  व्यवस्था  होनी  आवदयक

 पंजाब  मेल  अभृतसर  हावड़ा  के  बीच  में  चलती  लेकिन  मुरादाबाद  और  लखनऊ  के
 बीच  में  मीड़  रहती  अगर  आप  लखनऊ  से  भुरादाबाद  तक  एक  फसटਂ  क्लास  कुर्सीयान

 4386
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 की  व्यवस्था  कर  दें  तो  यात्रियों  को  काफी  सुविधा  होगी  क्‍योंकि  दिल्ली  की  तरफ  से  जाने  वालों
 आर  वहां  से  आने  वालों  को  काफी  परेशानी  होती

 आजकल  फसट  क्लास  और  ए०  सी०  सी०  संकिण्ड  क्लास  में  काफों  भीड-रहती
 हमने  देखा  है  कि  उन  डिब्बों  में  लिखा  होता  है  कि  सोने  का  स्थान  चार  और  बंठने  का  स्थान  6
 बसे  तो  एक-एक  बर्थ  में  5-5  व्यक्ति  बंठ  जाते  किन्तु  आप  इसको  कानूनी  रूप  दें  कि  सोने  का
 स्थान  4  व्यक्तियों  का और  बेठने  का  8  व्यक्तियों  का  स्थान  ।  यह  सुविधा  मिल  जाने  से  यात्रियों
 को  काफी  राहत  मिलेगी  ।

 मुरादाबाद  से  नजीबाबाद  को  जो  लाइन  जाती  है  इसमें  अगवानपुर  और  मतलबपुर  स्टेशन
 के  बीच  की  दूरी  11  किलोमीटर  है  ।  वहां  से  विद्यार्थी  दिल्‍ली  और  मुरादाबाद  आते  और  जात्
 हैं  ।  उनकी  परेशानी  को  दूर  करने  के  लिये  यदि  आप  बीच  में  सहारनपुर  खण्ड  में  एक  हाल्ट  स्टेशन
 की  व्यवस्था  कर  दें  और  उनमें  पेसेंजर  ट्रंन  रुक  जाये  तो  भी  काफी  राहत  मिलेगी  ।

 आजकल  रात  को  सोने  के  लिये  आरक्षण  फा  समय  9  बजे  से  6  बजे  तक  है  |  यदि  आप  9
 की  जगह  10  बजे  और  सुबह  5  बजे  तक  कर  दें  तो  उनको  सोने  के  लिये  7  घंटे  मिल  जायेंगे  और
 बेठने  वालों  को  रात  के  10  बजे  तक  बंठने  का  समय  मिल  जायेगा  और  उनकी  परेशानी  भी  दूर  हो
 जायेगी  ।

 5.04  म०प्‌०

 महोदय  पीठासीन

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  सुझावों  पर  विचार
 करेंगे  ।  इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय

 श्री  नि्मल  खन्रो  :  उपाध्यक्ष  सब  से  पहले  रेल  बजट  पर  मैं  रेल  मंत्री
 को  बधाई  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  ऐसा  बजट  प्रस्तुत  किया  जिस  में  हमारी  सामान्य  जनता  को
 नये  करों  के  प्रस्ताव  से  काफी  दूर  यह  हमारे  लिए  सौभाग्य  को  बात  है  कि  नयी  सरकार  के

 आने  के  बाद  नए  मंत्रियों  की  व्यवस्था  हमारे  प्रधान  मंत्री  न ेइस  विभाग  के  सुचारु  संचालन  के  लिए

 हमारे  सामने  रखी  ।  जिस  तरीके  से  हम  भगवान  कृष्ण  की  कल्पना  करते  हैं  तो  सिर्फ  उन  के

 व्यक्तित्व  के  साथ  उन  के  हाथ  में  जो  बांसुरी  होती  है  उस  को  देख  कर  के  करते  उसी  तरीके

 से  माघव  और  बंशी  को  मिला  कर  के  इस  विभाग  के  सुचारु  संचालन  और  तालमेल  के  लिए  जिस

 तरीके  से  हमारे  सामने  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  व्यवस्था  रखी  यही  कारण  है  कि  इस  विभाग  में

 विशेष  तालमेल  पिछले  दिनों  देखने  को  मिला  है  ।

 मैं  अनृदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  इस  बात  के  लिए  भी  बधाई  देना  चाहूंगा  युवक

 होने  के  नाते  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  में  नौजवानों  को  जो  विशेष  स्थायती  दरों  पर  घूमने  की

 और  आने  जाने  की  सुविधा  रेल  मंत्रालय  ने  दी  थी  उस  को  इस  वर्ष  मी  उन्होंने  जारी  और  बरकरार
 रखा  है  ।  इस  के  लिए  मी  वह  बधाई  के  पात्र  मैं  बधाई  देना  देश  के  अन्य  सावंजनिक
 उपक्रमों  की  घाटे  की  व्यवस्था  से  हट  कर  के  जो  रेलबे  विमाग  के  राइट्स  और  इरकान  दो  उपक्रम

 उन  की  सुचारु  प्रबन्ध  व्यवस्था  उन  के  मंत्रालय  में  देखने  को  मिली  बजट  के  माध्यम  से  यह छा  च  के
 पता  चलता  है  कि  हमारे  ये  दोनों  उपक्रम  राइट्स  और  इरकान  लाभ  कमा  रहे
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 सामान्य  जनता  जो  पैसेन्जर  ट्रंन्‍्स  से  सफर  करती  दूसरे  दर्जे  में  यात्रा  करती  सीजनल
 टिकट  पर  जो  यात्रा  करती  है  उस  को  करों  के  बोझ  से  मुक्त  कर  के  परिवहन  मंत्री  ने  इस  बात  को
 साबित  करने  की  कोशिश  की  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  की  हुकुमत  इस  देश  की  आम  जनता  की  भावनाओं
 को  समझने  वाली  हुकूमत  उन  की  भावनाओं  पर  अमल  करने  वाली  हुक मत  है  ।

 मैं  इन  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  सुझाव  भी  देना  चाहूंगा  ।  मेरे  सुझाव  किसी  आंकड़े  पर
 निर्मर  नहीं  मेरे  ये  सुझाव  रेलवे  से  सम्बन्धित  किसी  रिपोर्ट  पर  निर्मर  नहीं  करते  बल्कि
 जिन  चीजों  जिन  कमियों  को  मैंने  खुद  यात्रा  के  दौरान  आते  जाते  देखा  संक्षेप  में  सिर्फ
 उन्हीं  छोटी  मोटी  बातों  को  रखना  चाहूंगा  जिन  को  मैंने  खुद  अनुभव  किया  हम  ने  अगर  एक
 तरफ  इस  बात  की  कोशिश  की  कि  हमारी  90  प्रतिशत  जनता  जो  पैसेन्जर  ट्रेन्स  में  या  सामान्य
 दर्जे  मे ंसफर  करने  वाली  जनता  है  उस  को  हम  ज्यादा  सुविधा  उस  को  हम  नये  कर  प्रस्तावों  से
 वंचित  रखें  तो  हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  उस  जनता  को  किस  तरीके  से  हम  छोटे  स्टेशनों  पर

 मी  पानी  की  सुविधा  उपलब्ध  करा  ध्ंकड  क्लाप्त  कोच  में  चलने  वाली  सामान्य  जनता  को  उस

 कोच  के  मीतर  मी  पीने  के  पानी  की  सुविधा  किस  तरीके  से  उपलब्ध  करा  इस  की  तरफ  भी

 मंत्री  जी  को  ध्यान  देना  होगा  ।

 आज  कोचेज  की  समस्या  हमारे  सामने  कोचेज  की  कमी  और  इंजन  की  कमी  की  वजह
 से  हम  नई  ट्रंनें  नहीं  चला  पा  रहे  हैं  और  जो  पुरानी  ट्र ॑ने ंचल  रही  हैं  उन  पर  भी  जो  इतना  भार

 एक-एक  सामान्‍य  दर्जे  के  कोच  दूसरे  दर्जे  के  डिब्बे  जिस  तरीके  से  आदमी  भरे  होते  उसको
 '

 '
 हल्का  करने  के  लिए  भी  हमारे  मंत्री  जी  को और  सरकार  को  सोचना  होगा  कि  किस  तरीके  से  हम
 अपने  देश  के  अंदर  इजन  और  कोचेज  के  निर्माण  में  और  ज्यादा  आगे  बढ़  सकते  और  ज्यादा
 उनका  उत्पादन  कर  सकते  जिससे  इस  समस्या  को  मी  दूर  कर  सके  |  इस  बात  को  भी
 देखना  होगा  कि  जिस  तरीके  से  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस  ट्रेन  और  मेल  ट्रंन  सही  समय  पर

 इसके  ऊपर  मंत्री  जी  ने  विशेष  ध्यान  दिया  है  ।  वह  ध्यान  मंत्री  जी  पैसेंजर  ट्रन्स  की  तरफ  भी
 ताकि  पैसेंजर  ट्रं  नस  में  चलने  वाले  गरीब  व्यक्ति  भी  अपने  गंतव्य  स्थान  तक  सही  समय  पर  पहुंच

 ये  रहों  कुछ  ऐसी  जो  एक  सामान्य  व्यक्ति  और  एक  सामान्‍य  नागरिक  होने  के

 यात्रा  के  दौरान  मैंने  अनुमव  की  और  उनको  आपके  सामने  रखा  ।

 अब  मैं  अपने  प्रदेश  और  अपने  पिछड़े  इलाके  की  ओर  आना  चाहूंगा  जिसको  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  के  नाम  से  जानते  जो  उत्तर  प्रदेश  का  ही  पूरे  देश  का  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है
 जिसके  सिलसिले  में  इस  बजट  में  कोई  भी  योजना  दृष्टिगोचर  नहीं  हो  रही  उत्तर  प्रदेश  के
 सन्दर्म  में  ही एक  जगह  बजट  में  जिक्र  आया  है  कि  दिल्ली  आगरे  के  दिल्ली-कानपुर  के  बीच

 हम  सुपर  फास्ट  चलाने  के  लिए  और  उनकी  गति  बढ़ाने  के  लिए  किस  प्रकार  से  रेल  पथ  को  आधुनिक
 बना  सकते  हैं  उसके  लिए  इस  साल  सर्वे  कराने  जा  रहे  लेकिन  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  जोकि  उत्तर
 भारत  का  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है  कहां  पर  यातायात  के  साधन  कंसे  मोहैया  कराए  जा  सकते  नयी

 ट्रोन्स  किस  तरह  से  दी  जा  सकती  हैं  और  जो  आज  विद्युतीकरण  रेल  पथ  किया  जा  रहा  है
 उसको  मी  हम  उस  क्षेत्र  में  किस  तरह  से  पहुंचा  सकते  हैं-.इसके  बारे  में  कहीं  पर  भी  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  माननीय  मन्त्री  जी  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देंगे  उस  इलाके  की  बेहतरी  के

 लिए  और  उस  इलाके  की  तरक्की  के  लिए  ।  दा
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 फेजाबाद  जो  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  है वह  रेल  विभाग  की  अनेक  समस्याओं  से  पिछले  कई
 जता  रहा  एक  बात  तो  मेरी  समझ  में  कभी  नहीं  आई  कि  क्या  कारण  है  कि  वर्षों  से

 जोनपुर  बनारस  रूट  रेलवे  द्वारा  इतने  सालों  से  उपेक्षित  रहा  कि  वर्षों  से  कोई  भी
 नयी  ट्रंन  वहां  पर  नहीं  मिल  वर्षों  से  उस  रूट  के  बारे  में  कहीं  से  भी  ऐसा  नहीं
 लगा  कि  रेल  विभाग  उस  रूट  पर  भी  कुछ  गाड़ियां  चनज्ाने  के  लिए  प्रयत्नशील  मैं  बधाई  देना

 चाहूंगा  सिधिया  जी  अपने  परिवहन  मन्त्री  जी  को  जिनकी  कृपा  से  पिछले  वर्ष  सरय्‌  एक्सप्रेस
 ट्रेन  के  रूप  में  वहां  से  उन्होंने  चलाई  ।  उस  सिलसिले  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  वह  ट्रेन  प्रसिद्ध
 तीर्थ-स्थल  अयोध्या  से  प्रारम्म  होकर  इलाहाबाद  को  जाये  ताकि  दोनों  तीय॑ं-स्थानों  के  यात्रियों  को

 एक  जगह  से  दूसरी  जगह  आने  जाने  में  कोई  दिक्कत  न  हो  ।  समझता  हूं  यह  एक  मेरा  अनुरोध
 है  जिस  पर  किसी  प्रकार  का  खर्चा  या  किसी  प्रकार  के  विमागीय  संकट  की  सम्मावना  भी  नहीं  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  इस  रूट  की  उपेक्षा  दूर  हो  और  इस  रूट  के  यात्री  मी  हर  प्रकार  से
 रेलवे  की  सुविधाओं  का  लाम  उठा  गंगा  जमुना  एक्सप्र  स-83-अप  और  हफ्ते  में
 चार  दिन  इस  रूट  से  जाती  है  उसके  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  ट्रंन  को  सातों  दिन  इसी

 रूट  से  चलाया  जाए  और  बाकी  तीन  दिन  जो  यह  ट्रंन  सुल्तानपुर  की  तरफ  से  जाती  है  तो

 पुर  के  लोगों  का  हक  भी  रहे  उसके  लिए  आसाम  मेल  को  हम  उधर  से  चला  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार
 की  व्यवस्था  करके  आप  फंजाबाद  के  लोगों  जोनपुर  के  लोगों  बाराबंकी  व  रुदोली  के  लोगों

 को  बहुत  बड़ी  राहत  पहुंचा  सकते  हैं  ।

 आपने  सरय्‌  एक्सप्रं  स  एक  नई  ट्रंन  चलाई  जैसा  कि  मैंने  जिक्र  किया  उसको  अयोध्या
 से  चलाया  जाए  |  इस  सिलसिले  में  मैंने  एक  सुझाव  रेल  विभाग  को  दे  रखा  था  कि  महानगरी
 एक्सप्र  जो  बाम्बे  जाती  बनारस  और  इलाहाबाद  होते  हुए  उस  ट्रेन  की  लिक  एक्सप्रेस
 इसको  करते  इस  ट्रंन  सरय्‌  एक्प्तप्रेस  को  इलाहाबाद  में  महानगरी  एक्सप्रं  स  से  संम्बन्ध  जोड़

 ताकि  अयोध्या  और  इस  तरफ  के  लोगों  को  बम्बई  जाने  के  लिए  एक  सीधा  साधन  उपलब्ध  हो
 सके  ।  इस  रूट  के  लोगों  को  दक्षिण  मारत  की  तरफ  जाने  के  लिए  कोई  ट्रंन  उपलब्ध  उसकी

 तरफ  भी  मंत्री  जी  को  विचार  करना  चाहिए  |  दक्षिण  भारत  के  लिए  और  मद्रास  के  लिए  कोई  नई

 थ्यवस्था  आने  वाले  दिनों  में  अयोध्या  फंजाबाद  या  अयोध्या  फंजाबाद  के  आस-पास॑  बनारस  से

 ही  चलाना  तो  इस  रूट  से  चलाते  यदि  आप  लेकर  जाते  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उस
 इलाके  की  बेहतरी  के  लिए  आपका  बहुत  बड़ा  प्रयास  होगा  ।

 समय  समय  पर  एक  बहुत  बड़ी  आवाज  वर्षों  से  जो  लगाई  जाती  रही  वह  है  सरय्‌  नदी

 आयोध्या  पर  रेलवे  पुल  के  सम्बन्ध  में  । आज  फैजाबाद  सरयू  नदी  घागरानदी  के  इस  तरफ
 रेलवे  ट्रेक  है और  दूसरी  तरफ  नदी  के  जो  रेलवे  ट्रंक  है  वह.उसके  द्वारा  गोरखपुर  और

 बहराइच  की  तरफ  लोग  जाते  लेकिन  बीच  में  कोई  रेलवे  का  पुल  न  होने  की  वजह  से  इधर  और

 उधर  के  लोग  इन  सुविधाओं  का  लाम  नहीं  उठा  पाते  हैं  ।  उन्हें  दूसरे  रास्ते  से  जाना  पड़ता

 इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  तत्कालीन  रेल  मंत्री  स्वर्गीय  केदार  जो  फंजाबाद  गए  तो  उन्होंने

 वहां  पर  ऐलान  किया  था  कि  सरयू  नदी  पर  अयोध्या  रेलवे  पुल  बनाया  परन्तु  बाद  में

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  पाई  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूमा  कि  इस  दिक्षा  में  आने
 वाले  दिनों  कुछ  न  कुछ  अवश्य  जिससे  न  सिर्फ  अयोष्या  ओर  फैजाबाद  के  लोगों  बल्कि

 सुलतानपुर  और  सभी  जगह  के  लोगों  को  राहत  मिल  सके  और  उनके
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 लिए  दूरी  कम  हो  सके  ।  फंजाबाद  रेलवे  अयोध्या  रेलवे  सदोली  रेलवे  स्टेशन  के
 विस्तार  के  सिचसिलें  में  कई  योजनायें  समय-समय  पर  लखनऊ  कार्यालय  द्वारा  यहां  भेजी  गई
 जैसी  कि  मेरी  जानकारी  लेकिन  उन  योजनाओं  पर  अंतिम  निर्णय  नहीं  हो  रहा  है  और  बड़े  दिनों
 से  लम्बित  पड़ी  हुई  मैं  समझता  हूं  कि  उन  योजनाओं  को  शीकष्रातिशीघ्र  अंतिम  निर्णय  देने  की
 कृपा  इसके  अलावा  दो  योजनायें  खासतोर  से  फंजाबाद  व  सदोली  शहरों  के  बीच  में
 ओवर-ब्रिज  बनाने  की  योजनायें  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकार  के  पचास  प्रतिशत
 अंशदान  की  वजह  से  उन  योजनाओं  पर  रेलवे  विभाग  द्वारा  जिस  सार्थक  तरीके  से  काम  करना

 वह  उन  पुलों  के  निर्माण  को  नहीं  कर  पा  रहा  पुल  च्‌  कि  रेल  लाइन  के  ऊपर  बनना
 इसकी  वजह  से  वहां  के  हर  नागरिक  को  परेशानी  है  और  जो  अंशदान  राज्य  सरकार  को  वहन
 करना  पड़ता  इसकी  पूरी  जिम्मेदारी  रेल  विभाग  अपने  ऊपर  ले  ।  चंंकि  यह  एक  नीति  विषयक
 निर्णय  इसलिए  फंजाबाद  ही  नहीं  और  जगहों  पर  मी  यह  नीति  लागू  हो  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  परिवहन  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  उन्होंने  जिस
 विध्वास  और  अपने  परिश्रम  के  बल  पर  क्यम  करने  का  संकल्प  लिया  है  और  एक  अच्छा  बजट

 प्रस्तुत  किया  है  ।  मैं  रेलवे  मंत्रालय  की  अन्लुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करते  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  जो  मैंने  सुझाव  दिए  वे  उन  पर  विचार  करेंगे  ।

 [  अनुवाद  ]

 श्री  पौ०  कलन्दई  बेल  उपाध्यक्ष  माननीय  रेल  मंत्री  1986  87
 के  लिए  सफलतापूर्वक  अच्छा  बजट  लाए  जहां  तक  मंत्री  जी  का  संबंपष्र  उनका  दर्जा
 पर्याप्त  ऊंचा  हुआ  है  हालांकि  रेल  विमाग  का  स्थान  इस  प्रकार  ऊचा  नहीं  हुआ  पिछले  वर्ष
 जब्र  इन्होंने  रेल  वजट  को  प्रस्तुत  किया  था  तो  उस  समय  वह  रेल  मंत्री  थे  ।  अब  जब  उन्होंने  यहां
 रेल  बजट  को  प्रस्तुत  किया  तो  उन्होंने  इसे  परिवहन  मंत्री  के  रूप  में  किया  है  |  भ्रब  समी  परिवहन
 प्रणाली  को  एक  साथ  मिला  दिया  गया  है  और  एक  विमाग  के  रूप  में  बना  दिया  इसे  हमारे
 माननीय  बंसी  लाल  जी  के  हाथों  सौंप  दिया  है  जो  कि  बहुत  अनुभवी  मंत्री  है  ।  वह  राज्य  के  मुख्य
 मंत्री  मी  थे  ।  उनके  पास  बहुत  अधिक  अनुभव  है  और  वह  विभाग  को  बहुत  अच्छी  तरह  से  चला
 सकते  हैं  ।

 बजट  में  कुछ  अच्छी  विशेषाताएं  ओर  उन  अच्छी  विशेषताओं  को  बजट  में  लाने  के  लिए
 मैं  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  पहली  बात  यह  है  कि  माल  भाड़  में  कोई  वृद्धि  नहीं  दूसरे
 सीजन  टिकट  के  मूल्य  में  भी  वुशद्धि  नहीं  की  गई  है  ओर  वही  किराए  चल  रहे  इसके  इस
 वर्ष  लाम  कमाने  वाला  बजट  लाए  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  के  इन  समी  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 लेकिन  एक  या  दो  बातों  से  मुझे  चुमन  अनुभव  हुई  जब  मंत्री  जी  लाम  का  बजट
 आगे  लाए  हैं  तो  पता  नहीं  क्‍यों  वह  नए  रेलवे  लाइनों  और  नई  प्रणालियों  के  जिन्हें  देश  में

 लाना  ही  कोई  राशि  क्‍यों  नहीं  देते  ।  अनुभवी  मंत्री  जी  जानते  हैं  कि जब  वह  लाम  का  बजट  लाते
 तो  यह  हमेशा  गरीबों  को  चोट  पहुंचाता  है  ।  हमें  यह  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  जो  गरीब  और

 दलित  वर  उन  लोगों  के  लिए  घाटे  का  बजट  सुखद  होता  है  ।  लाम  का  बजट  स्पष्ट  रूप  से  यह
 बताता  है  कि  आप  नई  प्रणालियों  या  नए  पर  खबं  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  आप  पुराने  ट्रकों  को

 बनाए  रखना  चाहते  हैं  जिन्हें  अमी  तक  बनाये  रखा  जा  रहा  इसलिए  वह  लाभ  का  बजट  लाए
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 कहने  के  लिए  लाभ  है  कि  वह  लाम  का  बजट  लाए  हैं  ।  बस  यह  बात  है  ।  और  इसके  मैंने

 देखा  है  कि  दक्षिण  रेलवे  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा  है-मैं  नहीं  जनता  क्यों-.शा यद
 इसलिए  कि  मंत्री  जी  उत्तर  के  हैं

 प्रो०  एन०  जी०  रंपा  :  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  साथ  भी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  अन्य  लोग  कहेंगे  कि  पूर्वी  पश्चिमी  रेलवे  आदि  के  साथ  ऐसा

 हो  रहा  है  !

 आओ०  पी०  कुलन्दईबेलू  :  हालांकि  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  साथ  भी  ऐसा  है  |  बहुत  सी
 रेलवे  चू  कि  मंत्री  जी  उत्तर  के  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  वह  दक्षिण  रेलवे  के  साथ  सौतेला

 व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।  और  दक्षिण  मध्य  रेलवे  घनराशि  आबंटित  क्‍यों  नहीं  की  गई  है  ?  यह
 बिक  रूप  से  आइचर्य  जनक  है  ।  उदाहरण  के  लिए  मेलापक्कम  बाई  पास  लाइनਂ  को  दोहरा  करने

 की  बात  लें  ।  जबकि  अनुमानित  लागत  88  लाख  रुपए  आपने  कितना  आवंटित  किया  है  ?  यह
 केवल  5  लाख  रुपये  है  ।  आप  इसे  तक  पूरा  करने  जा  रहे  हैं  ?  16  था  20  वर्षों  के  बाद  ?  तब
 तक  हम  कहीं  नहीं  होगें  ।  क्या  इस  समय  तक  हम  जिन्दा  भी  होगें  या  नहीं  |  हम  नहीं  जानते  ।
 क्‍या  आप  केवल  अगली  पीढ़ी  के  लिए  घन  का  आवंटन  कर  रहे  हैं  अर्थात्‌  हमारे  पोतों  और  पोतियों
 के  लिए  जिन्हें  अमी  संसार  में  आना  है  ।

 आप  इस  प्रकार  आवंटन  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ।  राशि  के  आवंटन  का  उद्देश्य  क्या  है  जब  वह
 विशेष  उद्देश्य  ही  पूरा  वहीं  होता  है  ?  मैं  यही  कहना  चाहता  पालचाट  डिवीजन के  संबंध  में

 अनुमानित  लागत  104  लाख  रुपये  थी  कितु  आपने  केवल  5  लाख  रुपये  दिए  हैं  ।  पृष्ठ  35
 कोयम्ब॒दूर  खंड  उत्तर  स्टेशन  के  समीप  15/2-3  कि०  मी०  पर

 रेल  फाटक  के  बदले  प्रस्तावित  ऊपरी  जिसकी  अब  मंजूरी  दी  जा  रही  है  ।”  अनुमानित  लागत

 55  लाख  रुपये  कितु  आपने  केवल  13  लाख  रुपये  आवंटित  किए  हैं  ।  यह  एक  वहुत  महत्वपूर्ण
 पुल  है  और  इसकी  मांग  पिछले  दो  दशकों  अर्थात्‌  1962  से  की  जा  रही  अन्य  योजनाओं  के
 संबंध  में  आप  वास्तव  में  बहुत  थोड़ी  घन  राशि  दे  रहे  केवल  |  लाख  रुपये  या  5  लाख  अथवा
 6  लाख  रुपये  ।  इससे  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  चीज  जो  मद्रास  छाहर  में  प्रगति  पर  जिसे  आप  अच्छी  तरह  जानते

 होंगे  एम०  आर०  टी०  एस०(जन  तीव्र  पारगमन  प्रणाली)के  बारे  में  इस  विशेष  योजना  की  मंजूरी
 छठी  योजना  में  दी  गई  इसके  अन्तर्गत  मद्रास  समुद्र-्तत  से  लस  तक  8.45  की  दूरी
 आता  है  जिसकी  कुल  अनुमानित  लागत  5]  करोड़  46  लाख  रुपये  है  |  अभी  तक  आपने
 कितनी  राशि  आबंटित  की  हैं  ?  1983-84  में  आपने  1  करोड़  रुपये  आबंटित  1984-85  में
 आपने  2.5  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  ।  1985-86  में  3.5  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  ।  और
 1986-87  में  लगभग  4  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  हमें  बहुत  राधि  खर्च  करनी

 किन्तु  अभी  तक  आपने  1983  से  आगे  4  वर्ष  तक  केवल  10  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  हैं  ।
 बाकी  राशि  जो  40  करोड़  रुपये  से  अधिक  आप  कब  खर्च  करेंगे  ?  आप  इसे  कब  पूरा  करेंगे  ?

 इसके  लिए  मद्रास  मेट्रोपोलिटन  डिवेलपमेंट  अथार्टी  ने  18.60  हेक्टेयर  भूमि  कर  दी

 यह  रेल  बोर्ड  को  दी  जा  रही  है  ।  इन  सब  अभ्यावेदनों  के  अतिरिक्त  तमिलनाडु  के  मुख्य
 मंत्री  ने  भी  प्रधान  मंत्री  को  जुलाई  1985  में  यात्रा  के  दोरान  इस  बारे  में  व्यक्तिगत  अनुरोध  किया
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 था  ।  उन्होंने  यह  मामला  माननीय  प्रधान  मंत्री  के सामने  और  उसके  पष्चात्‌ इस  वर्ष
 जन्रव  री  में  मी  हमारे  माननीय  मुख्य  मंत्री  ने  मद्रास  में  प्रधान  मंत्री  को  अधिक  राष्षि  आबंटित  करने
 के  संबंध  में  अनु  रोध  किया  ।  कम  से  कम  20  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  जाने  चाहिए  कितु
 आप  केवल  4  क रोड़  रुपये  दे  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  का  सोौतेली  मां  का  सा  व्यवहार  क्‍यों  किया  जा

 रहा  है  ?  क्‍या  यह  इसलिए  है  कि  हम  आपके  साथ  संबंध  रखे  हुए  हैंया  इसलिए  है  कि  हम  सब
 तमिलवासी  हैं  ?  क्या  यह  इसलिए  है  कि  हम  बहुत  दूर  अर्थात्‌  दिल्‍ली  से  लगमग  1500  मील  दूर
 रहते  हैं  ?

 प्रोण  एन०  झो०  रंगा  :  यह  एक  संगत  बात

 ओी  पो०  कुलसवईबेलू  :  हम  अखंडता  और  विविधता  में  एकता  को  क्कावा  देना  कहते
 इस  ऐसा  कहते  तो  आप  इस  प्रकार  धनराशि  का  आबंटन  क्यों  करते  हैं  ?  कृपा  करके  तमिल

 खोयों  और  दक्षिण  भारत  के  लोगों  के  प्रति  कुछ  सहानुभूति  दिखाइए  और  अधिक  राशि  का  आक्ंटन

 कीजिए  ।

 करूर-डिडीगुज  लाइन  परियोजना  चल  रही  है  ।  इस  परियोजना  के  लिए  1986-87
 के  लिए  आपने  केवल  3.8  करोड़  रुपये  भाबंटित  किए  चालू  वित्त  वर्ष  के  अन्त  तक  आपने  23.3
 करोड़  दपये  खच॑  किये

 प्रो०  एन०  जो०  रमा  :  आप  तिरुपति-कतपडी  लाइन  की  बात  क्‍यों  नहीं  करते  ?

 झी  पी०  कलनवईवेलु  :  मैं  इसका  उल्लेख  करू गा  ।

 करूर-डिंडीगुल  परियोजना  की  कुल  लागत  70  करोड़  रुपये  आती  है  कितु  आपने  अमी  तक
 केवल  25  करोड़  रुपये  ही  खर्च  किए  अमी  हमे  47  करोड़  रुपये  और  खर्च  करने  इस  गति
 से  आप  यह  लाइन  कब  तक  पूरी  करेंगे  ?  इस  गति  से  हम  इसे  7  वीं  योजना  में  भी  पूरी  नहीं  कर

 फाएंगे  ।  तब  तक  रेल  मंत्री  आ  जायेंगे  वे  फिर  से  जांच  योजना  बनायेंगे  और  घनराषि
 आाबंटित  तब  कहीं  जा  कर  यहू  लाइन  पूरी  की  जा  सकेगी  ।

 मैं  अपने  चुनाव-क्षेत्र  मे ंएक  अर्थात्‌  चामराज  नगर-सत्यमंगलम  की  भी
 मांग  कर  रहा  हूं  आपने  इसका  आश्वासन  दिया  था  ।  जब  प्रो०  दंडवते  रेल  मंत्री  उन्होंने  यह्‌
 आदबासन  दिया  था  कि  चामराज  नगर-सत्यमंगलम  लाइन  पर  काम  आरम्म  किया
 राज  नगर  कर्नाटक  में  है  ।  वहां  पर  जनता  पार्टी  सता  में  श्री  हेगडे  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री

 कितु  चाम  राज  नगर  सत्यमंमलम  लाइन  को  अभी  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  ।  इस  परियोजना
 के  लिए  अभी  रुक  पैसा  भी  नहीं  दिया  गया  मैं  यह  निवेदन  करता  हू  कि  माननीय  मंत्री
 चासराज  नगर  सत्यमंगज्मम  लाइन  को  क्रम  से  क्रम  1987-88  में  जरूर  हाथ  में  लें  ।

 मैं  किराये  में  वृद्धि  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह्‌  एक  महत्वपूर्ण  विषय
 जैसा  कि  रेल  मंत्री  द्वारा  दावा  किया  गया  है  इस  वृद्धि  से  कार्य  कुशलता  और  पू  जी  के  उपयोग  में
 पर्याप्त  सुधार  की  झलक  महीं  मिलती  ।  बजट  में  नई  यात्री  गाड़ियां  चलाने  यात्री  सुविधाओं  को
 बढ़ने  ओर  घिसे  पिटे  रेल  उपकरणों  को  हटाने  का  कोई  संकेत  नहीं  है  ।  आपने  अपने  बजट  भाषण
 में  इनके  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 विस्तार  कम्ग्रंकम  को  पूरा  करने  के  खिए  डाक  और  एक्सप्रस  गाड़ियों  के  किराये  में
 अद्रमावी  वित्तीय  प्रबन्ध  की  सृचक  अधिक  राजस्व  प्राप्त  करने  के  बाबजूद  किराये  में  ब॒द्धि  ॥
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 क रना  बहुत  बढ़ा  विरोधामास  रेल  मंत्री  जनता  की  मावनाओं  के  प्रति  संवेदनशील  फिर

 कुछ  और  बई  लाइनें  बथवा  निर्माणाधीन  रेल  लाइनें  ली  जानी  हैं  ।  छोटी  लाइनों  कों  बडी

 साइतों  मीटर  गेज  लाइनों  को-बड़ी  लाइनों  और  बड़ी  लाइन  को  दोहरी  लाइनों  में

 बदसना  है  ।

 तम्बारम-चिमल्लपुट  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जामा  मद्रास-तिरुची  लाइन
 को  दोहरी  लाइन  बनाया  वेल्ल्र-वनियमबाडी  लाइन  पर  वो  ऊपरी  पुल  बनाये  जाने

 चाहिये  ।
 जब  मैं  तमिलनाडु  में  मंत्री  था  तो  राजमार्ग  भी  भेरे  निधन्त्रणाधीन  थे  ।  उस  समय  मैं  कई

 बार  रेल  मंत्री  स ेमिला  ओर  रेलवे  ऊपरी  पुलों  की  सांग  की  ।  तमिलनाडु  में  326  रेलवे  ऊपरी

 पुलों  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  वर्ष  के  रेल  बजट  में  आपने  केक्ल  एक  रेलवे
 ऊपरी  पुल  की  मंजूरी  दी  है  और  बह  भी  उत्तर  कोयम्क्टूर  में  ।  अन्य  325  रेलवे  ऊपरी  पुलों  के

 संबंध  में  आपका  क्‍या  विचार  है  ?  आप  कब  इनको  मंजूरी  देने  जा  रहे  हैं  ?  हमें  इस  घर  व्चिार
 करना  है  कि  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण  कब  किया  जा  सकता  जब  आप  लाभ  का  बजट  पेक्ष  करें

 तो  वह  राक्षि  दक्षिण  दक्षिण  मध्य  रेलवे  और  देश  के  अन्य  दक्षिणीय  भागों  के  लिए  नियत
 की  जानी  चाहिये  ।

 ]
 ओर  गिरधारो  लाल  व्यास  ः  मामनीय  उपाध्यक्ष  मैं  रेल  बजट  का

 स्वायत  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष  एक  सरप्लस
 बजट  प्रस्तुत  किया  है  ।  मेरे  से  ररर्व  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  साउथ  रेलवे  और  साउथ

 पैन्द्रल  रेलवे  के  साथ  बड़ा  अन्याय  हो  रहा  है  |  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारी  वेस्टर्न
 कैलवे  के  साथ  बड़ा  भ्रन्याय  हो  रहा  है  जबकि  सबसे  ज्यादा  कमाई  वहीं  से  होती  है  ।

 ]
 डपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  कहता  है  कि  उसके  निर्वाचन  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  नहीं

 विया  जाता  है  ।

 श्री  बंसो  लाल  :  इस  का  अथं  यह  है  कि  किसी  के  साथ  मंदमाव  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 ]
 श्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  मैं  आपकी  मार्फत  ए०  आई०  डो०  एम०  के०  के  नेता  महोदय

 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अन्याय  तो  हम  सभी  के  साथ  हो  रहा  आप  ऐसी  बात  मत

 कीजिए  कि  डिसश्इ  टीग्रे  शन  हो  जायेगा  ।  यह  रेलवे  मंत्री  के  ऊपर  निर्भर  करता  है  कि  किस  तरह
 से  फण्ड  अलाट  करते  चौधरी  साहब  धीरे-धीरे  विचार  कर  रहे  हैं  कि  कौन-कोन  सी  जगह  को
 मदद  दी  जाए  ।  साउथने  साउथ  सेन्‍्ट्रल  रेलवे  और  नादंनं  रेलवे  की  मी  मदद  वंस्टने
 रेलवे  आपको  सबसे  ज्यादा  कमाई  देती  न  तो  वहां  चेन  पुलिंग  होती  है  और  न  अन्य  किद्ी
 प्रकार  की  गड़बड़ी  होती  है  इसलिए  वेस्टर्न  रेलवे  पर  ज्यादा  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  राजस्थान  के  साथ
 अन्याय  इसलिए  भी  हो  रहा  |  क्‍योंकिवहां  से  नादंन  और  वस्‍्टरन  रेलवे  निकलती  हमारा  जोन
 अलग  नहीं  होने  की  वजह  से  हमारे  उस  एरिया  पर  रेलवे  विभाग  का  ध्यान  ही  नहीं  गया  है  ।
 आपने  प्रिसीपली  मान  लिया  है  कि  अलग  जोन  बनाया  आपकी  चिट्ठी  दो-तीन  दिन  पहले
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 ही  मेरे  पास  आई  आपने  लिखा  है  कि  फण्ड  की  वजह  से  इम्पलीमेंट  नहीं  कर  रहे  जब
 आपके  पास  सरप्लस  फण्ड  है  तो  राजस्थान  के  साथ  न्याय  कीजिए  ।  राजस्थान  में  आपषा  एरिया

 डेजर्डट  चोषाई  पहाड़ी  है  और  चौथाई  प्लेन  है  ।  इतना  पिछड़ा  हुबा  क्षेत्र  ह ैऔर  जहां  एस०  सी०

 एस०  टी०  के  लोग  सबसे  ज्यादा  रहते  उस  एरिया  के  साथ  न्याय  नहीं  हो  रहा  कम  से  कम
 बंसीलाल  जी  से  इन्साफ  की  व्यवस्था  चाहेंगे  कि हमारा  जोन  अलग  बनाया  इनकम  आपको

 होगी  तो  नयी  लाइनों  की  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जायेगा  ।  अलग  जोन  जो  आपने  स्वीकार  किया

 है  उसको  जल्दी  से  जल्दी  इम्पलीमेंट  किया  जाए  ताकि  हमें  इन्साफ  मिल  सकें  |  राजस्थान  के  लिए
 कोई  मयी  लाइन  का  प्रावधान  नहीं  किया  है  ।  ए०  आई०  डी०  एम०  के०  नेता  महोदय  कह  रहे  थे
 कि  हमको  दस  करोड़  रुपए  दिए  गए  लेकिन  हमको  तो  दस  पैसे  मी  नहीं  हमें  तो  पिछले  चार
 सालों  में  मी  दस  करोड़  नहीं  कम  से  कम  बराबर  का  न्याय  तो  कीजिए  ।  हम  तो  मंत्री  जी
 कौ  जगह-जगह  जय-जयकार  करते  हैं  इसलिए  थोड़ा-बहुत  घ्यान  तो  दीजिए  ।

 कोटा  से  ब्राडगेज  लाइन  और  टोड़ा  रायसिंह  से  नाथद्वारा  की  मीटर  गेज  लाईन
 और  लाम्बिया  से  व्यावर  की  लाईन  का  सर्वे  दो-दो  बार  हो  चुका  टोड़ा  रायसिह  से  नाथद्वारा
 का  तीसरा  सर्वे  चल  रहा  सर्वे  कम्पलीट  होने  के  बाद  आपका  प्लानिंग  कमी शन  में
 भेजेगा  ।  हमारी  प्रार्थना  है  कि  कम  से  कम  तीन  में  से  कोई  तो  हमको  चिल्लाते-चिह्लाते

 छह  साल  हो  चुके  हैं  ।  इसलिए  मेरी  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  हमें  कम  से  कम
 एक  रेलवे  लाइन  तो  नई  जरूर  क्योंकि  हमको  कई  सालों  से  एक  भी  लाइन  नहीं  मिल  रही

 इस  गरीब  ब्राह्मण  की  प्रार्थना  को  सुन  आप  कम  से  कम  एक  रेलवे  लाइन  तो  राजस्थान
 के  लिए  अवश्य  दीजिए  ताकि  वहां  के  लोग  कह  सके  कि  हमने  व्यास  जी  को  पालियामेंट  का  मंम्बर
 बनाकर  मंजा  था  उन्होंने  एक  लाइन  तो  राजस्थान  को  माननीय  उपाध्यक्ष  आप  तो
 हमारी  सिफारिश  आपको  तो  अमी  बहुत  कम  समय  हुआ  है  और  आपसे  जो  पहले
 ध्यक्ष  महोदय  उनसे  हमने  काफी  प्रार्थना  अनेक  बार  मांग  करते  चोधरी  साहब  भी
 हमारे  अन्नुमवी  रेलवें  मिनिस्टर  उनको  काफी  तजुर्बा  हम  आपसे  भी  प्रार्थना  करते  हैं  और
 पिछले  रेल  मंत्रियों  से  मी  प्राथंना  करते  आये  हैं  कि आप  राजस्थान  के  लिए  कुछ  न  कुछ  व्यवस्थाਂ
 तो  अवध्य  कीजिए  ।  मुझे  आशा  है.कि  आप  अपने  उत्तर  में  एक  नई  रेलवे  लाइन  अवद्य  देंगे  ।  वहां
 तीन  लाइनों  का  सर्वे  हो  चुका  है  और  आप  कम  से  कम  एक  अवश्य  इस  बार  दीजिए  |

 दूसरा  मेरा  निवेदन  है  कि  राजस्थान  में  रेलवे  ट्रं  कस  बहुत  पुराने  अजमेर  से  रतलाम
 ओर  काचीगुडा  का  ट्रंक  तो  सबसे  ही  ज्यादा  पुराना  आपने  थोड़ा-बहुत  तो  काम  किया
 मगर  वह  अभी  ऐसा  नहों  है  कि  पर  कोई  सुपरफास्ट  ट्रेन  चल  सके  ।  इसलिए  इन  ट्रक  को
 रिन्यू  कराने  के  लिए  भी  आप  व्यवस्था  कीजिए  और  थोड़ा-बहुत  जो  आपने  चालू  रखा  उसको
 बड  पेमाने  पर  कीजिए  ताकि  हमको  भी  सुपरफास्ट  ट्रेन  मिल  सके  ।  आज  वहां  कोई  सुपरफास्ट
 ट्रंग  नहीं  चलती  ।  वैसे  अजमेर  काचीगुड़ा  इतना  लम्बा  रूट  है  कि  अजमेर  से  हैदराबाद  पहुंचने  में
 पूरे  तीन  दिन  का  समय  लग  जाता  है  और  उस  रूट  पर  पैसेंजर  ओर  एक्सप्रेस  ट्रन्स  तो  चलती  हैं
 प्रगर  कोई  सुपरफास्ट  ट्रंन  नहीं  चलती  ।  इस  छोटे  से  डिस्टेंस  को  पूरा  में  तीन  दिन  का  समय

 बहुत  ज्यादा  है  और  उसका  मुख्य  कारण  ट्रंक  की  रिन्यूअल  न  होना  इसलिए  प्रार्थना  है  कि
 कि  आप  इस  ट्रंक  को  भी  रिन्यू  कराने  की  व्यवस्था  यह  काम  बड़े  पेमाने  पर  किया  जाना
 चाहिए  ।  इस  लाइन  पर  भी  आप  एक  सुपरफास्ट  ट्रंन  दीजिए  |
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 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  तक  जो  रेलवे  लाइन
 उस  पर  चलने  दाली  गाड़ियों  के  कोचेज  खराब  स्थिति  में  एक  दिन  मैं  दिल्ली  से  अजमेर  के
 डिब्बे  में  जा  रहा  वह  डिब्बा  दिल्‍ली  से  अजमेर  के  लिए  जुड़ता  अहमदाबाद  मेल  रात
 को  एक  बजे  उस  बोगी  में  आग  लग  गई  ।  वह  बहुत  पुराना  डिब्बा  था  और  उसको  रिपेयर  करके
 लगाया  हुआ  था  और  बस  जंसे-तंसे  चल  रहा  रात  को  एक  बजे  हमें  दूसरे  कोच  में  उतर  कर
 जाना  पड़ा  ।  वह  तो-हमारी  किस्मत  अच्छी  थी  कि  उसमें  बंठने  को  जगह  मिल  वर्ना  उसका

 बुरा  हाल  होता  है  और  सारी  रात  हमें  बंठे-बंठे  ही निकालनी  पड़ती  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  दिल्ली  से

 अहमदाबाद  मेल  में  जाने  वाले  जो  बहुत  थड  क्लास  ओर  खराब  होते  उनमें  बीच  में  कहीं
 भी  आग  लग  जाती  उनकी  ओर  मी  ध्यान  दिया  जाए  ।

 हमारे  राजस्थान  में  वेसे  तो  सारा  ट्रंक  रद्दी  लेकिन  उनमें  सबसे  ज्यादा  रद्दी  अजमेर
 खण्डवा  और  काचीगुडा  ट्रंक  है  और  वहां  चलने  वाली  गाड़ियों  की  स्थिति  खराब  आप  कम
 से  कम  इस  व्यवस्था  को  ठीक  करने  की  तरफ  ध्यान  यही  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।

 चौधरी  जिस  तरह  से  आपने  एक  कोच  फंक्ट्री  पंजाब  को  दी  उसी  तरह  आप

 एक  मीटर  गेज  की  कोच  फंक्ट्री  राजस्थान  को  दीजिए  ।  ब्रौड-गेज  की  मत  मगर  मीटर
 गेज  की  जरूर  दीजिए  और  वह  अजमर  में  स्थापित  कीजिए  जहां  हिन्दुस्तान  की  सबसे  पुरानी  लोको
 करेज  वर्कशाप  पहले  से  है  और  उसे  भी  डेवलप  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  वहां  पर  जितने

 कोचेज  रिपेयर  करने  की  जरूरत  इ  जिन  रिपेयर  करने  की  जरूरत  उनको  आप  वहीं
 वहां  कारखाना  बने  और  वेह  बड़े  पैमाने  पर  चलना  चाहिए  ।  ऐसी  व्यवस्था  भी  किए  जाने  की
 आवश्यकता  है  ।  आपने  पंजाब  स्पेशल  हालात  को  देखते  आवश्यकता  न  होते  हुए  कोच

 फंक्ट्री  स्थापित  इसलिए  हमारा  मी  हक  है  #  राजस्थान  में  एक  कोच  फंक्ट्री  की  स्थापना
 की

 हमारे  यहां  खण्डवा  और  काचीगुड़ा  के  रास्ते  पर  मीनाक्षी  एक्सप्रेस  हफ्ते  में  तीन
 दिन  चलती  है  और  हमारी  काफी  समय  से  बराबर  यह  मांग  है  कि  इसको  सातों  दिन  चलाया

 दूसरे  न  तो  इसमें  कोई  फर्स्ट  क्लास  का  डिब्बा  होता  है  और  न  कोई  पैन्द्री  कार  लगती  सारा

 सफर  भूख  हड़ताल  करते  हुए  ही  तय  कषना  पड़ता  खाने-पीने  को  कुछ  नहीं  मिलता  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  इसमें  फर्स्ट  क्लास  का  डिब्बा  ओर  पेन्‍्ट्री  कार  लगाई  जानी  चाहिए  और  यह  मीनाक्षी

 एक्सप्रंस  हफ्ते  में  सातों  दिन  चलाई  जाए  ।  इस  व्यवस्था  को  तुरन्त  किए  जाने  की  आवद्यकता

 इसके  साथ-साथ  इसमें  आप  डीजल  इजिन  भी  लगाइये  ताकि  यह  कुछ  स्पीड  से  चल  सके  क्योंकि

 अमी  यह  अपनी  मजिल  पूरी  करने  में  बहुत  समय  लगा  देती  यदि  डीजल  इ'जिन  लग  जाएगा
 तो  कुछ  समय  जल्दी  पहुंच  जाएगी  ।

 लगमग  ऐसी  ही  स्थिति  हमारी  नवांजਂ  एक्सप्रंस  की  है  जो  उदयपुर  तक  जाती

 है  ।  यह  भी  हफ्ते  में  तीन  दिन  चलती  आपने  इसमें  तो  डीजल  इंजन  लगा  दिया  लेकिन  ऐसी
 व्यवस्था  भी  कीजिए  कि  यह  दिल्ली  से  सातों  दिन  हफूते  में  चला  करे  |  यहां  से  जयपुर  तक  तो

 सातों  दिन  चलती  लेकिन  जयपुर  से  उदयपुर  तीन  दिन  जाती  है  ।  हमारी  मांग  है  कि  इसे  दिल्ली

 से  सीधे  उदथपुर  तक  हफूते  में  सातों  दिन  चलाई  उ

 मिलेगी  ।  इस  व्यवस्था  को  निद्चित  तरीके  से  करने  की  आवश्यकता
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 एक  ट्रेन  चेतक  जो  उदयपुर  से  दिल्‍ली  चलती  इसमें  हमारे  यहां  रिजर्वेशन  बहुत  कम

 है  ।  यह  एक  ही  ट्रंन  है  इसमें  मीलवाड़ा  से  फर्स्ट  क्लास  में  4  और  सेकिड  क्लास  10  सीटें  इसमें
 चित्तौड़गढ़  से  एक  डिब्बा  लगता  वह  मी  बन्द  कर  दिया  गया  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि

 इस  डिब्बे  को  चालू  करें  और  भीलवाड़ा  से  रिजर्वेशन  ज्यादा  बढ़ाएं  ।  हमारे  यहां  एक  गुलाबपुरा
 सब  डिवीजन  हैडक्वाटंर  परस  में  जस्त  और  शीशे  की  आपको  मालूम  होगा  रामपुरा
 आगूचा  में  शीशे  की  सबसे  बड़ी  खान  निकसी  है  |  शायद  आपने  नाम  सुना  होगा  और  मुझे  याद
 आता  शायद  आप  चुनाव  के  वक्‍त  वहां  पर  पधारे  भी  वहां  पर  टेक्‍्सटाइल  मिल्स  हैं  ।  वहां
 का  स्टेशन  सिर्फ  फ्लेग  स्टेशन  इसको  आप  पूरा  स्टेशन  बनाइए  ।  इसको  पूरा  स्टेशन  बनाने  में
 तो  कोई  पैसा  वगरह  भी  ज्यादा  खर्च  नहीं  होता  इसलिए  आप  इस  व्यवस्था  को  जल्दी  करवाइए  ।
 वैसे  भी  इतनी  महत्वपूर्ण  जगह  और  सब  डिवीजन  हैडक्वाट्टर  पर  एक  फ्लंग  स्टेशन  अच्छ  भी  नहीं
 लगता  है  ।  अतः  इस  व्यवस्था  को  आप  जितनी  जल्दी  हो  करबाइए  ।

 तीसरा  मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  भीलवाड़ा  स्टेशन  के  लिए  कुछ  पैसा  आपने  पहले  दिया
 और  उससे  रेनोवेशन  मी  लेकिन  वहां  पर  मेन  स्टेशन  का  एरिया  तथा  हेड  वह  तो

 बिलकल  बढ़  नहीं  वह  तो  उतने  ही  जितने  पहले  थे  ।  इसलिए  उनको  भी  बढ़ाने  की  बराबर
 बात  करनी  चाहिए  ।  भीलवाड़ा  एक  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  औद्योगिक  केन्द्र  मी  डिस्ट्रिक्ट
 टेर  है  और  उसका  पोलिटिकल  महत्व  मी  है  ।  इसलिए  निश्चित  रूप  से  इस  स्टेशन  की  बढ़ोत्तरी

 होनी  चाहिए  ।

 हमारे  यहां  एक  रूपाली  स्टेशन  है  वह  बिलकुल  बेकार  उप्ते  भोजरास  स्टेशन  में  चेंज
 कर  दिया  जाए  ।  इस  प्रकार  से  मोजरास  को  पूरा  स्टेशन  बना  दिया  जाए  क्योंकि  वहां  से  बहुत
 दुर  तक  के  लिए  बड़े  पेमाने  पर  सवारियां  बंठती  हैं  ।

 हमने  अपने  यहां  के  लिए  ओवर  ब्रिज  मांगे  आपने  वेस्टर्न  रेलवे  में  सारे  ओवर  ब्रिजेज
 मध्य  प्रदेश  को  दे  दिए  अब  चू  कि  मध्य  प्रदेश  से  मिनिस्टर  भी  हैं  इसलिए  मध्यप्रदेश  का  ज्यादा
 ख्याल  रखते  हैं  शायद  इसलिए  वे  राजस्थान  को  बिलकुल  मूल  गए  उन्होंने  रांजस्थान  का  ख्याल
 ही  नहीं  रखा  |  हमने  एक  किशनगढ़  एक  एक  रायला  रोड  और  एक  मॉडल  में  ओवर
 ब्रिज  मांगे  हैं  ।  ये  चार  बोवर  ब्रिज  नितांत-आवश्यक  हैं  |  मांडल  के  लिए  एक  ब्रिज  न  भी
 तो  भी  काम  चल  किन्तु  वहाँ  पास  में  ही  एक  पुलिया  उसके  नीचे  से  सड़क  निकालने
 की  इजाजत  राजस्थान  सरकार  को  दे  दें  ।  लेकिन  उसकी  इजाजत  भी  रेलवे  डिपार्टमेंट  नहीं  देता

 वहां  पर  सड़क  तो  राजस्थान  सरकार  स्वयं  लेकिन  आपका  विभाग  पुलिया  के  नीचे  से
 सड़क  निकालने  की  मी  इजाजत  नहीं  देता  है  ।  इसमें  आपको  क्या  दिक्कत  है  ;  अगर  उसमें  किसी
 प्रकार  की  कोई  टेक्‍्नीकलेटीज  तो  वह  चीज  आपका  इंजीनियर  बात  सकता  है  |  इसमें  तो  आपको
 कोई  दिक्कत  नहीं  होनी  चाहिए  |  यह  इजाजत  दी  जाती  चाहिए  ताकि  वह  व्यवस्था  तो  कम  से
 कम  जल्दी  से  जल्दी  हो  सकती  है  ।

 ये  तीन  ओवर  ब्रिजेज  तो आप  कम  से  कम  हमारे  यहां  के  लिए  जरूर  दीजिए  ।  आपने
 बेस्टन  रेलवे  में  सारे  के  सारे  भोवर  ब्रिजेज  मध्यप्रदेश  को  दे  दिए  और  आप  हमें  बिलकुल  भूल  गए  ।

 हमको  बिलकुल  अछूता  ओर  यों  ही  रला  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।
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 उपाध्यक्ष  रेलवे  मंत्री  महोदय  दिल  बहुत  बड़ा  है  और  ये  हमारे  पड़ौसी  भी  हैं  ।
 हरियाणा  और  राजस्थान  में  कोई  विशेष  फर्क  नहीं  है  ।  इसलिए  राजस्थान  को  और  खासकर  मेरे Qisat
 क्षेत्र  को  एक  नई  रेलवे  जिसकी  मैंने  मांग  की  अवदय  दिलाएंगे  और  इसका  आश्वासन
 देंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  इस  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 *झो  झार०  जीवरत्नम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  1986-87  के  रेल

 बजट  का  हादिक  समर्थन  करता

 यह  रेल  क्‍्जट  अत़ुमवी  प्रशासक  माननीय  परिवहन  मंत्री  श्री  बंसीलाल  के  निर्देशन  और

 नेतृत्व  में  युवा  और  उद्विग्न  राज्य  मंत्री  श्री  माधवराव  सिन्धिया  के  रेल  मंत्रालय  के  शान्त  परन्तु
 सफल  संचालन  का  ठोस  प्रमाण  है  ।  हमें  1985-86  में  रेलवे  द्वारा  मारतीय  अयथंव्यवस्था  में  दिये  गये
 ठोस  योगदान  की  प्रशंसा  करनी  चाहिए  |  सड़क  भूतल  समुद्र  परिवहन  और

 परिवहन  के  अन्य  समी  साधन  देश  की  औद्योगिक  तथा  आध्िक  प्रगति  में  न  केवल  पर्याप्त  अपितु
 महत्त्वपूर्ण  भुमिका  निमाते  हैं  ।  इस  उद्दे हय  की  प्राप्ति  के लिए  परिवहन  के  विभिन्‍न  साधनों  «

 निर्मित  परिवहन  मंत्रालय  के  क्षेत्राधकार  के  अन्तगंत  लाए  गए  जिसके  लिए  हमारे  गतिशील
 प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  सदन  की  प्रद्ांसा  के  पात्र  हैं  ।

 रेलवे  में  16.03  लाख  नियमित  कमंचारी  और  लगभग  2  लाख  नैमित्तिक  कमंचारी
 इनके  समपित  और  ठोस  योगदान  से  रेलवे  ने  1985-86  में  निर्णायक  प्रगति  की  उसकी  प्रशंसा
 के  प्रतीक  के  रूप  में  रेल  मंत्री  ने  कर्मचारियों  की  आवास  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  अतिरिक्त
 20  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  दी  वर्ष  1985-86  के  प्रावधान  की  तुलना  में  इस  छत  प्रतिशत

 वृद्धि  से  सारे  देश  में  रेल  कर्मकारों  का  निरन्तर  सहयोग  प्राप्त  हुआ  मैं  यह  मानता  हूं  कि  रेलवे
 के  लिए  इन  सभी  दो  लाख  नैमित्तिक  श्रमिकततें  को  नियमित  बनाना  संभव  न  होगा  ।  साथ  ही  रेलवे
 प्रशासन  को  यह  बात  भी  समझ  लेनी  चाहिए  कि  वह  इन  नैमित्तिक  श्रमिकों  जिनकी  संख्या  लगमग
 2  लाख  है  के  बिना  काम  नहीं  चला  सकता  ।  अतः  मैं  सुझाव  दूगा  कि  सभी  नैमित्तिक  श्रमिकों
 को  नियमित  कर्मचारियों  के  समान  चिकित्सा  रेलवे  मजबूरी  में
 बोनस  आदि  के  अधिकार  दिये  जाने  चाहिएं  ।

 इस  बजट  में  माड़े  की  दरों  में  किसी  मी  वृद्धि  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया  इसके

 बावजूद  माननीय  रेल  मन्‍्त्री  ने  रेलवे  वित्त  का  प्रबन्ध  प्रशंसनीय  ढंग  से  किया  है  ।  किन्तु  डाक  तथा

 एक्संप्र  स  रेल  गाड़ियों  में  द्वितीय  श्रेणी  के  किराये  में  250  कि०  मी०  ठक  7.5%  और  इससे
 अधिक  दूरी  के  लिये  5%  वृद्धि  की  गई  है  ।  250  कि०  मी०  तक  वृद्धि  इस  आधार  पर  वाजिब

 ठहराई  जा  रही  है  कि  कम  दूरी  के  यात्री  बसों  द्वारा  यात्रा  करेंगे  जिससे  भीड़-माड़  कम  हो
 जाएगी  और  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  को  सुविधा  होगी  !  यदि  रेल  यात्री  सड़क  से  यात्रा  तो
 अधिक  बसें  चलानी  दूसरे  शब्दों  में  डीजल  की  अधिक  खपत  होगी  ।  इससे  डीजल  की  खपत
 कम  करने  का  सरकार  का  प्रशंसनीय  उद्देश्य  विफल  हो  जाएगा  ।  अतः  मैं  यह  सुझाव  दू  गा  कि  डाक

 *तमिल  में  दिए  गये  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 और  एक्सप्रंस  गाष्ियों  में  270  कि०  मी०  तक  द्वितीय  श्रेणी  का  किराये  में  वृद्धि  को  7.5%  से
 घटाकर  5%  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वह  व्यक्तिगत
 रूप  से  इस  पर  विचार  करें  और  इस  बारे  में  आवश्यक  कार्यवाही  करें  ।

 मैंने  सदन  में  और  दक्षिण  रेलवे  की  अनौपचारिक  सलाहकार  समिति  की  बेठकों  में  उन

 विषयों  के  बारे  का  उल्लेख  किया  है  जिनके  सम्बन्ध  मैं  अब  कहने  जा  रहा  हूं  ।  मैंने  इस  विषय

 में  रेल  मंत्री  और  दक्षिण  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  को  भी  लिखा  है  ।  दुर्भाग्यवश  मेरी  सारी  दलीलों
 की  ओर  अभी  तक  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हमारे  आदरणीय  रेल  मन्त्री  द्वारा  इस  बजट
 को  प्रस्तुत  करने  के  बाद  मैंने  उनको  इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  याद  दिलाया  था  ।  आज  भी  मैंने
 उनको  इस  सम्बन्ध  में  एक  पत्र  दिया  मैं  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इन  मामलों  की  जांच
 करें  ओर  उनको  क़ियान्वित  करने  के  लिए  अवश्य  ही  कार्यवाही  करें  ।

 मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  अराकोनम्‌  में  हजारों  रेलवे  कमंचारी  अरोकोनम्‌  जंक्शन
 देश  में  सबसे  पुराना  बिद्रिश  शासन  ने  दक्षिण  रेलवे  में  अराकोनम्‌  को  सबसे  पहला  स्थान

 दिया  यहां  पर  100  वर्ष  पुराना  एक  रेल  वर्कशाप  मी  है  ।  यह  बहुत  ही  खेद  का  विषय  है  कि

 अराकोनम्‌  जंक्शन  मवन  और  रेल  वकंशाप  टूटे  फूटे  पुरातत्वीय  खण्डहर  दिखाई  देते  इसका  कारण
 यह  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पदचात्‌  जंक्शन  तथा  रेल  वर्कशाप  में  न  तो  कोई  मरम्मत  का  काम
 किया  गया  है  और  न  ही  उनका  नवीक  रण  किया  गया  है  ।  अराकोनम्‌  में  रेलवे  का  नीचे  का  पुल
 भी  बहुत  तंग  माल  से  मरी  लारियां  इस  पुल  के  नीचे  से  नहीं  निकल  सकती  ।  इस  पुल  के
 कारण  बहुत  सी  घातक  दुघंटनाएं  हो  चुकी  तमिलनाडु  के  समाचार  पत्रों  में  इस  पुल  के  बारे
 में  लेख  निकले  दक्षिण  रेलवे  के  महाप्रवन्धक  इससे  मली-मांति  परिचित  हैं  ।  हाल  ही  में  जब

 बड़  अरकोनम्‌  में  मैंने  उनका  ध्यान  इस  मामले  को  ओर  आकर्षित  किया  था  फिर  भी  इस
 बजट  में  इस  बारे  में  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  तमिलनाडु  सरकार  वहां  पर  एक  ऊपरी
 पुल  की  50%,  लागत  को  वहन  करने  के  लिए  तंयार  मैं  आदरणीय  रेल  मंत्री  से  प्राथंना  करता

 हूं  कि  वह  णेष  50%,  धनराशि  की  मंजूरी  दे  ।  उस  पर  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  धनराशि  खर्च

 नहीं  होगी  ।  राज्य  सरकार  50  लाख  रुपये  देगी  और  रलवे  मंत्रालय  को  शेष  50  लाख  रुपया  देना

 चाहिए  ।  कई  सौ  करोड़  रुपये  के  लाम  वाले  बजट  में  50  लाख  रुपये  की  राशि  कोई  महत्व  नहीं
 रखती  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्राथंना  करता  हूं  कि वह  अरकोनम  में  इस  ऊपरी  पुल  के  लिए  50
 लाख  छुपये  की  मंजरी  दे  इससे  पहले  कि  वर्तसान  निचला  पुल  ओर  व्यक्तियों  की  बलि  ले
 उन्हें  दक्षिण  रेलवे  को  इस  कार्य  को  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  करने  का  आदेश  देना

 दूसरा  मुद्दा  यह  मद्र!ःस  से  कटपाडी  तक  विद्युत  रेल  मार्ग  है  ।  मद्रास  के  अराकोनम्‌  तक
 विद्युत  चालित  गाड़ी  चलती  हैं  |  पिछले  अनेक  वर्षों  से  इस  क्षेत्र  क ेलोग  मांग  कर  रहे  हैं  कि  इस
 विद्यत  चालित  गाड़ी  को  कटपाडी  तक  बढ़ा  दिया  जाये  जिसके  लिए  पहले  से  विद्युत  रल  मार्ग

 बद्यमान  इसके  लिए  आपको  अतिरिक्त  डिब्बों  और  विद्युत  चालित  इ  जन  की  आवश्यकता  नहीं
 होगी  |  इससे  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  बहुत  मदद  मिलेगी  ।

 बेलोर  में  जगत  प्रसिद्ध  क्रिषिचियन  मेडिकल  कॉलेज  अस्पताल  है  जिसमें  पूरे  देश  से  रोगी
 आते  उनके  लिए  करपाडी  उतरने  का  स्थान  मारत  हेवी  इलेक्ट्रीकल  लिमिटेड  के  अलावा
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 रकम»  मिकिनी  कक कब

 सिपक्लोट  मी  रानीखेत  में  स्थित  हैं  जिसमें  हजारों  कर्मचारी  कार्यरत  हैं  ।  उत्तर  आरकोट  जिले  से

 चमड़े  और  चमड़े  से  बने  माल  के  निर्यात  से  देश  को  काफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होतीहै  |  उत्तर
 कोट  जिले  से  मारतीय  सेना  में  सबसे  अधिक  जवान  मर्ती  हुए  हैं  और  हो  रहे  उन  सभी  के

 लिए  कटपाडी  केन्द्रीय  बिन्दू  इस  समय  हजारों  लोग  कटपाडी  से  मद्रास  और  मद्रास  से

 पाडी  सड़क  द्वारा  जाते  हैं  ।  यदि  मद्रास  और  कटपाडी  के  बीच  बरास्ता  अराकोनम  एक  विद्युत
 गाड़ी  चला  दी  जाये  तो  इससे  आप  लोगों  को  काफी  सुविधा  हो  जायेगी  ।  इस  गाड़ी  से  दक्षिण  रेलवे
 को  लाम  होगा  ।

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  सदस्य  के
 नाते  मेरे  बार-बार  कहने  पर  तमिलनाडु  के  तत्कालीन  उद्योग  मंत्री  श्री  आर०  वेंकटरमन  जो

 इस  समय  उपराष्ट्रपति  मद्रास-कटपाडी  रेल  मार्ग  पटरी  के  विद्युतीकरण  की  सिफारिश  की

 मैं  चाहता  हू  कि  मारत  के  उपराष्ट्रपति  पद  के  अपने  कार्यकाल  के  दौरान  वह  कम  से  क्रम  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  मद्रास  स ेकटपाडी  और  कटपाडी  से  मद्रास  एक  विद्युत  गाड़ी  चलाई

 मैं  आदरणीय  रेल  मन्त्री  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  विद्युत  गाड़ी  को  चला  कर  इस
 क्षेत्र  के  लोगों  की  सहानरुमृति  प्राप्त  करे  ।

 मपना  माषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  रेल  लाइन  का  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  अब  सदन  के  उपनेता  प्रो०  एन०  जी०  रंगा  जो  इस  समय  सदन  में

 उपस्थित  हैं  इसप्रस्ताव  का  पूरे  पुरजोर  समर्थन  रेलमन्त्री  श्री  बंसीलाल  मी  बालाजी  का
 वाद  और  बालाजी  के  लाखों  भक्‍तों  की  जो  वर्ष  भर  तिरुपति  आते  रहे  हैं  कि  शुमकामनाए  प्राप्त
 करेंगे  ।  तिरुपति  और  पकाला  के  बीच  बड़ी  लाइन  है  ।  कटपांडी  और  पकाला  के  बीच  70  किमी  ०

 तक  छोटी  लाइन  यदि  इत  70  किमी०  की  छोटी  सी  दूरी  को  बड़ी  लाइन  में  वदल  दिया  जाये
 तो  कटपाड़ी  और  तिरुपति  के  बीच  सीधी  बड़ी  लाइन  हो  जायेगी  ।  दक्षिण  रेलवे  की  यह  सबसे

 लामदायक  लाइन  होगी  क्‍योंकि  बालाजी  के  देक्ष  के  पश्चिनी  और  दक्षिणी  माग  से

 बालाजी  के  सभी  भक्त  सीधे  तिरूपति  पहुंब  सकेंगे  ।  इस  रेलवे  लाइन  को  बदलने  के  कार्य  को
 मन्त्रालय  द्वारा  तुरन्त  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  सार्वजनिक  ऋण  के  रूप  में  जुटाये  जाने  वाली

 250  क  रुपये  की  धनराशि  में  से  इसके  लिये  घन  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।  यदि  इस
 लाइन  के  बदलने  की  घोषणा  की  जाती  है  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  सारे  देश  में  से  बालाजी  के
 जन  इसके  लिए  काफी  मात्रा  में  धन  देंगे  ।  मैं  आदरणीय  रेलमन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस
 मामले  पर  विचार  करें  और  आवश्यक  कायंवाही  करें  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  रेलवे  बोर्ड  के  हाल  के  सक्‍्यु  लर  का  अभिप्राय  यह  है  कि  रेलवे  में  केवल

 आई०  टी०  आई०  से  प्रशिक्षित  लोगों  को  खलासी  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसे  लोगों  की
 संख्या  काफी  है  जिन्होंने  आई०  टी०  आई०  से  प्रशिक्षण  श्राप्त  नहीं  किया  है  लेकिन  वे  10-15  वर्षों
 से  खलासी  का  काये  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  उनको  कोई  हानि  न  पहुंचाई  अब  से
 रेलवे  बोर्ड  खलासी  के  पदों  क ेलिए  आई०  टी०  प्रशिक्षित  उम्मीदवार  नियुक्त  कर

 सकता
 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  पांडिचेरी  और  बंगलोर  के  बीच  बरातता

 गिरि  बड़ी  लाइन  बिछाने  का  सुझाव  इससे  तमिलनाई  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को लाम

 पहुंच  सकेगा  ।
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 तमिलनाडु
 के  लोगों  में  यह  सामान्य  घारणा  है  कि  रेल  मन्त्रालय  तमिलनाड़  के  लोगों  की

 वास्तविक  मांगों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहा  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से निवेदन  करू  गा  कि  वह

 मेरे  कम  दो  तीन  सुझावों  को  1986-87  में  ही  क्रियान्वित  करें  ।  तभी  मुझे  सांत्वना
 मिलेगी  ओर  तभी  मैं  तमिलनाड  के  लोगों  को  यह  विश्वास  दिला  सक  गा  कि  रेल  मन्त्रालय  उनके
 कल्याण  |  रुचि  रखता  है  ।

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  काली  प्रताद  पांडेय  )
 :  उपाध्यक्ष  मैं  सबसे  पहले  आपको  धन्यवाद

 देना  चाहता  हूं  कि  आपने  काफी  इन्तजार  के  बाद  आखिरी  समय  में  बोलने  का  समय  दिया  मैं  नि
 लीय  सदस्य  होने  के  नाते  माननीय  परिवहन  मन्त्री  जी  द्वारा  जो  रेल  बजट  लाया  गया  उसका

 समर्थन  करता  हूं  ।  जब  मन्त्री  जी  बजट  प्रस्तुत  कर  रहे  उस  समय  यह  इच्छायें  ओर  उम्मीः TS  Gale

 लगी  थीं  कि  $  तारीख  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  बंठक  उशभ्रमें  माननीय  सदस्य  और  मन्त्री  आदि
 बे  थे  ।

 सभी  सदस्यों  का  एक  ही  सुझाव  था  कि  जिस  छितोनी  रेलवे  का  शिलान्यास  1972  में

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  किया  इस  बजट  उसके  बारे  निश्चित  रूप  से  बंसीलाल

 कुछ  प्रकाश  डालेंगे  |  मैं  जब  बजट  के  पन्‍ने  पलट  रहा  तो  उम्मीदें  बढ़  रही  थीं  कि  निश्चित  रूप
 से  कम  से  कम  दो  योजनाएं  जो  जिनमें  करोड़ों  रुपया  मारत  सरकार  द्वारा  मंजूर  किया  गया
 था  एक  योजना  थी-छितोनी  बगहा  रेलवे  पुल  और  दूसरी  योजना  थी  मटनी  बनारस  रेलवे
 इसके  बारे  में  कुछ  देखने  को  मिलेगा  ।  लेकिन  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  आपके  जंसे  प्रमावी
 मनत्री  के  होते  हुए  ये योजनाएं  पड़ी  रह  गई  ।  इनमें  मटनी  और  बनारस  की  लाइन  में  गवनेमेंट
 का  करोड़ों  रुपया  खर्च  रेलवे  पुल  लेकिन  सिर्फ  लाइन  न  बिछने  के  आज  लाखों

 नहीं  करोड़ों  लोग  इस  रेलवे  सेवा  से  वंचित  हैं  ।

 कल  रात  में  मैं  सोया  जानता  था  कि  आज  रेलवे  बजट  ५२  बहस  रात  में  केदार
 पाँडे  जी  का  स्वप्न  उन्होंने  आकर  कहा  कि  काली  तुम  गोपालगंज  से  बिलांग  करते

 मैं  पश्चिमी  चम्पारण  से  बिलांग  करता  मृत्यु  लोग  से  आने  के  पद्चात  उत्तरी  बिहार
 के  लोग  पूछते  हैं  कि

 ए  केदार  उत्तर  बिहार  के  लिए  आपने  क्‍या  किया  ?  मेरी  मरी  हुई
 आत्मा  को  शान्ति  देने  के  आज  हाऊस  में  तुम  काली  पांडे  बल्कि  केदार  पांडे  बन
 जाना  ओर  मेरे  बड़  भाई  बंसीलाल  जी  से  कहना  कि  मेरी  मरी  हुई  आत्मा  की  शांति  के  लिये
 शीघ्र  छतोनी  बगहर  पुल  को  बनवा  दें  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोवद  :  क्या  आपने  दिन  में  सपना  देखा  था  या  रात  में  ?

 शो  काली  प्रसाद  पांडे  :  मैं  यह
 हूं  कि  जब  योजानाएं ली  जब  निधि

 आबंटित  की  तो  वह  कौनसी  ऐसी  परिस्थिति  वह  कौनसा  ऐसा  समय  था  कि  उत्तरी
 बिहार  की  योजनाओं  में  कटोती  करके  छितोनी  रेलवे  पूल  के  लिए  जो  पत्थर  और  बोल्डर  सप्लाई
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 किया  गया  उसको  अन्यत्र  भेज  दिया  था  ?  इससे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मेरी  आत्मा  ही
 आपके  दल  के  भी  बहुत  लोग  बठे  हुए  जब  वे  अपने  क्षेत्र  में  जाते  तो  लोग  उनसे  पूछते  हैं  कि
 स्वर्गीय  गेंदा  धिह  जी  ने  अथक  प्रयास  करके  श्रीमतो  इन्दिरा  गांधी  से  जिस  छितौनी  पुल  का
 शिलान्यास  कराया  उसका  क्‍या  हुआ  ।  आप  उसके  लिए  क्‍यों  कुछ  नहीं  बोलते  हैं  ?  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  उत्तरी  बिहार  के  बहुत  से  रेल  मन्त्री  रह  चुके  हैं  ओर  यह  हो  सकता  है  कि
 आपकी  मंशा  यह  हो  कि  उत्तरी  बिहार  और  बिहार  के  बहुत  से  लोग  चू  कि  रेल  मन्त्री  रह  चुके  हैं
 इसलिए  बिहार  की  जो  भो  योजनाएँ  आएं  या  उसकी  जो  मी  योजनाएं  स्वीकृत  की  गई  उनको

 कार्यौन्वित  न  किया  जाए  ।

 आप  देखेंगे  कि  मटनी  बनारस  की  लाइन  पर  सिर्फ  करोड़  रुपया  खर्च  हो  गया  तथा  अर्थ
 वर्क  पुल  समी  बनकर  तंयार  है  सिर्फ  रेल  पटरी  बिछा  दिया  जाता  तो  वह  बड़ी  लाइन  बन
 जाती  है  ।  उससे  खासकर  जो  तीर्थ  यात्री  चाहे  वे  नेपाल  के  लोग  चाहे  अगल-बंगल  के
 उन  सभी  लोगों  को  बनारस  जाकर  दर्शन  करने  में  सुविधा  होगी  ।

 मैं  आपसे  बहुत  सहज  लहजे  में  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  जयन्ती
 जनता  एक्सप्रेस  एक  चलती  है  जिससे  यात्रियों  को  भारी  असुविधा  का  सामना  करना  पढ़ता
 जिसके  अन्दर  स्टेशनों  पर  जाकर  आप  तो  ऐसा  अहसास  होता  है  कि  बच्चे  को  लेकर
 माँ  जब  ट्रंन  में  चढ़ती  तो  मां  तो  चढ़  जाती  लेकिन  बच्चा  रोता-बिलखता  रह  जाता
 आप  ने  एक  आइवासन  भी  दिया  था  कि  आसाम  मेल  को  हफ्ते  में  तीन  हो  सकता  है  कि
 अ्रल  से  चलाएं  ।  रेलवे  विमाग  की  भी  मंझा  आपकी  भी  मंशा  सदन  की  भी  मंशा  है  कि

 वहां  ट्रेन  की  सुविधाएं  दी  जाए  ।  आप  एक  दिन  में  सिर्फ  सिवान  एक  ऐसा  रेलवे  स्टेशन

 जहां  से  ढःई  से  तीन  लाख  रूपए  तक  की  रेलवे  की  टिकिटों  की  बुकिंग  होती  लेकिन  जयन्ती
 जनता  के  आदवासन  के  पदचात्‌  वे  सारे  आश्वासन  उन  कमेटी  की  मीटिंग  तक  ही  सीमित  हो  कर

 रह  मए  ।  परिस्थिति  यह  है  बंसीलाल  मैं  आपसे  एक  नहीं  हजार  बार  अनुरोध  करता

 हूं  कि  जयन्ती  जतना  की  तरह  से  एक  ओर  ट्रन  पूर्वोतर  रेलवे  में  दिल्ली  से  बरोनी  के  लिए
 चलाए  जिससे  उत्तरी  बिहार  के  लोगों  को  कुछ  फायदा  हो  हम  लोग  एम०  पी०  हैं

 सुबह-सुबह  उठते  केवल  एक  सूत्रीय  कार्यक्रम  होता  है  कि  उत्तर  बिहार  के  जितने  लोग

 वह  यही  कहते  हैं  कि  पांडे  आज  हमारा  रिजर्वेशन  करा  दीजिए  ।  एक  माह  के  बाद  भी
 अगर  उनका  रिजर्वेशन  मिल  जाए  जयन्ती  जनता  में  तो  वह  लोग  धन्य  समझते  आज  जनता  का
 सबसे  मूल  प्रश्न  जयन्ती  जनता  में  टिकिट  मिलना  तो  आज  मैम्बर  पालियामेंट  सुबह  से  दोपहर
 बारह  बजे  तक  लोगों  की  समस्या  के  निदान  हेतु  जयन्ती  जनता  के  लिए  रिजर्वेशन  कराता

 यही  होता  है।आप  सबदट्रंनों  का  आंकड़ा  तो  जयन्ती  जनता  की  सेल  कितनी

 18.00  बर्ज
 इसी  तरह  सिवान  होकर  गोरखपुर  तक  के  एक  छोटी  सो  किलोमीटर  की  बनाए
 जाने  की  उम्मीद  थी  और  आशा  थी  कि  यह  युविधाए  बजट  में  सम्मिलित  की  जाए  परन्तु  ऐसा
 नहीं  हुआ  |  इस  सो  मीटर  रेलवे  लाइन  के  बन  जाने  चाहे  चाहे  कानपुर  या  अन्य

 जगह  जाने  के  लिए  बिहार  के  ही  नेपाल  के  लोग  भी  लाभान्वित  हो  सकेंगे  ।

 मेरा  एक  आखिरी  सुझाव  यह  होगा  कि  आज  जो  हर  स्टेट  की  जी०  आर०  पी०  एफ०

 कार्यरत  उसके  स्थान  पर  रेलवे  का  अपना  बल  बनाया  जाना  चाहिए  ओर  स्टेट  की  पुलिस  को
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 वहां  नहों  रहना  चाहिए  ।  रेलवे  की  पुलिस  ही  समी  जगह  पर  काय  करे  ।  आज  होता  क्‍या  है  कि
 स्टेट  गवर्नमेंट  अपने  थाने  इसलिए  वहां  रखती  हैं  कि  यदि  कोई  कांड  तो  एफ०  आई०  आर०
 दर्ज  हो  जाएगी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  अपनी  इन्डीविजुअल  पुलिस  रखिए  ।  यदि  आप  चाहते  हैं
 कि  कदाचार  और  भ्रष्टाचार  समाप्त  तो  ऐसा  करना  बहुत  जरूरी  आज  जो  मी  स्टेंट  की

 पुलिस  आप  रखते  उसका  केवल  एक  सृत्रीय  ही  कार्यक्रम  है  :

 सीख  यही  जीवन  अपने  को  आबाद  करो  ।
 बस  न  सके  दिल  की  तो  आग  लगा  बर्बाद  करो  iਂ

 मैं  स्वयं  इसका  साक्षी  मैं  ट्रेन  के  सेकिड  क्लास  के  डिब्बे  में  सफर  कर  रहा  था  मेरे
 साथ  मेरा  परिवार  था  इसलिए  मैं  ए०  सी०-टू  टायर  में  नहीं  चल  सकता  था  ।  मैंने  देखा  कि  दो
 सिपाही  सुरक्षा  हेतु  केबिन  में  थे  जो  बिहारी  इस  इलाके  के  लोग  रिजर्वेशन  होने  के  कावजूद  क  हू
 रहे  थे  कि  निकालो  पांच  निकालो  दस  जब  हम  अलीगढ़  तो  बहां  मी  वह
 हालत  थी  ।  बाध्य  हो  कर  मुझे  आपके  यहां  कम्पलेन्ट  भी  करनी  पड़ी**ਂ  )

 इन्ही  शब्दों  के  मैं  अन्त  में  आपसे  कहूंगा  कि  चितौनी  रेलवे  मटनी  बनारस
 लाइन  और  जयन्ती  जनता  की  ओर  आप  ध्यान  देने  की  कृपा  करें  ।  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 1  म०्प

 कार्य-मन्त्रणा  समिति

 प्रतियेदन

 संसदीय  कार्य  विभाग  सें  राज्यमंत्रो  घुलाम  नबो  :  मैं  कार्यमन्त्रणा  समिति
 का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ञअ  तर  कल  11  बजे  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती
 6-02  मण्प ०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  5  1986/14
 1907  के  11  बजे  मध्याहनपूर्व  तक  के

 लिए  स्थगित हुई  ।
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 लोक  सभा  वाद-,विवाद

 का

 हिन्दी  उैस्करण

 मंगलवार  ,  4  1986/13  फा  1907  शरद

 क्ग

 पृष्ठ  Bh,  पीक्‍त  2,  श्री  श्रीराम  अष्ठ  छिशहरਂ  के  स्थान_पहुन

 राः  बष्ठ  पड़िये

 पृष्ठ  15,  नीचे  से  पीक्‍्त  2,
 दे  स्थान पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  29,  पी क्त  22,  पृष्ठ  14,  श्री  एन०टो  म्बो  जिंह  के स्थान पर

 एन०टो  म्बी
 लिंहਂ

 पृष्ठ  51,  पीक्‍्त  17,  ,  के स्थान_पर

 पृष्ठ  56,  पीक्‍त  17,  "68"  दे  स्थान पर  fs"

 पृष्ठ  57,  पीक्‍त  27,  कृण  चन्द्र  पंतਂ  द ेस्थान पर  दृष्ण  चन्द्र
 -

 पता
 -

 पृष्ठ  61,  नीचे  से  पीक्‍्त  4,  "Sah"  के  क्थान_पर्‌

 पृज्ठ  67  ,  पीक्‍्त  19

 '

 श्री  सगदाध्यणा  हमਂ  वे  स्थान_पर  गदाध्र  ताहा

 पढ़िये

 पृष्ठ  ।6,  के  स्थान  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  74,  पी  क्‍त  नीचे  से  2,  के_स्थान_पर
 *

 पृष्ठ  79,  पी
 क्‍्त  24,  दे  स्थान

 पृष्ठ  81,  पीक्‍्त  15,  केन्द्रਂ  के  स्थाव_पर_"देन्द्रਂ  प्रटिये  ।

 पृष्ठ  94,  पीक्‍त  25,  दे_स्थान_पर  पड्िये  ।

 पृष्ठ  104,  पीक्‍त  12,
 "  दे स्थॉोन_पर  स्टूडियोਂ



 29,  पी  क्‍्त  7,  डी0एय्ट  रेड्डड१ਂ  द ेस्थान पर  डी0एनतरेड्डीਂ

 |  ५

 स्थाव_पर

 285,  पी  कत  25,
 "
 दिगालਂ  क ेस्थान पर  पढ़िये  |

 552,  पी क्‍्त  5,  दृष्ण  दत्त  जुल्लानपुरी"दे_स्थान_पर  दृष्ण

 सुब्तानपुरतਂ

 342,  पी
 क्‍्त  9,  रिहतਂ  द ेस्थान पर  रहितਂ

 544,  पी  क्त  13,  निवेश  द्वे  स्थान पर
 निवेशਂ

 '

 364, पी  क्‍्त  10,  म0प०ਂ
 द ेस्थान पर  परढड़िओे  ।

 581  ,  नीचे  से  पीक्‍त  6,  पती0कुलनईवेलुਂ  के स्थोन_पर  परी

 दईवेलुਂ

 451,  पीक्‍त  lo,  बशी  जालਂ
 क ेस्थान पर  बंसी  लालਂ  पढ़िये  ।

 ।  «54, पी  क्‍्त  15,  "5-0  क ेस्थान पर  ।


